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 प्रश्नों  दीदी  क  उत्तर

 मेरिडिएन  कौर  भारत  होटलों  के  मालिकों  पर  बकाया  धनराशि

 *21.  ait  दिगम्बर  सिह  :

 श्री  कमला  मिश्र  मर्करी  क्या  निर्माण  site  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 राजधानी  में
 निर्माणाधीन  मेरिलिन

 और  भारत  होटल  के  मालिकों  पर  कितना

 भूमि  किराया  और  अन्य  देय  राशियां  बकाया

 इन  होटल  मालिकों  को  भूगतान  करने  के  लिए  समय-समय  पर  कितनी  मोहलत

 दी  जाती  रही  है  और  वह  अवधि  कब  समाप्त  हुई

 क्या  रायसीना  रोड  स्थित  होटल  ने  पटरी  पर  भी  कब्जा  कर  लिया  है  और  यदि

 at,  तो  उसने  कितनी  aft  हथिया  ली

 क्या  उनके  मन्त्रालय  का  विचार  इन  होटलों  का  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए

 उपयोग  किये  जाने  को  अनुमति  देने  का  है  अ

 शर्तों  के  अनुरूप  और

 ह  दोनों  मा
 तले

 कहां  तक  भूमि  के  आबंटन  की

 एशियाई  1982  के  लिए  बनाये  जाने  वाले  इन  होटलों  का  निर्माण  निर्धारित

 समय  से  कितना  पीछे  हैं  ?

 खेल  विभाग  निर्माण  11.0 4.0  भ्राता  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप-मंत्री

 :  तथा  नयी  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  इसने  मैसेज

 सी०  जे०  इण्टरनेशनल  होटल्स  लिमिटेड  को  28.9.82  तथा  23.9.83  को  देय  268  लाख  रुपये  की

 विधिक  लाइसेंस  फीस  के  भुगतान  के  लिए  28.9-84  तक  स्थगन  काल  स्वीकृत  किया  है  ।  faa

 भारत  होटल्स  के  बारे  में  नयी  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  16.11.83  को  देय  145  लाख  रुपये  की

 वार्षिक  लाइसेंस  फीस  लिए  16-11,84  तक  स्थगन  काल  स्वीकृत  किया  है  ।

 नहीं  संगत  आंचलिफ  विकास  योजना  के  अनुसार  तथा  रायसीना  रोड

 के  चौराहे  पर  1.5  एकड़  स्थल  में  adara  रायसीना  रोड  से  20  फुट  भूमि  की
 पट्टी

 शामिल  है  ।

 नयी  दिल्ली  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  होलियों  के  साथ

 लाइसेंस  विलेख  के  प्रावधानों  के  अनुसार  मैसेज  भारत  होटल्स  लिमिटेड  तथा  मैसेज  सी०  लें

 इन्टरनेशनल  होटल्स  लिमिटेड  से  अपेक्षित  स्तर  के  500  तथा  350-400  कमरे  निर्मित

 करने  तथा  शेष  क्षेत्रफल  को  वाणिज्यिक  प्रयोजन  हेतु  उपयोग  में  लाने  की  अपेक्षा  थी  ।

 2



 मौखिक  उत्तर 1905

 _  नाव

 (=)  नयी  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  होटलियरों  के  साथ  किए

 गए करार  के  अनुसार  उनमें  से  प्रत्येक  100-150  कमरे  निमित  करने  तथा  उन्हें  एशियाई

 1982  के  ओर  होने  से  पव  चालू  करने  की  अपेक्षा  थी  ।  मेस  सी ०  जे०  cadena
 तथ तथा

 इससे  भारत  होटल्स  ने  एशियाड  खेलों  से  पूर्वे  108  तथा  100  कमरे  निर्मित  तथा  चालू

 किए  ।  नयी  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  होटलियरों  से  30  1985  तक

 होटलों  को  निर्मित  कर  देने  तथा  चालू  कर  देने  की  अपेक्षा  है  ।

 aft  के०  :  मैं  नियम  41.0  के  उप-नियम  के  अन्तर्गत  व्यवस्था  का  प्रश्न
 उठाना

 चाहता  हूं  ।  प्रश्नों  की  स्वीकार्यता  के  बारे  में  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  मैं  नियम  41  के  उप-नियम

 2  को  यहां  उद्ध,त  करना  चाहता  हूं  ।

 थ्रो  सतीश  अग्रवाल :  जहां  तक  मैं  प्रश्नकाल  में  कोई  भी  व्यवस्था  का  प्रश्न

 नहीं  उठाया  जा  सकता  ।  उनकी  समझ  ज्यादा

 aaa

 वह  प्रश्न  की

 स्वीकार्यता  को  ही  चुनौती  दे  रहे  वह  ऐसा  कर  प्रकट सकते हैं  यह  हमारा  अधिकार  है  कि

 हम  प्रश्न  पूछें  |

 श्री  के०  लक प्पा  नियम  41  के  उपनियम  2  में  कहा  गया  है

 कोई  एसा  नाम  या  कथन  नहीं  होगा

 श्री  धम दास  शास्त्री  :  इस  सदन  में  यह  सवाल  बार  पूछा  गया  बार-बार

 एक  ही  होटल  के  बारे  में  पूछा  जाता  है  ।
 क्या  सारे

 देश
 में  एक  ही

 होटल
 @  at |  बार-बार  उसी

 होटल  के  बारे  में  इस  सदन  में
 सवाल

 उठाया  जाता  है  ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आधार  कृपया  बैठ  जाइये  ।  आपको  पता  होना  चाहिए  कि

 प्रश्नकाल  के  दौरान  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठाया  जा  सकता  |  AA  यह  प्रश्न  देखा  और  मैं

 समझता  हूं  कि  पढ़ले  भी  हमने  इस  विषय  पर  पर्याप्त  चर्चा  की  है  ।  मैं  नहों  समझता  कि  यह

 कयों  लिया  गया  है  ।  लेकिन  फिर  भी  अब  यह  लिया  गया  है  तो  हम  इसे  निपटा  लेंगे  ।

 श्री  दिगम्बर  सिह  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  बताया  है  कि  मेसर्स  सी०जे०

 इन्टरनेशनल  होटल्स  और  भारत  होटल्स  की  माँग  पर  2  करोड़  68  लाख  ओर  1

 करोड़  45  लाख  रुपये  का  मोरेटोरियम  दिया है  और  यह  दो  ag  के  लिए  दिया है  जब

 डाकखाने  में  रुपया  जसा  कराया  जाता  है  तो  उस  राशि  पर  ब्याज  मिलता  है  ।  अगर  इस  राशि

 पर  ब्याज  का  हिसाब  लगाया  जाए  तो  इन  राशियों  पर  64  लाख  32  हजार

 और  17  लाख  40  हजार  रुपए  एक  वर्ष  के  लिए  ब्याज  बैठता  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह

 जानना  चाहता  हं  कि  क्या  इन
 राशियों

 पर  ब्याज  लिया  जाएगा  या  नहीं  ?  यदि  नहीं  तो

 क्यो ं?
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 शी  मल्लिका ज ुन  :
 मोरेटोरियम  की  मंजूरी  इसलिए  दी  गई  क्योंकि  निर्माण  में  पहले  ही

 कॉफी  समय  लग  गया  है  और  कई  एक  वित्तीय  संस्थाओं  ने  उसे  उधार  राशि  दी  हुई  है  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  कहां  तक  ?

 श्री  मल्लिका जन  :  मैं  इस  बात  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  कि  उन्होंने  ऐसा  क्यों  किया

 संगत  मुद्दा  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहता  है  कि  क्या  ब्याज  की  वसली  की

 जा  रही  इसलिए  28  1984  से  मेरिडिएन  होटल  और  16  1984  से

 भारत  होटल  से  इस  मेरिटोरियस  को  हटाया  जा  रहा  है  ।  इसके  बाद  इस  राशि  को  10  किश्तों

 में  प्रति  छमाही  ब्याज  सहित  व  वार्षिक  लाइसेंस  शुल्क  सहित  वसूल  किया  जायेगा  ।

 श्री  दिगम्बर  सिह  :
 अध्यक्ष  सन्‌  1982  में  जब  एशियाई  खेल  होने  थे  तो  उससे

 पहले  मैंने  एक  प्रश्न  रखा  था  जिसके  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  था  कि  अगर  थे

 होटल  समय  पर  नहीं  बन  पाये  तो  उनके  लिए  जो  रियायत  दी  गई  हैं  वह  वापस  ले  ली  जायेंगी

 और  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  की  जाएंगी  ।  अब  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं

 कि  जबकि  ये  होटल  समय  पर  नहीं  बन  पाये  हैं  तो  इनके  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 क्या  इनको  जो  रुपया  दिया  गया  है  और  जिन  लोगों  ने  जमानत  दी  है
 उसमें

 ++

 इससे  संबंधित  हैं  और  क्या  इसलिए  ये  विशेष  रियायतें  दी  गई  हैं
 ?

 श्री  लक प्पा  :  वह  आरोप  लगा
 रहे  हैं

 ।
 )

 meat  महोदय  :
 आरोप  लगाने  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  ate  श्रीवास  स्त्री  ह. |  :
 जैसाकि  आरोप

 लगाया  गया  है  कि  होटल  एशियाड  के  पहले  कंप्लींट  नहीं  यह  बात  नहीं  हम  जो

 स्टे पि लिट  की  गई  उसके  अनुसार  जितने  कमरे  चाहिए  थे  उतने  कमरे  तैयार  हो  चूके  हैं  ।

 जो  बात  माननीय  सदस्य  ने  कही  है  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  गवर्नमेंट  आफ

 इण्डिया  ने  फार  वेरियस  लायसेंस  कर  feat  है  और  एन०  डी०  एम०  सी० के के

 रिकमण्डेशंस  पर  दोबारा  लीज  गवर्नमेंट  ड्राफ्ट  कर  रही  है  ।  इन  सभी  तथ्यों  पर  पहले  ही  ध्यान

 दिया  जा  चुका  है  और  इन्हें  सभा  में  कई  बार  बताया  जा  चुका  है  ।

 st  कमला  मिश्र  भरकर  :  अध्यक्ष  अभी  इस  होटल  के  प्रश्न  पर  जो  इतना  शोर

 हुआ  है  उससे  लगता  है  कि  विशेष  अनुग्रह  प्राप्त  लोगों  को  ये  होटल  दिए  गए  हैं  ।  नहीं  तो  इतना

 हल्ला  करने  की  जरूरत  नहीं  थी  ।  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इतने  नियमों  कां  उल्लंघन

 करके  और  ये  geal  का  काम  चल  रहा  है  ।  आपने  इस  बयान  में  यह  कहा  है  कि  इसमें  किसी

 कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  पया  |
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 बनना

 ने  अप्रोच  नहीं  की  है  जो  बात  सही  नहीं  है  ।  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ऐसे  अपराध

 कर्मों  पर  कोई  मुकदमा  चलाने  जा  रही  जिन्होंने  सारे  नियम  और  कानून  ताक  पर  रख  कर

 किसी  से  अनुग्रह  प्राप्त  करके  ऐसी  कार्यवाही  की  है  जो  सरकारी  नियमों  के  खिलाफ  है  ।

 eft  बूटा  यह  सही  नहीं  है  कि  केवल  दो  पार्टियों  को  ही  होटल  की  साइल  a

 एशियाड  के  पहले  लगभग  दस  साइट्स  इस  कंडीशन  पर  दी  गई  थी  फि  ये  एशियाड  के

 गई  लिए  बन  जाएं  लेकिन  माननीय  सदस्यों  की  अनुकम्पा  इन  दो  ही  पार्टियों  पर

 विशेष  कयों  बार-बार  हो  रही  दूसरी  पार्टियों  पर  क्यों  नहीं  हो  रही  दूसरा  आपने

 कहा  है  कि  इनके  प्रति  मुकदमा  क्यों  नहीं  चलाया  जा  रहा  जैसा  मेरे  सहायक  ने  अभी  कहा  है

 कि  जितनी  कार्यवाही  एन०  डी०  एम०  के  बारे  में  की  एन०  डी०  एम०  सी0०  की

 रिकमण्डेशंस  के  ऊपर  एक  नई  लीज  प्राप्त  हो  रही  है  जिसमें  कि  हमारे  एन०  डी०  एम०  सी०  का

 सीघा  सम्बन्ध  एन०  डी०  एम०  सी०  ने  इन  पार्टियों  को  होटल  देने  इसमें  जो  भी  तथ्य

 उठाए  गए  हैं  उनको  बिल्कुल  देखा  है  और  ध्यान  रखा  जा  रहा  नई  लीज  होगी  ।  करार  के

 मानदण्डों  और  निर्धारित  शर्तो  के  अनुसार  ही  इन्हें  सख्ती  से  arg  जा  रहा  है  और  वे  इनके

 अनुरूप ही  हैं

 SUG
 oprrry  ore से  पटरी  को  नहीं  देखा है  ।  कोई  पटरी  ही श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  उन्होंने  अपनी

 नहीं है  ।

 श्रीमती  प्रमीला  दंडवते  :  कोई  भी  नहीं  जानता  कि  जनता  के  लिए  मार्ग  बन्द
 |

 कर  दिया  जायेगा  ।

 श्राव्य  महोदय  :.
 प्रश्न  संख्या  22,  1  lo  सैफुद्दीन  सोज  ।

 प्राकृतिक
 श्रापदाश्धों  के  लिए

 जम्मू
 श्र  काइमीर  को  केन्द्रीय  सहायता

 *22-
 प्रो ०  सैफुद्दीन  सोज  :  व्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्या  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार ने  1  1983  को  एक  ज्ञापन  दिया  था

 जिसमें  उसने  वर्ष  1982  के  दौरान  हुई  अत्यधिक  ओला  विलम्ब  से  हुए

 सूखा
 भारी  के  परिणामस्वरूप  पैदा  हुई  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  केंन्द्रीय  सहायता  की

 मांग  की  और

 यदि  तो  इस  ज्ञापन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 कृषि  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  हों  ।

 (a)
 अन्तः मंत्रालयी  दल  की  एक  बैठक  में  इस  ज्ञापन  पर  विचार  करने  के  बाद  तथा

 5
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 उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  पर  राज्य  की  सीमांत  धनराशि  में  से  पूरा  किए  जाने  हेतु

 100.40  लाख  रु०  के  व्यय  अधिकतम  सीमा  की  मंजूरी  दे  दी  गई  है  और  इसकी  सूचना

 राज्य  सरकार  को  भेज  दे  दी  गई  है  ।

 Sto  सैफुद्दीन  सोज  :  मैंने  कभी  भी  नहीं  सोचा  कि  मेरे  प्रश्न  का  अपूर्ण  उत्तर  दिया

 जायेगा  ।  मैंने  प्रश्न  फिया  था  कि  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार  ने  1  1983  को

 एक  ज्ञापन  दिया  जिसमें  उसने  1982  के  दौरान हुई
 अत्यधिक  ओला  वृष्टि

 विलम्ब  से  हुए  .  सुखा  आदि  के  परिणामस्वरूप  पैदा  हुई  स्थिति  का  सामना  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की  थी  ate  राव  वीरेन्द्र  fag  जैसे  सुयोग्य  मंत्री  से  निम्न

 प्रकार के  अपूर्ण  उत्तर  की  मुझे  बिल्कुल  ही  अपेक्षा  नहीं थी  ।  उन्होंने-कहा है
 कि

 मंत्रालयी  दल  की  एक  बैठक  में  इस  ज्ञापन  पर  विचार  करने  के  बाद  तथा  उच्च-स्तरीय  समिति

 की  सिफारिशों  पर  राज्य  की  सीमंत  धन  राशि  में  से  पूरा  किए  जाने  हेतु  100.40  लाख  रूपए

 के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  की  मंजूरी  दे  दी  गई  भौर  इसकी  सूचना  राज्य  सरकार  को  भेज

 दी  गयी

 कम  से  कम  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  तो  बताना  चाहिए  था  कि  ag  -

 मंत्रालयी  दल  की  बैठक  और  उच्च-स्तरीय  समिति  की  बैठक  कब-कब  हुई  थी  ।  मैं  समझता  हूं

 कि  मंत्रालय  की  नीति  में  कुछ  परिवर्तन  हुआ  है  ।  इससे  वें  एक  अतारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  में

 मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  था  कि  राज्य  सरकार  ने  1  1983  को  एक  प्रस्ताव  भेजा

 था  जिसमें  अत्यधिक  ओला  विलम्ब  से  हुए  सूखा  भारी  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  की  मांग  की  गई  लेकिन  मेरी  सूचना  के  अनुसार  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार  ने

 1982  में यह  प्रस्ताव  भेजा  था  ।  ठीक  मैं  यह  स्वीकार  करता  g  कि  मंत्रालय  को

 यह  1  1983  को  प्राप्त  हुआ  मैं  इस  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  को

 जानना  चाहता  हू  ।  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा

 है  ।  अब  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  है  कि  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार  से  कहा  गया  है  कि

 वह  इस  खर्च  को  सीमांत  धनराशि  में  से  पूरा  करे  ।  इसका  आशय  यह  हुआ  कि  दो  वर्ष  गजर

 जाने  के  बाद  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार  से  कहा  गया  है  कि  वे  इस  शीर्ष  के  अंतगर्त  राशि  की

 बचत  करके  इस  खच  को  पूरा  करे  ।  यह  निति  में  परिवर्तन  है  ।

 मैं  चाहता  हू  कि  मंत्रालय  ने  नीति  में  यह  परिवर्तन  क्यों  किया  ।  और  fee

 तारीख  को  भन्त:मंत्रालयी  दल  की  बैठक  हुई  ?  और  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार  को  कृत

 इसकी  सुचना  दी  गई  ?

 att  योगेन्द्र  मकवाना  :  माननीय  सदस्य  ने  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  के  एक  अत्यन्त

 कमजोर  मामले  की  वकालत  करने  की  कोशिश  की  जेसा  कि  नियमों  के  अधीन

 अपेक्षित  उस  प्रकार  ज्ञापन  नहीं  दिया  ।  हमने  अक्सर  जम्म
 और  काश्मीर  सरकार  को
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 अनुरोध  किया  था  कि  वे  ज्ञापन  पेश  ताकि  उन्हें  इस  पर  कार्यवाही  के  अगर

 आवश्यक  हो  तो  उचित  सहायता  दी  जाये  ।  अगर  मैं  क्रमवार  तारीखों  का  ब्यौरा  तो

 सभा  को  पता  चलेगा  कि  राज्य  सरकार  ज्ञापन  प्रस्तुत  करने  में  कसे  असफल  और  कैसे

 भारत  सरकार ने  उन्हें  इसके  लिए  बार-बार  आग्रह  किया  ।  5  1983  को  राज्य

 सरकार  ने  एक  ज्ञापन  पेश  जिसमें  प्रति  परिवार  150  रु०  के  हिसाब  से  नकद  सहायता

 देने  के  जिनकी  50%  से  अधिक  फसल  नष्ट  हो  गई
 थी  205.57  लाख  रु०  की  मांग

 की  गई  थी  ।  1983  को  हमने  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  कि  वहू  ज्ञापन  पेश

 क्योंकि  उन्होंने  मात्र  पत्र  ही  भेजा  था  ।  11  1983  को  हमने  सचिव  और  अन्य

 अधिकारियों  से  अनुरोध  किया  कि  वे  यहां  आ  जायें  ताकि  हम  उन्हें  सकें  कि  यह  ज्ञापन

 किस  प्रकार  तैयार  किया  जाना  क्योंकि  पहले  उन्होंने  मात्र  एक  पत्र  ही  भेजा  जिसमें  पिसी

 भी  आवश्यता  की  पूति  नहीं  होती  थीं  ।  इसलिए  हम  चाहते  थे  कि  राज्य  सरकार  के  अधिकारी

 यहाँ  ताकि  हम  उन्हें  बता  सकें  कि  यह  ज्ञापन  किस  प्रकार  तैयार  किया  जाना  राज्य

 सरकार  के  अधिकारी  वित्त  राजस्व  सचिव  और  वित्त  सचिव  यहां  आये

 गौर  हमने  उन्हें  बताया  कि  वे
 यह

 ज्ञापन  किस  प्रकार  तैयार  करें  और  भारत  सरकार  को

 प्रस्तुत  करें  ।  राज्य  सरकार  के  पास  130  लाख  रूपये  सीमांत  राशि
 के  थे  ।  हम  इस  बारे  में

 जानकारी  चाहते  थे  ।  5  जुलाई  को  राज्य  सरकार  ने  हमें  बताया  कि  ज्ञापन  तैयार

 जा  रहा  है  और  सीमांत  राशि  को  कैसे  aa  feat  गया  इस  बारे  में  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  ।  यह  5  1983  का  उत्तर है  |  26  1983  को  मैंने  जम्मू  और

 काश्मीर  के  मुख्यमंत्री  को  एक  पत्र  लिख  कर  उनसे  अनुरोध  किया  कि  वे  यह  सब  सूचनाएं  हमें

 ताकि  अगर  आवश्यक  हो  तो  हम  उन्हें  सहायता  प्रदान  करें  मुख्य  मंत्री  को  पत्र

 लिखने  के  उन्होंने  विवरण  नहीं  भेजा  ।  इसलिए  5  1983  को  हमने

 राज्य  सरकार  को  एक  अनुस्मारक  जिसमें  अनुरोध  गया  था  कि  वे  अपना  ज्ञापन

 भेजें  और  आखिरकार  1  1983  को  उन्होंने  ज्ञापन
 भेजा

 और  उस  ज्ञापन  में  उन्होंने

 1982  की  रबी  भोर  खौफ  की  फसलों  के  लिए  13.57  करोड़  रु०  की  मांग  की  थी ।  रबी  फसल

 को  काटने  के  एक  वर्ष  बाद  ate  खरीफ  फसल  को  काटने  के  माह  बाद  यह  सब  किया  गया

 एक  वर्ष  बाद  राज्य  सरकार  ने  ज्ञापन  भेजा  था  और  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  की  अनदेखी  की  है  ?  कौन  गलत  है  और  कौन  सही  है  ?  किसकी

 गलती  है  ?  जिस  राज्य  सरकार  ने  ज्ञापन  भेजने  की  कोई  परवाह  नहीं  वही  यह  दावा  कर

 रही  है  कि  केंन्द्रीय  सरकार  ने  सहायता  नहीं  दी  ऐसे  कमजोर  मामले  की  माननीय  सदस्य

 द्वारा  वकालत  कहां  तक  सही  है  ?  सारे  लोग  और  खासकर  यह  सभा  मेरे  द्वारा  दी

 गई  क्रमानुसार  तारीखों  से  यह  जान  जायेगी
 कि  हम  किस  प्रकार

 ध्रध्यक्ष  महोदय :  अब  संक्षेप  में  बतायें  |

 श्री  योगेश  मकवाना :  श्री मनु  ;  उन्होंने  कुछ  arta  लगायें  हैं  कि  केन्द्रीय

 सरकार  उन्हें  सहायता  नहीं  दे  रही  Bee  (aaa)
 भाप  बाद  में  अन्य  पूरक  प्रश्न  पूछ

 थ  7
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 सकते हैं
 ।  मुझे  अपनी  बात  पूरी  कर  लेने  दीजिए  क्योंकि  आपने  आरोप  लगाया  है  कि  हमने

 राज्य  सरकार  को  सहायता  नहीं  दी  है

 सफद्दीन  सोज  :  मैने  आरोप  तो  अभी  लगाना  है  ।

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  सांतवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  सभी  राज्य

 सरकारों  के  लिए  सीमांत  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  और  जम्म  और  काश्मीर  राज्य  को

 इसके  अन्तर्गत  130  लाख  रु०  दिये  गये  हैं  ।  पहले  उन्हें  इस  राशि  का  इस्तेमाल  करना  है  कौर

 फिर  अगर  आवश्यक  हो  तो  भारत  सरकार  उन्हें  सहायता  देगी  ।  इस  मामले  ज्ञापन  पर

 विचार  करने  के  बाद  और  अन्त:मंत्रालयी  दल  की  बैठक  और  उच्च-स्तरीय  समिति  की  जांच

 करने  के  इनकी  सिफारिशें  वित्त  मंत्रालय  को  भेजने  के  100.40  ale  रु०  की

 धन  राशि  मंजूर  की  गई  कि  सीमांत
 धनराशि

 के  अन्दर  है  और  इसके  अलावा  और  कुछ

 भी  सहायता  नहीं  दी  जानी  है  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :
 श्रीमन  उन्होंने  कहा  है  कि  वह  आरोप  लगाने  जां  रहे  हैं  ।

 TTT  +,
 सैफुद्दीन  सोज :

 मैंने  अभी
 आरोप  लग ग  gl

 aft  एम०  रामगोपाल  :  उन्हें  प्रश्न  पुछना  चाहिए  ।  वह  यह  क्यों  कह
 रहे

 कि  वह

 आरोप  लगाने  जा

 सैफुद्दीन  सोज :  श्री
 मेरे  प्रशन  के  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  . गए  उत्तर  ने  मुझे

 विपदा  के  समय  राज्य  को  सहायता  देने  की  केन्द्र  की  स्थिति  के  बारे  में  मुद्दा  उठाने  के  लिए

 रित  किया है
 ।  मंत्री  महोदय  की  धन्यवाद  देता  हूं  क्योंकि  राज्य  सरकार  और  उनके  बीच

 स  बारे  में  लम्बा  पत्राचार  हुआ  |  मैं  जम्म  और  काश्मीर  सरकार  का  कोई  प्रत्यक्ष  प्रतिनिधि

 नहीं  मैं  सभा  के  सदस्य  के  रूप  में  सारे  देश  के  लिए  बोल  रहा  हूं  ।  जब  किसी  राज्य  में

 कोई  विपदा  आती  है  तो  क्या  होता  है
 ?  उस  राज्य  के  अधिकारी  सर्वेक्षण  करने  और  आँकड़े

 इकट्ठे  करने  के  लम्बे  नाटक  में  शामिल  हो  जाते  हैं  और  इसमें  महीनों  व्यतीत  हो  जाते  तब

 तक  संघ  सरकार  एक  दर्शक  बनी  रहती  है  ।  उसके  बाद  अन्त  में  जब  प्रस्ताव  आता  है  कि  ४

 व्यवधान  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  प्रशन  पूछिए  ।

 सैफुद्दीन  सोज  मैं  प्रश्न  भी  पूछ  गा  किन्तु  आपके  और  माननीय  सदस्यों  के  ध्यान  में

 यह  सब  बातें  लाना  भी  आवश्यक  है  ।  तत्पश्चात  केन्द्र  सरकार  अधिकारियों  की  एक  समिति

 बनाती  है  और  पूरा  नाटक  करते  हैं  ।  वे  राज्य  का  भी  दौरा  करते  हैं  और  इसमें  .  बहुत-सा
 ध्यान  S14

 समय  बेकार  चला  जाता  ह ू|  इम  मामले  में  भी  उन्होंने  यही  ा  सरकार
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 केन्द्र  सरकार  के  सामने  पीड़ितों  का  ठीक  से  चित्र  करने  में  असफल  रहती  है  तो  वे  इसके  लिए

 क्यों  कष्टਂ  उठाएं  ?  इस  मामले  मैं  सभा  को  सूचित  कर  रहा  हूं....(व्यवधघान )  ||

 meat  महोदय  :  आप  मन्त्री  से  विशिष्ट  प्रश्न  पूछिए  |

 Mo  सैफुद्दीन  सोज  :  मेरा  विशिष्ट  प्रश्न  यह  है  कि  आपके  साथ  तो  राज्य  सरकार  का

 लम्बा  पत्राचार  हुआ  है  फिर  भी  आपने  प्रभावित  लोगों  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  ।  यह  आपकी

 जिम्मेदारी  है  क्योंकि  केन्द्रीय  सहायता  भेजने  के  लिए  आप  ही  जिम्मेदार

 मेरी  बात  सुनिए  प्रो ०  उसी  अवधि  मेंਂ

 प्रो०  रंगा  :  आप  अपना  प्रश्न  पूछिए  |

 संफ्द्दीन  सोज  :  हिमाचल  प्रदेश  और  जम्बु-कश्मीर  एक  ही  क्षत्र  में  आते  हैं  ।  जहां

 हिमाचल  प्रदेश  को  6  करोड़  रुपए  दिए  गए  हैं  वहां  जम्मू-कश्मीर  के  मामले  में  बहुत  देर  के  बाद

 अन्त  में  यह  कहा  गया  कि  वह  सीमांत  धन  का  उपयोग  कर  सकता है  ।  यह  भेदभाव  क्यों  ?

 हिमाचल  प्रदेश  को  6  करोड़  रु०  कयों  दिए  गए  हैं  और  जम्मू-कश्मीर  को  कुछ

 आबंटन  नहीं  किया  गया  है  ?  नीति  में  परिवर्तन  होना  चाहिए  ।  हिमाचल  प्रदेश  को  6  करोड़

 रु०  दिए  गए  हैं  + (saat) )

 कृषि  मन्त्री  बीरेन्द्र  :  आप  चाहते  हैं  कि
 मैं  इसका  उत्तर  q?

 म्रध्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  ।

 राव  aE  सिह  :  मैंने  सोचा  कि  आपने  इसे  अस्वीकार  कर  दिया  है  ।  माननीय  सदस्य

 स्वयं  यह  स्वीकार
 फर चुके  हैं  कि  उनकी  मुख्य  शिकायत  नौकरशाही  के  विरुद्ध

 प्रो0०  सैफुद्दीन  सोज  :  निश्चित  रूप  a  नहीं  |

 राव  वीरेन्द्र  सिह  :  मेरे  श्री  मकवाना  इस  बारे  में  पूरी  जानकारी  दे  चुके  हैं  कि

 इस  मामले  में  राज्य  सरकार  से  प्रथम  सूचना  की  प्राप्ति  के  बाद  केन्द्र  सरकार ने  क्या  किया  था  ।

 वहां  दल  भेजने  से  पहले  हमें  जानना  होगा  कि  राहत  कार्य  के  लिए  राज्य  रार कार  किस  तरह  कि

 वास्तविक  योजनायें  चाहती  है  ।  पहलीं  राज्य  सरकार  फसल  की  क्षति  के  लिए  नकद  सहायता

 देना  चाहती  थी  ।  मैं  इस  सभा  में  यह  बात  अनेक  बार  कह  चुका  हूं  केन्द्र  सरकार  की  नीति  फसल

 कानून  की  क्षतिपूर्ति  देने  की  नहीं  है  ।  यह  भार  हम  वहन  नहीं  कर  सकते  |  यह  कई

 वार  उनको  याद  दिलाई  गई  कि  ag  सीमांत  जो  उस  राज्य  को  प्रतिवर्ष  1.3  करोड़  रू०

 की  दर  से  पिछले  दो  वर्षों  में  दिया  के  उपयोग  करने  के  बारे  में  जानकारी  इस  बारे

 में  उन्होंने  कोई  सूचना  नहीं  भेजीं  थी  ।  प्राकृतिक  विपदा  के  मामले  में  यदि  राज्य  तत्काल  राहत

 उपाय  करना  चाहता  है  तो  राज्य  सरकार  को  केन्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  लेना  अपेक्षित  नहीं
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 इस  उद्देश्य  के  लिए  राज्य  सरकार  की  जो  भी  आवश्यकताएं  केन्द्र  सरकार  महसूस  करती  है

 कि  राज्य  सरकार  उनको  सीमांत  धन  के  साथ  पूरा  कर  सकता  राज्य  में  एक

 केन्द्रीय  दल  भेजने  का  प्रश्न  ही  महीं  उठता  था  ।  समिति  की  बैठक  यहां  हुई  थी  और  अधिकारियों

 से  सलाह-मशविरे  के  बाद  यह  तय  किया  गया  कि  राहत  कार्यों  के  लिए  1.04  करोड़  रूपया

 पर्याप्त  था  और  यह  धन  राज्य  सरवर  को  प्राप्त  था  ।

 श्री  बीजू  पटनायक
 :

 कहां  से
 ?

 राव  वीरेन्द्र  सिह  :  सीमांत  धन  जिसका  अब  तक  उपयोग  नहीं  किया  गया  था  और

 जो  राज्य  सरकार  के  पास  उपलब्ध  था  और  जिसके  लिए  कोई  हिसाब  नहीं  था  ।  केन्द्र

 सरकार का  जम्मू-कश्मीर  के  प्रति  भेदभाव  बरतते  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।  हम

 काश्मीर  सरकार  के  लिए  पिछले  वर्षों  में  हर  अवसर  पर  सहायक  रहे  जब  रोग  के  कारण

 वहां  सेब  की  फसल  खराब  हो  गई  तो  हमने  उन्हें  राहत  प्रदान  की  ।  खाद्यान्न  के  मामले

 जितना  खाद्यान्न  वह  चाहते  थे  उतना  खाद्य  मन्त्रालय  ने  उन्हें  आवंटित  किया  था  ।  जम्म  तथा

 काश्मीर  सरकार  हमेशा  केन्द्र  सरकार  का  विशेष  ध्यान  प्राप्त  करती  रही  किन्तु  जम्मू  तथा

 कश्मीर  पर  हमारे  द्वारा  विशेष  ध्यान  दिए  जाने  के  बावजूद  मैं  यह  खेद पु वेक  कहता  हूं

 कि  माननीय  सदस्य  फिर  भी  केन्द्र  की  गलती  ढूंढ़  रहे  हैंਂ  मुझे  खुशी  है  कि  आपने

 यह  कहा  है  कि  हम  पहले  उदार  थे  ।

 प्रो ०  सैफुद्दीन  सोज  :  आप  मेरे  मुंह  से  अपनी  बात  न:हुलवाने  की  कोशिश  मत  कीजिए  ।

 मैंने  हिमाचल  प्रदेश  को  दिए  गए  6  करोड़  रु०  का  उल्लेख  किया  था

 श्री  नामग्याल  :  अध्यक्ष  यही  सवाल  1982  से  शुरू  से  मैं  पूछ  रहा  हूं  कि  उस

 साल  में  लद्दाख  रीजन  में  हैवी  सनो  फाल  की  वजह  से  85,000  गोट  और  दूसरे  कटि

 मर  गये  थे  और  जवाब  मिला  था  130  लाख  रु०  स्टेट  गवर्नमेंट  के  डिस्पोजल  पर  अब

 पता  कि  वहां  से  अकाउण्ट  अभी  तक  नहीं  आ  रहा  हैऔर  मुझे  यक़ीन  है  कि  वहां  से

 आपको  कभी  एकाउन्ट  नहीं  आयेगा  ।  इस  हालात  में  मैं  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  से  यह  जा  बना

 चाहता  हूं  कि
 1981-82  में  जो  वहां  के  लोगों  को  नुकसान  हुआ  वह  बहुत  ज़्यादा  रकम  नहीं

 तकरीबन  23  लाख  के  करीब  वह  पैसा  बीच  में  ही  खा  गये  तो  उन  लोगों  को  बचाने

 के  लिए  सेंट्रल  गवर्नमेंट  किसी  एजेंसी  केस  कोई  स्टेप्स  उठाने  का  प्रयत्न  करेगी  ?  तो
 श

 कया  करना  चाहती  है  ा  इन  लोगों  का  बचाव  कसे  करेंगे  ?

 राव  वीरेन्द्र  fag  :  भाग्यवश  या  किसी  राज्य  में  राहत  कार्यों  में  केन्द्र

 सरकार  प्रत्यक्ष  रूप  से  स्वयं  सम्बद्ध  नहीं  हो  सकती  ।  यदि  लद्दाख  की
 देखभाल  करनी  थी  तो  प्रमुख

 रूप  से  यह  कत्तव्य  जम्मू  तथा  कश्मीर  सरकार  का  था  |  और  लद्दाख  की  विशेष  सहायता
 ध्कगताय  mrs

 करने  के  लिए  हमें  क गे t  ष  dea  प्राप्त  नहीं  हुआ  था  ।  जैसा  कि  मैं  कह  चुका  हमने
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 पाया  कि  1.35  करोड़  रु०  जम्मू  तथा  कश्मीर  सरकार  के  पास  अब  भी  उपलब्ध  थे  और  उनसे

 वह  लद्दाख  में  विपदा  से  पीड़ित  लोगों  की  देखभाल  कर  सकता  था  |

 श्री  नामग्याल  :  उन्होंने  पैसा  इलेक्शन  में  इस्तेमाल  कर  दिया  है  तो  अब  कहां  से  हिसाब

 मिलेगा  ?

 खाद्य  भण्डार  और  आयात

 *23.  oft  हरिके दा  बहादुर
 :  क्या  खाद्य  ate  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ‘arTsat
 स्व  की  भण्डार  210  लाख क्या  यह  सच  है

 कि  वर्ष  1984  के  मध्य  तक  खा

 टन  हो  जाएगा  जो  अब  तक  का  सबसे  अधिक  भण्डार  होगा  इसके  फलस्वरूप  भण्डारण  से

 1-  Q  a
 होने  वाला  नुकसान  भी  सर्वाधिक  होने  की  सम्भावना  जैसा  कि  i  2  श्व  १० 4  fare

 टाइम्सਂ  में  बताया  गया

 देश  में  सर्वाधिक  उत्पादन  होने  के  बावजूद  खाद्यान्नों  का  आयात  करना  कहां  की

 बुद्धिमानी  है  और  इसमें  देश  का  कितना  हित  और

 क्या  इतना  अधिक  आयात  करना  किसी  अन्तर्राष्ट्रीय  ऋण  अथवा  सहायता

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अनिवार्य  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूरी  मन्त्रालय  में  एस०  एस०

 संजीवी  :  1984  के  मध्य  तक  सरकारीं  एजेन्सियों  के  पास  खाद्यान्नों  के  स्टाक  की

 जितनी  मात्रा  उपलब्ध  वह  वर्तमान  खरीफ  फसल  से  वसूली  की  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  तथा  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अधीन  निकासी  और  वर्तमान  ठेकों  के  अधीन  वास्तव

 में  किये  गए  आयात  की  मात्रा  जैसे  विभिन्न  तथ्यों  पर  निर्भर  करेगी  ।  क्योंकि  इनमें  से  अधिक श

 के  बारे  में  स्थिति  अनिश्चित  इसलिए  कितनी  मात्रा  में  स्टाक  तैयार  होने  की  सम्भावना  हो

 सकती  इस  सम्बन्ध  में  इस  समय  कोई  भविष्यवाणी  करना  सम्भव  नहीं  भारतीय

 खाद्य  निगम  में  भण्डारण  तथा  हैंडलिंग  विषयक  हानियों  को  कम  करने  के  लिए  सभी  पग  उठाए

 जा  रहे  हैं  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  खाद्यान्नों  की  आवश्यकता  को  सरकारी

 एजेंसियों  के  पास  उपलब्ध  स्टाक  से  पूरा  किया  किंया  जाता  है  ।  इस  स्टाक  को  देशीय  उत्पादन

 से  वसूली  कर  तथा  विदेशों  से  यथावश्यक  आयात  कर  बनाया  जाता  देश  में  1982-83  में

 सूखे  की  स्थिति  के  कारण  सावंली  वितरण  प्रणाली  पर  भारी  दबाव  पड़ने  की  दृष्टि  से  बफर

 स्टाक  में  वृद्धि  करने  के  लिए  खाद्यानों  का  आयात  करना  आवश्यक  समझा  गया  था  |

 aa}  |
 et  |
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 माना

 श्री  gitar  बहादुर  :  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  नुकसान  के  कारणों  का  अध्ययन

 करने  भौर  नुकसान  को  कम  करने  हेतु  उपाय  सुझाने  के  लिए  क्या  सरकार  ने  कोई  समिति

 बनाई  है  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सच  है  कि  समिति  ने  यह  बताया  है  कि  वर्ष

 1981-82  में  6,60,000  टन  खाद्यान्न  जिसका  मूल्य  118  करोड़  Ro  का  नुकसान  हुआ  था

 और  पिछले  वर्ष  में  6,58.000  टन  जिसका  मूल्य  104  करोड़  रु०  का  नुकसान

 हुआ  था  ?  और  stag  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  है  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  भण्डारण  तथा  हैंडलिंग  विषयक  हानियों  को  कम  करने  के  लिए  सभी

 पग  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  नुकसान  को  कम  करने  के  लिए  क्या  पग

 उठाए  जा
 रहे  हैं  ?

 खाद्य  ate  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  भागवत  का  :  नुकसान

 को  कम  करने  के  लिए  निम्न  कदम  उठाए  गए  हैं  :  खरीद  केन्द्रों  पर  किस्म  नियन्त्रण  का

 कुड़ा  ध्यान  रखना  |  खरीद  केन्द्रों  पर  किस्म  के  बारे  में  और  वजन  के  बारे  में  भी  हमें

 अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  इसीलिए  खरीद  केन्द्रों  पर  किस्म  नियंत्रण  पर

 सख्त  ध्यान  दिए  जाने  के  लिए  हमने  कड़ी  कार्यवाही  माल  लादने  और  उतारने  के  केन्द्रों  पर

 भी  हम  प्रभावी  निरीक्षण  कर  रहे  हैं  ।  लदान  और  उतारने  के  केन्द्रों  पर  भी  हमें  समस्याओं

 का  सामना  करना  पड़ता  है  और  इसीलिए  हम  इस  बारे  में  कड़ी  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ताकि

 नुकसान  को  कम  किया  जा  सके  ।  खाद्यान  की  ढुलाई  और  अन्तरण  बोरियों  गिनने  और

 उनका  वजन  करने  पर  जोर  दे  रहे  कई  वार  ऐसा  होता  है  कि  हरियाणा  और

 अन्य  राज्यों  की  मंडियों  जहां  से  हम  खाद्यान्न  खरीदते  वे  बहुतायत  में  आते  हैं  और

 इसीलिए  कई  बार  माल  तोलने  का  सख्ती  से  पालन  नहीं  किया  जाता  ।  वे  यह  कहते  Fwy  बोरी

 में  एक  क्विंटल  है  ।  बोरियां  गिन  लो  और  रखते  हमें  अनुभव  से  यह  मालूम  हुआ  है

 कि  कई  बार  बोरी  में  पूरा  एक  क्विंटल  नहीं  निकलता  ।  अब  हम  खरीद  केन्द्र  पैर

 हर  बोरी  का  वजन  करने  पर  जोर  दे  रहे  हैं  ।

 खाद्यान्न  लादने  और  उतारने  के  केन्द्रों  पर  भी  हम  सुरक्षा  प्रबन्ध  को  कड़ा  करने  की

 कोशिश  कराने  हैं  जो  स्वाभाविक  है  ।  इस  बड़े  देश  में  कई  स्थलों  पर  खाद्यान्न  की  ढुलाई  का

 काम  करना  पड़ता  है  और  इस  ढुलाई  में  हमें  अनेक  अमीना  इयां  होती  है  जिनके  कारण  नुकसान

 भी  होते  हैं  ।  सुरक्षा  प्रबन्ध  को  कड़ा  करके  हम  इन  कठिनाइयों  को  हल  करने  की
 कोशिश  कर

 रहे  हैं  ।  हम  वैज्ञानिक  भंडारण  क्षमता  में  वृद्धि  कर  रहे  खुले  में  भण्डारण  कम  किया  जा  रहा

 है  अर्थात  इसकी  जांच  दस्तों  और  भ्रमणकारी  दलों  द्वारा  अचानक  की  जाती  है  ।  भण्डारण  के

 दौरान  भीं  हर  किस्म  का  रख-रखाव  करने  की  कोशिश  कर  रहे  क्योंकि
 उस  अवधि  में

 खाद्यान्न  रखा-रखा  सूख  जाता  है  और  हानि  होती  है  ।

 हम  वह  भी  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  इस  हानि  को  रोकने  के  लिए  उसे

 बोरों  में  रख  रहे  हैं  ।  रेल  के
 खुले  वैगनों  में  खाद्यान्न

 को
 लाने-ले  जाने  को  हम  रोक
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 आपको  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  पहले  14%,  खाद्यान्न  खुले  वैगनों  में  ले  जाया  जा  रहा

 था  किन्तु  अब  हमने  इसे  कम  किया  है  और  अब  6  प्रतिशत  ही  खुले  वैगनों  में  ले  जाया  जाता  है

 ौर  हम  रेल  मन्त्री  से  यह  कहने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  खाद्यान्न  के  लिए  खुले  वैगनों  का

 प्रयोग  इससे
 भी  कम  होना  चाहिए  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  जिन  उपायों  का  मैंने  संक्षिप्त  वर्णन

 किया  है  उनसे  आने  वाले  वर्ष  में  भंडारण  और  परिवहन  में  होने  वाले  नुकसान  को  कम  करना

 सम्भव  होगा  |

 समिति  के  बारे  हम  समय-समय  पर  पता  लगाते  रहते  हमारे  पास  कुछ  आन्तरिक

 समितियां  भी  कभी  हम  दस्तों  को  भेज  देते  हैं  और  वे  हमें  उपाय  aT  > पघा  Qs  fare  हम  लागू

 करने  की  कोशिश  करते  हैं  ।

 दो  आंकड़ों  उन्होंने  उद्ध,त  किया  है  ।  मैं  उनके  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  |  उसके

 लिए  मैं  चाहता  हूं  कि  अलग  से  सूचना  दी

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  मैंने  वह  आँकड़े  बहुत  महत्वपूर्ण  afar

 उत्तर  प्रदेश  से  प्रकाशित  होने  वाला  हिन्दी  दैनिक  से  दिए हैं  ।  उस  समाचार  पत्र  में

 इसका  बिल्कुल  स्पष्ट  उल्लेख  है  कि  वर्ष  1981-82  में  118  के
 के  6,60,000

 टन  खाद्यान्न  का  नुकसान  ।  यह  बहुत  AST  नुकसान  हुआ  है  यह  नुकसान  भण्डारण

 ढुलाई  आदि  at  कमियों  के  कारण  हुआ  और  यह  प्रतिवर्ष  लगभग  15-20  प्रतिशत  होता  है  |

 यह  स्थिति  है  ।  इक  प्रकार  वर्ष  1980-81  में  104  करोड़  रु०  अर्थात्‌  6,58,000  टन  खाद्यान्न

 का  नुकसान  हुआ  |  मेरा  प्रश्न  खास  तौर  पर  इसी  जानकारी  पर  आधारित  यदि  नुकसानों

 को  कम  किया  जाता  है  तो  मेरे  विचार  से  खाद्यान्न का  बिल्कुल  आयात  जो  किया  जा

 रहा  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  रह  जाएगी  किन्तु  सरकार  इन  नुकसानों  *  को  रोकने  में  पुरी

 तरह  से  असमर्थ  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  यदि  वे  देश  में  ही

 खाद्यान्न  के  उत्पादन  के  लिए  भण्डारण  की  पर्याप्त  सुविधाएं  में  नहीं  जुटा  सकते  हैं  तो  वे  खाद्यान्न

 का  आयात  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  मेरे  विचार  से  माननीय  मन्त्री  इस  प्रश्नਂ  का  उत्तर  यदि  आप

 देश  में  पेदा  होने  वाले  खाद्यान्न  के  लिए  ही  भण्डारण  की  सुविधाओं  का  प्रबन्ध  नहीं  कर  सकते

 हैं  तो  विदेशों  से  खाद्यान्न  का  आयात  करने  का  क्या  लाभ  है  ?

 श्री  भागवत  का  आजाद  :  श्री मन
 माननीय

 सदस्य  ने  कुछ  आँकड़े  दिए  gi  मैं  कहुंगा  कि

 1980-81  में  हमें  कुल  नुकसान  6.43  लाख  रुपये  का  था  अर्थात्‌  कुल  खरीद  और  बिक्री  का

 2.76  प्रतिशत  जो  1981-82  में  कम  होकर  2.28  प्रतिशत  रह  गया  |  1982-83  में  यह  थोड़ा

 सा  बढ़कर  2.37  प्रतिशत  हो  गया  ।  हमारा  विचार  पारगमन  और  भण्डारण  में  होने  वाले  इस

 नुकसान  को  कम  करने  की  हमने  ठान  ली  है  |

 यह  पाया  गया  कि  जब  हम  अनाज  खरीदते  हैं  तो  एक  निश्चित  अवधि  के  बाद

 बह  सुख  जाता  हैं  ।  कुछ  अपरिहार्य  हानियां  हैं  जिनसे  हम  बच  नहीं  सकते  ।  निश्चित  रूप  से
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 हम  पुट  चोरियों  और  बड़ी  चोरियों  को  रोक  सकते  हैं  ।  इसी  बात  पर  हम  अपना  ध्यान  केन्द्रित

 कर  रहे  इस  देश  में  जहां  हम  खाद्यान्न  की  बोरियों  एक  छोर  से  दूसरे  छोर  तक  लाते-ले

 जाते  वहाँ  बहुत  से  स्थल  जिन  पर  माल  लादने  और  उतारने  का  कार्य  होता  है  और

 वहां  कुछ  मामलों  में  बोरियों  में  से  खाद्यान्न  निकालना  स्वाभाविक  बात  है  ।  उससे  छम  बच

 नहीं  सकते  ।  जिससे  हम  बच  नहीं  सकते  हम  वैसा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  मैंने  उन

 उपायों  का  उल्लेख  किया है  जो  हम  कर  wei  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  ay  हमारे  लिए

 घाटे  को  कम  करना  सम्भव  होगा  |

 जहां  तक  इसे  आयात  के  साथ  जोड़ने  का  सम्बन्ध  जो  अंतर्निहित  उससे  बचा  नहीं

 जा  सकता  ।  इसके  हमें  अभी  भी  आयात  करने  की  आवश्यकता  है  ।  जैसाकि  मैंने

 पहले  दिए  गए  मुख्य  उत्तर  में  कहा  कि  वर्ष  1982-83  हमारे  लिए  बहुत  मुश्किल  भरा  वर्ष  था  |

 देश  में  सूखा  पड़ा  जिसका  प्रभाव  31  करोड़  लोगों  तथा  4  करोड़  80  लाख  हेक्टयर  भूमि  पर

 पड़ा  भत  रक्षित  भंडारों  को  भरने  के  लिए  हमें  आयात  करना  पड़ा  और  इसी  कारण  हमने

 इसका  आयात  किया  ।

 श्री  ई०  बाला नंदन  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  कि  इस  वर्ष  केवल

 घाटे  की  ही  नहीं  अपितु  भंडारण  की  समस्या  भी  होगी  ।  इस  बार  हमारी  फसल  बहुत  अच्छी

 है  ।  केरल  सरकार  हमेशा  ही  केन्द्र  सरकार  से  प्रति  माह  2  लाख  10  हजार  टन  भेजने  का

 अनुरोध  करती  रही  जो  केन्द्र  सरकार  नहीं  दे
 सकी  ।  अब  विशेष  परिस्थिति  में  चूंकि  हमारे

 पास  पर्याप्त  भंडार  है  और  अच्छी  खरीद  हुई  है--किये  सरकार  केरल  को  प्रति  माह  2  लाख

 10  हजार  टन  चावल  सप्लाई  करने  पर  विचार  करेगी  ?  क्या  केन्द्र  सरकार  यह  भी  देखेंगी

 कि  केरल  खाद्य  निगम  के  पास  4  लाख  टन  का  रक्षित  भंडार  है  ?

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  के  लिए

 प्रति  माह  2  लाख  10  हजार  टन  चावल  की  सप्लाई  करना  संभव  नहीं  हम  केरल  सरकार

 को  अधिकतम  प्रति  माह  1  लाख  10  हजार  टन  चावल  सप्लाई  कर  रहे  हैं  ।  हमने  अगस्त  83  से

 83  तक  उन्हें  प्रति  माह  10,000  टन  चावल  अतिरिक्त  आवंटन  भी  किया  है  ।  यहां

 तक  कि  भरे  पुरे  मौसम  में  भी  इसमें  कटौती  नहीं  की  ।  हम  इससे  अधिक  सप्लाई  नहीं  कर

 हमें  केवल  केरल  की  ही  नहीं  बल्कि  पूरे  देश  में  सप्लाई  करनी  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  सलाह

 दूंगा  कि  वहू  राज्य  सरकार  को  यह  सलाह  दें  कि  वे  उतना  जितना  हम  उत्पादन  करते  हैं  ।

 हम  अधिक  गेहूं  उत्पादन  करते  हैं  ।  अतः  हमें  गेहूं  अधिक  खाना  चाहिए  ।  वह  बहुत  आवश्यक  है  ।

 मैं  गंभीरतापूर्वक  कह  रहा  हूं  कि  वे  राज्य  भी  चावल  की  मांग  कर  रहे  जो  अभी  तक  अधिक

 चावल  नहीं  खाते  थे  ।  चावल  की  मांग  बढ़  गई  है  ।  हम  वही  दे  सकते  हैं  जिसका  हम  देश

 में  उत्पादन  करते  हैं  ।  हम  गेहूं  अधिक  मात्रा  में  दे  सकते  हैं  ।  हम  देश  की  आवश्यकता  अनुसार

 चावल  आयात  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  लेकिन  विदेशों  से  भी  चावल  उ  पलब्ध  नहीं  होता

 हम  जो
 थोड़ा  बहुत  कर  सकते  उसके  लिए  हम  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  की  मांग  को  पूरा
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 el  and
 +)  afro करने  के  लिये  थाईलेंड  और  बर्मा  से  चावल  आयात  कर  रहे  मांग  बहुत  अधिक है

 और  इसे  पुरा  करना  हमारे  लिए  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :  ay  हुई  भारी  फसल  को  देखते  कया  रक्षित  भंडार  की

 स्थिति  में  कुछ  सुधार  होने  जा  रहा  है  ?  उन्होंने  2  करोड़  50  लाख  टन  कहा  है  ।  वह  ठीक

 है  ?  भारी  फसल  को  देखते  क्या  और  आयात  किया  जा  रहा  है  ?  केन्द्र  सरकार  के  निदेशों

 के  किसानों  को  उगाई  गई  भारी  फसल  के  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहे  क्या  केन्द्र

 सरकार  किसानों  जो  प्रोत्साहन  उन्हें  देना  चाहती  वह  उन्हें  नहीं  मिल  रहा  है  ?  क्या

 को  इसकी  जानकारी  है  ?

 मेरे  ये  तीन
 पूरक  प्रश्न

 हैं
 ।

 vat  कना att  भागवत  भा  आजाद  :  मैं  इन  तीन  पूरक  प्र  न्यय  UN  उत्तर  कैसे  दे  सकता  हूं  ?  यदि  यह

 एक  ही  प्रश्न के  तीन
 भाग  ग

 तब  मैं  उत्तर  दूंगा
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  भी  एक  सभापति  हैं  |  उन्हें  भी  नियमों  की  अच्छी  जानकारी  है  ।

 श्री  भागवत  भा  श्राजाद  :  जहां  तक  मूल्यों  सम्बन्ध  यह  कई  बार  कहा  जा  चुका

 है  कि  हम  कृषि  मूत्य  आयोग  की  सिफारिश  से  ही  चलते  हैं  ।  सरकार  ने  इस  वर्ष  जो  मूल्य

 निर्धारित किए  वह  उन्हें  दिए  जा  रहे
 हैं

 ।  उन्हें  उत्पादन  लागत  का  हमेशा  ही  उचित  मुनाफा

 दिया  गया  है  ।  कृषि  मूत्य  आयोग  ने  उन्हें  उत्पादन  की  लागत  तथा  लाभ  दिए  हैं  ।  जी  भी

 हमने  कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुसार  उन्हें  मूल्य  दिए  हैं  ।

 भंडार  के  बारे  में  मैं  ee  कहूंगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  ag  रक्षित  भंडार  की

 स्थिति  में  सुधार  होगा  क्योकि  हमारी  अच्छी  फसल  हुई  है  ।

 गेहूं  का  आयात  करने  के  संबंध  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  हम  इसका  आयात
 नहीं

 चाहते  ।  जैसा  कि  यह  सर्वविदित  है  कि  1976  से  हमने  इसका  आयात  बन्द  कर

 दिया  लेविन  दुर्भाग्यवश  1981-82  और  1982-83
 में  सूखा  पड़ने  के  कारण  हमें  आयात

 करना  पड़ा  |  आयात  देश  में  हुए  उत्पादन  पर  निर्भर  करता है  ।  यह  देश  की  मांग  और  वितरण

 प्रणाली  पर  निर्भर  करता  यह  अन्य  कई  कारणों  पर  निर्भर  इस  समय  मेरे  लिए

 यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  सरकार  भविष्य  में  क्या  कार्यवाही  करेगी  |

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  अध्यक्ष  मुझे  अनुपूरक  प्रशन  पूछना है
 ।  मेरे  माननीय

 खाद्य  मंत्री  का  कहना  हैं  कि  वे  कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  चलेंगे  ।

 सरकार  की  नीति  कभी  भी  कृषि  मुख्य  आयोग  की  सिफारिशों  को  ज्यों  की  त्यों  माननें  नहीं
 द् पाता

 रही है  ।  वास्तव  सरकार  को  यह  विशेषाष्ट [  ATA  र  ्  कि  यह  राज्य  सरकारों की  सिफारिशों  पर

 विचार  करे  तथा  तब  निर्णय  ले  |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  हमारे  पास  एक  संकल्प  है  और  उस  पर  पूरी

 होने  जा  रही  है  ।

 गन्ने  को  बकाया  धनराशि

 *24  att  सती दा  अग्रवाल :

 श्री  रामविलास  पासवान  :  व्या  खाद  प  शौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  मिल  मालिक  गन्ना  उत्पादकों  को  देय  500  करोड़  रुपये  की  बकाया

 धनराशि  का  भुगतान  करने  में  असफल  रहे  हैं  :

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  चीभी  सिलों  द्वारा  गन्ना  उत्पादकों  की  बकाया  धन  राशि

 S$.  rr
 लगा का  निपटान  न  किये  जाने  के  लिए  इन  मिलों  के  विरुद्ध  को  gl  ही  करने  का  और

 यदि  तो
 पेस सरी

 ब्यौरा  क्या

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  कौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sto

 एस०  संजीवी  :  गन्ने  के  मूल्य  की  कुल  बकाया  राशि  15-1-84  को  केवल  100.51

 करोड़  रुपये  थी  जिसमें  42.37  करोड़  की  राशि  1982-83  मौसम  की  थी  और  7.36  करोड़

 रुपये  की  राशि  अतीत  के  मौसमों  से  सम्बन्धित  थी  ।

 वेंकैया  गन्ने  के  ऊचे  मूल्य  पिछले  दो  मौसमों  के  दौरान  चीनी  भर

 गन्ने  को  रिकार्ड  उत्पादन  होने  तथा  फैक्ट्रियों  के  पास  बिना  बिकी  चीनी  का  असाधारण  रूप  से

 भारी  स्टाक  पड़ा  होने  के  कारण
 थी

 ।

 और  गन्ने  के  मूल्य  के  बकायों  का  भुगतान  सुनिश्चित  करने  की  जिम्मेदारी

 सीधी  राज्य  सरकारों  की  होती  है  जिनके  पास  ऐसे  भुगतान  करवाने
 '

 के  लिए  फील्ड

 संगठन  और  शक्तियाँ  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  स्थिति  पर  निगरानी  रखती  है  और  गन्ने  के  मूल्य  के

 बकायों  का  शीघ्र  भुगतान  करवाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  समय-समय  पर  परीक्षण  देती  है
 |

 केन्द्रीय  सरकार  अपनी  ओर  से  ऐसे  पग  उठाती  जो  कि  उसने  पिछले  मौसम  के  दौरान  भी

 उठाए  जिनका  उद्देश्य
 उद्योग  की  सामान्य  तरलता  में  सुधार  करना

 है
 ताकि  वह  गन्ने  नका

 मूल्य  समय  पर  अदा  कर  सके  ।  इन  पगों  में  उदार  बैंक  ऋण  सुविधाए  सुबह  बफर  स्टाकਂ

 मुक्त  बिक्री  की  चीनी  की  मासिक  नीतू  नीतियां  सुख-बूझ  के  साथ  करना  तथा  उत्पादन

 शुल्क  में  रिबेट  देना  शामिल  हैं  ।
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 att  सतीश  अग्रवाल  :  अध्यक्ष  गन्ना  उत्पादकों  की  बकाया  धनराशि  का  प्रश्न

 समय-समय  पर  इस  सभा  में  उठाया  जाता  रहा  है  और  सरकार  भी  सदन  में  यह  आश्वासन  देती

 रही  है  कि  वे  कुछ  प्रभावी  कदम  उठाएँगे  तथा  राज्य  सरकार  को  पराग्वे  देंगे  कि  वे  गन्ना

 उत्पादकों  को  समय-समय  पर  भुगतान  करने  का  आश्वासन  दें  ।  अब  इस  विशेष  मामले

 उत्तर  के  भाग  में  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  बकाया  राशि  होने  के  कारण  बताए हैं  ।

 उसका
 एक  कारण  है  :

 के  पास  बिना  बिक्री  चीनी  का  असाधारण  रूप  से  भारी  स्टाक  पड़ा

 होना

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  1982-83  के  अन्त  तक  फैक्ट्रियों  के  पास

 बिना  बिकी  चीनी  का  मूल्य  क्या  था  जबकि  उनका  कहना  है  कि  1982-83  के  अन्त  में  बकाया

 राशि  42.37  करोड  रुपये  थी  |

 खाद्यश्नौर  नागरिक  पति  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  भागवत  भा  :  इस

 मौसम  में  हमारे  पास  पिछले  वर्ष  की  46  लाख  ca  चीनी  है  ओर  इसलिए  यह  समझना  चाहिए

 कि  जो  भुगतान  किया  जाता  है  वह  चीनी  की  बिक्री  से  किया  जाता  च  कि  पिछले  वर्ष

 असामान्य  रूप  से  रिकार्ड  उत्पादन  वर्ष  चीनी  की  बिक्री  को  15  से  16  महीने  तक  बढ़ा

 दिया  गया  था  ।  यहां  तक  कि  इस  वर्ष  हम  अभी  तक  पिछले  ag  की  चीनी  रिलीज  कर  रहे

 हैं  ।  जेसे  अब  जब  यह  चीनी  बेची  जाती  उसका  भुगतान  कर  दिया  जाता  है  ।
 यह  देखा

 जा  सकता  है  कि  बकाया  राशि  में  2  अंक  से  कुछ  अधिक  कमी  आयी  है  ।  Ads  सरकार  द्वारों

 किए  गए  प्रयासों  के  कुछ  परिणाम  निकले  हैं  ।

 श्री  सौदा  अग्रवाल  :  सरकार  ने  रक्षित  भंडार  रखने  के  इन  फैक्ट्रियों  से

 चीनी  खरीदी  है  ।  आप  इन  चीनी  फैक्ट्रियों  को  भूगतान  कर  रहे  आप  पुरे  मामले  की  निगरानी

 कर
 रहे  हैं

 ।  यह  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  कि  वह  गन्ना-उत्पादकों  को  इस  बकाया  राशि

 का  समय  पर  भुगतान  करने  का  आश्वासन  दे  ।  क्या  सरकार  की  कोई  ऐसी  प्रक्रिया  हो  सकती  है

 जिससे  फैक्ट्रियों  से  चीनी  की  खरीद  यह  आश्वासन  दिया  जा  सके  कि  गन्ना  उत्पादकों  को

 भुगतान  fear  जाएगा  ?
 आप  भुगतान  फैक्ट्रियों  को  कर  रहे  जबकि  वह  आपके

 रक्षित  भंडार  वना  रहे  हैं  ।  आप  यह  क्यों  नहीं  सुनिश्चित  करते  की  आप  फैक्ट्रियों  को  जो  राशि

 दे  रहे  हैं  उसका  एक  भाग  गन्ना-उत्पादकों  या  राज्य  सरकारों  को  दिया  आप  एक  ऐसी

 प्रणाली  बना  सकते  हैं  जिससे  राशि  का  एक  भाग  गाना-उत्पादकों  को  दिया  जाए  तथा  वह  उसी

 र्म्स  सला
 विशेष  उद्देश्य  के  लिए  Val  My  |  |
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 मौखिक
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 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  यहां  कुछ  गलतफहमी  हो  गयी है  ।  जहां  तक  की  रक्षित  भंडार

 का  संबंध  fsa  रक्षित  भंडार  रखने  के  लिए  मिलों  को  बेंकों  को  देने  वाली  ब्याज  का  भार

 वहन  करना  पड़  ता  है  ।  वे  वह  चीनी  नहीं  बेचते  |  उन्हें  धन  को  भुगतान  नहीं  किया  जाता

 यह  हुआ  है  कि  बेक  उन्हें  रक्षित  भंडार  में  पड़ी  चीनी  की  गारन्टी  देते  रक्षित  भंडार

 फैक्टियों  को  बेचे  जाने  वाली  चीनी  से  कुछ  पैसा  नहीं  जिसे  गाना-उत्पादकों  को  दिया

 जा  सक े।

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  आप  उन्हें  कुछ  राशि  उपलब्ध  करा  रहे  आपकी  कोई  ऐसी

 प्रक्रिया  है  जिससे  रक्षित  भंडार  के  लिए  उन्हें  बैंकों
 के

 लिए  जितना  धन  उपलब्ध  कराया  जाता

 इसका  एक  भाग  उन्हें  गाना-उत्पादकों  को  देना  पड़ेगा  ।  आप  इसे  frase  बना  दें  ।

 श्री  भागवत  का  प्रासाद  :  मैं  इस  बारे  में  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  ।  यहां  पर  भी

 गलतफहमी  हुई  है  ।  met  तक  रक्षित  भंडार  का  सम्बन्ध  उस  रक्षित  भंडार  के  प्रति  उन्हें  ऐसा

 भुगतान  नहीं  कियाः
 जिसमें

 से  वे  गन्ना-उत्पादकों  को  भी  भुगतान  कर  सकें  ।  रक्षित

 भंडार  में  जितना  माल  उसे  उन्होंने  नहीं  बेचा  है  ।  गारन्टी  केवल  बंक  ही  देते  हैं  ।  उन्हें  बैंकों

 से  ली  गई  धनराशि  पर  ब्याज  देना  पड़ता  है  ।  उनके  पास  बिलकुल  धन
 नहीं  होता  जिसमें  से

 वे  कुछ
 भन्ना

 उत्पादकों  को  दे  सकें  |

 श्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  एक  तरफ  कहते  हैं  कि  हमारी

 जिम्मेदारी  नहीं  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  नहीं  यह  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी

 लेकिन  दूसरी
 तरफ  मिल-मालिकों  को  बचाने  की  कोशिश  कर  रहे  इन्होंने  प्रश्न  के  भाग

 में  कहा  है

 गन्ने  के  ऊँचे  मृत्य  पिछले  दो  मौसमों  के  दौरान  चीनी  और  गन्ने

 का  रिको  उत्पादन  होने  तथा  फैक्ट्रियों  के  पास  बिना  बिकी  चीनी  का  असाधारण  रूप  से

 भारी  स्टाक  पड़ा  होने  के  कारण

 मैं  समझता  मंत्री  आपको  इस  तरह  से  बचाना  नहीं  एक  तरफ  आप

 कहते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  नहीं  दूसरी  तरफ  चूंकि  पैसा  मिल-मालिकों  ने

 किसानों  को  बचाने  का  प्रयास  करते  हुए  विवरण  भी  दें  रहे  हैं  कि  भारी

 स्टाक  जमा  हों  यह  सरकार  के  लिए  उचित  जवाब  नहीं  है  ।

 r मैं  मंत्री  महोदय  से  छना  चाहता  ८  इस  सदन  में  हमेशा  चर्चा  होती  रही  सरकार
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 मौखिक  उत्तर 8  फाल्गुन  1905
 वि

 ने  हमेशा  आश्वासन  दिया  कमेटी  पर  कमेटी  बनाई  स्पीकर  साहव  ने  हमेशा  निर्देश  देने

 का  काम  उसके  बावजूद  भी  100  करोड़  यह  चाहे  2  परसेंट  है  या  5  परसेंट

 है  मैं  नहीं  मिल-मालिकों  की  तरफ  बकाया  है  और  यह  सरकार  मिल-मालिक

 के  खिलाफ  कोई  कदम  नहीं  उठा  रही  |  जनता  पार्टी  की  सरकार  के  समय  में  किसानों

 को  एक  पैसा  भी  मिल-मालिकों  की  तरफ  बकाया  नहीं  लेकिन  आपके  समय  में  142  करोड़

 रुपया  बकाया  था  और  आज  भी  100  करोड़  रुपया  बकाया  है  ।  इसका  मतलब  है  कि  आप

 मिल-मालिकों  को  बचाने  का  काम  करते  हैं  |  या  सरकार  सदन  को  आश्वासन  देगी--यद्यपि

 इसमें  राज्य  सरकारों  की  जवाबदेही  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  का  भी  कत्तव्य  है--आप

 किसानों  की  बहुत  दुहाई  देते  उनकी  वकालत  करते  हैं--आप  किसानों  के  fea  में

 मालिकों  पर  दवाब  डालने  का  काम  करेंगे  और  जैसा  कि  पहले  प्रश्न  में  पूछा  गया  था  जब

 फाइनेंशियल  इ  Cay AMET  आपकी  जब  आप  उनको  पैसा  देते  तो  इस  बात  की  गारन्टी

 लेने  का  काम  करेंगे  कि  वह  पैसा  किसानों  के  पास  समित-मालों  के  मुनाफे  में  न  जाए
 ?

 श्री  भागवत  आजाद  :  मैंने  अपने  जवाब  में  जो  कहा  है  कि  एरियर  क्यों  पड़ा  वे

 सारी  बातें  सही  हैं  ।  हमने  बार-बार  कहा  है  कि  अन्ततोगत्वा  जो  दिया  जाता  वह  मगर  बेच

 कर  दिया  जाता है  ।  इसीलिए  मैंने  कहा  है  कि  दो  प्रोडक्शन  ईयसं  में  हमारे  पास  काफी  उत्पादन

 हुआ  है  जिसके  बेचने  में  काफी  लम्बा  समय  15-16  महीने  का  पीरियड  जिस  कारण

 थोडा  बकाया  रहा  ।  हमने  कभी  भी  मिल-मालिकों  की  वकालत  नहीं  की  और  न  करते  जो  गन्ना

 उत्पादक  हैं  उन्हीं  की  वकालत  करते  हैं  बौर  इसका  श्रमिक  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  जनता  पार्टी

 का  उल्लेख  जनता  पार्टी  के  राज्य  में  किसान  को  गन्ने  1  5  रुपया  क्वीन्स  सिलता  था

 भौर  जब  किसान  का  बेटा  प्रधानमंत्री  चौधरी  चरण  सिंह  मेरठ  गये  तो  उन्हें  जला  हुआ

 गन्ना  हाथ  में  दिया  गया  ।  हम  21  रुपया  देते  लेकिन  उन्होंने  5  रुपया  अगर  उन्होंने

 5  रुपया  दिया  और  गन्ना  जलवाया  तो  इसमें  क्या  बहादुरी  की  ।  हम  राज  21  रुपए  दे  रहे  हैं  ।

 उस  वक्त  को  उत्पादन  3  लाख  टन  था  और  आज  85  लाख  टन  है  ।  दोनों  में  कोई  तुलना  नहीं  है

 बहुत  फें  है  ।  इसलिए  हम  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  जो  हमने

 कार्यवाही  की  है  उस  कार्यवाही  के  कारण  उनके  पेमेंट  का  रेशियो  बहुत  कम  हो  गया  है

 बराबर  राज्य  सरकारों  को  कहते  लिखते  हैं  कि  ऐसा  होना  चाहिए  ।  जो  अग्रवाल  जी.ने  कहा
 कि  मिलों  को  पैसा  दिया  जाता  है  बफर '  स्टाक  में  उनके  जरिए

 भी
 हम  उनको  मजबूर  करते

 कि
 उस  ga  से  निकाल  कर  उनको  पेमेंट  करं  ।

 श्री  भुवनेश्वर
 मैं  यंह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  सरकार

 किसानों  को  गन्ने  की  सप्लाई  का  शीघ्र  भुगतान  करने  की  गारंटी  नहीं  दे  सकर्त  क्या  सरकार

 यह  भी  सोच  रही  है  फि  वह  गीता-उत्पादकों  से  गलने  का  उत्पादन  कम  करन  का  अनुरोध  करे

 जिससे  किसानों  की  सरकार  से  और  परेशानी  से  रक्षा  हो  सकेगी  ।

 में  can  से  ती
 |  ह एक  माननीय  सदस्य  :

 उत्पादन  tore  ष  Q!  कमा  at  रही  है  ।
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 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  हम  किसानों  को  कभी  भी  गन्ने  का  कम  उत्पादन  करने  का

 परामशे  नहीं  देंगे  ।  यह  माँग  ओर  पूर्ति  की  स्थिति  पर  निर्भर  होगा  ।  गलने  के  उत्पादन  में  पिछले

 ag  कीं  अपेक्षा  इस  वर्ष  आंशिक  रूप  से  कमी  आई  और  यह  हमारे  हित  में  नहीं 2  यह

 उत्पादन  72.75  लाख  टन  होगा  और  हैम  अपनी  ओर  से  अधिक  से  अधिक  प्र  यास  कर  रहे  हैं  ।

 हम  समय-समय  पर  निगरानी  कर  रहे  राज्य  सरकारों  को  यह  अधिकार  है  तथा  शीघ्र

 भुगतान  करने  के  उनके  फील्ड  संगठन  हैं  ।  हम  फील्ड  संगठनों  को  प्रेरित
 कर रहे  हैं  तथा  उन्हें  कह

 रहे  हैं  कि  गन्ना  उत्पादकों  को  शीघ्र  भुगतान  किया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  इसमें  हमेशा  कठिनाइयाँ

 भाती  हैं  ।  माननीय  सदस्य  इसका  समर्थन  करेंगे  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  किसानों  को  पैसा  मिलेगा  या  नहीं  ?  बात  तो  यह  बताइए  ।  खा

 गए  लूटकर  किसानों  को  ।

 श्री  भागवत  का  श्राजाद  :  जो  आंकड़े  मैंने  दिए  हैं  और  जो  बताया  है  वह  इस  बात  का

 संबत
 है  कि  पेमेंट  किया  जा  रहा  है  ।  पेमेंट  उसी  वक्त  नहीं हो  सकता  ।  मैंने  बताया  कि  tars

 प्रोडक्शन  के  [: 1: (२ |  में  ग्रे  ज्यूलरी  ऐसा  होता  है  ।  जब  शुरू  में  गन्ने  की  पेराई  होती  है  उस  ang

 माननीय  सदस्य  मुह  बन्द  कर  के  कान  खोल  लें  तो  उनकी  समझ  में  आ  जाएगा  |

 मैंने  बताया  कि  जब  गन्ने  की  पेराई  शुरू  होती  है  उस  समय  अधिक  गन्ना  बाजार  में

 आता  है  ।  तो  उस  समय  शुरू  के  महीनों  में  कुछ  एरियर  दिखाई  पड़ता  है  ।  मगर  ज्यों-ज्यों  वह

 महीना  समाप्त  होता  है  पेराई  आज  ही  की  बात  नहीं  हमेशा  यह  हुआ  है  कि
 प्र  ज्यूलरी

 पेमेंट  क्लीयर  होता  जाता
 है

 ।  इस  बात  का  सबूत  यह  है
 कि  आज  सारे  टोटल  पेमेंट  का  2.7%,

 बाकी
 है

 और  यह  भी  पे  हो  जाएगा  |  इसलिए  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  है''*ਂ

 श्री  बीजू  पटनायक  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ag  जानकर  संतुष्ट हैं  कि  जनता  शासन  के

 दौरान  गन्ने  का  मूल्य  लगभग  5  रुपये  था  ॥

 क्या  मंत्री  महोदय  को  यह  जानकारी  भी  है  कि  उस  समय  चीनी  का  मूल्य  क्या  था  ?

 इसका  एक  ही  मूल्य  था  ।  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  उस  समय  चीनी  का  मूल्य  केवल

 2  रुपये  किलो  था  ?  लेकिन  गरना  उत्पादकों  की  बकाया  धनराशि  नहीं  थी  ।  मैं  यही  मुद्दा  बताने

 का  प्रयास  कर  रहा  था

 att  भागवत  भा  आजाद  :  प्रति  क्विंटल  गन्ने  के  केवल  5  रुपये  दिए  जाते  थे  ।  जनता
 या  शा

 सरकार  के  शासन  में  किसानों  को  परेशान  किया  ग  ना  |

 le  Re  tein  काणा
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 लिखित  उत्तर
 ee

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 भूमि  श्रृजन
 संबंधी  राष्ट्रीय  नीति

 *25.  शी  रामावतार  शास्त्री  :  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (*)  क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  जनता  और  संगठन  भूमि  asia  के  संबंध  में  एक

 राष्ट्रीय  नीति  निर्धारित  किये  जाने  की  मांग  कर  रहे  हैं

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 कौर

 क्या  भूमि  अजलान
 संबंधी  मुल्ला  समिति  का  प्रतिवेदन  सरकार  के

 विचाराधीन

 यदि  तो  समिति  की  गई  मुख्य  सिफारिशों  पर  कब  तक  निर्णय  लिये

 जाने  की  संभावना  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (sit  हरिनाथ  तथा
 भूमि

 गर्जन
 1894  जो  एक  केन्द्रीय  अधिनियम है

 तथा  भूमि  अर्जन  के  विषय  पर

 राष्ट्रीय-नीति  को  प्रदर्शित  करता  में  संशोधन  करने  के  लिए  समय-समय  परं  विभिन्‍न  क्षेत्रों

 से  सुझाव  प्राप्त  हुए हैं
 तथा  उनका  परीक्षण  किया  गया  है  ।  30-4-82  को  लोक  सभा  में

 प्रस्तुत  किए  गए  भूमि  जैन  1982  में  शामिल  किए  गयें  संशोधनों के
 अलावा  कुछ  संशोधनों  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार  किए  जा  रहे

 हैं  ।

 तथा  मुल्ला  समिति  के  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों  की  जांच  की  गई
 1982  के  संशोधन  विधेयक  में  शामिल  किए  गए  प्रस्तावों  को  तैयार  करते  समय  इन्हें

 ध्यान  में  रखा  गया  समिति  के  कुछ  सुझाव  राज्य  सरकारों  को  उनके  मार्गदर्शन  तथा

 उचित  कार्रवाई  हेतु  भेजे  जा  चके

 वनस्पति  घी  में  cat  को  चर्बी  मिलाना

 *26.  श्री
 मोहम्मद  इसरार  श्रहमद :

 कया  खाद्य  ate  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 वनस्पति  घी  में  पशुओं  की  चर्बी  मिलाने  के  अब  तक  कितने  मामलों  का  पता

 चला  है  और  कितने  मामलों  की  जांच  की  गई  है  ;  और

 उक्त  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 खाद्य  कौर  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  (att  भागवत  भा
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 नातयएल्‍ए बन  क

 वनस्पति  घी  में  गाय  की  चर्बी  मिलाने  का  कोई  मामला  अभी  तक और
 (a

 नहीं  पकड़ा  गया  है  ।  तथापि  बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  से  गाय  की  चर्बी  की  वनस्पति

 घी  के  रूप  में  अथवा  खाद्य  तेलों  में  मिलाकर  कथित  बिक्री  करने  की  सुनाए  मिली  थी  ।

 संबंधित  राज्य  सरकारें  तथा  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  इस  मामले  में  कारवाई  कर  रहा

 सुखे  से  फसलों  को  हानि

 *27.  श्री  नीरज  घोष
 :

 कया  कृषि
 मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  oy

 सभा पटल  पर  रखने  की  कृपा
 करेंगे

 कि ः

 पिछले  तीन  वर्षों  में  सुखे  के  कारण  राज्यवार  फसलों  को  कितनी  हानि  हुई  तथा

 यह  हानि  कुल  कितने  रुपए  की  है  ;  भर

 राज्यों  राज्य-वार  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह )
 1981-82  से  1983-84  तक  के  वर्षों  के  दौरान

 सुखे  के  कारण  प्रभावित  सस्य गत  क्षेत्र  को  प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण-प  संलग्न  है  ।  सुखे  के

 कारण  फसलों  को  कितने  रुपए  की  हानि  हुई  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  नहीं  रखी  जाती  ।

 (a)  1981-82  से  1983-84  तक  के  वर्षों  के  दौरान  सूखे  से  प्रभावित  राज्यों  की

 मंजर  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  से  संबंधित  जानकारी  विवरण-परा  में  दी  गई  है  ।

 क्रम  To  राज्य/संघ  क्षेत्र  1981-82  1982-83  1983-84

 मान  के  बाद

 erm  wet  ee,

 5 2

 भीतर  प्रदेश  14.40  (ATaqa-74)  )  38-00

 44.17 बिहार

 गुजरात  28-14

 हरियाणा  3-61  5.91

 6.67

 हिमाचल  प्रदेश  1-64  2:16

 का जम्म  तथा  कश्मीर
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 2  4

 केरल  1.04

 कर्नाटक  32.21  21.67

 मध्य  प्रदेश  30.00

 10  महाराष्ट्र  22.84

 11  उड़ीसा  37-82

 12  राजस्थान  87.00  68-12

 74.00

 13  तमिलनाडु  23.74  38.26

 14  त्रिपुरा  सूचित  नहों  किया

 15  70.41  17.75 उत्तर
 प्रदेश

 16  पश्चिम  बंगाल  20.14

 17  पॉंडिचेरी  0-05

 18
 मिजोरम  सूचित  नहीं  किया

 19  अरुणाचल  प्रदेश  0.03

 20  सीपीएम  0-19

 योग  '  160.96  428.73  17-97

 82:31  )

 ह  ह  ी

 243.27

 दी  |
 विवर  थि  द

 Fo  Fo  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1981-82  1982-83  1983-84

 1  2

 1.  आंध्र  प्रदेश  26-25  68-77  28-26

 2.  असम

 3.  बिहार  25-01  8.98
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 ee

 गुजरात  30-60  9.18

 8.25  11-82 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  2-65  13.02

 जम्मू  तथा  कश्मीर

 कर्नाटक  13-81  8-81  14.00 8.

 केरल  4.10  42.46

 10  मध्य  प्रदेश  40.99X  22-29

 11  महाराष्ट्र  50:81  11-63

 12.  मणिपुर

 13  मेघालय

 14  नागालैंड

 15  उड़ीसा  "19.78  24-65

 पंजाब 16

 17  राजस्थान  87-83  74.00  39.85

 18  तमिलनाडु  49.77  (18-39  59.15

 19  1-10  0-91
 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश 20  1.57

 21  पश्चिम  बंगाल  1-50  74.27  30-59

 22  अरुणाचल  प्रदेश  0:09

 23-  मिजो रम  1-37

 24  पांडिचेरी  0-44
 Got

 योग  441.59  294-51
 191-16

 मध्य
 प्रदेश  (6.63)  तथा  उड़ीसा  (3.80)  के  सम्बन्ध  में  1982-83  के  लिए  1981-82

 का  आगे  लाया  गया  बकाया  शामिल  है
 +
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 rr

 प्राकृतिक  विपत्तियों  के  लिए  स्थायी  दल  का  गठन

 *28.  श्री  सुनील  मंत्री  :
 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  प्राकृतिक  विपत्तियों  से  ग्रस्त  होने  वाले  स्थानों  पर  48  घण्टे  के

 अन्दर  पहुंचने  भौर  वहां  पर  हुए  नुकसान  का  सामान्य  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  एक  स्थायी  दल

 के  गठन  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  वीरेन्द्र  :  जी  नहीं  ।

 प्राकृतिक  आपदाओं  पर  होने  वाले  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 १  न
 लीय की  स्वीकृति  के  लिए  राज्य  सरकार  से  ज्ञापन  प्राप्त  होने  पर  केन  दलों  की  नियुक्ति  की

 वर्तमान  नीति  को  सातवें  वित्त  आयोग  at  स्वीकृति  प्राप्त  हो  चुकी  है  ।  आयोग  ने  प्राकृतिक

 आपदाओं  परे  राज्यों  द्वारा  व्यय  की  पूर्ति  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  विचार

 किया  था  ।

 चावल  कौर  जगह  का  उत्पादन  शौर  श्रायात

 *29.  श्री  श्रद्नफाक  हुसैन  क्या  खाद्य  कौर  नागरिक  gta  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 भरकर

 कया  यह  सच  है  कि  चावल  का  भारी  मात्रा  में  उत्पादन  होने  के  उसका

 अधिकतम  आयात  किया  जा  रहा

 (@)  यदि  तोਂ
 उसके

 कया  कारण

 (7)
 क्या

 के  आयात  के  सम्बन्ध  में  भी  वही  स्थिति  भर

 कया  यह  भी  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  में  भंडारण  की  सुविधा

 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  खाद्यान्न  की  हानि  पहले
 से  बहुत  अधिक  हो  रही  है  ?

 खाद्य  शर  नागरिक  पुत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  का  आजाद  )  :  वर्ष

 1982-83  में  464.8  लाख  मीटरी  टन  चावल  का  उत्पादन  होने  का  अनुमान  था  जबकि  उसके

 पहले  वर्ष  में  532.5  लाख  मीटरी  टन  चावल  का  उत्पादन  हुआ  था  ।  चावल  की  विंमान  फसल

 (1983-84  काफी  अच्छी  हुई  लेकिन  इसके  ठीक-ठीक  अनुमान  के  बारे  में  बताना

 बहुत  जल्दबाजी  होगी  ।
 ae  1983  के  दौरान  2.97  लाख  मीटरी  टन  चावल  का

 आयात  किया  गया  था

 2  ह  लास्य ce  1 वर्ष  1982-83  में  गर  ig  अश्  o ATT  सूखा  पड़ने  के  कारण
 सावज

 नि  वितरण  प्रणाली  पर
 *

 |
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 भारी  दबाव  पड़ने  से  चावल  के  कम  हो  रहे  स्टाक  में  वृद्धि  करने  के  लिए  चावल  का  आयात

 करना  पड़ा  था  ।

 बफर  स्टाक  की  भरपाई  करने  और  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  उद्देश्य  से

 का  भी  आयात  करना  आवश्यक  समझा  गया  ary

 जी  नहीं  ।

 बस्ती  क्षत्रों  में  रह  रही  आबादी

 *30.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 श्री  सूरज  भान  :  क्या  निर्माण  site  aaa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  लगभग  2.5  करोड़  भारतीय  शहरी  गन्दी  बस्तियों  में  रहते

 कितने  लोग  ग्रामीण  क्षत्रों  में  इसी  प्रकार  का  जीवन  जी  रहे

 प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  से  पहले  और  1980  में  इन  लोगों  की  संख्या  कितनी

 और

 इन  लोगों  को  मकान  मुहैया  करने  के  लिए  चलाई  जा  रही  विशिष्ट  परियोजनाओं

 कौन सी  हैं  ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  ste  श्रीवास  मंत्री  बूटा  fag):  अखिल

 भारतीय  आधार  पर  मलिन  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों  का  पता  लगाने  के  लिए  अब  तक  कोई

 विस्तृत  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  कुछ  अलग-अलग  राज्य  सरकारों  ने  कतिपय  शहरों  में

 मलिन  बस्तियों  की  आबादी  का  इस  प्रयोजन  से  पता  लगाया  है  कि  मलिन  बस्ती  निवासियों  के

 लाभों  विशिष्ट  योजनाओं  के  तहत  उन्हें  लाभान्वित  किया  जा  सके  ।

 तथापि  छठी  योजना  के  दस्तावेजों  में  यह  अनुमान  लगाया  गया है
 कि  कुल  शहरी

 आबादी  का  लगभग  पाँचवां  हिस्सा  मलिन  बस्ती  आबादी  का  इस  अनुमान  के  अनुसार  ag

 1081  में  मलिन  बस्तियों  की  आबादी  3.12  करोड़  थी  ।

 तथा  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ग्रामीण  तथा  शहरी  निर्धनों  को  मकान  मुहैया  करने  के  लिए  चलाई  जा  रही

 विशिष्ट  परियोजनाओं  इस  प्रकार  हैं

 ग्रामीण  आवास  स्थल  तथा  निर्माण  सहायता  कौर

 आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आवास  ।
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 हत

 सरसों  के  तेल  के  मूल्य  में  वृद्ध

 *31.  श्री  विजय  कुमार  यादव
 :

 श्री  mya  सेठी  :  कया  खाद्य  कौर  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने

 तौ
 कृपा  करेंगे

 किः

 कया  यह  सच  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सरसों  के  तेल
 के  मूल्य  में

 अभूतपूर्व

 वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  कया  कदम  उठा  रही

 ह ै?

 खाद्य  ate  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  भा  :  गत

 कुछ  महीनों  में  सरसों  के  तेल  की  कीमतों  में  कुछ  वृद्धि  हुई  परन्तु  हाल  ही  में  इसकी  कीमत

 में  कमी  भानी
 शुरू  हो  गई  है

 ।

 सरसों
 अन्य  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  प्रयासों  के  अलावा  सरकार

 खाद्य  तेलों  की  मांग  भर  इनकी  आपूर्ति  के  बीच  के  अन्तर  को  भायात  द्वारा  पूरा  कर  रही

 सरसों  के  तेल  की  कीमतों  में  वृद्धि  के  रुख  को  नियन्त्रित  करने  इसकी  कीमतें  कम  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  1984

 के  दौरान  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  आयातित  खाद्य  तेलों  का  काफी  अधिक  आबंटन

 किया  है  ।  छोटे  ब्लाकों  की  योजना  के  अंतगर्त  भी  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दौरान  किए  गए

 आबंटन  की  तुलना  में  अधिक  आबंटन  किया  गया  ।

 पृथक  सिचाई  वित्ता  निगम  को  स्थापना

 *५2.  श्री  के०  मानना  :

 श्री  चित्त  बसु  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निकट  भविष्य  में  एक  gan  सिंचाई  वित्त  निगम  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन

 और

 यदि  तो  इस  सिंचाई  वित्त  निगम  से  प्राप्त  होने  वाले  लाभों  का
 ब्यौरा  क्या

 है  तथा  इसके  गठन  के  सम्बन्ध में  मानदण्ड  क्या  हैं  तथा  जहां  तक  परियोजनाओं  की  तात्कालिकता

 का  सम्बन्ध  राज्य  परियोजनाओं  को  लाभ  पहुंचाने  के  बारे  में  इस  निगम  को  दी  गई  शक्तियों

 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिंचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  नहीं  !

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 अया  फ़रक गंगा  तथा  तीस्ता  नदी  जल  विवाद  का  निपटारा

 #33.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेडडी

 श्री  सुभाष  चन्द्र  यादव  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तथा ast  तीस्ता  नदी  जल  विवाद  को क्या  भारत  तथा  बंगला  देश  के  बीच  गंगा

 निपटारा करने  में  कोई  प्रगति  हुई

 मामला  इस  समय  किस  स्थिति  में  और

 विवाद  के  कब  तक  हल  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 सिचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  से
 1982  के  भारत-बांगला  देश  के  समझौते  के  जापान  में  भारत  बंगला  देश  संयुक्त  नदी  आयोग

 को  फरक्का  में  शुष्क  ऋतु  में  गंगो  के  जल  प्रवाहों  में  विधि  करने  के  लिए  दो  भारत  तथा

 बंगलादेश  प्रत्येक  द्वारा  प्रस्तावित  के  पूर्व-व्यवहायंता  अध्ययन  परे  करने  तथा  इस

 ज्ञापन  के  हस्ताक्षर  किए  जाने  के  18  महीनों  के  भीतर  इष्टतम  हल  का  निर्णय  करने  का  निदेश

 दिया  गया  था  ।  आयोग  ने  यह  माना  कि  तकनीकी  पहलुओं  के  अतिरिक्त  इन  प्रस्ताव

 विस्तृत  afar  एवं  कार्यान्वयनात्मक  पहलुओं  का  भी  अध्ययन  करने  की  आवश्यकता  है

 भारत
 और

 बंगलादेश  ने  अपने-अपने  अद्यतन  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  कर  दिया  है  और  नई  दिल्‍ली

 में 13  से  15  1984  तक  हुई  संयुक्त  नदी  की  बैठक  में  एक  दूसरे के

 अद्यतन  प्रस्ताव  पर  दोनों  पक्षों  ने  अपनी  टिप्पणियां  दे  दी  हैं  ।

 संयुक्त  नदी  आयोग  ने  ढाका  में  1983  में  हुई  अपनी  बैठक  में  यह

 लिया  था  कि  तीस्ता  नदी  के  जल  का  बटवारा  गहन  वैज्ञानिक  अध्ययनों  पर  आधारित  किए

 जाने  की  आवश्यकता  होगी  जिनको  तुरन्त  शुरू  करने  एवं  1985  के  अन्त  से  पहले  पण  करने

 पर  सहमति  हुई  थी  ।  मित्रता  एवं  अच्छे  पड़ौसी  की  भावना  से  यह  निर्णय  फियों  गया  था  कि

 ज्ञानिक  अध्ययनों  के  पूरे  किए  जाने  तक  dean  के  जल-प्रवाहों  का  शुष्क  ऋतु  के  दौरान  aa

 बटवारा  जो  1985  तक  वेध  बंगलादेश  के  लिए  36%,  भारत  के  लिए  39%  और

 शेष  25%,  अनाबंटित  तथा  आधार  पर  आबंटित  एवं  अनाबंटित  जल  के  सभी  हिस्सों

 का  वैज्ञ/निक  अध्ययनों  के  पूरा  किए  जाने  के  पश्चात  आबंटन  feat  जाएगा  ।  दोनों

 सरकारों  में  सिचाई  के  प्रभारी  सचिवों  को  तदर्थ  बटवारे  की  प्रक्रियाओं  के  सम्बन्ध  में  आगे

 ब्यौरा  तैयार  करने  के  लिए  निदेश  दिए  गए  थे  ।  इन  विचार-विमर्शों  के  पश्चात  तीस्ता  के

 प्रवाहों  को  मापने  के  लिए  3  सयुक्त  प्रेक्षण  केन्द्रों  को  स्थापित  करने  के  लिए  सहमति  हुई

 तीनों  केन्द्रों  पर  संय  क्त  प्रेक्षणों  की  मानीटरिंग  करने  और  वैज्ञानिक  अध्ययनों  के  लिए  विचार

 विषय  निर्दिष्ट  करने  एवं  इन  वैज्ञानिक  अध्ययनों  को  तत्काल  शरू  करने  के  लिए  भी  एक  संयुक्त

 समिति  गठित  करने  पर  भी  सहमति  हुई  थी  ।

 28



 लिखित  उत्तर 8  1905

 खाद्य  तेलों  का  उत्पादन  मांग
 व

 सप्लाई  आयात

 *34,.  श्री  सत्यनारायण  जटिया :
 क्या  खाद  शरीर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  1980-81  से  1982-83  तक  खाद  तेलों  का  कितना

 उत्पादन  हुआ  और  उनकी  कितनी  मांग  थी  तथा  कितनी  सप्लाई  की  गई  भौर  कितनी  मात्रा  में

 व  कितने  मूल्य  के  खाद्य  तेलों  का  आयात  किया  और

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  खाद्य-तेलों  का  मांग पूर्ति  एवं  आयात  की

 संभावित  स्थिति  क्या  है  ?

 खाद्य  ait  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  भा  :

 और  खाद्य  तेलों  की  मांग  का  अनुमान  43-45  लाख  मी०  टन  लगाया  गया  है  ।  खाद्य  तेल

 का  सरकार  की  ओर  से  आयात  की  गई  इनकी  मात्रा  तथा  उसका  मुख्य  इस

 प्रकार  है  :

 तेल  वर्ष  उत्पादन  आयात  की  गई  आयातित  मात्रा

 मात्रा  मी०
 मी

 ०  रनों  का  मूल्य

 टनों  में  )  रुपये ¥)

 1980-81  25-50  10.74  516-00

 1981-82  32.20  9.95  449.69

 28-50  11.50 1982-83  504.46

 1983-84  33.00  -f-  +

 (atatfaa)

 WTayT
 1983-84  के  दौरान  तेलों  की  जो  Hal  alread  की  जानी  सरकार  द्वारा  उसका

 निर्णय  उत्पादन  के  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  उपलब्ध  इनकी  राज्य  सरकारों

 द्वारा  की  गई  माँग  तथा  अन्य  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समय-समय  पर  किया

 जाएगा  |

 भारत  तथा  अमेरिका  हारा  कृषि  सहयोग  में  बुद्ध

 *35.  श्री  प्यार  एन०  राकेश  :  क्या  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  तथा  अमेरिका  द्वारा  कृषि  सहयोग  में  वृद्धि  की  जायेगी  कि

 टाइम्स  आफ  इण्डिया  दिनांक  29  1984  में  प्रकाशि त  हुआ
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 ना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  कया

 क्या  एम  Vo  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष  तथा  योजना  आयोग  के  सदस्य  की

 आई०  आर०  आई०  मनीला  में  नियुक्ति  इस  योजना  का  एक  अंग

 क्या  आई०  सी ०  आर  आई०  ए०  टी०  में  उच्च  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  की

 नियुक्ति  भी  इस
 योजना

 का  एक  अंग  और

 क्या  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  भारत  ने  अपनी  पर्याप्त  प्रतिष्ठा  खो  दी

 है  और  उसे  शीघ्र  ही  अधिक  उपज  देने  वाले  बीज  के  आयात  सहित  अपने  कृषि  उत्पादन  में

 गंभीर  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ेगा  ?

 कृषि  मंत्री  बीर  :  तथा  कृषि  सम्बन्धी  भारत अमेरिका  के  34-

 आयोग  का  तीसरा  अधिवेशन  24  से  28  1984  तक  नई  दिल्‍ली  में  हुआ

 अधिवेशन  की  समाप्ति  पर  जारी  की  गई  संयुक्त  विज्ञप्ति  कीਂ  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रख  दी

 गई  [wares  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  टी0०  7719/84]

 तथा  (=)
 आर०  आर०  (८: ह 1ई०  आर  आई०  Tao  Vo

 टी०  दोनों  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थान  हैं  और  इनके  लिए  नियुक्तियां  भारत  सरकार  द्वारा  नहीं  की

 जाती है  ।  इन  संस्थानों  द्वारा  की  गई  नियुक्तियां  और  भारत  तथा  अमेरिका  के  बीच  wry

 सहयोग  के  विस्तार  के  बीच  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।  इसके  विपरीत  हाल  के  वर्षों  में  विदेशों  में  देश  की  प्रतिष्ठा  तथा  मान

 बढ़ा  है  ।  अधिक  उपज  देने  वाले  बीजों  के  आयात  सहित  कृषि  उत्पादन  में  देश  की  गम्भीर

 समस्याओं  का  सामना  करने  का  प्रशन  ही  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  कौर  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  योजना

 के  लिए  aa  न  की  गयी  केन्द्रीय  घनसाली

 *36.  श्री  ato  डी०

 श्री  राजा  कुमार  सिह  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 योजना  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  केन्द्र  द्वारा  आबंटित  की  गई  कितनी  धनराशि  1983  के  अन्त

 तक  खच  नहीं  की  गई  और

 *राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 के
 अस्तंगत  1982-83  और  1983-84

 (ars  तक )
 लक्ष्य  की  तुलना  में  कितने  श्रमिक  दिन  रोजगार  उपलब्ध  कराया  गया  और  लक्ष्य

 पूरा  न  होने  के  कारण  क्या  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार

 का  कया  कदम  उठाने  का  विचार है
 ?
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 वि

 aren  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  मिश्र )  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  कार्यक्रम  के  अस्तंगत  उपलब्ध  की  गई  धनराशि  तथा  चाल  वर्ष  के  दौरान  अब  तक  प्राप्त

 सूचना  के  अनसार  उपयोग  में  ली  गई  धनराशि  और  उपयोग  में  न  ली  गई  शेष  धनराशि  का

 राज्य-वार  ब्यौरा  में  दर्शाया  गया  है  |  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के

 अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  1983-84  हेतु  आवंटन  में  दर्शाये  गये  हैं  ।  चंकी

 ग्रामीण  भमिह्दीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  निर्माण  कार्यों  का  निष्पादन  अभी  हाल

 ही  में  शुरू  हुआ  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  निधियों  के  उपयोग  की  सूचना  31-3-1984

 के  बाद  ही  उपलब्ध  होंगी  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  TF  1982-83  तथा  1983-84
 T=  > |  Loy

 के  दौरान  इन  वर्षों  के  लक्ष्यों की  फुलन  te  सुजीत  रोजगार नी  दिया  गया  है  :

 श्रम  दिन

 aq  लक्ष्य  उपलब्धि

 1982-83  3532.17  3500-98

 1983-84  3222.26  1624.17

 1983  तक  प्राप्त

 रिपोर्टों  के
 अनुसार  )

 वर्ष  1982-83  के  दौरान  रोजगार  सृजन  का  लक्ष्य  लगभग  प्राप्त  कर  लिया  गया  था  ।

 वर्ष  1983-84  के  लिए  पूरी  सूचना  अभी  प्राप्त  होनी  रहती  है  ।  यह  की  जाती
 है

 कि  वर्ष  के  अन्त
 तक

 लक्ष्य  लगभग  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा  ।
 ~
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 1983-84  के  दौरान  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 राज्यों/केन्द्र  शासित  क्षत्रों  के  लिए  संभावित  भाबंटनों  को  दर्शाने  वाला

 विवरण

 रुपये

 ा

 ऋससे  राज्य/किन्द्र  शासित  क्षेत्र  198  3-84

 (100.00-00
 लाख  रुपये  में

 2  3

 एएए  ए  एएए  एए  ए  एक  सागा  एएल  पलट

 1  आन्ध्र  प्रदेश
 990.00

 2  असम  216.00

 बिहार  1425.00

 गुजरात  320.00

 हरियाणा  84.00

 हिमाचल  प्रदेश  60-00

 जम्मू  तथा  कश्मीर  75-00

 कर्नाटक  470-00

 केरल  470.00

 10  मध्य  प्रदेश
 |

 80-00

 790-00 11  महाराष्ट्र

 12  मणिपुर  11.00

 13  मेघालय  15-00

 नागालैंड 14  10-00

 15  उड़ीसा  450-00

 16  पंजाब  135.00
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 1  2

 17.  राजस्थान  240-00

 18  सिक्किम  8.00

 890.00 19.  तमिलनाडू

 20  त्रिपुरा  33.00

 उत्तर  प्रदेश  1705-00 21

 22  पश्चिम  बंगाल  770-00

 Ses  SD  ए  —

 कुल  राज्य  (®)  9947.00

 is  a  bee

 23  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  8-00

 24  अरुणा चल  प्रदेश  8.00

 25  चंडी गढ़  2-00

 4.00 26  दादरा  तथा  नगर  हवेली

 27  दिल्ली  4.00

 9.00 28  दमन  तथा  दीव

 29  लक्षद्वीप  2:00

 मिजोरम  8-00 30

 21  पांडिचेरी  8-00

 ee  SS  ee  ee  ee

 53.00
 कुल  केन्द्र  शासित  क्षेत्र

 9947.00 कुल  राज्य

 कुल  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  33.00

 ee

 कुल  योग
 10000,00

 EE
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 नेपाल  सरकार  के  पास  पड़ो  विवाद  ग्रस्त  योजनायें

 «37.  श्री  लहना सिह  तुर  :
 क़्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अधिकांश  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नेपाल  सरकार  के  पास  विवाद  ग्रस्त  पड़े  रहने

 के  क्या  कारण  हैं  और  इन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  तथा  इस  सम्बन्ध  में  ताजा  स्थिति  क्या

 क्या  उक्त  परियोजनाएं  दोनों  देशों  के  लिए  सहायक  होंगी  और  बिहार  तथा

 उत्तर  प्रदेश  को  बाढ़  से  बचाएगी  और  इन  क्षत्रों  में  सिचाई  सुविधाए  उपलब्ध  कराएगी

 यदि  तो  इन  मामलों  को  हल  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  और

 क्या  इस  लक्ष्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  से  लागत/व्यय  में  वृद्धि  होगी

 भारत  सरकार  इन  मामलों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  उठाएगी  ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  से  जिन  वृहद  जल

 संचयन  परियोजनाओं  का  पता  लगाया  गया  वे  o—

 रनाली  नदी  पर  करनाली  oar  जता  ।

 2  काली  नदी  पर  |

 al ey
 | 3.  पश्चिम  राप्ती  नदी  पर  राप्ती ( (  भंग )

 ।

 4 oy  कोसी  नदी  पर  कोसी  उच्च  बांध  |  ~

 करनाली  बांध  के  3600  मेगावाट  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  लगभग  210  मीटर

 ऊचा  होने  की  संभावना  है  ।  पंचेश्वर  बांध  के  लगभग  1250  मेगावाट  की  प्रतिष्ठापित-क्षमता

 लगभग  262  मीटर  ऊचे  होने  की  संभावना  है  ।  भाल भंग  बांध  के  लगभग  60  मेगावाट

 की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  सहित  लगभग  '85  मीटर  होने  की  सम्भावना  कोसी  उच्च  बांध

 के  लगभग  3000  मेगावाट  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  लगभग  270  ऊचे  होने  की  संभावना

 ये  परियोजना  ag  उद्देश़्य  परियोजनाएं  हैं  तथा  सिचाई  जल-विद्या  तथा  बाढ़

 नियंत्रण  में  नेपाल  तथा  भारत  को  लाभ  उपयुक्त  के  दोनों  देशों  के  बहु

 प्रयोजनी  लाभ  के  लिए  कुछ  और  अधिक  जल  संचयनों  का  भी  पता  लगाया  गया  है  ।  ये  हैं  :--

 1.  कमला  नदी  पर  सीसा पानी  में

 2.  बागमती  नदी  पर  ननथेड़  में
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 3.  बबई

 4.  गंडक  नदी  पर  भी  कुछ  जल  संचयन  की  संभावना  हो  सकती  है

 चूंकि  ये  जल-संचयन  पूर्णतः  अथवा  आंशिक  रूप  से  नेपाल  की  सीमा  में  आते  हैं

 इनको  कार्यान्वित  करने  पर  विचार  करने  से  पूर्व  यहाँ  तक  की  अन्वेषण  तथा  व्यवहार्यता

 रिपोर्टों  को  तैयार  करने  के  लिए  नेपाल  की  सहमति  प्राप्त  करना  आवश्यक  है  ।  इन  पहलुओं  पर

 भारत  तथा  नेपाल  की  बैठकों  में  विभिन्‍न  स्तरों  पर  नेपाल  st  महामहिम  सरकार  a

 विमश  fear  जा  रहा  दोनों  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  सहयोग  के  सभी  मामलों  पर

 विमश  करने  की  दृष्टि  से  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  दोनों  देशों  के  बीच  एक  संयुक्त  आयोग

 स्थापित  किया  जाए  ।  दोनों  देशों  के  बीच  जल  संसाधनों  के  विकास  के  प्रश्नों  पर  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  इस  आयोग  में  विचार  किया  जा  सकता  भारत  नेपाल  और  भारत  के

 बीच  जल  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  सभी  परियोजनाओं  को  शीघ्र  ता  से  अंतिम  रूप  देने  में

 अपने
 प्रयास

 जारी  रखेंगी  |
 a

 चीनी  के  उत्पादन  में  गिरावट

 *38.  श्री  पी०  एम  ०  सईद  :

 श्री  ato  पी०  देसाई  क़्या  खाद्य  कौर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  देश  में  चीनी  मिलों  द्वारा  पिछले  चीनी  मौसम  की  लगभग  100  करोड़  रुपये

 की  गन्ने  की  बकाया  राशि  अभी  अदा  की  जानी  बाकी

 क्या  इसके  परिणाम  स्वरूप  दक्षिणी  राज्यों  में  गन्ना  उत्पादन  क्षत्र  में  10  प्रतिशत

 की  कमी  हुई

 यदि  तो  क्या  देश  में  समूचे  तौर  पर  चीनी  के  उत्पादन  में  गिरावट  भाने  की

 आशंका  है  कयोंकि  ऐसे  समाचार  हैं  कि  उत्तरी  राज्यों  की  चीनी  मिलों  में  भी  गन्ने  की  वसूली  में

 कुछ  कमी  आई

 क्या  1983-84  के  चीनी  मौसम  में  82  लाख  टन  चीनी के
 उत्पादन  की  तुलना  में

 अब  उत्पादन  लगभग  75  लाख  टन  होने  का  अनुमान  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कदम  उठाएं
 गए  हैं

 ?

 खाद्य  शौर  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  का  :  (®)  1982-

 83  मौसम  को  गन्ने  के  की  बकाया  राशि  15.1.1984  को  केवल  लगभग  42  करोड़  रुपये

 बैठती
 है  जो

 कि  गन्ने  के  कुछ  मूल्य  का  '2.7  प्रतिशत
 है

 ।
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 1982-83  और  1984-83  में  चार  दक्षिणी  राज्यों  में  गन्ने  के  अधीन  अनुमानित

 क्षेत्र  निम्न  प्रकार

 हजार

 राज्य  1983-84  दूसरा  अनुमान  1982-83  तदनुरूपी  अनुमान

 आरपार  प्रदेश  158.1  164.3

 कर्नाटक  160-4  142-7

 केरल  8.4  8-4

 तमिलनाडु  117-8
 un

 जोड़  435.9  4

 3-2
 ——  eee

 से  आशा है
 कि  1983-84  के  दौरान  72.75  लाख  मीटर  टन  के

 पास  चीनी  का  उत्पादन  होगा  |  इसको  तथा  पिछले  मौसम  के  46  लाख  मी ०
 टन  के  बचे  हुए

 पर्याप्त  स्टाक  को  वर्तमान  ay  की  आन्तरिक  मांग  और  निर्यात  की  वचनबद्धता  को  पुरा  करने

 क
 के  लिए  पर्याप्त  समझा  जाता  है  ।

 वनस्पति  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण

 *30.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  क्या  खाद्य  कौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  वनस्पति  निर्माताओं  को  वनस्पति  घी  के  निर्माण  के  लिए  az

 कार  साठ  से  अस्सी  प्रतिशत  आयातित  खाद्य  तेल  कभ  दरों  पर  देती  है  और  इन  निर्माताओं  द्वारा

 बीस  से  पच्चीस  प्रतिशत  खाद्य  तेल  की  हीं  खरीद  की  जाती

 क्या  वनस्पति  घी  में  चर्बी  की  मिलावट  से  सारे  देश  में  लोगों  में  असंतोष  व्याप्त

 और

 (7)
 क्या  जनता  की  आम  राय  और  लोगों  की  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  gu

 सरकार  वनस्पति  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  पर  विचार  करेगी  और  यदि  तो  कब  तक

 और  यदि  तो  उनके  क़्या  कारण  है  ?

 खाद्य  कौर  नागरिक  प्रति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  भागवत  भा  :
 )

 सरकार

 वनस्पति  उद्योग  को  उनकी  आवश्यकता  के  एक  भा  डा
 ्  की  पूर्ति  नियत

 मूल्यों
 पर  आयातित  खाद्य
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 तेल  देकर  करती  रही है  सरीन सरकार  द्वारो  डस  मूल्य
 क  faafzor '  TATE,  इसकी

 सम्भाल  तथा  अन्य  प्रासंगिक  खर्चों  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समय-समय  पर  किया  जाता

 विनिर्माताओं  के  यहां  से  लिये  गये  वनस्पति  घी  के  नमूनों  के  विश्लेषण  से  वनस्पति

 घी  तेयार  करने  में  पर  चर्बी  का  उपयोग  किए  जाने  का  कोई  प्रमाण  नहीं  मिला है  ।
 s

 इस  समय  वनस्पति  घी  तैयार  करने  वाले  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  उपाए  किये  हैं  कि  किसी  भी

 परिस्थिति  में  वनस्पति  तैयार  करने  में  किसी  भी  रूप  में  गाय  की  चर्बी  अथवा  कोई  अन्य  T-qat

 का  उपयोग  न  हो  ।  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अपने  तंत्र  को  भी  चुस्त  किया  है  कि

 नियंत्रण  आदेशों  के  उपबन्धों  का  अनुपालन  भर  नागरिक  पूति  विभाग  के  अधीन  वनस्पति

 वनस्पति  तेल  तथा  वसा  निदेशालय  के  फील्ड  कर्मचारियों  को  ये  निदेश  दिये  गये  हैं  कि  वे

 बता  नियंत्रण  को  कड़ई  से  लाग  ताकि  वनस्पति  का  उत्पादन  सरकार  द्वारा  विनिर्दिष्ट

 विशिष्टियों  के  अनरूप  हो  ।  इनमें  कच्ची  सामग्री  के  रूप  में  केवल  विनिर्दिष्ट  तेलों  के

 की  ही  अनुमति  है  सरकार  ने  गाय  की  तथा  wea  पर  चर्बी  का  आयात  करने  पर

 प्रतिबंध  लगा  दिया  है  ।  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  को  भी  सड़क  कर  दिया  गया  है  और

 उनसे  भरोसा  किया  गया है  कि  वे  बाजार  से  नमने  लें  और  उनका  विश्लेषण  करायें  तथा

 जहां-कहीं  आवश्यक  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  तहत  उचित  कारवाई  करें  ।

 मध्य  प्रदेश  में  खेलों  का  विकास

 #40.  श्री  एन०  के०  दाजवलकर  :  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  में  खेल-कूद  गतिविधियों  के  विकास  के  लिए  क्यो  कार्यक्रम  बनाया  गया

 क्या  उन्हें  यह  पता  है  कि  ग्वालियर  में  हॉकी  अत्यन्त  लोकप्रिय  है  और  इसने  देश

 को  सर्वे  ss  हॉकी  खिलाड़ी  दिए  हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ग्वालियर  में  हॉकी  खेल  को  बढ़ावा  देने

 के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  करने  का  है
 ?

 खेल  विभाग  में  उप  मंत्री  waite  :
 खेल  राज्य  विषय  होने  के  नाते

 में  खेल  कार्यकलापों  के  विकास  के  लिए  कार्यक्रम  तयार  करना  राज्य  सरकार  को  काम

 खेलों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्‍न  केन्द्रीय  योजनाओं  का  लाभ  मध्य  प्रदेश  के

 उतना  ही  स्वीकार  है  जितना  कि  अन्य  राज्यों  के  लिए  ।
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 र्  a

 और  (7)  हॉकी
 के

 लिए  ग्वालियर  का  योगदान
 सुप्रसिद्ध

 यदि  राज्य

 aed
 सरकार  ग्वालियर  राज्य  में  खेलों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाती  है  तो

 स्वीकारे  केन्द्रीय  सहायता  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  श्र  णी-एक  कौर  दो  के  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  सहायता

 231-  श्री  भीखा  भाई  :  संया  खाद्य  site  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  श्रेणी--एक  और  दो  के  कर्मचारियों  के

 वेतनमानों  के  समान  वेतन  मान  ara  भारतीय  खाद्य  निगम  के  श्रेणी--एक  और  दो  के

 चोरियों  को  अब  तक  ag  अन्तरिम  सहायता  नहीं  दी  गई  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  इन  श्र  जियों

 के  कर्मचारियों  को  1.6-1983  से  दी  जा  चुकी  है  और  केन्द्रीय  सरकार
 के

 अधिकारियों  को  दी

 गई  यह  अन्तरिम  सरकार  द्वारा  उन्हें  देने  में  विलम्ब  किये  जाने  के  कारण  उनमें

 अत्यधिक  रोष  वादा  हो  रहा  है  ;  भर

 यदि  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  के  इन  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  को  अन्तरिम

 सहायता  देने  की  घोषणा  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कब

 तक  अपना  निर्णय  कर  लेगी  और  उसकी  घोषणा  कर  देगी  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  site  नागरिक  पूर्ति  wala  में  उपचार  (sto

 संजीवी  :  और  केन्द्रीय  सरकार  के  महंगाई  भत्ते  के  पटने  के  अनुसरण  में

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  के  श्र  uft-I  और  श्रेणी-आ  कार्यकारियों  के  वेतन  में  वृद्धि  करने

 तथा  औद्योगिक  महूंगाई  aa  के  ged  को  अपनाने  विषयक  सामान्य  प्रश्न  विचाराधीन  है  और

 इस  सम्बन्ध  में  निकट  भविष्य  में  frog  किए  जाने  की
 सम्भावना  है  ।

 सरकार  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  के  ऐसे  कार्यकारियों  को  अन्तरिम  सहायता  का  भुगतान

 करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  ।

 श्रावक  उपभोक्ता  acquit  के
 थोक  तौर  उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक

 232.  श्री  राम  जेठमलानी  :  क्या  खाद्य  शौर  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1977  के  अन्तिम

 1979  के  अन्तिम

 1980  के  दूसरे  और
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 _

 1983  के  अन्तिम  सप्ताह

 के  दौरान  आवश्यक  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  और  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक

 क्या

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाय  ate  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री

 एस०  संजीवी  :  पूछे  गए  सप्ताहों  के  बारे  में  चुनी  वस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  विवरण

 में  दिए  गए  हैं
 ।

 अलग-अलग  वस्तुओं  के  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  उपलब्ध  नहीं हैं
 ।

 विवरण

 खूनी  बस्तियों  के
 थोक  मूल्य  सूचकांक

 वस्तु  निम्नलिखित  को र  समाप्त  सप्ताह

 ताना

 26.3.77  24.2.79  12.1-80  31.12.83

 चावल
 156.8  157-6  191.9  276-4

 गेहूँ  159.3  161-8  170.0  223.4

 ज्वार  154.7  151-0  179.9  260-0

 162.7  138-9  188  219.6 बाजरा

 23 चना  144.0  223.0  39.9  389.9

 अरहर  194.1  227-6  6.7  443.7

 मग  199.8  297-8  307.9  345.8

 मसूर  187.2  212-4  227° 1  422.5

 उड़द  201-0  221-4  226-4  364.5

 आलू  117-6
 73.9

 88-7  9.7

 प्याज  182-8  179.0  621-5  449.7

 वनस्पति  170.9  160-0  201-0  251°6

 मूंगफली  का  तेल  166.2  138-0  189.5  308-4
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 सरसों  का  तेल  180.7  161-9  209-4  395.9

 नारियल  का  तेल  144.7  152.8  188.4  429.4

 जंगली  का  तेल  185.1  147.7  198.5  306.1

 154.2  156-6  163-7  260-1 qt

 मछली  163.2  241-0  259-3  410-6

 गोश्त  217.7  247.3  293-2  387-6

 चीनी  163-5  134.4  190.8  232.3

 गुड़  205-7  132-6  276-0  324.2

 मिट्टी  का  तेल  229-6  233.5  272.8  343.2

 साफ्ट  कोक  213.1  224.3  278-7  463.5

 लाल  fad  122.3  127-6  121.2  133-8

 चाय  352.2  202.9  245-0  462.4

 दियासलाइयां  100.0  102-6  129.0 135-8

 नमक  138.7  198.8  267.4  226-7

 कपड़े  धोने  का  साबुन  159.0  171.9  213.5  265-3

 सूती  कपड़ा  171.4  185-7  199 3  253-0

 आदा  158-4  166-1  214-7

 182.1  227-2  319-6 समस्त
 1846.0

 उपहार  स्वरूप  प्राप्त  हुए  दुग्घचूणं  भोर  बटर  घायल  का  बेचा  जाना

 233.  श्री  राम  श्रवण  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  और  मद्रास  में  1982,  1983  में  मास वार  और  जनव

 1984  में  और  15  1984  तक  प्रतिदिन  बेचे  गए  दूध  के  उत्पादन  में  इन  ard  नगरों
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 में  से  प्रत्येक  में  इन्हीं  महीनों  में  प्र ण  ते  क्षेत्रो ंसे  देश  के  अन  etry Qi  मे  एक
 tr

 त्रित  किए  गए  तरल  ge

 की  मात्रा  की  तुलना  में  भआयांतित/उपहार  स्वरूप  प्राप्त  दुग्ध  सप्रेटा  दुग्ध  चूर्ण  और  बटर

 भायल  का  अंश  कितना

 1  1980  से  31  1984  के  दौरान  उपहार  स्वरूप  प्राप्त  सपरेटा

 दुग्ध  चूर्ण  और  बटर  आयल  की  मात्रा  और  मूल्य  कितना  था  और  भारत  में  ही  बनाए  गए

 सपरेटा  दुग्ध  ay  की  मात्रा  और  मूल्य  कितना  और  महानगरों  में  स्थित  प्रत्येक  डेरी  द्वारा

 स्रोत वार  कितनी  मात्रा  खरीदी  गई  और  उसके  लिए  कितना  मूल्य  दिया  गय
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना )
 तथा  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 जल  प्रभारों  का  वसूल  न  किया  जाना

 234.  श्री  राम  सिह  met:  निर्माण  ate  श्रावास  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 धि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  जल  पूति  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  के  दक्षिणी  दिल्‍ली

 के  सहायक  राजस्व  11  3  sa  1  इंजीनियरी  एक

 प्राथमिक  एक  महाविद्यालय  और  एक  मस्जिद  को  15  अक्तूबर  से  अब  तक  लगातार

 पानी  संप्लाई  किया  जा  रहा  है  किन्तु  जल  प्रभार  वसूल  नहीं  किए  जा  रहे  और

 यदि  तो  उपरोक्त  फ्लैटों  और  स्कूलों  आदि  की  ओर  मीटर  किराए  और  जल

 प्रभार  की  कितनी  राशि  बकाया  है  और  इसे  वसूल  न  किए  जाने  के  gat  कारण  हैं  ?

 निर्माण  ate  श्रावास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उस्मान  :  तथा

 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  व  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  चूंकि  प्रश्न  में  उल्लिखित

 परिसरों  के  ब्यौरे  स्पष्ट  रूप से  नहीं  दिये  गये  हैं  इसलिए  उनका  पता  लगाना  उनके  सम्बन्ध

 में  सूचना  देना  कठिन  है  ।

 केरल  में  चल  रही  सिचाई  परियोजनाश्रों  को  तेजी  से
 पूरा

 करना

 235.  श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  चल  रही  किसी  पुरानी
 सिंचाई  परियोजना  को  तेजी  से  पूरा  करने  के

 लिए  चूना  गया

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या

 कया  केरल  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  को
 तेजी

 से  पूरा  करने  के  लिए  1983-84
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 में  अतिरिक्त  घन  की  अपनी  आवश्यकता  का  ब्यौरा  प्रस्तुत  किया  है  और  यदि  तो  प्रत्येक

 परियोजना  के  लिए
 मांगे

 गए  भौर  उपलब्ध  कराए  गए  अतिरिक्त  धन  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  का  तेजी  से  पूरा  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से

 अतिरिक्त  धन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 से  (7)  थी  योजना  से

 पहले  आरम्भ  की  गई  केरल  की  सात  बृहद  निर्माणाधीन  सिचाई  परियोजनाओं  पेरियार

 प्यासी  तथा  कनाडा  को  तेजी  से  पूर्ण  करने

 के  लिए  निर्धारण  किया  जा  चका  है  ।

 केरल  सरकार  ने  1983-84  के  दौरान  14.85  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  सहायता  का

 अनुरोध  किया  था  जिसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 पेरियार  घ  261  लाख  रुपए

 पम्बा  140  लाख  रुपए

 पझासी  300  लाख  रुपए

 चित्तुरपुझा  84  लाख  रुपए

 250  लाख  रुपए कन्हिरापुझा

 कुटियाडी  200  लाख  रुपए

 सिमोनी  250  लाख  रुपए

 a  एग  ग  te  न

 1485  लाख  रुपए

 et  ्

 संसाधनों  की  तंगी के  कारण  मांगी  गई  अतिरिक्त  सहायता  की  व्यवस्था  करना  संभव

 नहीं  हो  पाया  है

 1984-85  की  योजना  पर  विचार-विमश  के  दौरान  योजना  आयोग  के  कार्यकारी  दल  ने

 चार  सिंचाई  स्कीमें  पेरियर  कुटियाडी  और  चित्तुरपुझा  को  छठी  योजना

 अवधि में  ही  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  परिव्ययों  की  सिफारिश  की  शेष  तीन

 स्कीमों  पन् मासी  तथा  कल्ला डा  सिचाई  परियोजनाओं  को  सातवीं  योजना  में

 ले  जाया  जाएगा  |
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 were  परि  योजना  के  लिए  fava  बैंक  से  सहायता  मिल  रही है  कौर  इसे

 1986-87  तक  पुरा  किए  जाने  का  कार्यक्रम  है  ।

 गरीबों  को  सस्ती  दरों  पर  गेहूं  ale  चावल  की  सप्लाई

 236.  श्री  भ्रमर  fag  राठवा  :

 श्री  नवीन  रावणी  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  गरीबों  को  सस्ती  दरों  पर  गेहूं  और  चावल
 सप्लाई

 करने

 की  घोषणा  की

 (
 यदि  तो  इस  योजना  के  अंतगर्त  प्रत्येक  राज्य  को  किस  किस्म  का  गेहूँ  और

 चावल  सप्लाई  किया

 लोगों  को  किस  अभिकरण  के  माध्यम  से  इसकी  सप्लाई  की

 प्रत्येक  राज्य  में  इस  योजना  के  अंतगर्त  कितने  लोगों
 को

 लाभ  और

 (=)
 गरीबों  के  बीच  इसे  वितरित  करने  का  क्या  मापदण्ड  अपनाया  गया  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  :  से
 (=)  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  लिए  गये  fore  के  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम
 में

 नियोजित  मजदूरों  को  मजदूरी  के  भाग  के  रूप  में

 खाद्यान्नों  की  अदायगी  1  किलोग्राम  प्रति  श्रमदिन  की  दर  से  रियायती  दरों  पर  की  जाएगी |

 अच्छा  औसत  किस्म  का  गेहूं  उन्हें  1.50  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  उपलब्ध  कराया

 जाएगा  ।  चावल  के  मामले  साधारण  चावल  1.85  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  वितरित

 किया  जाएगा  ।  यदि  साधारण  किस्म  का  चावल  उपलब्ध  नहीं  है  तो  बढ़िया  तथा  बहुत  बढ़िया

 किस्म  का  चावल  उपलब्ध  कराया  जाएगा  बढ़िया  किस्म  के  चावल  का  मूल्य  1.95  रुपये  प्रति

 किलोग्राम  तथा  बहुत  बढ़िया  किस्म  के  चावल  का  मूल्य  2.10  रुपये  प्रति  किलोग्राम  होगा  ।

 इस  निर्णय  i  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 कार्यक्रम  के  अस्तंगत  सभी  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  में  सभी  मजदूरों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।  पात्र

 मजदूरों
 को  खाद्यान्नों  का  वितरण  उचित  दर  की  दुकानों  के  जरिए  अथवा  कार्यान्वयन

 एजेन्सियों

 द्वारा  सीधे  ही  किया  जाएगा  ।

 सिचाई  परियोजनाओं  mt  पुनरीक्षा

 237.  श्री  हों  नेगी  :

 sit  दौ0०  कोसल राम  :  क्या
 सिचाई

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :
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 लिखित  उत्तर

 लए “----........  एएए  एएए  ए  ए  एए  ि  ि  ए  एएए

 कया  यह  सच  है  कि  सिचाई  परियोजनाओं  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है

 एक्सप्रेस  दिनांक  27.1.84)  और  यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  मापदण्ड  अपनाया  गया

 क्या  यही  सच  है  कि  लघु  और  मध्यम  परियोजनाओं  के  सर्वोत्तम  परिणाम

 प्राप्त  हुए  हैं  और  यदि  पहले  की  परियोजनाओं  के  विश्लेषण  का  ब्यौरा  कया  और

 क्या  कमान  क्ष  त्र  विकास  परियोजनाओं  का  कोई  स्वतंत्र  अध्ययन  और  मूल्यांकन

 किया  गया  है  और  क्या  उसके  अनसार  इस  कार्यक्रम  के  विस्तार  की  आवश्यकता  है
 ?

 सिंचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  सिंचाई  मंत्रालय  की

 संसदीय  सलाहकार  समिति  की  बठक  की  रिपोर्ट  से  सम्बन्धित  समाचार  में  उल्लिखित  पुनरीक्षा

 का  सम्बन्ध  सिचाई  मंत्रालय  के  सीधे  बजटीय  नियंत्रण  के  अंतगर्त  कार्यान्वित  की  गई  विभिनन

 परियोजनाओं  तथा  स्कीमों  की  पुनरीक्षा  से  है  ।  प्रधान  मंत्री  द्वारा  हाल  ही  में  किफायत  की

 आवश्यकता  पर  डाले  गए  जोर  के  भनक्र म  में  यह  पुनरीक्षा  शुरू  की  गई  है  ।

 निवेश  की  कम  रानी  को  देखते  छोटी  तथा  मध्यम

 परियोजनाएं  पुरी  होने  में  तथा  उनसे  लाभ  प्राप्त  करने  में  कम  समय  लगता  लघ

 योजनाओं  के  मामले  जिनमें  शामिल  किए  गए  क्षत्र  छोटे  होते  सहित  की  गई  क्षमता  का

 उपयोग भी
 ी  शीघ्र  होता  है  ।

 अब  तक  कोई  स्वतंत्र  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 पूर्वस्तर  क्षत्र  में  सिचाई  विकास  कौर  भू-जल  समस्याएं

 238.  श्री  संतोष  मोहन  देव  :
 क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  सिचाई  के  विकास  और  भू-जल  समस्याओं  से  सम्बन्धित

 मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए  हाल  ही  में  शिलाँग  में  एक  बठक  बुलायी  गई  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा )
 भौर  सिचाई  तथा

 बाढ़  नियंत्रण  क्षेत्र  के  विकास  की  area  के  सापेक्ष  महत्व  भौर  उन्हें  प्राप्त  करने  के

 लिए  अभिप्रेत  तरीकों  तथां  इन  कार्यक्रमों  को  तयार  करने  तथा  क्रियान्वित  करने  हेतु  उस  क्षेत्र  के

 राज्यों|/संघ  राज्य  क्षत्रों  को  आवश्यक  यदि  कोई  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए

 6  1984  को  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  स्तर  की  बैठक  के  वाद  7  1984  को

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  सिचाई  तथा  बाढ़  नियंत्रण  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रियों  की  एकਂ  बैठक  हुई  थी  ।
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 लिखित  उत्तर  27  1984

 वनों  को  नष्ट  किए  जाने  का  मौसम  ait  सनसनी  के  रुख  पर  प्रभाव

 239  श्री  आर०  पी०  गायकवाड  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  उप  महाद्वीप  में  मौसम  और  मानसून  के  रुख  पर  वनों  को  नष्ट  किए

 जाने  से  होने  वाले  प्रभाव  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  वन  और  मौसम के
 a |  है  परस्पर  सम्बद्ध  होने  के  बारे  में

 अपर्याप्त  प्रलेख  उपलब्ध

 क्या  इस  क्षत्र  में  और  अधिक  अध्ययन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र
 :

 और  देश  में

 समय  पर
 अलग

 से  कुछ  अध्ययन  किये  गये  जबकि  वन  और  जलवायु  के  बीच  अन्तिम  रूप  से

 परस्पर  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  लिए  अभी  तक  कोई  व्यापक  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  फिलहाल  सरकार  ऐसे  थीसिस  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 दिल्‍ली  में  बम्बई  ध्रपाट  मेंट  स्वामित्व  afafaar  का  लाग  किया  जाना

 240.  श्री  सु द्योल  भट्टाचार्य  क्या  निर्माण  शौर  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  मरेंगे

 कि

 क्या  सरकार  चार  वर्ष  के  अन्तराल  के  पश्चात  राजधानी  में  सहकारी  आवास

 गतिविधियों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  दिल्‍ली  में  बम्बई  aWeHS  स्वामित्व  अधिनियम  लाग  करने

 जा  रही  और

 (a)  यदि  तो  विशेष  रूप  से  टह्ाउर्शिंग  सोसायटियों  को  आबंटन
 करने

 के  लिए

 भूमि  निर्धारित  की  गई है
 और  उनके  बाह्य  विकास  के  लिए  कितना  धन  निर्धारित  फरिया

 गया  ६

 निर्माण  site  श्रावास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ait  मोहम्मद  उस्मान  बम्बई

 एपार्टमेंट  स्वामित्वाधिकार  अधिनियम  दिल्‍ली  में  लाग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  दिल्‍ली

 के  लिए  कोई  उपयुक्त  विधान  प्रवृत्त  करने  का  प्रश्न  जांचाधीन  है  ।

 यह  विधान  सामूहिक  आवास  समितियों  को  भूमि  आबंटित करने  से  सम्बन्धित

 नहीं  होगा  जो  कि  दिल्‍ली  faa  To  प्राधिकरण  aTtT  शा  जान main  ना  द्  ्  टी ।  १1  AUTEN  आव  स  योजनाओं  के  अनसार

 होंगी  ।
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 8  1905  लिखित  उत्तर

 srs

 MTA  सहायक  परियोजना  के  श्रन्तगंत  बनाये  गये  सामान

 241.  श्री  राम  लाल  राही  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शारदा  सहायक  परियोजना  के  अन्तर्गत  बनी  नहर  स्वीकृत  ड्राइ  गों  अनुसार

 बनाई गई  है

 ड्राइंग ों  में  दिखाई  गई  संख्या  से  कितने  कम  mest  बनाए  गए  हैं

 सभी  सामने  न  बनाए  जाने  के  कया  का रण
 हैं

 avfaa  संख्या  में  साईफनों  का  निर्माण
 न  किए  जाने  के  कारण  भूमि  के

 रिसाव  और  जल  भर  जाने  वी  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  हजारों  हैक्टेयर

 कृषि  भूमि  कृषि  योग्य  नहीं  रह  गई  हैं

 उत्तर  प्रदेश  में  सिचाई  विभाग  ने  इस  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 शार  ver Sr की  मांग  करते  समय  केन्द्र  सरकार  स्वीकृति  ड्राइ  गों  के  aa  s  साइट  नों  के  निर्माण  की

 संशोधित  योजना  स्पष्ट  कर  दी  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  से  सिचाई  एक

 राज्य  विषय  होने  के  कारण  सिचाई  परियोजनाओं  के  विभिन्‍न  घटकों  की  '  विस्तृत  आयोजना

 तथा  अनुवर्ती  निर्माण-काय  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्वयं  किया  जाता  है  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 सूचित  किया  है  कि  शारदा  सहायक  परियोजना  के  अन्तर्गत  नहरों  का  निर्माण  अनुमोदित

 योजनाओं  के  अनसार  किया  जा  रहा  है  ।  घाघरा  दराज  से  शारदा  बराज  तक  लिक  चैनल  के  लिए

 व्यवस्थित  आठ  साइफनों  का  निर्माण  किया  गया  फीडर  चैनल  42  क्रास  ड्रेनेज  निर्माण

 कार्यों  में  से  40  साइफन  तथा  दो  जलवाहनी  दो  जल वाह नियों  39  साधनों  का
 निर्माण

 किया  जा  चुका  इस  क्षत्र  के  स्थलाकृति  पर  विचार  करते  बाराबंकी  जिले  में  121.8

 किलोमीटर  पर  सामान  के  स्थान  पर  इस  जलग्रहण-क्षेत्र  से  जल  निकालने  के  लिए  एक  लिक

 डोज  प्रणाली  का  निर्माण  किया  गया  है  ।

 कमान  क्षेत्र  में  जल  रिसाव  तथा  बाढ़  की  समस्या  का  कारण  प्राकृतिक  जल  निकास  के

 लिए  चैनलों  का  अपर्याप्त  होना  है  जिसके  लिए  अतिरिक्त  जल  निकास  चेनल  का  निर्माण  किया

 जा  रहा  उपयुक्त
 कीं  रोशनी  में  साधनों  के  निर्माण  के  लिए  किसी  अतिरिक्त  वित्तीय

 सहायता  की  कोई  मांग  नहीं  की  गई  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  वित्तीय  सलाहकार  की  जन्म  तिथि  में  परिवर्तन

 242.  श्री  रामजी  भाई  मावणि  :  कया  खाद्य  कौर  ais  भर्ती  मंत्री  भारतीय  खाद्य
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 लिखित  उत्तर
 1984

 निगम  के  वित्तीय  सलाहकार  की  जन्म  तिथि  में  परिवतेने  के  वारे  में  5  1983  के

 अतारांकित  प्रशन  संख्या  1960  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्तीय  सलाहकार  मुख्य  वाणिज्यिक  की  जन्म  तिथि  में

 परिवर्तन  के  मामले
 की

 वैधता  का  पता  लगाने  के  लिए  उसकी  जांच  की  गई

 यदि
 जांच

 अभी  पूरी  नहीं  तो  उसे  पूरा  होने  में  अभी
 कितना  समय  और

 और

 यदि  जांच  हो  चूकी  तो  सरकार  द्वारा  उस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया

 गया

 में vv इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ate  नागरिक  gi  मंत्रालय  उप  मंत्री  (ato  एम ०

 एस०  संजीवी  :
 से  इस  सारे  में  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  और  बहुत  जल्द

 निर्णय  लिया  जाएगा

 फल  उत्पाद  श्रीदेवी  का  उल्लंघन  करने  वालों  के  विरुद्ध  को  गई  कार्यवाही

 243.  श्री  राम  प्रसाद  भ्रहिरवार  :  क्या  खाद्य  ate  नागरिक  भर्ती  मन्त्री  फल  उत्पाद

 आदेश  के  दोषियों  कारण  बताओ  नोटिस  के  बारे  में  दिनांक  12  1983 के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3020  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  ;

 फल  उत्पाद  1955  के  खंड  11(3)  के  उपबन्धों  का  पालन  न  किए  जाने

 पर  प्रत्येक  निर्माता  के  विरुद्ध  निदेशक  और  सब्जी  और  उपनिदेशकों  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  और

 उन  निर्माताओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  कहा  है  कि  यह  आवश्यकता  उस  आदेश

 के  उपबन्धों  के  अनुरूप  नहीं  है  क्योंकि  इसके  कारण  नकारात्मक  प्रचार  होगा  इस  बारे  में

 जोर  नहीं  दिया  जाना  चाहिये
 ?

 इलेक्ट्रोनिक  विभाग  में  तथा  खाद्य  ale  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  3q-AFat  एस०

 संजीवी  राव  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 चरस  पाटों  का
 नाम

 कौर  पता

 tad  गांधीनगर  बॉटलिंग  प्रा०

 201,  जीभ आईडीसी  इण्डस्ट्रियल  एस्टेट

 गांधी  गर  380028  गुजरात  |
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 1905  लिखित

 कैसे  पार्कों का  aT

 मैसर्स  इन्दौर  बार टा लिंग

 3  इण्डस्ट्रियल

 लक्ष्मीबाई

 मैसर्स  प्योर  फिक्स  Tio

 9  बी0०  जी०  खेर  आचार्य  अतरे

 वर्ली

 मैक्स  बैट  सन्स

 डिप्पी  फैक्ट्री  डिवीजन

 लाल  बहादुर  शास्त्री

 मैसस  पारले  बेवेरजेज

 वेस्टेज  एक्सप्रेस

 अन्धेरी

 मैक्स  प्योर  बेवेरेजज

 जी०  आई०  डी०  सी  ०,

 मैसर्स  गुजरात  बॉटलिंग  प्रा०

 रिंग

 मैसेज  प्योर  डक्स

 सरदार  मोहन  सिह

 कनाट

 नई  110001

 dad  प्योर  feta

 1  और  2  इण्डस्ट्रियल  शिवाजी

 नई  10005
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 ऋससे  पार्कों  का  नाम  कौर  पता

 10  मैसेज  हरिया  णा  foe  स  प्राण

 अपोजिट  तिल यार

 दिल्‍ली  रोहतक

 रोहतक  |

 11  मेसी  इण्डो  लोनब्रो  ब्र  मैरिज

 13/  मथुरा

 1003

 12  मैसर्स  पंजाब  बेवेरेजेज  प्रा

 189,  इण्डस्ट्रियल

 13  मैसेज  चण्डीगढ़  बार्टालिंग

 इण्डस्ट्रियल

 60002

 14  मैसस  मोहन  बार्टालिंग  to  पा०

 186,  Ho  धंधारी

 लुइज़ियाना  ।

 मैसेज  पंजाब  बेवेरेजेज  प्रा० 15

 अटारी  सिंहा

 16  Aare  जैन  बाटलिंग  प्रा८

 68,  सिंधिया

 कनाट  नई  दिल्‍ली  ।

 17  मैसेज  एलव  डक्स  प्रा०

 इण्डस्ट्रियल

 18  मैसर्स  टेस्ट  बेवेरेजेज  प्रा०

 कम्पा

 जिला  उन्नाव  |
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 rr  लवनिभििििविजजञनिििि

 ho  स०  पार्टी  का  नाम  कौर  पता

 19.  मैसेज  श्री  सरवराया  शगजे

 वाया  डोलियास्वरम्‌  ,

 ईस्ट  गोदावरी  ।

 20  मैसर्स  साफ्ट  बेवेरजेज  प्रा०

 विसालक्षी

 401

 21  मैसेज  समर्थन  बाटले  प्रा०

 36  माउण्ट

 22  मैसेज  मदुरई  साफ्ट  फिक्स  To

 विशालाक्षी

 401

 23  मैसेज  स्टील  सिटी  बेवेरेजेज  प्रा०  लि०

 आदित्यपुर  इन्द्रा

 001

 पावी  के  बिल  जानो  किया

 244.  श्री  निहाल  fag:  निर्माण  कौर
 श्रीवास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  सिविल  नयी  दिल्‍ली  और  जल

 प्रदाय  और  भल  व्ययन  संस्थान  के  दक्षिण  जोनों  में  वर्ष  1978-79  में  1840  ऐसे  मामले  पकड़े

 गए  थे  जिनमें  पानी  के  कनेक्शन  तो  दिए  गए  थे  किन्तु  पानी  के  बिल  जारी  नहीं  किए  गए  थे

 परिणाम  स्वरूप  1,49,040/-  रुपये  की  हानि  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित
 करेगी  की  उचित  जांच-पड़ताल  करने

 के  बाद  उक्त  कनेक्शन  होल्डरों  से  पानी  का  प्रभार  ब्याज  सहित  वसूल  किया  जाए  ?

 निर्माण  site  श्रावास  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  मोहम्मद  उस्मान  :  दिल्‍ली

 जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  के  बारे  में  as  1978-79  की  लेखा  परीक्षा  में
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 ~
 ag  उल्लेख  feat  गया  था  कि  सिविल  लाइन

 oo नह  a  te  te
 एस०पी०  क्षेत्र  तथा  नयी  दिल्‍ली  दक्षिण

 क्षेत्र  में  मांग  तथा  वसूली  रजिस्टर  में  रजें  1840  मामलों  के  बारे  में  पानी  के  बिल  जारी  नहीं

 किए गए  थे  ।

 पानी  के  कनेक्शनों  के  1840  मामलों  में  से  1595  मामलों  का  मिलान  कर  लिया

 गया  है  तथा  245  मामले  मिलान  के  अधीन  हैं  ।  fara  किए  गए  मामलों  के  प्रति  97,878.36  रु०

 की  मांग  जारी  कर  दी  गई  प्रासंगिक  पद्धति  के  अनुसार  जल  प्रभारों  की  बकाया दारी  के  बारे

 में  कोई  ब्याज  प्रभार  वसूल  नहों  किए  जाते  हैं  ।

 जम्म  काइमीर  को  खाद्यान्न  की  सप्लाई

 245.  श्री  अब्दुल  रशीद  Hraatt
 :

 क्या  लादेन
 mic  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1983-84  में  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार  ने
 कुल  कितने

 खाद्यान्न  मांगे  थे  ;

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  इसमें  से  कितनी  आवश्यकता  पूरी  की  गई

 (7)  तय  सरकार  को  हरियाणा  आदि  में  ने  बाजार  से  छाद्यानन  की

 खरीद  की  अनुमति  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 राज्य  की  खाद्यान्न  की  वांछित  आवश्यकता  पूरा  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ate  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ०

 एस  ०  संजीवी  और  जम्मू  और  कश्श्मीर  के  बारे  में  1983-84  के  वर्ष  के
 ह

 लिए  खाद्यान्नों  की
 कागा  |r

 भाव टन  आर  उठान  का  क सकना  स्वसा
 ay  ra  |

 Move
 नीचे  दिया  जाता

 मी ०  टन

 मांग  उठान

 682-65  320.44  “41 A  7 q

 1984

 इस  तथ्य  को  दृष्टि  में  रख  ते  हुए  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  खुले  बाजार  से  इस

 प्रकार  की  खरी दरियां  करने  से  बाजार-उपलब्धता  और  मूल्य  तथा  केन्द्रीय  भण्डार  के  लिए

 वसूली  पर  कुप्रभाव  पड़ेगा  इसलिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  अन्तर्राज्यीय  सौदे  कीं

 सामान्यतया  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है '
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 जना

 केन्द्रीय  भण्डार  से  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  खाद्यान्नों  के  आवंटन

 केन्द्रीय  भण्डार  में  स्टाक  की  समूची  विभिन्‍न  राज्यों  की  सापेक्ष

 उपलब्धता  कौर  अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  प्रत्येक  मास  के  आधार  पर  किए

 जाते  केन्द्रीय  भण्डार  से  आवंटन  केवल  अनुपूरक  स्वरूप  के  ही  होते  हैं  ।

 राम  पुरम  में  केन्द्रीय  भण्डार  के  लिए  जगह

 246.  डॉ०  ए०  य ू०
 लाजमि

 कया  निर्माण  site
 श्रीवास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  भण्डार  ने  नई  दिल्ली  में  रामकृष्ण पु रम्  के  सेक्ट'र-आठ

 में  अपनी  शाखा  खोलने  हेतु  जगह  के  लिए  अनुरोध  किया  लेकिन  उन्हें  जगह  नहीं  दी  गई  ;

 यदि  तो  सरकारी  कर्मचारियों  को  उचित  दरों  पर
 वस्तुएं  सप्लाई

 करने  का

 काम  TA  वाले  संगठन  को  जगह  उपलब्ध  न  करने के  क्या  कारण  है  तथा  क्या  उन्हें

 आठ  में  टाईप  दो  के
 दो

 क्वाटर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  मामले  की  जांच  की  जाएगी  ।

 कया  मन्त्रालय  केन्द्रीय
 भण्डार  कार्यालय

 तथा  सुपर  बाजार  जैसे  स्टोरों  के  लिए

 पश्चिम  और  उत्तर  दिल्‍ली  में  काम्पलेवस  भी  उपलब्ध  कराएगा  ताकि  व्यापारियों

 की  अवांछित  गतिविधियों  पर  अंकुश  रखा  जा  सके  तथा  जनता  को  आवश्यक  वस्तुए  उचित

 दरों  पर  प्राप्त  हो  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 निर्माण  site  श्रीवास  मन्त्रालय में  उप  मन्त्री  मोहम्मद  उस्मान  :  केन्द्रीय

 भण्डार  की  ओर  से  कार्मिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  अनुरोध  प्राप्त
 हुआ

 था

 तथा  अस्वीकृत  कर  दिया  गया
 था

 सामान्य  पूल  में  वास  की  प्रचलित  भोरी  कमी  के  कारण  अनुरोध  को  स्वीकृत  नहीं

 त्यों  अ  | cree
 किया  जा  सका  था  मामले  को  पुनरीक्षित  करने  के  लिए  एक  और  सन  न्  नता  त  हुआ है

 तथा
 कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  में
 पुनर्वास

 कालोनियों  में  भवनों  के  निरीक्षण  पर  प्रतिबन्ध

 247.  श्री  दयाराम  वाक्य  कया  निर्माण  और  mara  मंत्री  दिल्‍ली  की  पुनर्वास

 कालोनियों  में  भवनों  के  निरीक्षण  पर  प्रतिबन्ध  के  बारे  में  19  1983  के  तारांकित

 प्रश्न  सख्या  371  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुनर्वास  कालोनियों  fatter  पर  लगा  हुआ  प्रतिबन्ध  इस  समय  सभी
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 a

 प्रकार  की  पुनर्वास  सम्पत्तियों  पर  लागू

 यदि  तो  उसके  क्य  T  कारण  भर

 (7)  अन्य  कालोनियों  के  साथ  नहों  ये  निरीक्षण  किए  जा  रहे  भेदभाव  पुणे  व्यवहार

 के  क्या  कारण हैं
 ?

 खेल  विभाग  निर्माण  श्र  श्रावास  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मन्त्री

 :  हों  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 [  error विस्थापित  व्यक्तियों  को  कठिनाइयों  से  बचाने के h  ल  शह  पुनर्वास  सम्पत्तियों  के

 निरीक्षणों  र  प्रतिबद्ध  लगाया  गया  था  1

 भूमि  ate  विकास  कार्यालय  के  अधीन  कालोनियों  में  रिहायशी  पट्टे

 248.  श्री  बाब  राव  परांजपे  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 किः

 भूमि  और  विकास  कार्यालय  के  प्रशासन  के  अधीन  दिल्ली  की  कालोनियों  के  नाम

 क्या  हैं  र  प्रत्येक  कालोनी  में  Tt-gaale  रिहायशी  पट्टों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  प्रत्येक

 कालोनी  अथवा  कालोनियों  के  समह  पर  लागू  जमीन  की  दरें  क्या  और

 600  ait प्रत्येक  कालोनी
 में

 बसें  200  वग  200  से  400  वर्ग  400
 से

 600  से  800  वर्ग  800  से  1000  वर्ग  1000  वर्ग  गज  और  इससे  अधिक  के

 गेर-पालवास  रिहायशी  पाटों  की  संख्या  कितनी  और  इन  qzay  में  निहित  शर्तों  का  ब्यौरा

 क्या है
 ?

 hal
 ह  |  Tt aa  ort  संसदीय  काय  विभाग  में  उप-मंत्री खेल  विभाग  निर्माण  शर  श्रीवास  मन्त्रालय

 :  तथा  सुचना  विवरण  में  दी  गई  है  ।
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 पैकेज  बन्द  वस्तुश्नों  के  प्रीतम  खुदरा  मूल्यों  को  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करना

 249.  श्री  मनोहर  लाल  सनी  :  क्या  साथ
 ak

 नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पैकेज  बन्द  वस्तुओं  के  खुदरा  मूल्यों  की  कोई  अधिकतम
 सी

 मा

 निर्धारित  नहीं
 की  गयी

 क्या  पैकेज  बन्द  वस्तुओं  के  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  असंगत  होते  हैं  और  उनसे

 अत्याधिक  लाभ  कमाया  जाता

 (7)
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  पैकेज  बन्द  वस्तुओं  के  अधिकतम  खुदरा  मूल्यों  की

 अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 7
 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  कौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री

 एस०  संजीवी  :
 जी

 at

 बाट  तथा  माप  मानक  में  रखी  1977  के  दारा  कुल

 मिलाकर  यह  सुनिश्चत  हो  सका  है  कि  पैकेज  में  रखी  वस्तुए  जिनका  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  एवं

 वाणिज्य  होता  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध  हो  ।

 भोर  प्रश्न
 ही  नहीं  उठते  ।

 उपभोक्ता  उत्पादों  के  मूल्य

 250.  थी  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  व्या  खाद्य  शौर  नागरिक  पति  मन्नी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1977  1979,  1980,  दिसम्बर  1983  के  दौरान

 कलकत्ता  कौर  मद्रास  में  दालों  और  दूध  और  विभिन्न  खाद्य

 उत्पादों  और  खाद्य  तेलों  के  थोक  मूल्य  और  उपभोक्ता  मूल्य  क्य
 और

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  गेहूं  और  धान  का  aaa  मूल्य  क्या  थे  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  site  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  एम०

 संजीवी  :  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  तथा  खुदरा  मूल्य  विवरण  1  तथा

 विवरण  2  में  दिये  गये  हैं  ।

 \

 सूचना  विवरण  3  दी  गयी  है  ।
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 1

 चुनी  aequi  के
 थोक  मूल्य  सूचकांक

 प्रति
 frazm)

 —

 aaa वस्तु  att  1977  ard

 1979
 जनवरी

 1980
 दिसम्बर  1983

 2  3  4  ee  6  7

 a  es  —  a

 चावल  दिल्ली  162.00  180  Soto

 बम्बई  177-00  उ०0न०

 कलकत्ता  149.75 149.75  149.95  206.25

 मद्रास  154.25  154.25  156-00  171-00

 x
 गह  दिल्ली  132.00  133-00  140.00  193.00

 बम्बई  134.00  141.00  141-00  248.00

 कलकत्ता  135.25  141.05  141.05  189.25

 मद्रास
 136-00

 139.92  138.92  180.00

 चना  दिल्ली  145.00  228-00  238-00  430-00

 बम्बई  262-50  267-50 167-50  05.00

 कलकत्ता  160-00  260-00  280-00  450-00

 मद्रास  273.73  326-26  455.55

 मग  दिल्ली  255-00  430-00  400.00  475.00

 बम्बई  26250  405-00  460.00  540.00

 कलकत्ता  270.00  460.00  470.00  550-00

 मद्रास  244.
 94  435.94  447.19  518.00

 अरहर  दिल्ली  300-00  375.00  340.00  650-00

 बम्बई  292-50  397.50  400.00  620-00

 कलकत्ता
 270.00  390-00  380-00  720-00
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 केन्द्र वस्तु  ald  1977  ate  1979  जनवरी  1980  दिसम्बर  1983

 ee

 मद्रास  295-00  391-91  442.40  841.50

 उड़द  दिल्ली  330-00  345.00  300-00  510-00

 बम्बई  342-50  417-50  400.00  600-00

 कलकत्ता  285-00  340-00  320-00  360-00

 मद्रास  337-07  376-78  658-42 285-00

 चीनी  दिल्ली
 ,

 430-00  284-00  440-00  503,00.

 बम्बई

 210-00  280-00  उ०न०

 कलकत्ता

 410-00  260.00  460-00  510-00
 (atfsa7)

 487.00. मद्रास  395.00  250-00  445.00

 qe  दिल्ली  210-00  220-00  230-00  उ0न०

 बम्बई  300-00  300-00  260.00  Sotto

 कलकत्ता  400.00  400-00  400.00  धन

 मद्रास  250-00  220-00  300-00

 दिल्लीः  870-00  1560-00
 मूं गाली  730-00

 बम्बई  767-50  710-00  870-00  1349-60 तेल

 1530-00 कलकत्ता  790-00  800-00  980-00

 मद्रास  1000.00.  705-00  900-00  1460-00

 10  सरसों  का  दिल्‍ली  132.00  128-00  163-00  Jortto

 तेल  16.5

 किराम

 का

 Toto.
 बम्बई  धन  उन  धन

 कलकत्ता  210-00  950-00  1150-00  2300-00

 मद्रास  Soto  Jodo  धन  धन
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 धन  उ0त०  धन  Jodo 11.  जंगली  का  दिल्‍ली

 तेल  बम्बई  52-00  690.00  945-00  1520.00

 धन उ०  न०  Toro  धन

 मद्रास  1012-12  843.75  1181.25  1680.00

 12.  नारियल  दिल्ली  175-00  198.00  240-00  Soro

 का  टीन )
 बम्बई  1050-00  1130.00  1180-00  3224.00

 कलकत्ता  1125-00  1320-00  1440.00  3300.00

 मद्रास  1054-79  1457.03  3218-75

 15030  163.30  178.40 13.  क्नेस्पेति  दिल्ली  230-75

 (16:5fFowTo)
 न  1) नं  a)

 160-01  181.23  Joo  248-66

 कलकता  Soto  धन  Toto.

 मद्रास  Joo  धन  धन  1484.84
 ee

 उन--उपलब्ध  नहीं  ।

 मास  श्रन्त के  खुदरा  मूल्य
 प्रति

 ais ba  |  मारे  जनवरी  दिसम्बर

 1977  1979  1980  1983

 पतना

 ]

 i

 दि  2.00  4.00 1,  बादल  YoAo  2-20

 (
 )  बम्बई  धन  2:00  2-40  3-80

 कलकत्ता

 1.84  1-82  Soto  2-26
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 3  4  5  6

 मद्रास  1-90  1-70  2:20  3-90

 1.45  1.55  2-20 2.  गेह  दिल्ली  1-40

 बम्बई  1-45  1-46  2:05

 कलकत्ता  1-40
 1-45

 1.45  1.96

 (0%o)

 मद्रास  1.50  1-50  उ०न०  3-00

 (S040)

 दिल्ली  1-80  2:30  2°50  4-20 3.
 चना

 बम्बई  धन  3.00  3:00  4.00

 कलकत्ता  2.40  3.00  3-10  4.60

 मद्रास  1.90  2-70  3-20  5-00

 4.  चीनी  दिल्ली  4.20  4.80  3-25

 बम्बई  4.15 से  2.65  से  4-30  5.40  a

 4.20  तर्क  2.70  तक  5-50  तक

 कलकत्ता  4.20  से  2.80  4.80  5.40

 4.40  तक

 मद्रास  4.00  2:60.  4-60  5.00

 5.  अरहर  दिल्ली  3.60  4.20  4.50  7:75

 उसने बम्बई  4.50  4.80  7-80

 कलकत्ता  3-00  5-00  5-00  7.80

 मद्रास  3.45  5.20  5-00  8-80

 6.  मूंग  दिल्ली  3-00  -  5-00  4.80  6-00

 बम्बई  नं  5-00  4.80  6-00

 कलकत्ता  3-00  5-00  5-20  6-40

 मद्रास  2-80  3-00  5-00  5.40
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 मारे  मई  दिसम्बर जून

 1977  1979  1983
 +280 ा

 7.  उड़द  दिल्ली  4-00  4-80  4.60  6-75

 Joo  4.80  7-00 बम्बई  4-80

 कलकत्ता  3-20  4.00  4.00  6-50

 मद्रास  3-70  4-00  4.00  6-70

 दिल्ली  2-80  2-60  4.00 g.  दूध

 बम्बई  उ०न0०  3-50  3-40  6-00

 कलकत्ता  उ0न ०  4.00  4.75

 मद्रास  धन  उठने ०  जैज ann  4.00

 19-00 9.  मूंगफली  दिल्‍ली  10-00  11-00

 का  तेल  बम्बई  7-80  9.60  16-50

 कलकत्ता  9.00  10.  80  16-00  23.00

 मद्रास  ह  /  *  द  16-00 9.00  9.50

 ७
 10  सरसों  दिल्ली  10-00  11-00  21-00

 का तेल  बम्बई  उन  12-00  13-00  24.00

 12-50  24.00 कलकत्ता  9.75  10.00

 मद्रास  13-00  12.50  14.00  26-00

 11  बिजली  15.00  10.00  "12.00  25-00
 दिल्‍ली

 का  तेल  बम्बई  उठा  13.00  19.00

 कलकत्ता  10-00  9.50  15-00  17.50

 मद्रास  10-80  8.85  12.50  16-00

 नारियल  दिल्ली  16.50  15-00  16-50  32-00 12

 का  तेल  बम्बई  13.00  15.50  34-00
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 मान  1977  मई  79  जून  1980  दिसम्बर  1983
 pina

 लकसभा  13-00  17.00  22-00  37-00

 मद्रास  12-00  13.60  -OC  34.00

 निल

 उ०  To—TIWeq  नहों

 उमा--उचित  दर  दक  का  मूल्य

 बन--सूचना  नहीं  हूं

 fazer.

 धान  कौर  चावल  का  वसूली  मूल्य

 प्रति

 विपणन  ag  सरकार  द्वारा  नियत  वसली  मलय

 धान  गह

 eT जरे

 1976-77  74-00  105-00

 1977-78  77-00  110-00

 1978-79  85.00  112-00

 1979-80  95-00  115.00

 1980-81  105-00  117-00

 198  1-82  115-00  130.00

 1983-84  122.00  142.00

 151-00 1984-84  132.00

 वन  नीति  पर  पुनर्विचार

 251.  श्री  मोहन  लाल  पटल

 श्री  नवीन  रावण  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  वन  सम्पदा  को  रखने  और  उसका  विकास

 मान  नीति  पर  पुनर्विचार  करने  हेतु  एक  उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया
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 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  भोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  निकट  भविष्य  में  ऐसी  समिति  का  गठन  करने  पर

 विचार  करेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  तथा  केन्द्रीय  वानिकी

 राष्ट्रीय  वन  नीति  संबंधी  मामलों  पर  सरकार  को  सलाह  देने  का  सर्वोच्च  सलाहकार

 निकाय  है  ।  बो  का  संगठन  तथा  विषयवस्तु  संलग्नक  में  दिये
 गए  हैं

 ।  में  रखा  गया  |

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  7720/84]

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 प्रसूति  जातियों  और  श्रनुतूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  डी०  डी०  के  प्लाटों

 फ्लैटों  का  ध्रावंटन

 क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 अनुसूचित  सातियों/भनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  1980  से  आज  तक

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  आवंटित  किए  जाने  वाले  डी०  डी०  ए०  के  वाणिज्यिक  और

 समय  फ्लैटों  का  ब्यौरा  क्या  है

 इस  संबंध  में  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अपनाई  जा  रही  कसोटी  का  ब्यौरा

 क्या  और

 किन  अन्य  श्रेणियों  को  आह्वान  केਂ  लए  Torr
 किए  Alay  क कया  गया  है  ?

 निर्माण  att  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उस्मान

 प्लाट

 रोहिणीਂ  रिहायशी  योजना  के  अन्तर्गत  1980  से  अब  तक  आर्थक  दृष्टि  से  कमजोर

 धंगा  निम्न  आये  वर्गों  तथा  मध्यम  भय  वर्गों  को  20,389  प्लाटों  का  आवंटन  किया

 गया  जिनमें  से  भर्नसचित  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  श्रेणी  में  25

 प्रतिशत  भा र्व टन  किए  गए  हैं  ।

 फ्लैट

 आरक्षित  कोटे  पर  अनुसूचित  जा  भनसंचित  जनजातियों  के  सदस्यों  को  आवंटित

 दिल्‍ली  विकास  प्र  के  फ्लैटों  की  श्रेणी  एवं  योर जनाधार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है
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 ee

 (i)  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  अन्तगंत  335  फ्लैटों  का  आवंटन  किया  गया  है

 ॥)  सामान्य  योजना  के  अंतगर्त  मध्यम  आय  वर्ग  में  79,  निम्न  आय  वर्ग  में  289  और

 जनता  श्रेणी  में  1155  फ्लैटों  का  आवंटन  किया  गया  और

 (iii)  नवीन  पद्धति  योजना  के  अन्तर्गत  मध्यम  आय  वग  में  1180,  निम्न  आय  वग  में

 2039  और  जनता  श्रेणी  में  2669  फ्लैटों  का  आवंटन  किया  गया  है  ।

 तथा
 :

 प्लाट

 जैसा  कि  ऊपर  बताया  गया  रोहिणी  योजना  में  आरक्षण के  रिहायशी

 प्लाटों  के  आवंटन  में  निम्नलिखित  आरक्षण  किए  जाते  हैं

 रक्षा  कार्मिकों  की  विधवाओं  को  1°

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  1%

 शारीरिक  रूप  से  अपंग  व्यक्तियों  को  1%

 वाणिज्यिक  प्लाट  नीलामी  द्वारा  बेचें  जाते  हैं  और  किसी  ay  के  लिए  कोई  आरक्षण

 नहीं  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  सीमित  निविदाओं  के  माध्यम  से

 12.8  प्रतिशत  बनी  बनाई  दुकानें  आवंटित  की  जाती  हैं  ।

 a
 फ्लैट

 अनुसूचित  जातियों/अनसचित  जनजातियों  के  सदस्यों  को  आवंटन  के  लिए  25  प्रतिशत

 फ्लैट  भारक्षित  रखे  जाते  हैं  ।  अन्य  श्र  fray  के  लिए  आरक्षण  इस  प्रकार  है

 युद्ध  में  शहींद  रक्षा  कार्मिकों  की  विधवाओं  को  1%/

 (ii)  भूतपूर्व  सैनिकों  को  1%

 (iii)  शारीरिक  रूप  से  अपंग  व्यक्तियों  को
 1%

 उपयु  क्त  आरक्षकों  के  संसद  सदस्यों  के  लिए  3  प्रतिशत  आरक्षित  हैं  और:चौथी

 एवं  पांचवीं  स्व-वित्त  पोषाक  योजना  के  अंतगर्त  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  द्वारा  कलाकारों  को

 प्रतिशत  फ्लैट  भारतीय  किए  जाते  हैं  ।

 ग्रामीण  दरिद्रता  का  दुर  किया  जाना

 लत  Siete  म  क  ध  eeryyen
 253. थ it  निकाला  हत  दसन  नाडार  क्या  ग्रामीण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  ग्रामीण
 नथिया  or

 के  तग  Tory ISR  (1  ie  ad |  ST मवा  उसे  दूर  क
 करने  के  सुझावों

 विश्लेषण  की  ओर  दिलाया  गया  है  स्टैंडर्ड  24-1-1984)
 भौर  यदि  तो  उस  पर

 सरकार  का  FAT  मत

 क्या  यह  सच  है  कि  कई  चल  रही  योजनाएं  जसे  एस  एफ०  डी०  Vo,  समेकित

 ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  भौर  श्वेत  क्रांति  आदि  गरीबी  कम

 तो  इस  संबंध  में  क्या करने  भर  रोजगार  के  अवसर  पदा  करने  में  विफल  रही  यदि  हां

 उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  समेकित  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्र  ई०  आर०  और  पी०  जैसे  क्यें क्रमों  का  द्ढ़ द  उत्पादन  अधार  न  होने  के

 कारण  सबे  उत्पादकता  आधार  के  निर्माण
 और

 दक्षता  हासिल  करने  में  उपलब्धि  नगण्य
 रही

 कौर

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  छोटे  दुग्ध-उत्पादक  किसानों  को  उत्पादित

 और  बेचे  गये  दूध  के  प्रत्येक  किलोग्राम  पर  बहुत  हानि  हो  रही  है  और  यदि  तो  इस  संबंध  में

 अब  तक  किये  गये  विभिन्‍न  अध्ययनों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  जी  ।  विश्लेषण

 भौर  उसमें  दिए  गये  सुझावों  के  बारे  में  आमतौर  पर  जानकारी  रहती  है  तथा  सरकार  की

 नीतियों  में  इन्हें  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 इन  कार्यक्रमों  में  सन्तोषजनक  प्रगति  हो  रही  है  ।  जब  कभी  कोई  कमियों  देखने

 में  आती  तो  उपचारी  कदम  उठाये  जाये  हैं  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  कार्यक्रम  का  मुख्य  उद्देश्य  टिकाऊ  स्वरूप  कीं

 परिसम्पतियां  सहित  करना  तथा  रोजगार  पैदा  करना  है  ।  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 का  उद्देश्य  उत्पादी  स्वरूप  परिसम्पत्तियों  मुहैया  करना  है  जिसमं  ग्रामीण  गरीबों  को

 कुशलता  सुलभ  करना  भी  शामिल  है  ताकि  उन्हें  उत्पादकता  और  अय  बढ़ाने  मदद  मिल

 के  ।  ई०  आर०  आर०  पी०  उड़ीसा  में  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  एक  योजना  है  |

 ऐसा  कोई  विशिष्ट  अध्ययन  इस  मंत्रालय  के  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।

 पद्  चिकित्सा  और  कृतिम  गर्भाधान  सेवायों  का  श्राधारभत  ढाँचा

 254.  श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :
 क्या  क़षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  दावा  गया  है  कि  श्वेत  क्रांति  और  2  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  की  अन्य  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  पशुचिकित्सा  और  कृत्रिम  गर्भाधान  सेवाओं
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 का  आधारभूत  ढांचा  तैयार  कर  दिया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या

 और

 क्या  उक्त  आधारभूत  बची  की  कमी  पाई  गई  अथवा  इसके  स्वरूप

 हरियाणा  जैसे  राज्यों  में  पशु  तथा  डेयरी  परियोजनाओं  के  लिए  इसी  प्रकार  कीं  सुविधाए  प्रदान

 किए  जाने  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  आपरेशन  फ्लड  और  2  तथा

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  की  सहायता  प्राप्त  परिजनों  राज्यों  में  पशु  स्वास्थ्य  और  कृत्रिम

 गर्भाधान  सेवाओं  के  लिए  अवस्था  नात्मक
 संरचना  का  सुजन  किया  गया

 है  ।  आपरेशन  फ्लड  के

 तहत  सृजित  समस्त  पशु-स्वास्थ्य  और  कृत्रिम  गर्भाधान  सेवाओं  के  अवस्थापनात्मक  ढांचे  को

 किसानों  का  हित  देखने  वाले  सहकारी  डेरी  संगठन  द्वारा  अपने  स्वामित्व  में  प्राम  स्तर  की

 सहकारी  डेरी  समितियों  के  माध्तम  से  संचालित  किया  जाता  है  ।  पशु  स्वास्थ्य  सेवाओं  में

 कारी  डेरी  समितियों  के  प्रशिक्षण  स्टाफ  द्वारा  प्राथमिक  पशु  स्वास्थ्य  चिकित्सा  भी  शामिल  है  ।

 किसानों  को  पूरे  वर्ष  नियमित  पथ  स्वास्थ्य  सजाए  दुग्ध  संघों  द्वारा पशु
 चिकित्सा  अधिकारियों  के

 माध्यम  से  किसानों  के  घर  पर  ही  सुलभ  कराई  जाती  आपातकालीन  पशु  स्वास्थ्य  सेवाओं

 के  लिए  अनुभवी  पशु  चिकित्सकों  सहित  उपकरणों  से  अच्छी  तरह  चलती-फिरती  आपा

 कालीन  एककों  हैं  ।

 कृत्रिम  गर्भाधान  सेवा  सुलभ  कराने  के  लिए  आपरेशन  फ्लड  के  अन्तत  सांड  फार्म  और

 लिये  उत्पादन  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  है  ।  ये  क्षेत्रीय  केन्द्र  आवश्यक  उपकरणों  से  उपयुक्त

 रूप  से  सज्जित  होते  हैं  और  इन्हें  गर्भाधान  कराने  वाले  प्रशिक्षित  व्यर्वित  चलाते हैं  ।  क्षेत्रीय

 प्रजनन  कार्यक्रम  के  लिए  वीर्य  उत्पादन  केन्द्रों  से  इन  at  त्रीय  केन्द्रों  को  नियमित  रूप  से  बढ़िया

 किस्म  के  जीव  द्रव्यों  जाजम  की  सप्लाई  की  जाती  है  ।

 राज्यों  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  सीधे  संचालित  किया  जाने  वाली  पशु  चिकित्सा  और

 कृत्रिम  गर्भाधान  कार्यों  के  लिए  बम्बई  और  मद्रास  स्थित  संगरोध  केन्द्रों  के

 भावा  अपना  कोई  अंवस्थापनात्मक  ढांचा  नहीं  है  ।

 पशु  चिकित्सा  और  कृत्रिम  गर्भाधान  सेवाएं  सुलभ  कराने  के  लिए  आपरेशन  फ्लड

 कार्येक्रेंम  की  शुरुआत  से  पहले  राज्यों  के  पशुपालन  और  पशु  चिकित्सा  सेवा  विभागों  के  नियंत्रण

 में  ऐसा  अवस् थाप नात्मक  ढांचा  मौजूद  था  ।  आपरेशन  फ्लड  कार्यक्रम  की  शुरुआत  होने  पर

 किसानोंन्मुखी  सहकारी  संगठनों  ने  पशु  स्वास्थ्य  और  कृषि  गर्भाधान  सेवाओं  का  सधन  विस्तार

 करनें  और  किसानों  के  घर  पर  ही  सेवाए  सुलभ  कराने  के  लिए  एक  पूरक  अवस्थापनात्मक  ढाचे

 का  विस्तार  किया  ।  हरियाणा  के  रोहतक  और  गुड़गाँव  के
 दुग्ध  कर

 वण
 क्षेत्रों  को

 आपरेशन  के  अन्तरगत  शामिल  कर  लिया  गया  था  ।  ऑपरेशन  कार्यक्रम  के
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 भगत  राज्य  के  सभी  जिलों  को  शामिल  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  आपरेशन  फ्लड  के  अन्तर्गत

 राज्य  की  संशोधित  डेरी  विकास  योजना  को  हाल  ही  में  मूल्यों वन  हेतु  भारतीय  डेरी  निगम  के

 पास  भेजा  गया  है  |

 उड़ीसा  के  रोलर  फ्लोर  मिलों  को  गेहू  को  सप्लाई

 255.  थी  क े०  प्रधानी  :  कया  खाद्य  ate  नागरिक  ata  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किड

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  को  आगामी  वर्ष  गेहूं  का  आटा  आबंटित  करते  समय

 वे  राज्य  में  नई  स्थापित  रोना  फ्लोर  मिलों  को  अलग  कोटे  के  आबंटन  के  लिए  सरकार  के

 सुझावों  को  ध्यान  में  रखेंगे  क्योंकि  वर्तमान  कोटा  राज्य  की  सम्पूर्ण  आवश्यकता  से  कम

 यदि  तो  राज्य  में  रोलर  फ्लोर  मिलों  और  नई  के  लिए

 अलग-अलग  कितना  कोटा  आबंटित  करने  का  विचार  और

 (7)
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  स्वाय  ate  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 एस  ०

 एस०  संजीवी  :  से  केन्द्रीय  पूल  से  विभिन्‍न  राज्यों  को  रोलर  फ्लोर  मिलों  के  लिए

 गेहूं  के  आबंटन  केन्द्रीय  पूल  में  स्टाक  की  समूची  विभिनन  राज्यों  की  सापेक्ष

 आवश्यकताओं  भर  अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  प्रत्येक  मास  के  आधार  पर  किये

 जाते  हैं  ।  उड़ीसा  सहित  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  रोलर  फ्लोर  मिलों  के  लिए  गेहूं  का  आबंटन

 एक  मुश्त  किया  जाता  है  जोकि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी

 सिद्धान्तों  को  दृष्टि  tt  रखकर  राज्य  को  व्यक्तिगत  लाइसेंसशुदा  रोलर  फ्लोर  मिलों  को  गेहूं  के

 नोटों  का  उप-आबंटन  करते  हैं  ।

 राज्य  में  अधिक  मीटिंग  क्षमता  सहित  विभिन्‍न  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  उड़ीसा

 सरकार  के  रोलर  फ्लोर  मिलों  के  के  मासिक  आबंटन  को  1983  के  7,600  मी ०

 टन  से  बढ़ाकर  1984  में  9.100  मी०  टन  कर  दिया  गया  था  |  आबंटन  में  की  गई

 वृद्धि  की  मात्रा  को  बरकरार  रखा  जा  रहा  है  ।

 दिल्लो  निवासियों  के  लिए  नागरिक  सुविधाश्रों  की  व्यवस्था

 256,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक :  कया  निर्माण  शर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  :

 क  कया  सरकार  का  संघ  राज्य  क्षत्र  दिल्‍ली  में  वर्ष  1984  के  दौरान  स्वच्छता

 अभियान  चलाने  और  पानी  की  सप्लाई  की  बेहतर  सुविधाए  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 न
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 )
 यदि  at,  at  इसके  लिए  क्रियान्वित  की  जाने  वाली  योजनाएं  क्या  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 खेल  विभाग  निर्माण  ale  area  मन्त्रालय  में  तथा  dada  काय  विभाग  में  उप  मन्त्री

 सल् लिका जु  :
 दिल्‍ली  सच  राज्य  क्षत्र  में  नयी  दि ली  नगर  पालिका  तथा  दिल्‍ली

 नगर  निगम  दोनों  ही  का  प्रस्ताव  उत्तम  जल  पूति  सुविधायें  मुहैया  करने  का  है  ।

 नयी  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  बूस्टिंग  प्रबन्धों  सहित  भूमिगत

 fat  तथा  विद्यमान  लाईनों  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  की  निम्नलिखित  योजनाएं  आरम्भ  कर  दी

 गई  हैं  तथा  इस  वह  के  अन्त  तक  पूरी  की  जानी  हैं  :

 1.  बंगाली  मार्किट

 2  To  पन्त  माग

 क्रिकेट ह 3.  तुग़लक

 4.  नाथ  एम०  पी०  फ्लैट्स

 5,  साउथ  एवेन्यू

 दिल्‍ली  नगर  निगम  के
 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  दिल्‍ली  में  जलपूर्ति  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  शाहदरा  में  100  जी०  डी०  के  जलशोधन  संयन्त्र  के
 निर्माण  की  एक

 योजना  आरम्भ  की  है  ।  इस  संयन्त्र  का  25  एम०  जी०  डी०  का  एक  भाग  चालू  केर
 दिया

 गया

 है  और  शेष  को  धीरे-धीरे  चालू  किया  जाएगा  |

 नयी  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सुचित  किया  है  कि  aay  ad
 ot  दत  योजनाओं  के  ब्यौरे

 निम्नलिखित  हैं

 1.  बंगाली  मार्किट

 इस  योजना  में  100  अश्व  शक्ति  के  3  तथा  50  अश्वशक्ति  के  2  पम्प  सेटों
 सहित

 34.10  लाख  लीटर  क्षमता  के  भूमिगत  टेंक  का  निर्माण  आवश्यक  सी०  आई०  फीडर  तथा

 वितरण  लाइनों  को  बिछाना  और  लगभग  114  लाख  लीटर  पानी  की  बूस्टिंग  के  लिए  विद्यमान

 इनों  में  वृद्धि  करना  शामिल है
 ।  इससे  कस्तूरबा गांधी  माग  फिरोजशाह  कॉरनिस

 तिलक  मानें  इत्यादि  से  घिरे  क्षत्र
 के

 उपभोक्ताओं  को  लाभ  होगा

 2.  पृ०  पन्त  माग

 इस  योजना  में  20  अश्वशक्ति  के  4  पम्प  सेटों  सहित  6  लाख  लीटर  क्षमता  के  भूमिगत

 टेंक  का  निर्माण  तथा  आवश्यक  फीडर  तथा  वितरण  लाइनों  को  बिछाना  तथा  12  लाख  लीटर
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 पानी  को  पहुचाने  के  far  पूरानी  जंग  लगी  लाइनों  को  नयी  लाइनों  मे  बदलना  शामिल  ह  जिससे

 विशम्बर  दास  पृ०  पन्त  महादेव  रोड  और  रकाबगंज  क्षत्र  में  पानी  पहुँचेगा  ।

 3.  तुगलक  क्रिकेट

 इस  योजना  में  60  अश्व  शक्ति  के  5  पम्प  सेटों  सीहत  23.87  लाख  लीटर  क्षमता  के

 भूमिगत  टेक  का  निर्माण  तथा  47.74  लाख  लीटर  पानी  पहुँचाने  के  लिए  आवश्यक  सीआई  तथा

 फीडर  लाइनों  को  बिछाना  शामिल  है  जिससे  सफदरजंग  कमाल  उत्तातुर्क  कुशक

 तीनमूर्ति  ast  एम०  पी०  त्यागराज  sca  मोतीलाल  नेहरू

 अकबर  रोड  तथा  तुगलक  रोड  अति  विशिष्टि  व्यक्तियों  के  क्षेत्र  को  पानी  पहुंचेगा  |

 4.  नाथ  vary  एम०  पी०  प्लेट्स

 इस  योजना  में  20  अश्व  शक्ति
 क े4

 तथा  12.5  अश्वशक्ति  के  2  पम्प  सेटों  सहित

 8  लाख  लीटर  क्षमता  के  भूमिगत  टेंक  का  निर्माण  तथा  आवश्यक  सी  आई  लाइनों  को  बिछानां

 फीडर  और  वितरण  और  विद्यमान  लाइनों  में  वृद्धि  करना  शामिल  है  जिससे  नाथ  एवेन्यू--एम

 पी०  फ्लैट्स  में  16  लाख  लीटर  पानी  पहुंचेगा  ।

 5.  साउथ  एवेन्यू

 इस  योजना  में  30  अश्वशक्ति  के  4  तथा  12.5  अश्वशक्ति  के  2  पम्पसेटों  सहित  10.86

 लाख  लीटर  क्षमता  के  भूमिगत  ch  का  निर्माण  तथा  आवश्यक  सीभाई  एवं  फीडर  लाइनों  को

 बिछाना  और  विद्यमान  लाइनों  में  वृद्धि  करना  शामिल  है  ।  जिससे  साउथ  एवेन्यू--एम  पी०

 टीसी
 विलिंगडन  क्रिकेट  बंगलों  तथा  सकू लर

 रोड  फ्लैटों  को  प्रतिदिन  21.72  लाख  लीटर

 पानी  पहुंचेगा  ।

 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सुचित  किया  है  कि  विद्यमान  नीति  के

 अनुसार  यह  संस्थान
 नियमित

 कालोनियों  में  भो  पानी  की  मुख्य  लाइनों  की  व्यवस्था

 करता है  बशर्ते  कि  नियमित  कालोनियों  के  मामले  में  निवासी
 अनुमानित  लागत  का  10  प्रतिशत

 तथा  अनधिकृत  कालोनियों  के  मामले  में  योजना  लागत  के  25  प्रतिशत  राशि  जमा  कर  दें  और

 शेष  राशि  किस्तों  में  जमा  करें  ।

 कृषि  उत्पादों  की  उत्पादन  लागत

 257.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  नया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है
 कि  कृषि  उत्पादों  की  उत्पादन  लागत

 बहुत  अधिक

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  अथवा  अनुसंधान  किया  गया
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  कृषि  क्षेत्र  को  अधिक  लाभप्रद  बनाने  के  लिए

 आवश्यक  कदम  उठाए

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्पादन  में  प्रतिरोध  दूर  करने  की  दृष्टि  से  और  अधिक

 उत्पादनकारी  बीजों  की  किस्सों  का  विकास  करने  के  लिए  कृषि  अनुसंधान  कार्य  को  बढ़ाने  का

 और

 (=)
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  इससे

 कृषि  के  क्षेत्र  में  बया  प्रगति  हुई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और  भारत  सरकार

 द्वारा  1970-71  से  प्रारम्भ  की  गई  एक  विस्तृत  योजना  के  अंतगर्त  कृषि  जिलों  की  उत्पादन

 लागत  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।  विभिन्‍न  आदानों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  से  प्रति  हेक्टर

 कारत  की  लागत  बढ़  गई  है  किन्तु  अनेकों  फसलों  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  होने  के  कारण  प्रति

 क्विंटल  उत्पादन  लागत  में  उसी  अनुपात  में  वृद्धि  नहीं  है  ।

 से  (5)  कृषि  क्षेत्रकों  लाभकारी  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  संगठित

 प्रयास  किये  गए  हैं  ।  प्रमुख  फसलों  के  न्युनतम  समर्थन  ।  अधिप्राप्ति  मूल्य  कृषि  मूल्य  आयोग  की

 सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  किये  जाते  हैं  जो  अन्य  बातों  के  साथ  केवल  उत्पादन

 लागत  पर  ही  बल्कि  अन्तर्जिन्स  मूल्य  मण्डी  के  चालू  मूल्यों  और  विद्यमान  भाग

 भर  सप्लाई  की  स्थिति  आदि  पर  भी  विचार  करता  सरकार  बढ़  उत्पादन  को  प्रोत्साहन

 देने  के  लिए  यह  सुनिश्चित  करती  है  कि  समन  मूल्यों  से  उत्पादन  पूरी  हो  और  अतिरिक्त  लाभ

 भी  मिले  ।  ATT  1980  में  कृषि  मूल्य  आयोग  के  समक्ष  रखे  गए  संशोधित  विचाराथ  विषय  के

 अनुसार  आयोग  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वह  समर्थन  मूल्यों  की  सिफारिश  करते  समय  कृषि

 क्षेत्र  और  गर-कृषि  क्षत्र  के  बीच  व्यापार  की  शर्तो  को  भी  ध्यान  में  रखे  ।  इसके

 विभिन्‍न  अनुसंधान  संस्थानों  भर  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  माध्यम  से  कृषि  क्षेत्र  में  अनुसंधान  को

 उच्च  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ताकि  नयी  अधिक  पैदावार  देने  वाली  किस्मों  को  विकसित

 किया  जाएं  जिसमें  कीटों  और  बीमारियों  की  प्रतिरोधी  अल्पावधि  में  फसल  तैयार  होना

 भीर  बेहतर  किस्म  आदि  शामिल  हैं  ।  यह  सरकार  द्वारा  किए  गए  अनुसंधान  और  विकासात्मक

 उपायों  का  ही  मिश्रित  परिणाम
 है  कि  चालू  फसल  वर्ष  (1983-84)  के  दौरान  देश  में  खाद्यान्न

 का  लगभग  1430  से  1440  लाख  मीटरी  टन  का  रिकार्ड  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है  जबकि

 अब  तक  पिछला  अधिकतम  उत्पादन  1981-82  में  1333  लाख  मीटरी  टन  रहा  है  ।

 नन्हे  बागमती  ste  खिरोई  में  सिचाई  परियोजनाएं

 258.  श्री  भोगेन्द्र का  :  कया  सिचाई  मंत्री  नून्थेर  में  बहुद्देशीय  बाँध  के  बारे  में  12

 दिसम्बर  1983  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3051  और  बागमती  मास्टर  प्लान  की  स्वीकृति  के

 बारे  में  22  1983  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या
 4441

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृ
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 (*)  लाखनदेई  लाल  खिरोई  भर  डोन्स  के  एक  ही  नदी  सम्पर्क  अर्थात्‌  बागमती

 के  भाग  होने  की  द्प्टि थ  से  नेपाल  में  तथाकथित  अघवाड़ा  रामनगर  बांध  भर  नहर

 तथा  बहुप्रयोजनीय  बाँध  परियोजना  के  एकीकरण  के  लिऐ  कोई  प्रयास  किए  जा  रहे
 है  श 4  ताकि

 नून्थेर  में  एक  बहु प्रयोजनीय  बांध  और  बागमती  नदी  की  उक्त  धाराओं  पर  परस्पर  सम्बद्ध  बाढ़

 नियंत्रण  सिचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  सुनिश्चित  किया  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  खिराई  और  डोन्स  बागमती  बाढ़  नियंत्रण  परियोजना  को  बांध  और  उपयुक्त

 दूरी  पर  स्लाइस  तथा  शाइन  द्वार  एवं  चेनल  के  निर्माण  की  व्यवस्था  सहित  बाढ़  नियंत्रण  एवं

 सिचाई  परियोजनाओं  में  बदल  दिया  गया  और
 न

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 सिचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  site  बिहार

 सरकार  ने  बागमती  सिचाई  तथा  बाढ़  नियंत्रण  परियोजना  तैयार  की  है  तथा  इस  परियोजना

 को  योजना  आयोग  द्वारा  1983  में  185.70  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  स्वीकार्य  पाया

 गया  है  ।  बिहार  सरकार  ने  अघवाड़ा  समूह  की  नदियों  के  लिए  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  अलग  से

 आवश्यक  अन्वेषण  तथा  परियोजनाओं  को  तैयार  करने  का  कायें  चरणों  में  शुरू  किया  है  ।  राज्य

 सरकार  के  अनुसार  ये  दो  स्कीमें  एक-दूसरे  से  बिल्कुल  अलग  हैं  तथा  ये  समन्वित  नहीं  की  जा

 सकतीं  ।

 यद्यपि  भारत  नेपाल  की  महामहिम  सरकार  के  साथ  बागमती  बेसिन  के  जल

 संसाधनों  के  विकास  तथा  अन्य  साझी  नदियों  के  सम्बन्ध  में  समय-समय  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 बातचीत  करती  आ  रही  परन्तु  नेपाल  में  बागमती  नदी  पर  aes  में  बांध  के  निर्माण  पर

 कोई  सहमति  नहीं  हुई  है  ।

 कौर  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  wearer  बाढ़  नियंत्रण  स्कीमों  के

 अन् तें गत  जल-निकास  नहरों  की  ब्यवस्था  की  जाएगी  ।  इन  क्षत्रों  की  बाढ़  से  उचित
 सुरक्षा

 प्रदान

 करने  के  बाद  ही  सिंचाई  स्कीमों  का  कार्य  आरम्भ  किया  जाएगा  |

 दिल्लो  के  लिए  दूसरा  मास्टर  प्लान

 250.  श्री  नवीन  रावण  :  त्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १

 कया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दिल्‍ली  के  लिए  दूसरा  मास्टर  प्लास  का  प्रारूप

 तैयार
 करने  का  काय  पूरा  कर  लिया  और

 यदि  तो  नए  मास्टर  प्लान  को  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 खल  विभाग  निर्माण  ate  श्रावण  में  तथा चक  ae
 संसदीय  ara  विभाग  में  उप  मंत्री

 मल्लिका जु न  (*)
 दिल्‍ली  चित्रकार  प्राधिकरण  198  1-2001  की  अवधि  की  दिल्‍ली  की

 वृहद  योजना  को  एक  नए  संदर्भ  संहित  संशोधित  कर  रहा  है  ।  संदेह  योजना  प्रारूप  तैयारी  की

 चरमावस्था  में  है  ।

 1981-2001  की
 संदर्भ  योजना  वर्ष  2001  में  128  लाख  (122  लाख  नगरीय

 तथा  6  लाख  तक  जनसंख्या  की  पूर्वा नुमा नित  वृद्धि  में  समाज

 कार्य  तथा  मनोरंजन  क्ष  त्रों  आदि  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करेगी  ।

 राजस्थान  में  गांवों  में  पेयजल  को  सप्लाई  के  लिए  धन  का  श्रावटन

 260,  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  क्या  निर्माण  श्र  mara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 राजस्थान  का  वर्ष  1983-84  के  दौरान  गांवों  में  पेयजल  की  सप्लाई  की  योजनाओं

 के  क्रियान्वयन  हेतु  सहायता  अनुदान  के  रूप
 में  धनराशि  दी  गई  और

 राज्य  सरकार  द्वारा  आरम्भ  की  जाने  वॉली  योजनाओं  का  जिलावार  ब्यौरा

 ब्या  और

 निर्माण  site  श्रावास  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  मोहम्मद  उस्मान
 (#)

 1983-84  के  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तरगत

 चयनित  समस्याग्रस्त  ग्रामों  में  ग्रामीण  पेय  जल  पूर्ति  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  हेतु  राजस्थान

 सरकार  को  3363-83  लाख  रुपए  की  राशि  अनुदान  के  रूप  में  दी  गई  थी  ।  इसके

 निष्पादन  पर  आधारित  प्रोत्साहन  के  रूप  750  लाख  रुपए  की  राशि  भी  दी  गई  थी  ।

 जलपूर्ति  तथा  स्वच्छता  राज्य  का  विषय है  तथा  राज्य  सरकारें  राज्य  क्षेत्र

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  तथा  केर
 ‘A

 ala  क्षेत्र  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 योजनाएं  बनाती  तथा  कार्यान्वित  करती हैं
 ।  जलपूर्ति  सुविधाए  मुहैया  करने  के  लिए  आरम्भ

 की  जाने  वाली  योजनाओं  के  ब्यौरे  राज्य  सरकारों  द्वारा  तय  किए  जाते  हैं  ।

 एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  खाद्यान्न  लाना  ले  जाना

 261.  श्री  खरीदा  कुमार  गंगवार  :  क्या  खाद्य  सनौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  चावल  लाने  ले-जाने

 के  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया

 यदि  तो  भरपूर  फसल  होने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 क्या  यह  सच  है  कि  अत्यधिक  आयात  और  वसूली  के  कारण  खाद्यान्नों  का

 रिका  भण्डार  जमा  हो  गया  है  जो  सड़ने  लगा  और

 क्या  एक  राज्य
 से  दूसरे  राज्य  में  खाद्यान्नों  के  निर्वाध  लाने  ले

 जाने से
 सारे  देश

 में  फालतू  उत्पादन  न  करने  वाले  राज्यों  में  भण्डारण  क्षमता  का  उपयोग  करके  खाद्यान्नों  के

 खराब  होने में  कमी  की  जा  सकती  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ate  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री

 एस०  संजीवी  राव  :  भौर
 (@)

 व्यापार  खाते  परं  गेहूं  और  लेवी  मुक्त  चावल  के  संचलन

 के  लिए  देश  को  एक  जोन  माना  जाता  कुछ  राज्यों  द्वारा  गेहूं  पर  संचलन  लेवी  लगायी

 जाती  कुछेक  राज्यों  द्वारा  व्यापार  खाते  पर  धान  के  अन्तर्राज्यीय  संचलन  की  इजाजत

 नहीं  दी  जाती  है  ।  मध्य  प्रदेश  से  मक्का  को  छोड़कर  खरीफ  के  मोटे  अनाजों  के  संचलन  पर

 कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 और  आन्तरिक  वसूली  अच्छी  होने  और  आयात
 करने

 के  कारण  सरकारी

 एजेंसियों  के  पास  खाद्यान्नों  की  स्टाक  स्थिति  सुगम  है  ।  भण्डारण  स्थान  की  उपलब्धता  और

 संचलन  क्षमता  पर  निसार  करते  हुए  स्टाक  को  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  भण्डारी  किया  जाता

 उपयुक्त  भण्डारण  क्षमता/सुविधाओं  का
 न  करने  के  कारण  खाद्यान्नों  की  कोई

 क्षति  नहीं  हुई  है  ।

 मत्स्य  बीज  फोन  सीड्स

 262-  श्री  चितामणि  जेना  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  भारत  में

 कितने  मत्स्य  बीज  wrt  कार्य  कर  रहे  हैं  और  ये  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  atte  मकवाना )
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  |

 सामाजिक  का्येकर्ताश्रों  को  फ्लैटों  का  श्रावंदन

 263.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  क्या  निर्माण
 site

 श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 दिल्‍ली  प्राधिकरण  ने  कतिपय  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को  प्राथमिकता  के

 आधार  पर  फ्लैटों  का  आवंटन  किया

 यदि
 तो  इस  प्रकार  कितने  फ्लैटों  का  आवंटन  किया  गया  और

 इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  मोहम्मद  उस्मान  :

 नही ं।

 श



 लिखित  उत्तर  शफ  1984

 =

 तथा  उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूमि  का  अधिग्रहण

 264.  wt  रशीद  मसूद  :

 थो  जगपाल  सिंह  :  कया  निर्माण  कौर  ध्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सकी

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  रोहिणी  योजना  शुरू  करने  के  क्या  उद्देश्य

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कुल  कितनी  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया  है

 और  किस  दर  पर  किया  गया  है  तथा  किसानों  को  उनकी  भूमि  का  मुआवजा  किस  दर  पर

 दिया  गया

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूमि  किस  दर  पर  बेचीं  जा  रही  है  तथा  भूमि  के

 मूल्य  निर्धारित  करने  के  क़्या  मानदण्ड  और

 राजधानी  में  भूमि  के  बढ़ते  हुए  मूल्यों  को  नियन्त्रित  करने  के  दिन  विकास

 प्राधिकरण  के  उद्देश्य  से  भूमि  के  बिक्री  मूल्य  कहां  तक  मेल  खाते  हैं  ?

 निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  मोहम्मद  उस्मान  :  दिल्‍ली

 में  सभी  वर्गों  के  लिए  आवास  की  कमी  को  कम  करने  का  उद्देश्य  है  ।

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रखे  दी  जाएगी  |

 जिन  दरों  पर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूमि  बेची  जा  रही  ने

 लिखित हैं
 पाता

 arr  ru गर चग  ofa  ay  मीटर  दर

 सीटर

 ———___—

 (i)  भाषिक  दुष्टि  से  qasite/aa  ता  26

 (ii)
 निम्न  आय  att  32

 48
 (iii)  निम्न  आय  at

 60
 (iv)  मध्यम  आय  वर्ग

 (४)  मध्यम  और  at  90  qt
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 लाा

 दिल्‍ली  में  भूमि  के  बड़े  माने  पर  asia,  विकास  तथा  बिक्री  की  योजना  के  अनुसार

 जैसे  कि  गृह  मन्त्रालय  के  2.5.61  के  पत्र  में  उल्लेख  रिहायशी  प्लाटों  को  पूर्व

 निर्धारित  दरों  पर  आवंटित  किया  जाना  है  जिसमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  ——

 (i)  अर्जन  की  लागत

 (ii)
 की  लागत

 (iii)  अतिरिकत  प्रभार

 उपयुक्त  मामलों  में  पूर्व  निर्धारित  दर  इन  तीन  तथ्यों  का  ध्यान  रखते  हुए  निश्चित  की
 ती

 में  1,17,000  प्लाटों  को  विकासित  करने  का  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 का  प्रस्ताव  इतनी  बड़ी  संख्या  में  प्लाटों  को  देने  का  एकमात्र  विचार  है  कि  भूमि  की

 कीमतों  में  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  को
 रोका  जा  सके  भर  फिर  इन  प्लाटों  को  अत्यन्त  मितव्ययी  दरों +

 पर  बेचा  गया  है  ।  उन्हें  100--200-  रुपए  प्रति  वर्ग  मीटर  की  दर  से  बेचा  जा  रहा  है  ।  बिक्री

 के  लिए  अनुमति  पर  भी  प्रतिबन्ध  लगा  दिये  गये  हैं  ताकि  सट्  बाजी  को  हतोत्साहित  किया

 जा  सक े।

 विकासपुरी  दिल्‍ली  के  निम्न  ata  ad  के  फ्लैटों  में  रिसाव

 265.  श्री  मयूर  चली  क्या  निर्माण  कौर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  घटिया  दर्जे  के  सामान  का  उपयोग  करने  के  कारण

 नयी  दिल्‍ली  में  निम्न  आय  वर्ग  के०  पाकेट  के  फ्लैटों  फ्लैट  संख्या  21  2,

 215,  213,  211,  203,  205,  194
 भारी  रिसाव  होता

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  Gael  के  आतंकियों  ने  सम्बन्धित  सहायक  भटियात  1/

 कनिष्ठ  अभियन्ता  से  इस  कीं  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  करने  के  लिए  लिखित  रूप  से  कई

 बार  अनुरोध  किया है  परन्तु  अभी  तक  इस  मामले  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई

 कया
 यह  सच  है  कि  इस  तरह  के  भारी  रिसाव  के  कारण  समूचे  ब्लाक  के  फ्लैटों

 को  आसन्न  खतरा

 यदि  तो  इस  रिसाव  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  समाप्त  करने  हेतु  सरकार

 का  विचार
 क्या

 कार्यवाही  करने  का  है  ?

 चेल  विभाग  निर्माण  ate  झावास  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मन्त्री

 :  से  इन  फ्लैटों  में  रिसाव  मुख्य  रूप  से
 qafeay
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 अभिकरणों  द्वारा  ऊपरी  बेकार
 जलपूर्ति  लाइनों

 इत्यादि  की  रोजमर्रा  के  उचित

 अनुरक्षण
 न  किए  जाने  के  कारण  है  ।  arafeay  से  जब  कभी  भी  इस  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त

 होती  तो  उन  पर  कार्यवाही  की  गई/की  जा  रही  है  और  यदि  निर्माण  कार्य  में  कोई  त्रुटियां

 ध्यान  में  आती  हैं  तो  उन्हें  ठीक  किया  जा  रहा  इस  ब्लॉक  की  संरचना  को  कोई  खतरा

 नहीं

 परिचय  बंगाल  को  ag  ate  खाद्य  तेल  को  सप्लाई

 266.  श्री  सन्त  कुमार  मंडल  :  क्या  खाद्य  भोर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल

 को  अब  गेहू  की  कितनी  और  अतिरिकत  मात्रा  उपलब्ध  कराई  गई

 चालू  वर्ष  के
 दौरान  इस  राज्य  को  खाद्य  तेल  की  कितनी  मात्रा  आवंटित  की

 गई

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  विद्यमान  कोटा  बढ़ाने  का
 अनुरोध

 भर

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 इलैक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ate  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (Sto

 संजीवी  :  केन्द्रीय  पूल  से  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  सार्वजनिक  प्रणाली  के

 लिए  1984  से  प्रतिमास  21,000  मीटरी  टन  गेहूं  की  अतिरिक्त  मात्रा  आवंटित  की

 गई  है  ।

 चालू  तेल  वर्ष  1983-84  के  दौरान  1984  तक  राज्य  सरकार  को

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए
 41,000

 मीटरी  टन
 खाने  के  तेल  आवंटित  किए  गए  हैं  ।

 और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  वर्तमान

 आवंटन  के  20  प्रतिशत  तक  tg  के  afatcaa  आवंटन  करने  की  पेशकश  के  प्रत्युत्तर  में  पश्चिमी

 बंगाल  सरकार  ने  गेहूं  के  अपने  मासिक  आवंटन  को  1,05,000  मीटरी  टन  से  बढ़ाकर

 1,45,  000  मीटरी  टन  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  था  ।  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 के  लिए  राज्य  के  गेह  के  मासिक  आवंटन  को  बढ़ाकर  1984  से  1,26,000  मीटरी

 टन  कर  दिया  गया  था  ।  राज्य  सरकार  ने  खाने  के  तेल
 के  वर्त

 मान  आवंटन  में  वीसी  प्रकार  की

 वृद्धि  करने  के  लिए  अनुरोध  नहीं  किया  है  ।

 तिलहनों  ate  दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  क़े  महासंघों  को  स्थापना

 267.  श्री  बाला साहिब  लिखे  पाटिल  :  व्या  fe  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  यह  सच  है  कि  तिलहनों  और  दालों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के
 लिए  राष्ट्रीय

 स्तर  के  दो
 महा संत रं

 की  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार
 तिलहनों

 भौर  दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  किसानों  को

 बड़े  पैमाने  पर  कीट  नाशक  दवाइयों  और  तिलहनों  के  निशुल्क  मिनी  किट्स  देने  पर  विचार

 करेगी  जिनके  साथ  उनके  उचित  प्रयोग  करने  सम्बन्धी  आवश्यक  निर्देशों  की  पुस्तिका  भी

 और

 यदि  gi,  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 ate  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  योगेन्द्र  किसानों  के  हितों  की  रक्षा

 हेतु  तिलहनों
 और  दलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  अनेक  संतरों  पर  विपणन  में  पर्याप्त

 समर्थन  की  आवश्यकता  है  ।  राज्यों  में  विद्यमान  सहकारी  विपणन  संगठन  तथा  राष्ट्रीय  कृषि

 सहकारी  विपणन  संघ  इस  समय  दलहनों  का  कार्य  करते  हैं  ।  बढ़ते  हुए  उत्पादन  के  समेत  में

 वर्तमान  संरचना  के  काय  निष्पादन  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  और  आवश्यक  हुआ  तो  दलहनों  और

 तिलहनों  के  लिए  पदक-पूरक  राष्ट्रीय  संघ  बनाये  जायेंगे  |

 और  विद्यमान  योजनाओं  विशेषकर  छोटे  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  किसानों  को  तिलहनों  और  दुलहनों  की  उन्नत  किस्मों  और  satay

 के  मिनी  किटों  की  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  है  ।  दलहनों  और  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि

 करने  के  लिए  इन  वर्गों  के  किसानों  को  सप्लाई  किये  जाने  वाले  मिनी  किटों  में  सूचनात्मक

 पैम्फलटों  के  साथ  क़ृमिनाशियों  को  भी  शामिल  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 नकली  कौटनाशइक  दवाईयों  कौर  उर्वरकों  का  निर्माण  कौर  विपणन

 a
 268.  श्री  नवल  किशोर  फार्मा  कया  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  देश  में  नकली  कीटनाशक  दवाइयों  का  बड़े  पैमाने  पर

 निर्माण  और  विपणन  हो  रहा  है

 (  क्या  केन्द्र  ने  राज्य  सरकारों  A  महत्वपूर्ण  afr  आ aint  दानों  के
 लिए  किस्म  नियंत्रण

 प्रबन्ध  फी  सुदृढ़  करने  के  लिए  कहा  है

 इस  पर  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 कीट  नाशक  दवाइयों  और  उं  रनों  के  बेईमान  विनिर्माताओं  और  faaraz  करने

 वालों
 को  क्या  कठोर  दण्ड  देने  की  व्यवस्था  करने  पर  विचार  किया  गया

 ि
 ?

 af  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  सक
 वाना  )  (*)  सरकार  को  देश  में  नकली
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 कृमिनाशक  दवाइयों  का  बड़े  पे  मान  tal
 —_— थे  ms  fore

 ण  और  विपणन  करने  की  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं

 हुई
 है  ।

 राज्य  सरकारों  से  समय-समय  पर  आदानों  के  लिए  गुण  नियन्त्रण

 व्यवस्थाओं  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  हाल  ही  केन्द्रीय  कृषि  मन्त्री  ने  श्री  इस

 सम्बन्ध  में  सभी  राज्यों  के  मुख्य  मित्रों  कौर  संघ  शासित
 क्षे

 त्र  प्रशासनों  को  लिखा  है  ।

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षत्र  प्रशासनों  की  प्रतिक्रिया  बहुत  ही  उत् साहव धंक

 रही  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  ने  अच्छे  किस्म  के  उकेरा  और  बीजों  की  सप्लाई

 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पहले  ही  अनेक  कदम  उठाये  हैं  ।  केन्द्रीय  प्रयोगशालाओं  के

 कृमिनाशियों  और  उर्वरकों  के  लिए  राज्यों  में  अनेक  प्रयोगशाला यें  स्थापित  की  गयी  हैं  ।  कृषि

 आयानों  की  वर्तमान  विश्लेषण  सुविधा  में  वृद्धि  करने  के  अलावा  राज्य  सरकारों/संघ  शासित

 क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  vada  तन्त्र  को  तेज  करें  तथा  उसे  सुदृढ  बनायें

 ताकि  अधिक  नमूने  लिए  जा  सके  तथा  उनका  विश्लेषण  frat  जा  सके  ।  उनको  यह  भी  सलाह

 दी  गयी  है  कि  वे  विक्रेताओं/वितरकों  का
 '
 जल्दी-जल्दी  से  निरीक्षण  करें  तथा  अधिक  नमूने  लें

 तथा  उनका  विश्लेषण  करें  ।

 किनारियों  और  उर्वरकों  के  बेईमान  विनिर्माणकर्ताओं  तथा  मिलावट  वालों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिए  आवश्यक  जिन्स  अधिनियम  उर्वरक  नियन्त्रण  आदेश  और

 कीटनाशी  अधिनियम  तथा  इनके  तहत  बनाये  गये  नियमों  के  वर्तमान  प्रावधान  पर्याप्त  समझे

 गये  हैं

 चावल  का  आयात

 269.  श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  खाद्य  नागरिक  पूर्ति
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  बिचार  चावल  का  आयात  रने  का

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  और  इसका  किन-किन  शर्तों  और  किन-किन  देशों  से

 आयात  किया

 सरकार का  विचार  देश  में  कमी  के  कारण  चावल  का  आयात  करने  का

 और

 यदि  तो  कया  इसके  आयात  से  कमी  पुरी  हो  जाएगी  ?.

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  कौर  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री

 संजीवी  :  और  सरकार  जब  कभी  आवश्यक  और  व्यवहार  समझती  है

 at  उस  समय  उपलब्ध  शर्तों  खाद्यान्नों  का  आयात  करने  का  विकल्प  अपने  पास  रखती  है  ।
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 और  देश  में  1982-83  के  दीवान  ge  की  स्थिति  के  करण  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  पर  अत्यधिक  दबाव  की  दृष्टि  से  सरकारी  एजेंसियों  के  पास  स्टाक  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  हाल  ही  में  चावल  का  आयात  करना  आवश्यक  समझा  गया  था  ।

 मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  वाले  उपायों  को  पुनः  लागू  करना

 270.  श्री  साधन  राव  सिंधिया  :  कया  खाद्य  ate  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  1975-77  में  लागू  किए  गए  और  1977  में  वापस  लिए  गए  मूल्य

 सूची  वस्तुओं  पर  मूल्य  दर्शाने  की  प्रणाली  और  थोक  मूल्यों  का  आकाशंवांधी  और

 दूरदर्शन  से  प्रसारण  जेसे  उपायों  को  जिनका  मूल्यों  को  नियंत्रण  रखने  में  ate  प्रधोसंनी यं

 प्रभाव  पड़ा  लागू  करने  पर  हाल  में  विचार  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  मूल्यों  की  निरंतर  बढ़ने  की  प्र
 tia

 को  देखते  हुए  ऐसा
 न  करने  कें

 क्यो  कारण हैं  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा
 खारा

 att  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री

 एस०  संजीवी  राव  )
 तथा  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा

 आवश्यक  वस्तु  1955  के  अंतरंग  मूल्य/स्टाक  प्रदर्शन  आदेश  जारी  किए  चके  हैं

 तथा  वे  उन्हें  विधिवत  लागू  कर  रहे  अतः  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  प्रदर्शित  करने  की

 योजना  को  फिर  से  शुरू  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |  बाट  तथा  माप  मानक  में  रखी

 1977  के  अस्तंगत  पैकेज  में  रखी  वस्तुओं  पर  भी  मूल्य  अंकित  करना  अनिवार्य

 जहां  तक  आकाशवाणी  का  सम्बन्ध  कृषि  वस्तुए  के  थोक  कृषकों  TAT  ग्रामीण

 श्रोताओं  के  लिए  प्रसारित  कृषि  तथा  घरेलू  कार्यक्रमों  में  घोषित  किए  जस्ते  इसके

 आकाशवाणी  के  दिल्‍ली  केन्द्र
 से  सुपर  बाजार  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  चालू  मूल्य  रोजाना  प्रसारित

 किए  जाते  हैं  ।  दूरदर्शन  केन्द्र  ,
 दि ह  मंगलवार  और  शुक्रवार  को  नियमित  रूप  से  आवश्यक

 वस्तुओं  के  भाव  प्रसारित  करता

 केरल  में  सूखे  से  हुई  हानि  को  पूरा  करने  को  योजना

 271-  श्री  वी
 ०  विजय राघवन  :  क्या  झूठी  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  को  सूखे  के  कारण  हुई  हानि  को  पुरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारों

 प्रस्तुत  की  गई  मुख्य  योजनाएं  क्या  हैं  ;  और

 केन्द्र  द्वारा  राज्य  को  अब  तक॑  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र

 और  राज्य  सरकार
 ने  जनवरी  और  1983  में  सूखा  राहत  के  लिए  ज्ञापन  भेजे  थे  जिनमें  23.56
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 करोड़  रु०  और  229.60  करोड़  Ko  की  केन्द्रीय  सहायता  का  अनुरोध  किया  गया  था  |  केनिया

 सहायता  के  रूप  में  राज्य  को  वर्ष  1982-83  के  लिए  4.  10  करोड़  और  1983-84  के

 लिए  42.46  करोड़  रू०  अधिकतम  सीमा  की  मंजूरी  दी  गई  थी  ।  नारियल  विकास  के  लिए

 नारियल  विकास  बोड़  के  माध्यम  से  जड़  gata  से  प्रभावित  ताड़ों  को  हटाने  और  नारियल  की

 पौद  की  सप्लाई  करने  के  लिए  49  लाख  की  अतिरिक्त  धनराशि  भी  सुलभ  करायी  गई  है  ।

 ध्रावइयक  वस्तुभ्नों  का  थोक  मूल्य  सूचकांक

 272.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क़्या
 खाद्य  ate  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  आवश्यक  वस्तुओं  का  थोक  मूल्य  सूचकांक  पिछले
 कुछ  महीनों

 से  लगातार  बढ़  रहा  है  ;

 यदि  तो  1983  के  दौरान  और  1984  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक  मूल्य

 again  में  महीने-वार  कितना  अन्तर  हुआ  है  और  यह  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कितना  है

 कृषि  उत्पादन  के  बढ़ने  के  बावजूद  मूल्यों
 में

 निरन्तर  वृद्धि  होने  के  कया  का  रण  और

 इन  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जारहे  हैं
 ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ale  नागरिक  पूर्ति  वस्त्रालय  में  उप  मन्त्री(डा०एम० एस०

 संजीवी  1984  को  समाप्त  तीन  महीनों  के  विभिन्‍न  वस्तुओं  के

 थोक  मलय  सूचकांकों  में  मिश्रित  रुख  रहा  कुछ  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  कमी  हुई  कुछ  के  बढ़

 हैं  तथा  कुछ  के  कमोवेश  रूप  से  स्थिर रहे  हैं  ।

 !
 1983  के  12  महीनों  तथा  1984  के  चुनी  वस्तुओं  के  थोक  मूल्य

 सूचकों  कों
 में  आया  मास-वार  उतार-चढ़ाव  विवरण  में  दिया  गया  1983  aA

 तुलना  में  1984  में  विभिन्‍न  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  आमतौर  पर  उसे  रहे  हैं  ।

 पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  हुई  मुख्यत

 1982  के  गम्भीर  सूखे  के  चल  रहे  प्रभाव  तथा  कुछ  वस्तुओं  के  मामले  में  कमी  की  अवधि  होने

 के  कारण  कही  जा  सकती  है  ।  कोयले  के  मलय  में  वृद्धि  की  गई  है  ।

 सरकार  की  नीति  विभिन्‍न  विशेष  रूप  से  कम  मात्रा  में  उपलब्ध  वस्तुओं

 का  उत्पादन  बढ़ाने  पर  प्रमुख  बल  देना  रहाहै  ।  कुछ  महत्वपूर्ण  वस्तुओं  की  देश  में  उपलब्ध

 उनकी  मात्रा  की  अनुमति  आयात  करके  की  जाती  है  ।  सावंजनिक  वितरण  जिसके

 माध्यम  से  सारे  देश  में  लोगों  को  कई  भावश्यक  वस्तुएं  वितरित  की  जा  रही  को  मजबूत

 बनाया  जा  रहा  है  तथा  उसका  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित

 क्षेत्र  प्रशासनों  से  समय-समय  पर  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  चोर  जमाखोरी  आदि

 को  रोकने  के  लिए  अवश्यक
 वस्तु

 अधिनियम  तथा  इसी  प्रकार  के  कानूनों  के  उपबन्धों  को  कड़ाई

 से  लाग  करें  ।
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 की  उत्पादन  लागत  कम  करना
 2

 273.
 श्री  भीम  सिंह

 :

 श्री  मोती  भाई  कार  चौधरी
 :

 क्या  त्वचा  ate  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीनी  उद्योग  को  उत्पादन  लागत  में  कमी  करने  की  सलाह  दी  गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 इलेक्ट्रॉनिक  विभाग  में  तथा  ara  ate  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एम०

 एस
 ०  संजीवी  :  ate

 :
 गन्ने  की  लागत  जो

 कि  उसकी  किस्म  के  संदर्भ  में  एक

 जोन  से  दूसरे  जोन  में  भिन्न-भिन्न  होती  चीनी  की  उत्पादन  लागत  का  लगभग  70

 प्रतिशत  बैठती  लागत  के  अन्य  अवयवों  जेसा  कि  रूपान्तरण  लागत  आदि  विशेषज्ञ

 निकायों  हारा  तैयार  किए  गए  पैरामीटरों  के  संदर्भ  में  विचार  किया  जाता  हैं  ।  क्योंकि  उद्योग

 पर  लागू  लेवी  मूल्य  उपयुक्त  के  संदर्भ  में  निर्धारित  किए  जाते हैं  इसीलिए  इने  आधारों  पर

 उद्योग  को  परामर्श  देने  का  कोई  अवसर  नहीं  आया  है  यद्यपि  तथा  सेमिनारों  में  चीनी

 उद्योग  को  अधिक  कुशल  तथा  लागत  की  दृष्टि  से  प्रतियोगी  बनने  की  आवश्यकता  पर  हमेशा

 बल  दिया  गया  है  ।

 श्रावइनक  वस्तु झ्र ों  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 274.  श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  क्या  खाय  ite  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि

 कि  हाल  के  महीनों  में  आवश्यक क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी है

 वस्तुओं  के  मूल्यों  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई

 इस  वृद्धि  के  कया  कारण

 मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  के  पास  क्या  प्रस्ताव  x

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  att  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एम०

 एस०  संजीवी  ,:
 1984  को  समाप्त  पिजले  तीन  महीनों  के  दोरान

 '
 विभिन्‍न

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  एक  मिश्रित  रुख  रहा  जब  कि  वस्तुओं  के  मूल्य  घटे  कुछ

 वस्तुओं के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  इसी  अवधि  के  दौरान  कुछ  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्य  लगभग  स्थिर

 रहे  हैं  ।
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 इस  अवधि  के  दौरान  कुछ  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  आई  मुख्यतया  1982  के

 सूख  के  चले  आ  रहे  प्रभाव  तथा  रबी  की  फसलों  के  मामले  में  कमो  की  अवधि  होने  के  कारण  हुई

 मानी  जा  सकती  है  ।

 भोर  सरकारी  नीति  में  मुख्य  जोर  विभिन्‍न  आवश्यक  वस्तुओं  का  उत्पादन

 बढ़ाने  पर  दिया  जा  रहा  खाद्य  पैट्रोलियम  अनाजों  तथा  दालों  जैसी  कुछ

 आवश्यक  वस्तुओं  की  देशीय  उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  आयात  भी  किये  जाते  हैं  ।  सार्वजनिक

 वितरण  के  तंत्र  को  मजबूत  किया  जा  रहा  है  तथा  उसका  विस्तार  किया  जा  रहा

 जनक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  आबंटन

 आमतौर  पर  गत  वर्ष  की  तुलना  में  अधिक  किए  जा  रहे  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को

 पर  सलाह  दी  जा  रही  है  कि  वे  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  तथा  इसी  प्रकार  के  कानूनों  के

 बंध  को  कड़ाई  से  लागू  करें  ।

 दुबको की  देदी-वार  खपत

 275.  श्री  एम०  एम०  लारेंस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे  कि  प्रत्येक

 देश  में  दूध  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  कितनी

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य
 मंत्री (  श्री

 योगेन्द्र  :  देशवार  प्रति

 ब्यक्ति
 दूध  की  खपत

 के  अकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 तीस्ता
 परियोजना

 के  लिए  वित्तीय  सहायता

 976.  श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  कंपक  रेगे  कि  क्या  सरकार  तीस्ता

 परियोजना  के  जिस  पर  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकार  लगभग  40  करोल  रुपये  खर्च

 कर  चुकी  वित्तीय  सहायता  मंजूर  करने  वाली है
 ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  इस  परियोजना के  अग्रिम

 अवस्था  में  होते  और  मानसून  ऋतु  से  पूर्व  नदी  के  भाग  में  कायें  को  पूरा  करने  की  आवश्यकता

 पर  बिचार  करते  हुए  तीस्ता  दराज  परियोजना  पर  1983-84  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  द्वारा  व्यय  किये  जाने  वाले  28  करोड़  रुपये  के  अलावा  5  करोड़  रुपये  की  विशेष

 केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करने  की  सहमति  हो  चुकी  है  ।

 निर्धन  लोगों  को  सस्ती  दरों  पर  गेहूं  श्र  चावल
 को  सप्लाई  करना

 277.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  नया
 ग्रामीण

 विकास  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  यह  घोषणा  की
 है

 कि  देश  भर

 1.  1...
 में  निर्धन  लोगों  को  गेहूं  और  चावल  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  कराए  जाए गें  |
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 a

 सपल NOUS  ब्ध  कराए  जाने  वाले  उक्त  पदार्थों  की  मात्रा यदि  तो  निर्देश  लोगों  को

 ate  किस्म  के  संबंध  में ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  भी  कोई  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं
 ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री ‘sit  हरिनाथ  :  (*)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 हाल  ही  में  लिये  गये  निर्णय  के  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायर
 म

 तथा  ग्रामीण  भूमिहीन

 रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  में  नियोजित  मजदूरों  को  मजदूरी  के  भाग  के  रूप  में  प्रति  व्यक्ति

 एक  किलोग्राम  प्रति  श्रम  दिवस  की  दर  से  रियायती  दरों  पर  खाद्यान्न  दिए  जाएगे  ।  1.5080Nfa

 किलोग्राम  की  दर  से  मजदूरों  को  अच्छी किस्म  का  ag  दिया  जाएगा  ।  चावल  के  मामले

 1.85  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  साधारण  किस्म  का  चावल  वितरित  किया  जाएगा  यदि

 साधारण  किस्म  का  गेहूं  उपलब्ध  नहीं  हो  तो  बढ़िया  और  बहुत  बढ़िया  किस्म  का  गेहूं  दिया

 जाएगा  तथा  बढ़िया
 किस्म  के  के  लिए  1.95  रुपये  प्रति  किलोग्राम  और  aga  बढ़िया

 किस्म  के  चावल  के  लिए  2.10  रुपये  प्रति  क्लिोग्राम  की  दर  से  मूल्य  लिया  जायेगा  |

 राज्य  सरकारों/केन्द्र  बासित  क्षत्रों  को  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  प्रबंध  करने  के  लिए

 निदेश  जारी  किये  गये  हैं  कि  वे  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  का्यंक्रम/ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 गारन्टी  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  पात्र  मजदूरों  को  रियायती  दरों  पर  में  प्रतिदिन  प्रति  व्यक्ति  एक

 किलोग्राम  खाद्यान्न  सप्लाई  किया  जाए  |

 बारानी  क्षत्र  की  फसलों  M  उत्पादन  बढ़ाने  फे  लिए  माग  निंदा

 278.  श्री  हरिहर  सोरन

 st  vo  नीला लोहित  दसन  नाडार  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  बारानी  खेती  की  फसलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए

 विभिन्‍न  राज्यों  को  ary  निदेश  जारी  किए  हैं

 क्या  बारानी  खेती  बढ़ाने  में  राज्यों  द्वारा  अनुभव  की  जा  रही  समस्याओं  की  सर

 कार  को  जानकारी  है

 यदि  तो  राज्यों  को  उनकी  कठिनाईयों  को  दूर  करने  और  बारानी  खेती  बढ़ाने

 के  लिए किस  सीमा  तंक  सहायता  दी  गई  और

 (7)  उसके  कौन-सी  केन्द्रीय  योजना  अपनाई  गई  हैं  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :
 बारानी  कृषि  पर
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 पुस्तिका  sera)  तैयार  की  गयी  जिसमें  राज्य-वार  तथा  क्षत्र-वार  मार्गदर्शी

 सिद्धान्त  दिये  गये  हैं  और  सभी  राज्यों  को  भेजी  WE  है  ।

 जी  et

 आधुनिक  बारानी  प्रौद्योगिकी  के  विकास  और  अपनाये  जाने  के  लिये  राज्यों  को

 ह  कि  दू  द गया
 गया है  । वित्तीय  और  अनुसंधान  से  संबंधित  समर्थन  दिया

 योजना  के  ब्यौरे  संलग्  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण

 (1)  अखिल  भारतीय  बारानी  खेती  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  :

 23  स्थानों  में  स्थान  विशेष  की  कृषि  पद्धतियों  का  पैकेज  विकसित  करने  के  लिये

 बारानी  खेती  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर
 विभिन्‍न  वा  यु  क्षत्रों  में  गहन  अनुसंधान  किये

 गये  है ं।  च्

 (2)  बारानी  खंती  के  क्षत्रों  में  जल  संरक्षण/जल  संचयन  प्रौद्योगिकी  का  प्रसार  :

 यह  एक  व्यापक  पन धारा  विकास  योजना है  जिसमें  वर्षा  पर  fade  परिस्थितियों के  अंतगर्त

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  और  उसे  स्थायित्व  के
 लिये  वर्षा  के  भूमि  उन्नत  सस्य

 चरागाह  विकास  आदि  का  वैज्ञानिक  प्रबन्ध  आदि  शामिल हैं  ।  15  राज्यों  के

 19  जिले  जो  विभिन्‍न  कृषि  जलवायु  क्षत्रों  को  प्रतिनिधित्व  कराते  प्रत्येक  में  से  600-

 700  हेक्टअर  (6-7  उप-पनधारों  का  एक  विकसित  किया  जायेगा  ।  इस  योजना  को  पूरी

 तरह  से  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  है  ।

 (3)  बारानी  कुकी  का  विकास-बीजे  एवं  उर्वरक  चली  फसल  की  उन्नत  किरमें

 उर्वरक  उपयोग  करने  को  लोक  प्रिय  बनाना  शादी  :

 इस  योजना  को  भी  15  राज्यों  के  उन  19  जिलों  में  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  खादानों

 और  उपस्करों  का  प्रभाव  प्रदर्शित  करने  तथा  रियायती  दरों  पर  बीज  एवं  उर्वरक  डल  उपलब्ध

 कराने  पर  मुख्य  रूप  से  बल  दिया  गया  जा  रहा  है  ।  छठी  पंचबर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक

 0.5  हेक्टर  के  7,200  जिसमें  3,600  हेक्टर  ata  शामिल  किये  जायेंगें  तथा

 4000  कृषक  परिवारों  को  रियायती  दरों  पर  बीज  एवं  उर्वरक  ड्रिल  उपलब्ध  कराये  जायेंगे  ।

 यह  एक  केन्द्र-प्रा  योजित  योजना  है  और  इसकी  लागत  का  वहन  केन्द्रीय  सरकार  और  संबंघित

 राज्यों  के  बीच  द्वारा  पचास-पचास  प्रतिशत  के  आधार  पर  किया  जायेगा  ॥

 (4)  ATT  पन  धारियों  का  विकास  td

 न्य
 Mad उपरोक्त  क्रम  संख्या  2  उल्ला  19  पन धाराओं  के  सहित  कुल  42

 आदेश
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 धाराओं  का  विकास  संयुक्त  रूप  से  केन्द्रीय  संबंधित  भारतीय  वन

 अनुसंधान  परिषद  के  अनुसंधान  संस्थानों  तथा  कृषि  विश्वविद्यालय  द्वारा  किया  जा  रहा है

 ये  पनघाराएਂ  एक  केन्द्रीय  बिन्दुओं  के  रूप  में  काबे  जहां  से  सलंग्न  राज्यों  की  भोर

 परिष्कृत  तथा  उन्नत  प्रौद्योगिकी  का  प्रसार  होगा

 (5).  सुखा  प्रबल  क्षे  त्र  कार्यक्रम
 :--

 यह  योजना  13  राज्यों  के  76  जिलों  में  चलाई  जा  रही
 है  और  यह  वर्ष  पर  आधारित

 परिस्थितियों  के  अंतरंग  उत्पादन  में  बुद्धि  करने  और  स्थायित्व  देने  के  area

 संसाधनों  के  वैज्ञानिक  उपयोग  हेतु  पनधारा  विकास  के  सिद्धान्त  पर  आधारित  है  ।

 भारतीय खारा  निगम  को  हानि

 279.  श्री  रवीन्द्र  वर्मा

 श्री  बापू  साहिब  पालेकर

 श्री  मोहन  लाल  पटल

 जीत  कुमार  मेहता

 शी  नवीन  राबड़ी  :  क्या  खाद्य  ate  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  १

 क्या  यह  सच
 है

 कि  1981-82  वर्ष  के  दौरानਂ  भारतीय  खाद्य  निगम  को  भारी

 हानि  हुई

 यदि  तो  1981,  और  1982  और  1983  में  कुल  कितना  अनाज  नष्ट  हुआ

 अथवा  उसकी  हानि  हुई

 उसका  मूल्य  कितना  और

 (*)  इसे  के  लिए  क्या  कदम  sere  गए  हैं
 ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग
 में  तथा  ere  ate  नासिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  wad

 संजीवी  :
 पिछले  वर्ष  की  तुलना

 में  1981-82  में  परिचालनों  की
 कुल

 मात्रा

 के  संदर्भ
 में  हानि  की  प्रतिशतता  में  गिरावट  गायी  थी  ।

 और  1980-81,  1981-82  और  1982-83  के  वर्षों  के  दौरान  कमियों  और

 क्षति के  रूप  में  खाद्यानों  की  हुई हानि  की  कुनन  मात्रा  झ it  specs  का  caper
 क  Wes  al  sacl  अग्रलिलिखित  दिया

 है
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 a  तत  ओल्‍ल्‍्तएतयए?ल्‍ए  एएए

 मात्रा  मूल्य

 रु० मी०  टन

 1980-81  104.60
 6.43

 1981-82  6.51  120-05

 146.92 19  82.83 94S  ६  7.40

 निगम  ने  नुकसान  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  लदान  और  उतरान  स्थानों  पर

 उपयुक्त  तौल  खुले  भण्डारण  को  कम  डिपुओं  पर  सुरक्षा  व्यवस्था  को  कड़ा

 भण्डारण  और  हैंडलिंग  प्रौद्योगिकी  में  सुधार  विशेष  स्क्वायड ों  द्वारा  स्टाक

 प्रत्यक्ष  जांच  निर्गम  और  अतिशेष  स्टाक  के  बारे  में  सूचना  देने  की  प्रणाली  में

 सुधार  करना  आदि  जैसे  विभिन्‍न  उपाय  किये  हैं  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  मजदूरों  के  वेतन  का  पृथक-पृथक  ढांचा

 280.  श्री  सुर्य  नारायण  सिंह  :

 के०  go  राजन  :  क्या  खाद्य  ate  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पश्चिम  बंगाल  के  गोदामों  में  काम  करने  घाले

 विभागीय  ढुलाई  मजदूरों  को  उसी  वेतनमान  पर  संशोधित  वेतन  की  अदायगी  की  जा  रही

 जिस  पर  पत्तन  और  गोदी  मजदूरों  को  की
 जाती

 यदि  तोਂ  उसका  ब्यौरा
 क्या

 क्या  उत्तर  और  आसाम  में  ऐसे  मजदूरों  को  समान

 काम  के  लिए  सम!न  वेतन  के  सिद्धांतों  का  उल्लंघन  करतें  हुए  संशोधित  वेतन  नहीं  दिया  जा  रहा

 और

 रहे  हैं
 ?

 यदि
 ही

 उनके  वेतन  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ate  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एम०

 एस०  संजीवी  और  कलकत्ता  के  पत्तनों  और  गोदियों  तथा  पत्तन  शहर  के

 गोदामों  में  कार्यरत  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विभागीय  श्रमिकों  को  वही  मजदूरी  वेतनमान  दिए

 जाते  हैं  जोकि  पत्तन  और  सोदी  श्रमिकों  को  दिए  जाते  हैं  ।  मजदूरी  ढांचा  बताने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।
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 21  1984
 णणणाणणथणणणथण्ााणण

 और  दिल्‍ली  और  उत्तर  प्रदेश  के
 विभागीय  —  को  1978  में  उनके  लिए

 तेयार  किए  गए  मजदूरी-ढांचे  के-अनुसार  मजदूरी  दी  जा  रही  है  ।  बिहार  ate  उड़ीसा  के

 विभागीय  श्रमिकों
 को

 न्यायाधीश  मित्रा  दवारा  दिए  गए  पंच-फैसले  के  अनुसार  मजदूरी  दी  जा

 रही  है  ।  मजदूरी  में  और  वृद्धि  करने  के  बारे  में  बिचार  किया  गया  था  लेकिन  युनियन  को  यह

 स्वीकार्य  नहीं  है  और  उन्होंने  सर्वोच्च  न्यायालय  में  एक  याचिका  दायर  कर  दी

 विवरण

 मजदूरी  ढांचा  (1.:1.1980

 बंगाल  में  कलकत्ता  के  पत्तन  शहर  के  गोदामों  के  भारतीय  खाद्य  निगम  के

 विभागीय  मजदूरों
 के

 सरदार  अथवा  मंडल  अथवा  हैंडलिंग  श्रमिक  सहायक  श्रमिक  अथवा

 समकक्ष  समकक्ष  अथवा  समकक्ष  समकक्ष

 nee eee
 Bo  रु०  रु०

 वेतनमान  400-11-411  370-11  350-9-386  330-8-370-2o vo

 करो  12-495  425-12  10-436  9-415

 दरो ० ०  14-635  533-13  द०रो०  11-524  द०  रो०  10-475-%o रो०

 598  दारो

 te

 मूल  वेतन  निर्धारित  मंहगाई  wat

 रु०  रु०

 निर्धारित  मंहगाई  भत्ता  186.90

 366  191-90

 194.40

 196.90

 199.40

 201.90

 204-40

 476
 206.90

 209.40

 211.90

 214.40
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 re

 सभी  स्तर  के  वेतन  पर  सी ०  पी० परिवर्तनीय  मंहगाई  भत्ता  ;

 आई०  न0०  363  (1960-100)  से

 ऊपर  प्रत्येक  बिन्दू  पर  300  रुपये

 की  दर  से  ।

 निर्धारित  विशेष  31-12,79  को  पहले  ही  काय  1.1.80  को  अथवा  इसके  बाद

 कर  रहे  तमंचा रियों
 के  नियुक्त  किए  गए  श्रमिकों  के  लिए

 भत्ता
 लिए

 निम्नतम  वेतनमान  का  न्युनतम

 न  ऋण  ए

 मूल  वेतन  wl  प्रति  मास

 रज  द्र

 स०  0.

 83.00

 93-00

 100.00  पहले  वर्ष  के  लिए  प्रति  मास

 110-00  और  इ  बाद  प्रति  मास

 (=)  मकान  किराया  भत्ता  कोई  मकान  किराया  भत्ता  देय  नहीं है  ।

 नगर  भत्ता  कोई  नगर  भत्ता  देय  नहीं है  |

 ee  tc  Ce  a  er  en  aes  et  नथ

 कालकाजी  शादी  में  डी०  ए०  फे  प्लेटों  में  ढांचे  सम्बन्धी  दोष

 281.  थ्री  गुलशेर  अहमद  :  क्या  निर्माण  ate  maa  मंत्री  यह  बताने  नी  कृपा
 करेंगे

 किः

 (=)  कया  डी०  डी०  Vo  को  कालकाजी  आदि  में  निर्मित  आंधासीय  फ्लैटों  में  ढांचे  संबंधी

 दोषों  के  बारे  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  जैसा  कि  3  1983  के  एक्सप्रेसਂ  में

 समाचार

 यदि  तो  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्या है
 और  वे  आवासीय  योजना  कौन-सी हैं

 जिनके  निर्माण  में  ढ़ांचे  सम्बन्धी  बड़  और  अन्य  दोष  पाये  गए  हैं  और  उन  दोषों

 क्या

 का
 ब्यौरा

 इन  दोषों  को  दूर  करने  अन्ना  ऐसे  फ्लैटों  के आबंटितियों  को  क्षतिपूर्ति  देने  के  लिए

 बया  कार्यवाही  की  गई
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 en  He

 So  डा०  Vo  के
 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 भविष्य  के  लिए  कौन  से  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उस्मान  :  (*)

 सुचना  THA  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |  *

 राज्यों  से  बाढ़  सम्बन्धी  रिपो

 282.  श्री  ato  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :
 कया  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  1983  के  दौरान  वाढ़  से  प्रभावित  सभी  राज्यों  से  रिपोर्ट  प्राप्त

 हो  गई

 यदि  तो  केन्द्र  द्वारा  इन  राज्यों  को  कितनी  सहायता  दी
 गई  है

 इन  राज्यों  को  बाढ़  से  हुई  हानि  को  पूरा  करने  के  लिए  कितनी  सहायता  की

 आवश्यकता  भोर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सभी  रिपोर्टों  पर  विचार  कर  लिया  गया  है
 ?

 कमी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :
 आंध्र

 हिमाचल  प्र  कर्नाटक  मध्य  प्र  महाराष्

 उत्तर  प्रदेश  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षे  A—TTaAT  दमन  और

 दीव  तथा  पांड्चिरी  की  सरकारों  ने  वर्ष  1983  के  दौरान  बाढ़  राहत  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 की  मांग  करते  हुए  ज्ञापन  भेजे  ।  केरल  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  ने  इसके

 लिए  कोई  केद्रीय  सहायता  नहीं  मांगी  है  ।

 और  केन्द्रीय  दलों  की  रिपोर्टो  और  उस  पर  राहत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय

 समिति  की  सिफारिशों  के
 आधार

 पर  भारी  मध्य

 हिमाचल  राजस्थान
 और  AAT  प्रदेश  राज्यों  और

 संघ  राज्य  क्षत्र  पॉंडिचेरी  को  बाढ़/चक्रबात  राहत  के  लिए  अब  तक  275.78
 करोड़

 रुपये  की

 अधिकतम  सीमा  की  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की  जा  चुकी  है  ।

 केन्द्रीय  सहायता  के  तमिलनाडू  और  नागालैण्ड  राज्यों  के  अनुरोध

 पर  कार्यवाही  चल  रही  अन्तिम  मंजूरी  के  जारी
 होने  आपाती  राहत  खच  को

 पूरा  करने  के  लिए  तमिलनाडू  के  लिए  15  करोड़  रुपए  att  सीमांकन  के  लिए  1.00  करोड़  रुपए

 के  ates  भरी  की  राशि  नियुक्त  की  गई  है  ।  नागालैण्ड  सरकार  ने  हाल  ही  में  जनवरी

 1984  के  अन्त  में  अपना  ज्ञापन  भेजा  था  ।  मेघालय  राज्यों  और  साथ  ही  संघ  राज्य
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 क्षेत्र  पांडिचेरी  के  बाढ़  राहत  के  लिए  अतिरिक्त  राशि  की  आवश्यकता  सम्बन्धी  ज्ञापनों  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  संघ  राज्य  क्षे  त्र  दमन  और  दीव  से  अपने  निजी  स्रोतों  से  खच

 को  पूरा  करने  के  लिए  कहा  गया  है  |

 भारतीय  खल  प्राधिकरण  की  स्थापना

 283.  श्री  एस०  No  दौरान  सेबस्टियन  :

 Mo
 नारायण

 चन्द्र  परिवार  :  क्या  खेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 H माननीय
 प्रधान  मन्त्री

 की  अध्यक्षता  चय  भारतीय  खेल  प्रधिकरण  के  गठन  में

 विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 क्या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण
 के  गठन  के  दाद  अखिल  भारतीय  खेल  परिषद्‌  को

 समाप्त  कर  दिया  जाएगा
 ?

 बेल  विभाग  में  उप  मन्त्री  शोक  :  (=)  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  पर

 सरकारी  संकल्प  पहले  ही  25  1984  को  जारी  किया  गया  है  ।

 अखिल  भारतीय  खेल  परिषद  को  समाप्त  करने  अथवा
 निर्णय  यथासमय

 लिया  जाएगा  |

 उपभोक्ता  सरक्षण  परिषद्‌  द्वारो  की  गई  सेवा

 284.  ait  जगन्नाथ  पाटिल :  क्या  खाद्य  कौर  नागरिक
 पूर्ति

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  :

 क्या  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  उपभोक्ताओं  जिनके  लाभ  के
 लिए  इसक

 स्थापना  की  गई  उपयोगी  सेवा  प्रदान  करती  रहटी  थौर

 यदि  तो  उक्त  पर्षद  ढारा  क्या  सिफारिश  की  गई  हैं  और  उन  पर  केन्द्रीय

 सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  अब  तक  बया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खरा  ष्  aha  पति  मदिरालय  में  उप  मन्त्री  एम०

 संजीवी  :  उपभोक्ता  सरक्षण  परिषद  का  गठन  देश  में  उपभोक्ता  संरक्षण

 आन्दोलन
 को  बेहतर  दिशा  नथा  प्रयोजन  प्रदान  करने  और  सरकार  को  उपभोक्ताओं के  हितों

 से  सम्बन्धित  सभी  बातों  के  बारे  में  जिसमें  उपभोक्ता  संरक्षण  के  विभिन्‍न  पहलूओं  से  सम्बन्धित

 विभिन्‍न  मन्त्रालयों/दिभागों  द्वारा  किए  जाने  वाले  उपाय  शामिल  सलाह  देन  के  उदय  से

 किया गया  है

 =(@)
 एक

 farm  संभा  पर  रखा  जाता  है  ।
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 विवरण

 परिषद  ने  26.11.1983  को  हई बत  अपनी  पहली  बैठक  में  निम्नलिखित  सिफारिशें  की

 थीं  :--

 1.  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  के  तत्वाधान  में  एक  छोटा  कार्यकारी  दल  गठित  किया

 जिसमें  सम्बन्धित  विभागों  के  प्रतिनिधि  हों  ।  यह  दल  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्र

 प्रशासनों  उपभोक्ता  संरक्षण  कानूनों  में  किन्हीं  भी  परिवर्तनों  के  बारे  fares  वे

 उपयुक्त  समझते  परामर्श  करेगा  ।  इन  कानूनों  को  प्रशासित  करने  वाले  सम्बन्धित

 मंत्रालयों  से  आगे  att  परामर्श  करने  के  उपभोक्ता  संरक्षण  की  दुष्टि  से

 वांछित  उपयुक्त  परिवर्तनों  के  सुझाव  दिए  जाएंगे  ।

 2.  इसी  प्रकार
 की  राज्यों/संघ  राज्य  क्षे  त्रों  के  सामान्य  प्रशासकीय  प्रबन्धों  के  बारे

 में  की  जाए  ।  उपभोक्ता  अधिकारों  को  संरक्षित  करने  में  सहायक  प्रशासकीय  प्रक्रियाओं

 का  पता  लगाया  जाएगा  और  उन्हें  मजबूत  किया  जाएगा  sa  बारे  में  कुछ  प्रक्रियाओं

 को  सरल  बनाने  की  आवश्यकता  हो  सकती  है  ।

 राज्य  सरकार  उपभोक्ता  संरक्षण  से  सम्बन्धित  मौजूदा  कानूनों  के  कार्यान्वयन  में

 चलती  लाने  की  सल प् प्र  A  जाएगी  ।  उनसे  अनुरोध  किया  जाएगा  कि  वे  स्वेच्छिक

 संगठनों  उपभोक्ता  soft arty  के,प्रति  जागरुकता  पैदा  करने  के  उनके  प्रयासों  में

 और  अधिक  प्रभावी  तरीके  से  मदद  करें  ।  इससे  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  में  कि

 उपभोक्ता  सर्वोपरि  सहायता  मिलेगी  ।

 मौजूदा  कानूनी  ढ़ांचे  में  उपयुक्त  समझे  जाने  वाले  परिवर्तन  करने  के  बारे  में  राज्य

 सरका  रों/संघ  राज्य
 क्षत्र  प्रशासनों  से  परामर्श  करने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  गठित  किया

 गया  है  ।  राज्य  सरक  को  इस  बारे  में  लिखा  गया

 ग्रामीण  ef
 at  रोब  लोगों को  ag  शोर

 चावल  की  सप्लाई

 285.
 श्री  ra  bbs |  @

 :

 श्री  ना  fo  हीरो  :

 श्री  राय  प्रधान

 थी  एस०  विजय राघवन  कया  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा

 कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार
 ने  यह  घोषणा  a  है  कि  पूरे  देश  में  ग्रामीण

 क्षे  त्रों
 काम  करने  बाले  गरीब  लोगों  को  गेहूं  और  चावल  उपलब्ध  कराया  जाएगा  ;
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 यदि  at.  तो  क्या  सरकार  ने  परियोजनाओं  में  काम  करने  वाले  गरीब

 चावल  खाते  विशेषकर  दक्षिणी  भक् by fay  की  श्रेणी  पर  भी  विचार  किया  दु

 न
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  योजना  है  प्रभावित  होने  वाले

 व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  और

 यह  योजना  किन-निन  राज्यों  में  क्रियान्वित  की  गई  है  ?

 ग्रामीण  विकास  weet  हरिनाथ  :  (*)  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हाल  ही

 में  लिए  गए  निर्णय  के  अनीस  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायक्रम/ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 गारन्टी  कार्यक्रम  के  अस्तंगत  नियं/जित  श्रमिकों  को  रियायती  दरों  पर  प्रतिदिन  प्रतिव्यक्ति  एक

 किलोग्राम  खाद्यान्न  SI  ST  कराया  जाएगा  |  उनको  गेहूं  1.50  RYo)  प्रति  किलो  की  दर  से

 लब्ध  कराया  जाएगा  |  चावल  के  दलों  साधारण  चावल  1.85  रु०  प्रति  frat  की  दर  से

 वितरित  किया  जाएगा  ।  यदि  सधारण  किस्म  का  चावल  उपलब्ध  नहीं  तो  बढ़िया  और

 बहुत  बढ़िया  किस्म  का  चावल  उपलब्ध  कराया  जाएगा  ।  बढ़िया  freq  के  चावल  के  लिए

 1.95  रु०  प्रति  क्लोग्राम,और  बहुत  बढ़िया  चावल  के  लिए  2.10  रु०  प्रति  किलोग्राम  के

 हिसाब  से  मलय
 रसूल  किए  जाएंगे  |

 ज्यों/केन्द्र  शासित  क्षत्रों  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम/ग्रामीण  भूमिहीन

 गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सभी  श्रमिकों  को  शामिल  किया  गया  है  ।

 केरल  में  नारियल  के  वृक्षों  को  क्षति  पहुंचाने  वाले  रोग

 286.  श्री  स्कारियां  :  ब्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  नि

 क्या  केरल  में  ना  रियल  वृक्षा  बात  पहुचाने  और

 रोट  रोगों  के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुसन्धान  किया  गया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन
 रोगों  के  उन्मूलन

 के  लिए  कया
 '
 उपाय  किए  जा  रहे  हैं

 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र
 :

 जी  days  भारतीय

 क़षि  अनुसन्धान  परिषद  के  अस्तंगत  केन्द्रीय  बागान  फसल
 अनुसन्धान  संस्थान

 के
 क्षेत्रीय

 संधान
 केन्द्र

 व
 केरल  से  मुख्य  नारियल

 के
 ez  fake  तथा  लीफ  स्पॉट  दी सा रियों

 पर  अनुसंधान  fran जी  रही  है  ।

 तथा  (7); [  इनसे  सम्बन्धित  एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  पता  जा  रहा  है  |
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 विवरण

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अन्तर्गत
 केन्द्रीय  बागानी  फसल  अनसंधान

 के  क्ष त्रीय

 अनुसंधान  संस्थान  के  क्षेत्रीय  मनसंत्र त  केरल  में  मुख्य  रूप  से  नारियल  के  रूट

 विकट  तथा  नीफ  स्पाट  वर्मा  क्यों  पर  अन  पंचान  किया  जा  रहा  है  ।  रूट  face  बीमारी  के  सुनिश्चित

 कारण  को  अंतिम  रूप  से  अभी  नक  पता  नहीं  चल  पाया  है  ।  nz  बेटी  गोलकृमियों एवं

 विषाण  जैसे  दनि भिन्न  प्रकार  के  सूक्ष्म-जीवों  तथा  पाइक्रोप्लाजम  जैसे  जीवों  (UH. at.78)  को

 रोगग्रसित  पाम  के  साथ  पाया  गया  है  ।  इन  माइकोप्लाजम  जैसे  जीवों  को  केवल  रोगग्रसित

 पाम  के  साथ  पाया  गया  है  ।  संस्थान  के  गहन  अनुसंधान  कार्यक्रम  में  इस  रोग  के  संक्रमण  तथा

 कीड़ों  को  एक  स्थान  से  दसरे  स्थान  में  ने  जाने  वाले  रोग  वाहकों  पर  और  आगे  अनसंधान

 किया  जा  रहा  है  ।

 लीफ  ce  बीमारी  का  कारण  एक  फफूंद  है  जिसे  बि पोले रिस  हालोडेस  कहा  जाता  है  जो

 '  आमतौर  पर  रूट  fact  ग्रसित  पाम  में  पायी  जाती  है  ।  इस  बीमारी  के
 लक्षणों  को  बढ़ाने  में

 दो  प्रकार  की  व्याधियां  एक  साथ  क्राम  करती  लीफ  राट  बीमारी  अपने  आप

 में
 कोई

 गम्भीर  नुकसान  पहुंचाती है  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 फिर  रूट  बिल्ट  के  रण  करा  अभी  अंतिम  रूप  से  पता  लगाना  है  ।

 बिस्तर  अन्वेषणों  के  बाद  tala  ते  निम्नलिखित  सुधारात्मक  उपायों  का  सुझाव  दिये  हैं  जो

 इन  बीमारियों  की  वजह  से  होते  वाले  निसार  को  काफी  तक  कम
 कर  सकता

 ल

 (i)  अच्छी  प्रबन्ध  क्रियाओं  के  अन्तर्गत
 सहिष्णु

 तथा  अधिक  पैदावार  देने  बालो

 नारियल  के  विभिन्‍न  प्रकार  के  कल्टीवेटर्स  और  संकर  किस्मों  का  संग्रह  मौर  उनकी  छंटाई  |

 नारियल  के  24  विभिन्‍न  किस्मों  2500  गिरियां  पहले  ही  एकत्र  की  गयी  थीं  ।  बे  गिरियां

 1982  में  पोलिनेसियन  तथा  सी नोमन  द्वीपों  के  सी०  पी०  सी ०  भार०  शाई  के  वैज्ञानिकों  द्वारा

 एकत्र  की  गयी  थीं  तथा  उन्हें  अंडमान  निकोबार  द्वीपों  ले  संगरींघ  स्थितियों  के  wats  उगाया

 गया  था  ।  इन  जनन  द्रवों  का  चयन  रूट  face  बीमारी  के  लिए  किया  जाएगा  भर  जो  जो

 प्रतिरोधी  होंगे  उनका  उपयोग  देशी  face  के  नारियल  में  सुधार  लाने  के  लिए  किया

 जाएगा  |

 (iy  इस  बीमारी  को  और  भागे  फैलने  से  रोकने के  लिए  भनुकूली  अनुसंधान
 कार्यक्रम

 सभी  रोगग्रसित  नारियल  को  हटाने  के  बाद  fare  जिले  के  उत्तरी  सीमा  क्षत्र  मिट्टी  ate

 समीपवर्ती  नारियल  के  वक्षों  पर  रोग  निरोधी  संरक्षण  उपाय  का  प्रयोग  कया  तथा  मुक्त

 क्षत्रों  में  पौध  नंकालिंटी  की  पौदों  spray  गयीं  ।

 (iii)  मौलिक  मिश्रित  सस्य  पद्धति/मन्‍्त:
 '  का

 समावेश  फफंदनाशियों  का  छिड़काव  और
 प्रबन्ध

 प्रक्रिया  को  अपनाने  जेसी एक

 x  लगाना
 मुश्त क कृषि  क्रियाओं  को  अपनाकर  रोगग्रसित  बागानों  को  fer  से  ग्यान  है
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 केसरी  दाल  को  खंती  पर  प्रतिबंध

 287.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  थी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  न्य  ट्रिपल  फाउन्डेशन  आफ  इण्डिया  के  डा०  सी ०  गोपालन

 ओर  अन्य  प्रमुख  पोषाहार  विशेषज्ञों
 ने  भारत  सरकार  में  केसरी  दाल  की  खेती  पर  तुरन्त  प्रतिबंध

 लगाने  का  सुझाव  दिया  है

 क्या  केसरी  दाल  को  प्रमुख  आहार  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने

 से  अपंग  बनाने  वाली  किस्म  नामक  भयानक  बीमारी  हो  जाती  है

 (7)  क्या  न्यूट्रिशन  फाउन्डेशन  आफ  इण्डिया  के  विशेषज्ञ  दल  नेरीवा  तथा  मध्य  प्रदेश

 के  अन्य  भागों  में  इस  समस्या  के  सभी  पहलुओं  का  गहन  अध्ययन  किया

 क्या  सरकार  केसरी  दाल  की  खेती  पर  प्रतिबन्ध
 और/अथबवा

 वितरण  शोर

 बिक्री  अथवा  केसरी  दाल  के  रूप  में  मजदूरी  देने  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कोई  कानून

 और

 यदि  तो  गरीब  किसान  और  बंध आ  मजदूरों  में  बाली  इस  अपरिहार्य

 बीमारी  की  रोकथाम  के  लिए  कौन  से  अन्य  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  जी  at

 यह  बीमारी  उनको  लग  जाती  है  जो  नियमित  रूप  से  लेवी रस  सेठिया  का  भारी

 मात्रा  में  उपयोग  करते  हैं  तथा  यह  बीमारी  लोगों  में  बहुत ही  कम  पाई  जाती  जो

 य
 प्रमुख  आहारों  के  रूप  में  लेथीरस  सेल्सियस  का  उपयोग  कम  मात्रा  में  करते

 oer

 तथा
 (1)  .  उत्तर  प्रदेश  में  केसरी  दार

 की
 खेती

 पर  प्रतिबन्ध  लगा  fear

 गया  है  ।

 (2)  भारत  सरकार  का  इसकी  खेती  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  कोई  कानून  बनाने

 का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 (3)  खाय
 अपमिश्रण  उन्मूलन  1955  के  नियत  44  के

 तहत
 यह

 प्रावधान  किया  गया  है  fe  किसी  भी  राज्य  में  कोई  safer  केसरी  ह 11 |  तथा

 किसी भी  रूप  .  में  इनके  उत्पादन को  aa  नचवा  पेश  Bb  Pedy  के  लिए  af-

 दंडित  भवना  किसी  भी  रूप  में  बेचने  के  उद  श्याम  शक्  कटी रख  सकता

 भईया  बिक्री  के  लिए  तैयार  की  जाने  बाली  किसी  खाक  साबी  Waa  के  रूप
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 नि

 उपरोक्त  पाबन्दी  को  प्रभावित  करने  के  सम्बन्ध  में में  प्रयोग  नहीं  कर  सकता

 राज्य  सरकारों  द्वारा  अधिसूचना  जारी  की  जानी  है  ।  मध्य  प्रदेश  र  तथा

 पश्चिम  बंगाल  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  ने  केसरी  दाल  की  मानव  उपयोग  के

 लिए  खपत  किए  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  ।

 (4)  जहां  तक  केसरी  दाल  के  पारिश्रमिक  के  रूप  में  भुगतान  किए  जाने  का  सम्बन्ध

 ष  श्रमिकों  को मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  अधिसूचना  जारी  की  जिसके
 अनुसार

 कृषि

 मजदूरी  नकद  रूप  में  दी  जानी है
 ॥

 केसरी  दाल  के  क्त  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कद  ate (5)

 गए ह  —a

 (1)  राष्ट्रीय  पी षणिक  हैदराबाद  द्वारा  एक  आसान  पद्धति  विकसित

 की  गई  जिससे  केसरी  दाल के  विषाक्त  अवयवों  को  निकाला  जा  सकता

 है  ।  विष  पानी  में  चल  जाता  है  भर  यदि  दाल  को  साधारण  जल  में  एक

 रात  को  भिगोया  जाए  तथा  पानी  को  बहा  दिया  जाए  तो  इसे  बिना  किसी

 हानिकारक
 प्रभाव  के  खाया  जा  सकता  है  ।

 (2)  राज्य  सरकारों  को  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  विकसित  केसरी

 दाल
 की  कम  तंत्रिका  विष  वाली

 किस्म  वी  खेती  करने  की  सलाह  दी  गई

 है  ताकि  अधिके  तंत्रिका  विष  वाली  मौजूदा
 किस्म  को  बदला  जा  सकें  |

 Cw
 ग  केसरी

 (3)  1983-  84  के
 दौरान  भारत  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  सरकार  क

 दाल
 के  स्थान  पर  दलहनों  तथा  तिलहनों  की  खेती  किए  जाने  के  लिए

 धनराशि  दी  है  ।

 फसल  बीमा  योजना

 288:  sit  के०  ठी  ०  कोसल राम  क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  वी  ढपा  करेंगे  कि

 विकि

 देश  में  प्रयोग
 हेतु  शुरू

 की  गई  फसल  बीमा  योजना  का  ब्यौरा  कया  हूँ  तथा  उसके

 क्या  परिणाम  और

 (@)  पूरे  देश  में  फसल  बीमा  योजना  कब  तक  लागू  कर  दी  जाएगी
 ?

 कही  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 जीवन  बीमा

 निर्गम  द्वारा  मे गे दर्शी  फसल  राज्य  सरकारों  के  से  ag  1979  से  चलाई

 जा  रही  fariay  ब्यौरा  में  feat  गंगा  यह  योजना  जिन  12.  राज्यों  ने

 कृत  की  वे  ‘wear  हिमाचल
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 शित  सतर

 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  ।  as  1979  से  राज्य-वार

 क्षत्र  विस्तार  का  ब्यौरा  में  दिया  गया  है  ।

 यह  राज्य  सरकार  पर  निर्भर  करता  है  कि  वे  बीमा  योजना  को  अंगीकृत  करें  ।

 अब  तक  केवल  12  राज्यों  ने  यह  योजना  अंगीकृत  की  है  ।  1983  में  आयोजित  फसल

 बीमा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  कार्यशाला  में  सभी  राज्य  सरका  जिन्होंने  उसमें  भाग  लिया  at,  पर

 जोर  डाला  गया  था  कि  वे  इस  योजना  को  अंगीकृत  करें  ।

 भारतीय  सामान्य  बोसा  निगम  सूक्ष्मदर्शी  फसल  बीमा  योजना

 (197879)  (5-5-1983  तक

 भारतीय  सामान्य  बीमा  निगम  1978  फसल  मौसम  2-3  वर्षों  के  लिए

 दर्शी  आधार  फसल  बीमा  योजना  निम्नानुसार  उन  राज्यों  में
 शुरू  करता  है  जो  इन  शर्तों

 पर  सहित  है  :--

 सह-बीमाकर्ताओं  के  रूप  में  दावे  और
 प्रीमियम

 में  कम  से  कम  25  प्रतिशत  तक

 भागीदार  हो  ।

 आपसी  सहमति  के  अनुरूप  निर्धारित  समय  पर  सभी  आवश्यक  तकनीकी  ओर
 (@)

 प्रशासनिक  सहायता  विशेषकर  फसल  कटाई  प्रयोगों  सरकारों  द्वारा

 समय-समय  पर  किए  के  सहीं  आंकड़े  प्रदान  करना  और  राज्य

 राजस्व  और  कृषि  विभागों  को  इस  प्रकार  की  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए

 निर्देश  देना  जिसकी  सामान्य  बीमा  निगम  को  इन  मा मं दर्शी  योजनाओं  से  संबंधित

 ara  के  लिए  आवश्यकता

 यह  प्रस्ताव  स्वीकार  करे  कि  यदि  योजना  को  2-3  वर्षों  के

 दर्शी  राज्य  से  इतर  जारी  रखना  राज्य  सरकार  को  प्रत्यक्ष  अथवा  उपयुक्त

 संस्थागत  व्यवस्था  के  माध्यम  से  जिम्मेदारी  लेनी  होगी  ।

 2.  च माग द्शो  फसल  बोला  योजना
 बातें

 (1)  संदेश  क्षेत्र  दृष्टिकोण  न्य  बीमा  निगम  का  1973  से  1976  तक

 fire  फसल  बीमा  योजना  सम्बन्धी  अनुभव  यह  बताता  है  कि  वे  योजनाएं  जो

 वैयक्तिक  दृष्टि  ण  पर  आधारित  होंगी  बड़े  gaa  पर  कार्यान्वित  करने  के  जिद्द

 आधिक  रूप  से  ठीक  नहीं  होंगी  और  अनुपयुक्त  होंगी  ।  यह  योजना  सरूप

 क्षत्र  गेट  पर  आधारित  होगी  ।  इस  दृष्टिकोण  के  अंतर्गत  तालूक/तदुढीस/

 राजस्व  मंडल  क्षे  की  पूल  इकाई  होगा  ।  प्रीमियप  की  दर  थौर  शआतिपूद्धि

 ''
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 शका  ee

 की  दर  किसी  भी  दी  गई  फसल  के  लिए  सभी  किसानों  के  इस  प्रकार

 के  क्षत्र  में  एक  समान  चाहे  उनकी  उपज  कितनी  भी  हुई  हो  ।

 2)  ग्रुप  बीमा  पालिसियां  प्रथम  चरण  में  जिला  सहकारी  gat  के  लिए

 उनके  किसान  सदस्यों  की  फसलें  शामिल  करते  हुए  जारी  की  जाए गी  क्ष  त्रों

 में  जहाँ  सहकारी  ऋण  पद्धति  प्रभावपूर्ण  नहीं  वे  वाणिज्यिक  बैंकों  के  नाम

 होंगी  ।  इस  प्रकार  की  पालिसियों  के  मामलों  में  सामान्य  बीमा  निगम  किसानों  के

 साथ  पत्राचार  नहीं  करेगा  ।  वित्तीय  संस्थान  सामान्य  बीमा  निगम  को  प्रीमियम

 का  भूगतान  करने  और  सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा  भुगतान  किए  गए  दावों  के

 निपटान  के  लिए  उत्तरदायी  होंगी

 (3)
 कसलें  IGF  वर्ष  में  प्रत्येक  चुने  गए  क्षत्र  में  एक  या  दो  प्रमुख  खाद्य  फसलें

 शामिल  की  जाए गी  ।  गेर  खाद्य  फसलों  को  शामिल  करने  पर  भी  कोई  आपत्ति

 नहीं  होगी  यदि  इस  प्रकार  की  फसल  के  पिछले  10  वर्षो  के  फसल  कटाई  के

 पर्याप्त  आकड़े  उपलब्ध  हों  ।  10  वर्षो  के  आंकड़ों
 पर

 बल  ने  देने  का  निर्णय

 सामान्य  बीमा
 निगम

 करेगा  |

 (4)  फसल वार  शौर  मोसमवार  क्षत्र  बासिल  करना  प्रत्येक  फसल  और  प्रत्येक

 मौसम  लिए  अलग  योजना  होगी  ।

 (5)  मार्गदर्शी  योजनाओं  के  लिए  क्षेत्र  चयन  :--  सामान्य  बीमा  निगम  राज्य  सरकारों

 के  परामर्श  से  क्षत्रों  का  चयन  करेगा  ।

 (6)  स्वेच्छिक  waar  भ्निवायं  योजनाएं  —UFATT  स्वैच्छिक  आधार  पर  होंगी  ।

 (7)  बोसे  को  परिधि  — aTaifes  फसल  मौसम  के  दौरान  निम्नलिखित  को  छोड़कर

 सभी  जोखिम  लाग  रहेंगे

 युद्ध  और  और  इससे  सम्बन्धित  जोखिम  ।

 आणविक  अस्त्र  से  जोखिम  ।

 (8)  सांहियकीय  श्राधार  —TNH  चुने  हुए  क्षत्र  में  प्रत्येक  चुनी  गई  फसल  और

 मौसम  के  लिए  प्रीमियम  और  क्षतिपूर्ति  पर  फसल  कटाई  अनुभवों  के  आधार  पर

 राज्य  सरकारों  द्वारा  पिछले  10  वर्षों  अथवा  सामान्य  ale  1  निगम  टार

 निर्धारित  किए  गए  इससे  कम  वर्षों  के  आंकड़ों  के
 आधार  पर  निर्धारित  किए

 जाएं गे  |

 (9)  प्रीमियम  कौर  क्षतिपूर्ति  तालिकाएं
 _

 (®)  महाराष्ट्र  और  केरल  से  सम्बन्धित  फसल  कटाई

 आंकड़ों  के  आधार  पर  की.गई  संगणना  से  पता  चलता  कि  फसल

 हानियों  के  मामले  में  पूर्ण  क्षतिपूर्ति  संभव  होगी  क्योंकि  farlaa  की  दरें
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 पूर्ण  क्षतिपूर्ति  लेने  के  लिए  30  प्रतिशत  के  आसपास  इस  दर

 पर  किसान  प्रीमियम  का  भुगतान  नहीं  कर  सकते  ।  प्रीमियम  और

 क्षतिपूर्ति  इस  आधार  पर  तैयार  की  गई  हैं  कि  किसान  नुकसान

 के  एक  भाग  का  वहन  जिसे  रूस-क्षतिपूर्ति  सीमा
 कहते  हैं  जो  20

 प्रतिशत  से  50  प्रतिशत  तक  हो  सकती  इस  आधार  पर  ऐसे  अनेक

 क्षेत्र  होंगे  जहां  प्रीमियम  की  दर  5  प्रतिशत  के  अन्दर  होंगी  और  कई  अन्य

 क्षेत्र  ऐसे  होंगे  जिनमें  बीमांकित  राशि  के  5  से  10  प्रतिशत  तक  प्रीमियम

 की  दर  होगी  ।  सभी  राज्यों  के  लिए  प्रीमियम  और  क्षतिपूर्ति  तालिकाएं

 राज्य  सरकारों  से  फसल  कटाई  के  सम्पूर्ण  आंकड़े  प्राप्त  होने  पर  तैयार

 की  जाए गी  |  areal  योजना  के  लिए  केवल  ऐसे  क्षत्र  चने  जाने  का

 प्रस्ताव  जहां  गेर  क्षतिपूर्ति  सीमा  40  प्रतिशत  से  अधिक  a  हो  और

 प्रीमियम  74  प्रतिशत  से  अधिक  न  हो  ।

 किसी  किसान  को  क्षतिपूर्ति  केवल  तभी  भुगतान  योग्य  होती  है  जैब

 कित  क्षेत्रों  में  अनुमानित  उपज
 गारंटी  शुदा  उपज  से  कम  हो

 क्षतिपूर्ति  का  आधार  ATI  योग्य  क्षतिपूर्ति  उस  सीमांकित  राशि  के

 अनुपात  में  होगी  जो  उपज  में  क्षति पूरक  कमी  फसल  कटाई  के  अनुसार

 क्षतिपूरक  सीमा  घटा  वास्तविक
 अधिकतम

 क्षति पूरक

 सीमा  के  अंतरगत  रहती  है  ।

 (10)  daar  की  समस्त  सीमा

 सभी  मार्गदर्शी  योजनाओं  अंतर्गत  ga  देयताएं  12  करोड़

 रुपये  arian  तक  सीमित  होंगी  ।  यह  प्रति  राज्य  प्रति  किसान  कुल

 कित  राशि  और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  प्रति  क्ष त्र तक  भी  सीमित  करते  हुए

 प्राप्त  किया  जाएगा  जो  अधिकतम  संभावित  जोखिमों  के  विस्तार  को

 उचित
 करेगा

 ।

 (=)  समस्त
 sare

 इस  प्रकार  बांटी  जाएंगी

 सामान्य  बीमा  निगम  की

 अधिकतम  सीम  करोड़  रुपये

 राज्य  सरकारों  की  न्यूनतम

 कुल  देता  करोड़  रुपये

 — —  लीन

 12  करोड़
 रुपये

 re  ae  ee
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 यदि को कोई  राज्य  सरकार  सामान्य  निगम  द्वारा  आबंटित  उन  सीमाओं

 सीमाओं  से  अधिक  जोखिमों  का  उत्तरदायित्व  लेना  चाहेगी  तो  इस  प्रकार  का

 अतिरिकत  उत्तरदायित्व  पर्ण  रूप  से  राज्य  सरकार  की  फसल  बीमा  निधि  अथवा

 राज्य  सरकार  के  बीमा  जैसा  मामला  द्वारा  वहन  फिया

 (11)  फसल  बीमा  कारोबार  प्रत्यक्ष  कारोबार  इस  प्रकार  के  कारोबार  पर

 कोई  कमीशन  नहीं  दिया  जाएगा  ।

 (12)  अन्य  संस्थानों  के  साथ  सहयोग

 राज्य  सरकारें  पैरा  एक  में  दिए  गए  प्रीमियम  और  हानियों  में

 दार  बनने  और  कटाई  के  आंकड़े  देने  और  तकनीकी  प्रशासनिक

 सहायता  प्रदान  करने  के  राज्य  सरकारों  को  अपने  कृषि  विस्तार

 क्रमों
 को  फसल  बीमा  के  साथ  जोड़ना  चाहिए  और  उनके  मौजूदा  प्रचार  माध्यम

 के  जरिए  फसल  बीमा  के  लिए  प्रचार  शरू  करना  चाहिए  ।

 वे  सामान्य  बीमा  निगम जिला  सहकारी  बेक  ote  wa  वित्त दा पी  संस्थाएं

 फसल  बिना  प्रीमियर  का  भुगतान  फसल  बीमा  प्रस्तावों  और  सामान्य

 ऋण  पात्रता  विवरणों  और  क्षतिप्तियों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  उत्तरदायी

 जब  वे  भुगतान  करने  लायक  हो  जाए  और  उचित  अनुपात  में  क्षतिपूर्ति

 को  अपने  सीमांकित  सदस्यों  के  खातों  में  दर्जे  करेंगे  |

 (13)  प्रति  वर्ष  प्रति  किसान  अधिकतम
 बीमांफ्रित

 राशि  आम  तौर  पर  इससे  अधिक

 नहीं  होगी

 \
 (  ना  सीमित  फसल  के  मामलों  में  फसल  ऋण  का  150  प्रतिशत  या

 र
 जो  भी  कम  और

 (@)  सचित  फसल  के  मामले  में  फसल  ऋण  का  भुगतान  150  प्रतिशत  या

 जो  भी  कम  हो  इस  सीमा  में  सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा

 किसी
 भी

 क्षत्र  के  मामले  में
 ढील दी  जा  सकती  जो

 फसल  भीर  वित्त  के
 Taw  पर  निर्भर  करती  है  ।

 (14)  फसल  बीमा  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  बीमा  निगम  की  भूमिका  :

 सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा  मार्गदर्शी  योजनाओं  को  31-3-85  तक  केवल

 अपने  पथ-प्रदर्शन  अनुसंधान  कायथ  के  भाग  के  रूप  में  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव

 जिसका  लक्ष्य  अगे  आने  वाले  समय  में  फसल  बीमा  की  ऐसी  सक्षम  योजनाएं
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 ह
 1905  hile

 उत्तर

 चलाने  का  हैलो  बड़  पैमाने  पर  चार्यात्व  के  लिए  उपयुक्त  हों  i  यदि  इन

 योजनाओं  का  विस्तार  करना  है  अथवा  इन्हें  जारी  रखना  है  तो  केन्द्रीय/राज्य

 सरकारों  को  इन्हें  अपने  हाथ में
 लेना  होगा  ।  ऐसी  स्थिति  में  सामान्य

 बीमा  निगम  की  भू  मिका  तकनीकी  सुविज्ञता  और  सहायता  प्रदान  करने  तक  ही

 सीमित  होगी  ।

 faqxua-l]

 व्य  1979-80,  1980-81,  1981-82  1982-83  शौर  1983-84

 के  दौरान  मागं दर्शी  फसल
 बीमा  योजना

 के  अन्तर्गत  लाए

 गए  क्षत्र  को  दर्शाने  विवरण

 1979-80.

 क्र०्सं०  अंतगंत  क्षेत्र  किसानों  की

 संख्या

 2

 गुजरात  1361-68  1057

 To  बंगाल  8246 6731-89

 तमिलनाडु  5087-49  6965

 es en  ee  ee ee

 13181-06  16267

 gre

 1980  81

 गुजरात  1328.92  1487

 5.0  To  बंगाल  13927.21  17915

 3446.88  4040 मिलना डु

 —  नक  le  —  ee  ee  et  ney

 18703-01  23442

 1981-82

 भार  प्रदेश  5865.23  5482

 हरियाणा  1187-40  809
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 2

 हिमाचल  ध  79.05  \  161

 कर्नाटक  356.44  318

 4031-72  6096

 उड़ीसा  2569.08  434

 तमिलनाडु  5941-57  3649

 To  बंगाल  4522.28  5882

 re  ee  tg  ts

 24831 24552-77
 ae ne

 1982-83

 आन्ध्र  प्रदेश  13009.95  10351

 हिमाचल  प्रदेश  204.92  44

 कर्नाटक  1091.01  449

 8776 महाराष्ट्र  7595-81

 तमिलनाडु  1  1046-42  5796

 उड़ीसा  7948-00  5558

 To  बंगाल  9960.8 6
 12455

 मध्य  प्रदेश  15813-18  5381

 बिहार
 +  4058-81  2045

 a aa  ह ———

 70.0  728-96
 50855

 et  ee  a

 1983-84

 आन्ध्र  प्रदेश  5504.84  4701

 5698-75  3364

 बिहार
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 8  1905  लिखित  उत्तर

 1

 हरियाणा  117-00  18

 कर्नाटक  8609.74  2966

 मध्य  प्रदेश  5087-52  2405

 महाराष्ट्र  5944.09  7913

 उडीसा  8329-68  6447

 तमिलनाडु  8741-03  3637

 उत्तर  प्रदेश  2890.00  3487

 10  Jo  बंगाल  2719.48  3441

 ————  कॉ ee

 D4
 38379

 र  शि  —

 ा  आ  क

 कब्जाਂ  तथा
 ''  सम्बन्धों  समितियों  का

 श्र

 289.

 ्, श्र गिरधर े  मो : कर थ

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 |  ज
 वे  तथा  खेतीਂ  सम्बन्धी  समितियों

 ०

 स

 सिफारिशों a की  re

 क्या
 उनके  मंत्रालय  द्वारा  इन

 प्रतिवेदनों  प  र  बिचार

 कर

 frat

 गया  है  और

 थ
 ioe  के

 को  स्वीकार  कर  लिया  गया  और

 ह

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया है  ?

 द
 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र

 : :  सारस
 म
 खेतीਂ  तथा

 «बन  भीतर
 के  संदर्भ  में  पृथक  रूप  से  गठित  दो  कृतक  दलों  में  से  केवल  area में  झूम

 बती
 सम्बन्धी  कृतक  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  इस  मृतक  दल  की  मुख्य  सिप्

 ब  req  विवरण -]
 में  दी  गई

 7
 *भार  में,शूम  खेतोਂ  सम्बन्धी  कृतक  दल  की  रिपोर्ट  शूम  खेती और  (7)

 खेती
 क  aa

 बो  बैठक
 में  जॉच  को

 गई+  झूम
 फाँकें  भी  कीं  जो  चीवरी-पा

 सिफारि
 किया

 तथा  कछ  और  रीलें

 =
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 *'भारत  में  ae  सकी  सम्बन्धी  saa  दल  कौ  मुख्य  सिफारिश

 देश  में  झूम  खेती  की  समस्या  के  विस्तार  का  अनुमान  लगाए  जाने  की  आवश्यकता

 केन्द्रीय  सरकार  को  झूम  खेती  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  लिए  चित्त  व्यवस्था  तथा

 उनका  सचिव यन  करना  चाहिए  |

 कार्यक्रमों  को  के  आर्थिक  विकास  के  मुख्य  लक्ष्य  के  रूप  में  तैयार  किया

 जाना  चाहिए  तथा  यह  भी  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  कार्यक्रमों  के  निरूपण  में

 ला भानू भोगी  भी  भाग  ले  ।

 प्रबन्ध  की  मुख्य  इकाई  नल  विभाजक  को  माना  फिर  भी  इन  कार्यों  में

 पूरे  गांव  को  भावृत्त  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  पारस्परिक  रूप  से  इसका

 अस्तित्व  सामाजिक  और  प्रशासनिक  है

 वानिकी  और  वानिकी  सम्बन्धी  कार्यकलापों  के  प्रति  झुकाव  के  साथ  वह  विषयों
 के  साथ  एकात्मक  एजेंसी  प्रशासन  अच्छा

 समझा
 गया  है

 प्रति  परिवार  30,000  रुपए  के  fafaatera  से  व्यक्ति/परिवार  और  समुदाय  को

 लाभ  पहुंचाने  योग्य  घटकों  वाला  माडल  कांयं क्रम  |

 केन्द्रीय  सरकार  को  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  50  करोड़  रुपए  के

 परिव्यय  से  एक  कार्यक्रम  प्रायोजित  करना  चाहिए  ।  इस  धनराशि  को

 HAT  राज्यों  द्वारा  अपनी  भावश्यकतानों  के  अनुसार  तैयार  की  गई  योजनाओं  के
 ~

 माध्यम  से  करना  चाहिए  ।

 7  1984  को  हुई  अपनी  बैठक  सम्बन्धि  ae  को

 अतिरिकत
 सिफारि

 परियोजना  क्रियान्वयन  के  स्तर  को  निश्चित  करते  समय  जनसंख्या  के  दवाब  तथ

 नई  पीढ़ियों  के  एक  वर्ग  के-अन्य  व्यवसायों  की  ओर  झुकाव  को  ध्यान
 में  रखा  जाना

 चाहिए  ।  विभिन्‍न  स्रोतों  से  धनराशि  जुटाना  वांछनीय  होगा  |

 एवजी  कार्यक्रमों  की  संगीता  अवधि  के  दौरान  खाद्य  डिपो  की  व्यवस्था  झूम

 करने  वालों  को  परिवर्तन  स्वीकार  करने  के  लिए  आकर्षित  कर  सकती  है  ।
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 जिया धि बहु-वि  कार्यकलाप  का  समन्वयन  करने  तथा  एकात्मक  केन्द्र  योजना  और

 प्रबोधन  प्रणाली  प्रदान  करने  के  लिए  संगठनात्मक  व्यवस्थाओं  में  संशोधन  करना

 आवश्यक
 होगा  ।

 राष्ट्रीय  सांख्यिकी  संगठन  और  नेशनल  रिमोट  एजेंसी  के  माध्यम  से  झूम  खेती  की

 समस्या  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  आँकड़ों  का  संचयन  करना  आवश्यक  अखिल

 भारतीय  मृदा  और  भू-उपयोग  संगठन  को  अन्य  आक्रमण  आपदाओं  की  तरह

 इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  का  समन्वय  तथा  निगरानी  करनी  चाहिए  ।

 आवश्यक  वस्तुभ्नों  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 थे  90-  श्री  एन  ०  ई०  हीरो
 ;

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :

 थो  किस  fag

 श्री  मोती  भाई  कार  चौधरी  :

 श्री  हरिहर  सोरन  :

 श्री  मनमोहन  दूदू  :  खाद्य  कौर  नागरिक  पति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  ae  सच  है  कि  हाल  में  लेवी  चीनी  तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में

 वृद्धि हुई

 यदि  तो  कया  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  महीनों  पहले  सरकार  ने  दूध  के  मूल्यों

 में  और  कोयले  के  मूल्यों  में  भी  वृद्धि  की  थी  जिससे  आम  आदमी के  aye  पर  भार  पड़ा

 जिसके  परिणामस्वरूप  अन्य  मदों  की  कीमतें  भी  बढ़  जाएगी  ;  और

 यदि  नुह  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ate  नागरिक  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  (to

 एस०  संजोयी  :  यह  सच  है  कि  लेवी  चीनी  का  खुदरा  मूल्य  पहली  1984  से

 बढ़ा  दिया  गया  है  ।  1984  को  समाप्त  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  आवश्यक  वस्तुओं

 के  मूल्यों  में  मिश्रित  रुख  रहा  है  ।  कुछ  वस्तुओं  के  मूल्य  गिरे  कुछ  के  बढ़  हैं  तथा  कुछ  अन्य

 स्थिर  रहे

 तथा  यह  सच
 है

 कि  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  ने  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  बाद  9

 1983  से  टोन्स
 दूध  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  है  ।  यद्यपि  8  1984  से  कोयले  के )
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 मूल्यों  में  वृद्धि  की
 गई  तथापि  साफ्ट

 fron

 घरेलू  इंधन  के  रूप  में  प्रयोग  जाता

 के
 मूल्यों

 में  कोई
 परिवर्तन

 नहीं  किया  गया  है

 केरल  को  चावल  के  कोटे  को  सप्लाई

 291.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन

 श्री  पी०  कोडियन

 श्री  ato  एस०  विजयराधवन  :  क्या  खाद्य  और  रिक  पति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  को  1  लाख  20  हजार  टन  की  दर  से  दिया  जाने  वाला  चावल  का

 कोटा  दिसम्बर  से  दस  हजार  टन  कम  कर  दिया  गया  जिससे  केरल  में  खले  बाजार  में  चावल

 के  मलय  बढ़  गए  हैं  ;  और

 कया  सरकार  इस  तथ्य  की  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  केरल  में  गत  कई  महीनों  से  गेहू

 की  खपत  21,000  टन  की  दर  पर  ही  टीवी  हुई है  और  थोड़े  समय  में  ही  भोजन  सम्बन्धी

 भादतों  को  बदलना  कठिन  होता  केरल  को  चावल  के  आबंटन  के  कोटे  में  वृद्धि  करेगी  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ate  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  एस०

 एस०  संजीवी  केरल  र
 के  चावल  के  मासिक  जोकि  1983

 में  95.000  मीटरी  टन  को  बढ़ाकर  अप्रैल  ,  1983  में  1,05,000  मीटरी  टन  और  जन

 1983  में  1,10,000  मीटरी  टन  कर  feat  गया  था  और  तब  से  इसी  स्तर  पर  आबंटन  की  मात्रा

 को  बरकरार  रखा  जा  रहा है  |  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  1983  से  1983

 के  महीनों  के  दौरान  10,000  मीटरी  टन  प्रति  मास  के  अतिरिक्त  तथा  आबंटन  भी  किए  गए  थे

 ताकि  राज्य  सरकार  कमी  के  मौसम  में  बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  कर  सके  ।

 केन्द्रीय  भण्डार  सेंट्रल  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  को  चावल  के  आबंटन  केन्द्रीय

 भण्डार  में  स्टाक  की  समूची  विभिन्‍न  राज्यों  की  सापेक्ष

 उपलब्धता  और  अन्य  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  प्रत्येक  मास  के  आधार  पर  किए  जाते

 केन्द्रीय  भण्डार  में  स्टाक  की  सीमित  उपलब्धता  को  दुष्टि  में  रखते  केरल  के  चावल  के

 मासिक  arden  में  और  वृद्धि  करना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  ।  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 के  लिए  गेहू  के  मासिक  आबंटन  को  1983  के  20,000  मीटरी  टन  से  बढ़ाकर  अप्रैल

 1983  में  25,000  मीटरी  1983  में  30,000  मीटरों टन  और  1983  में  35,000

 मीटरी  टन  कर  दिया  गया  था  और  तब  इस  स्तर  पर  आबंटन  किया  जा  रहा  क्योंकि

 केन्द्रीय  भण्डार  से  आबंटन  भनपुरी  स्वरूप  के  होते  इसलिए  तरजीही  खाद्य  आदतों  की  समस्त

 आवश्यकताओं  को  हमेशा  पूरा  करना  सम्भव  नहीं  होता  है  ।

 भारतीय  क्रिकेट  टीस  का  प्रदान

 292.  शो  कमल AT  क्या  खल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  सरकार  को  पाकिस्तान  और  वेस्ट  इंडीज  के  साथ  लगातार  दो  श्वृंखलाओं  में

 भारतीय  क्रिकेट  टीम  के  सन्तोषजनक  प्रदर्शन  की  जानकारी

 .  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  बेहतर  प्रदर्शन  सुनिश्चित  करने

 हेतु  कोई  कार्यवाही  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 खेल  विभाग  में  मन्त्री  अशोक  :
 भारतीय  क्रिकेट  टीम  पाकिस्तान

 क्रिकेट  टीम  के  साथ  टेस्ट  श्रृंखला  में  बराबरी  में  रही  परन्तु  वैस्ट  इन्डिज़  क्रिकेट
 टीम

 से  म्यूलर

 में  हार  गई  |

 और  शृंखला  में  भारतीय  टीस  की  वैस्ट  इंडीज  क्रिकेट  टीम  के  मुकाबले  में

 काय  निष्पादन  के  are
 में  चिन्ता  को  भारतीय  क्रिकेट  नियन्त्रण  जो  भारत  में  क्रिकेट  के

 स्तर  को  बढ़ाने  और  उसको  बनाए  रखने  के  लिए  जिम्मेदार  के  ध्यान  में  ला  दिया  गया  है

 ताकि  बे  उपचारी  कदम  उठा  सकें  |
 शक

 उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  पूरी  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के  मूल्यों  में

 293.  श्री  पी०  के०  कोरिया  :
 कृपा  खाद्य  शर  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 उचित  दर  की  दुकानों  और  सार्वजनिक  वितरण  केन्द्रों  के  माध्यम  दी  जाने  बाली

 वस्तुओं  के  मूल्यों  में  कितनी  बार  वृद्धि  हुई
 है  और  ag  1983  के  दौरान  क्रिस्टी-कितनी  वृद्धि

 हई  भर

 x  ? इस  वृद्धि  के  कया  कारण

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा
 खाय

 ate  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  (¥t0

 एस०  संजीवी  राव )
 तथा  क ेeet  सरकार  द्वारा  राज्य

 सरका  रों/संघ  शासित  क्षेत्र

 प्रशासनों  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  देने  के  लिए  इन  अवश्य क्त  वस्तुओं  की

 अपूर्ति  की  जाती  है  चीनी  जाया  लित  खाद्य  तेल  तथा  मिट्टी  का  तेल  ।  इनकें  अलावा

 साफ्ट  कोक  तथा  नियन्त्रित  कपड़े  की  आपूर्ति  भी  की  जाती  है  ।  इनमें  से  गेहूं  और  मिट्टी  के  तेल

 के  went में  वर्ष  [983  के  दौरान  विधि  की  गई  थी  ।

 ग 4 श  का  मूल्य  15.4.83  160/-  रु०  प्रति  क्विंटल से  बढ़कर  172/-  Fo  किया  गया

 जिससे  कि  1983-84  के  मौसम  के  दौरान  गहे  के  समर्थन  मूल्यों  में  की  गई  afe  के  प्रभाव

 को  बराबर  किया  जा  सके  ।  भुट्टो  के  तेल  के  सम्बन्ध  में  दोहरी  मूल्य  नीति  को  वापिस  लेगे  के

 जिसके  अन्तर्गत  उसका  मूल्य  1544.93  रुप ये /कि0  ली०

 तथा  2844.93  रुपये/फि० ato
 यतीमी-राजसिह

 नियत  गया  के  मूल

 उच्चतम
 विक्रय  मूल्य  को  बहाकर  18.3  834  1644.93  रुपये; किए्ली०  किया  गया  मिट्ठी

 के  तेल  के  मल  उच्चतम  विक्रय  मलय  में  यह  fz  संचालन  तथा  वितरण  की  लागत  में
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 हुई  पेट्रोलियम  क्षेत्र  की  विकास  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  तथा  भुगतान  शेष  की  स्थिति  और

 विक्रय  मूल्य  में  वास्तविक  रेल  भाड़ा  शामिल  करने  के  कारण  की  गई  थी  ।

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वालो  नौकरों  की  खरोद

 294.  श्री  नित्यानंद  मिश्र  :  कया
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  गहरे  समुद्र में
 म  छली  पकड़ने  वाली

 नौकरी  खरीदने  के  प्रयास  किये

 यदि  तो  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  गहरे  समुद्र  में  पकड़ने  की

 नौकाएं  खरीदने  हेतु  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 वर्तमान  योजना
 अवधि

 में  अब  विभिन्‍न  राज्यों  ने  कितनी  नौकाएं  प्राप्त  की

 और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है
 ?

 की  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  सरकार  गहरे  समुद्र  में  मछली

 पकड़ने  वाले  जलयानों  को  वाणिज्यिक  se  eal  के  लिए  sta  नहीं  करती

 कर्ताओं  तथा  फर्मों  को  राजसहायता  प्राप्त  करके  इन  जलयानों  को  आयात  करने  या  इनका  देश

 में  विनिर्माण  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 योजना  के  दौरान  वर्तमान  बेड़े  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  300

 अतिरिक्त  जलयानों  को  शामिल  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  जिसको  बाद  में  संशोधित  करके

 200  कर
 दिया  गया  ।  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :

 00 (1)  किराये  पर  लिये  गये  जलयान

 40 (2)  आयातित
 जलयान

 (3)  देश  में  निहित  जलयान

 ह  नति  =
 (4)  किराया  अन्तर्गत  अनिवार्य

 खरीद  से  प्राप्त  जलयान  30

 « ee re  ee

 कुल  —  200

 और  विंमान  योजना  अवधि  के  दौरान  किसी  भी  राज्य  प्रतिष्ठा  द्वाराਂ  गह

 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाला  कोई  जलयान  खरीदा  नहीं  गया  है  ।  तथापि  निम्नलिखित  राज्य

 क्ष  त्र
 प्रतिष्ठानों

 को  चाटकर  आधार  पर  विदेशी  मत्स्य  ट्राली  चलाने  की  अनुमति  दी  गयी  है  ।

 —  10 (1)  गुजरात  मात्स्यकी  विकास  निगम  लिमिटेड

 (2)  उड़ीसा  समुद्री  एवं  चिलका  क्ष  त्र  विकास
 निगम  |  10

 4 ्
 3)

 केरल  मात्स्यकी  निगम  लिमिटेड
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 _

 जल  विनियमन  समिति  का  दर्जा  बढ़ाये  जाने  हेतु  मध्य  प्र  देश

 राजस्थान  श्रन्तरज्योय  नियंत्रण  are  का  फसल

 295.  श्री  दिलीप  fee  भरिया  :  बया  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच है
 कि  मध्य  राजस्थान  अन्तर्राज्यीय  बोर्ड ने  अपन  30

 1981  की  बैठक
 में  जल  विनियमन हेतु  निर्णय  लेने लेने  के  लिए  पहले  से  गठित  a समिति

 संख्या  2  का  केन्द्रीय  जल  आयोग के  एक  प्रतिनिधि  को  शामिल  दर्जा
 att

 जाने  का
 फंसता

 किया थ

 क्या  इसे  कार्य  रुप  fear  गया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 और

 क्या  समय  प्रदेश  ने  भारत  सरकार  से  इस  समस्या  का  हल  निकालने  हेतु  एक  बैठक

 का  आयोजन  करने  का  अनुरोध  किया  यदि  तो  भारत  सरकार  ने  इस  बारे  में  कया  कार्य वा

 की  ्

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से
 राजस्थान

 सरकार  ने  सूचित  किया है
 कि  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  के  अन्तर्राज्यीय  नियंत्रण  बोर्ड  की

 30-10-1981  को  जयपुर  में  हुई  ब्रेक
 में

 स्थायी  समिति  सं०  2  में  केन्द्रीय  जल  आयोग के  सदस्य

 (  जल  संसाधन  )
 को  शामिल  किए  जाने  के  बारे

 में
 विजारूविमणं

 तक  नहीं  हुआ  था  ।  ats  की

 बैठक  में  निर्णय  लिया  गया  था  कि  स्थायी  समिति  सं  2  को  सरकारी  स्तर  पर  अपग्रेड  कर

 दिया  जाए  तथा  दोनों  राज्य  सरकारों  के  सिचाई  विभागों  के  सचिवों  और  बिजली  बोर्डों  के  तकनीकी

 सदस्यों  को  भी  इसमें  शामिल  कर  लिया  जाए  |

 हाल  a  में  केन्द्र  द्वारा  1984 में  आयोजित  की  गई  दोनों  राज्यों  की  अधिकारी

 स्तर  की  बठक  में  चम्बल  परियोजना  की  दायीं  नहर  से  मध्य  प्रदेश  को  समय  पर  तथा  पर्याप्त

 सप्लाई  और  स्थायी  समिति  संख्या  2  जो  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  दोनों  राज्यों  को  सप्लाई  के

 नियमन  ,  संम्बन्धी
 कार्य  को  देखती  एक  केन्द्रीय  प्रतिनिधि  को  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में

 विमर्श  कि किया  गया  था ।  दोनों  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  > (|  यह  प्रस्ताव  किया  कि  बे  इस  मामले  पर

 आगे  विचार  करेंगे  ।

 भूमि-सुधार  कानूनों  का  कार्यान्वयन

 296.  कमारा  पुष्पा  सिह  :  कया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  छठी  योजना  दौरान  भूमि  सुधार  के  उपायों  का  कार्यान्वयन  शीघ्र

 करने  पर  जोर  दिय

 यदि  तो  उस  योजना  अवधि  के  दौरान  भूमि  सुधार  के  उपायों  के  कार्यान्वयन  पर

 की  राज्य-वार  हर्मन  क्षा  का  ब्यौरों  क्या
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 उपर्युक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  क्या  विशिष्ट  भूमि-सुघार  उपाय  किए

 गए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ
 :

 हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  ।

 और  :
 छठी  योजनावधि में  7,100  एकड़  से  भी  ज्यादा  भूमि  को  फालतू

 घोषित  किया  गया  है  ।  चू  कि  फालतू  भूमि  के  अधिग्रहण  की  कार्रवाइयां  अब  कई  सालों  से  चल

 रही  इसलिए  पहले  घोषित  की  गई  कुछ  फालतू  भूमि  छठी  योजनावधि के  दौरान  लें  ली  गई

 इस  प्रकार  8,238  एकड़  भूमि  का  कब्जा  ले  लिया  गया  है  ।  इसी  अवधि  में  5,923  पात्र  परिवारों

 को  15,173  एकड़ भूमि  वितरित  की  गई  है  ।

 विवरण

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन  भूमि  सुधार  के  उपायों  का  मध्यावधि  मुल्यांकन  योजना

 आयोग  द्वारा  1983  में  किया  गया  था  जिसमें  यह  देखा  गया  कि  1972  के  राष्ट्रीय  antes

 सिद्धान्तों  के  आधार  पर  बनाए  गए  संशोधित  अधिकतम  भूमि  सीमा  कानूनों  के  अंतगर्त

 1983  तक  43.31
 लाख  एकड़  भूमि  फालतू  घोषित  की  गई  थी  ।  राज्य  द्वारा  29.45  लाख  एकड़

 भूमि  अधिगृहित  की  गई  थी  और  इसमें  से  20.05  लाख  एकड़  भूमि  भूमिहीन  कृषि  मजदूरों  और

 अन्य  ग्रामीण  निर्धन  वर्गों  के  14.82  लाख परिवारों  को  वितरित  की  गई  अनुसूचित  जाति  के

 6.15  लाख  परिवारों  और  अनुसूचित  जनजाति
 के

 1.88
 लाख  परिवार  थे

 ।
 ये  दोनों कुल  लाभ

 भोगी  परिवारों  का  54.15  प्रतिशत  बैठते  हैं  और  इन्हें  कुल  वितरित  भूमि  का  52  प्रतिशत  दिया

 मय  ॥

 भूमि  की  ataaaa  सीमा  उपायों  को  लागू  करने  में  मुकदमेबाजी  अकेली  सबसे  बड़ा  कारण

 रहीं  है  जो  संशोधित  अधिकतम  भूमि  सीमा  कानूनों  के
 अन्तर्गत

 12
 लाख

 एकड़  से  भी  ज्यादा  फालतू
 घोषित  भूमि  के  वितरण  में  सामने  आई  |  आन्ध्र  मध्य  महाराष्ट्र  और  पश्चिम

 बंगाल
 के

 सिविल  न्यायालयों  में  लम्बित  पड़े  मामलों की  संख्या  विशेष  रूप  से  बहुत  अधिक  हैं
 ।

 प्रस्तुत  कानूनी  कठिनाइयों  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारें इन  मामलों  को  या
 इस  कार्य के  लिये

 विशेष  बैंकों  का  गठन  करके  या  मामलों  की  प्रगति  को  लगातार  मिनिस्टर  करने  के  लिए  वकीलों

 और  अधिकारियों के  विशेष  सेल  बनाकर  शीघ्र  लिपटाने  की  कोशिश  कर  रही  है  ।

 उचित  दर  दुकानों  के  माध्यम  से  बितरण  के  लिए  झायातित

 सवाल  तेलों  का  राच्यों  को  आवंटन

 297.  sit  नारायण  चोबे  :  क्या  ere  wie  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  faa  दर  दुकानों  के  माध्यम  से  वितरण  के  लिए

 राज्यों  को  आयातित  खाद्य  तेलों  के  मासिक  आबंटन  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  इस  वर्ष  प्रत्येक  राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  कितना-कितना  मासिक

 आबंटन  किया

 क्या  इस  प्रकार  के  आयातित  खाद्य  तेलों  निगम  मुल्य  विभिन्न  राज्यों  में  अलग-अलग

 और

 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  site  नागरिक
 पति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 एम०  संजीवी  :  जी  हाँ  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  :  केन्द्रीय  सरकार  सभी  राज्य  सरकारों  को  तेलों  की  आपूर्ति  टीनों में

 8500/-  प्रति  टन  तथा  थोक  में  7000/-  प्रति  टन  के  नियत  मुल्य  पर  करती है
 ।

 राज्य  सरकारों  को  इसमें  सार-संभाल  तथा  अन्य  प्रासंगिक  स्थानीय  यदि  कोई  और

 वितरण  लागत  जोड़ने  की  अनुमति  है  ।  इस  प्रकार
 सेवा  जनिक

 वित
 रण  प्रणाली  के  तहत  भा याति ति

 खाद्य  तेलों  का  निर्गम  मुख्य  विभिन्‍न  राज्यों  में  अलग-अलग  है  ।

 av
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 उचक्कों का  आयात

 298.  श्री  के०  wo  स्वामी :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 ~~
 वर्ष  1980-81,  1981-82  और  1982-83  में  उवेरकों  का  कितनी  मात्रा में

 आयत  किया  और

 (@)  उपरोक्त  वर्षों  में  हमने  किन  देशों  से  किस  प्रकार  के

 आजकल
 ब

 कितनी  मात्रा  में  उनका  का

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मोरी  योगेन्द्र
 :  तथा  वर्ष  1980-81,

 1981-82  तथा  1982-83  के  दौरान  उर्वरकों का  देवदार  तथा  सामग्री  वार  आयात
 '
 प्रदर्शित

 नन  vt  सेलर  गठ
 >  ै
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 लिखित  उत्तर 8
 फाल्गुन

 ,  1905

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  खाद्यान्नों  का  भण्डार

 299.  श्री  जयपाल  सिंह  कश्यप  :  क्या  खाद्य  ate  नागरिक  पूर्ति
 मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (*)  भारतीय  ara  निगम  के  पास  वर्ष  1980,  1981,  1982,  1983  और

 1984  में  अलग-अलग  कितना  और  कितने  मूल्य  का  खाद्यान्न  भण्डार

 उपरोक्त  प्रत्येक  वर्ष  में  कितनी  मात्रा  और  कितने  मुल्य  के  खाद्यान्न  की  क्षति

 खाद्यान्न  की  क्षति  के  क्या  कारण  और

 सरकार  खाद्यान  की  क्षति  के
 बारे  में  उत्तरदायी

 अधिकारियों
 के  विरुद्ध  क्या

 वाही  करें  रही  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ste  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एम

 एस०  संजोवी  :  खाद्य  निगम  द्वारा  भण्डारित  खाद्यान्नों  की
 मात्रा  और  मृत्य

 का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है

 मात्रा  लाख  मी० टन में टन  में  मूल्य

 रु०  मे ं)

 132.1
 पहली  1980  को  1792,16

 पहली  1981  91.4  1307.90

 पहली  1982  को  100.2  1708.30

 1983  को  112.3 पहली  2097.59

 पहली  1984  को  119.2  2886.09

 कवि  ne  a te  eet

 क्षतिग्रस्त  खाद्यान्नों  की  स्टाक  स्थिति  और  उनका  ger  नीचे  दिया  जाता  ——

 ह क

 मात्रा  मी०  टन  में  मुल्य

 लाख  रुपये  में

 ee  ene
 ऊल  1980  को  307.39 मन्नी  74,785

 1981  को  75,717  389.99 पहली

 पहली  1982  को  98,009  558.29

 1983 को  90,701  493.75
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 तदनुरूपी  वर्षों  में  जितनी  मात्रा  क्षतिग्रस्त  मानी  गई  थी  उसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  हैं

 वर्ष  ATAT

 ०
 टन  में  )

 1979-80  8,670

 980-8 1  43,169

 1981-82  77,911

 1982-83  48,048

 और  असामयिक  तूफानों  जैसी  देवी  विपदाओं  के

 कारण  ही  कप  में  कुछ  हृद  तक  ढके  हुए  गोदामों  में  खाद्यान्न  क्षतिग्रस्त  हुए  हैं  ।  क्योंकि

 लापरवाही  के  कारण  खाद्यान्नों  को  क्षति  नहीं
 पहुंची

 इसलिए  अधिकारियों  के  कार्यवाही

 करने  कां  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ग्रुप  हाउसिह  सोसाइटियों  के  लिए  जमीन

 300.  श्री  सज्जन  कुमार

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पिण्ड  निर्माण  शर  ध्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 उन  प्री  हाउसिंग  सोसाइटियों  के  नाम  व  संख्या  क्या हैं
 जो  रजिस्टर्ड

 हैं  परन्तु  जिन्हें

 अभी  तक  जमीन  नहीं  दी  गई  और

 ag  सुनिश्चित  करने  हेत  सरकार  कया  कार्यवाही  कर  रही  है  कि  डी०  डी०  ए०  द्वारा

 उन  रजिस्टर्ड  सोसाइटियों  को  शीघ्र  जमीन  आबंटित  की  जाए
 ?

 खेल  विभाग  निर्माण  six  श्रावास  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्प  विभाग  में  उप  मंत्री

 मल्लिका जु  भूमि  आबंटन  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  पंजीकृत

 453  सहकारी  सामुहिक  आवास  समितियों  में  29  समितियों  जिनके  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 दिए
 गए  हैं  को  रूमी  का  आबंटन  नहीं  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  इन
 29  दोषी  सामुहिक  आवास  समितियों

 के  मामलों  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  यदि  कोई  समिति ऐसी  मांग  करती  तो  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  भूमि  आबंटन  करने  के  लिए  उनके  मामले  पर  गुणावगुणों  के  आधार  पक  विचार  करने

 कों  तत्पर  रहेगा  ।

 विवरण
 ae

 समिति का  ara  कारण
 en  a

 4

 अब्दुल फजल  सहकारी  सामुहिक
 आवास  समिति

 अन्तिम  बैच  को  गए  आबंटन के

 पश्चात  ही  समिति
 ने

 पूर्ण  भूगतान  किया
 |

 न्य  लक्ष्मी  वही  समिति  ने  अपेक्षित  औपचारिकताएं  पूरी

 नहीं की  हैं  ।

 विश्व  विहार  wer  बही
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 3

 जगदम्बा  वही

 वहीं

 शिवाजी  वही

 बही

 न्य  टाउन  समिति  ने  भूमि  लागत  का  केवल  आंशिक

 भुगतान किया  है

 वही  वही

 10  दत्ता  राम  वही

 11  एकलव्य  विहार  वही

 12  जाटव  ह
 वहीं  वही

 13  कंधारी  समिति  ने  भूमि  लागत  की  कोई  राशि  जमा

 नहीं की  है  ।

 14  एप्लाई  वही द

 15  पश्चिम  बंगाल  विस्थापित  पर सन्स  बही  वही

 an
 एग्जीक्यूटिव  वही

 17  ऐप्पल  ट्रेडर्स  वही

 18  न्यू  ज्योति  वही

 19  यंग  प्रोफेशनल्स  वही

 द्  वही
 7
 al  निशाना

 22  स्वरूप  सदन  वही

 23  न्यू  वही

 24  माडल  वही  रजिस्ट्रार  ने  सदस्यों  की  सूची  को

 वित/सत्यापित  नहीं  किया  है  ।

 25  वही वही

 26  वही  बही

 27  वही  वही

 28  चित्रगुप्त  वही  (1979 से
 समिति  की  आबंटन

 में  रुचि  नहीं  है  ।

 29  चित्रगुप्त  वही  समिति  ने  में  जमा  राशि  वापस

 (1979  में  नये  सिरे  से  पंजीकृत  )
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 डी०  डी०  ए०  हारा  फर्जी  mat  को  ढका  दिया  जाना

 301.  श्रीमती  प्रमिला  ~ qeaq  :

 श्री  सोती  भाई  चौधरी
 निर्माण

 आर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार  को  दिल्‍ली  विकास  प्रधिकरण  द्वारा  फर्जी  Gat  को  ठेके  दिए  जाने  के

 चारे में  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 उन  ठेकेदारों  का  विवरण  क्या  है  जिन्हें  बर्ष  1982-83  और  1983-84  की  अवधि

 के  दौरान  दो  करोड़  रुपये  से  अधिक  के  ठेके  दिए  गए  और

 क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  कराई  गई  हैं  ?

 निर्माण  ate  श्रावास  मंत्नालय  में  उप  मंत्री  सौहार्द  उस्मान  :  तथा

 :  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया है  कि  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  कि  ठेका

 जिसको मैसर्स  जय  हिन्दी  इन्वेस्टमेंट  एण्ड  इन्डस्ट्रीज  को  feat  गया  था  |  के  |  MO  छह  एक  फर्जी  तथा

 अस्तित्वहीन  फर्म  बताया  गया  था  ।  शिकायत  की  जांच  की  गई  थी  तथा  इसे  असत्य  तथा  निराधार

 पाया  गया  था  ।

 एक  विवरण  संग्लन है  ।

 उपर्युक्त  तथा  यथोचित  शिकायत  की  जांच  की  गई  थी  परन्तु  इसे

 असत्य  एवं  निराधार पाया  गया  था

 बिक्री

 दिल्‍ली  बिकास  sfc  द्वारा  ad  198:  ;  लथा  1983-84  के  दौरान

 2

 करोड़  wei
 से

 ऊपर
 के  दिए  ठेकों

 के
 ठेकेदारों

 के
 ब्यौरे

 निर्माण  कार्य  को  aa  अभिकरण  राशि

 (  करोड़  रुपयों  मे ं)

 en  en

 ||  4

 1982-83
 Ne  i  वि लिक वक कक

 ae.  di.  शर्मा  एण्ड  कम्पनी
 2.37

 1.  नन्दा  पा [  में  540  एफ

 मकानों  का  निर्माण  ठेकेदार

 2.  देशबन्धु  गुप्ता  कालिज  कालका  जी
 के

 समीप  अभिकरण  2.10

 के  अर्थात  54  तथा
 amid

 ठेकेदार

 216  के  फ्लैटों  का  निर्माण
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 3  4

 पूर्व  प्रचलित  कंक्रीट  पाइपों  की  स्पॉ
 T  .  जय  हिन्द  इन्वेस्टमेंट  तथा  2.00

 इन्डस्ट्रीज

 बौडेला  पाकेट  ग्रुप-त  तथा  11  में  मस  संचेदेव  2.22

 560  मध्यम  आय  at  रिहायशी  एककों  का  निर्माण

 दि  बोला  पाकेट  प्रपा  एण्ड  IV  मस  faced  2-47

 में
 640

 मध्य  आय  वर्ग  रिहायशी  एककों  का

 निर्माण

 6  अर अरविन्द रोहिणी  भूमि  का  विकास  कस् ट्रकें शन  2.16

 कम्पनी  32/2  हनुमान सेक्टर  111  तथा  7  में  पाइप  लाइन  सिविल

 लाइन  लेन  नई
 दिव् वी

 1983-84

 .1.  पाकेट  ए  तथा  बी  के  अंतगर्त  अनन्त राज  अभिकरण  3.17

 कलास  के  पूर्व  में  192
 बहुमंजिला

 फ्लैटों  का  निर्माण

 सफाई  ः  तथा  नालियों  सहित  ओम  प्रकाश  कृष्ण  2.87

 भीकाकाना  प्लेस  जिला  केन्द्र  में  भीका  जी
 कामा

 भवन  का  निर्माण

 ra]  प  में  786  मध्यम  आय  वें  अनन्त राज  अभिकरण  3.46

 रिहायशी  एककों  का  निर्माण  सी  32  कनाट  प्लेस नई  दिल्‍ली

 भारतीय  —  निगम  कर्मचारियों  को  श्रीराम  सहायता

 302.  भीखा  भाई  :  क्या  खाद्य  कौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे

 किः

 (®)  क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  श्रेणी  चार-तीन  के  कमेंचारियों  को  अन्तरिम  सहायता

 स्वीकृत  करते  समय  अपनी  दिनांक  1-12-1983  की  अधिसूचना  में  यह  उल्लेख  किया  था  कि  यदि

 वेतन  संशोधन  संबंधी  सिफारिश  30  1984
 तक

 प्राप्त  न  हुई  तो  अन्तरिम  सहायता  का

 तान  बन्द  किया

 यदि  तो  क्या  भारतीय  are  निगम/खाद्य  विभाग  द्वारा  भारतीय  खाद्य
 निगम

 के  अधिकारियों  के  लिए  वेतन  समिति  नियुक्त  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की

 क्या  इस  वेतन  समिति  के  सदस्य  इस  विभाग  के  हैं  अथवा  बाहर के  हैं  तथा  वेतन

 समिति के  सदस्यों  तथा  इसके  चेयरमैन  का  ब्यौरा  क्या  है  और  समिति  द्वारा  कया  सिद्धान्त  अपनाया

 जा  रहा  और
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 सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  वेतन  समिति  की  नियुक्ति  में  विलम्ब  के  मामले  में  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एम०

 एस०  संजोवी  :  और  (a)  :
 जी

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सरकार  की  यथोचित  स्वीकृति  से  वेतन  समिति  स्थापित

 की  जा  रही है  की  संरचना  का  फैसला  कर  लिया  गया  है  और  बहुत  जल्द  अधिसूचना

 जारी  की  जा  रही  है  ।  समिति  कार्यचालन  के  लिए  अपनी  ही  कार्यविधि  तेयार  करेगी  ।

 :
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दूध  का  उत्पादन

 303.  श्री  श्रजय  विश्वास  :  नया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितने  दूध  का
 उत्पादन  होता

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  विश्व के  अन्य  देशों  की  तुलना  में  हमारे  देश  में  दूध  की

 प्रति  व्यक्ति  खपत  सबसे कम  और

 सरकार  ने  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु क्या  योजनाएं  बनाई  हैं  ।

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  देश  में

 नित  दुग्ध  उत्पादन  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 चूकि  देश  में  किसी  भी  प्रमाणिक  एजेन्सी  द्वारा  दुध  की  खपत  के  प्रतिमान  का  कोई

 सर्वेक्षण
 नहीं  किया

 गया  दूध  की  प्रति  व्यक्ति  ख़पत  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 राज्य/केन्द्रीय  स्तर  पर  निम्नलिखित  योजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  ।

 (1)  गहन  पु  विकाश  परियोजना

 '(2)  मुख्य ग्राम  योजना  ।

 (3)  पशु  प्रजनन  फार्म  ।

 (4)  केन्द्रीय  सिमित  वीर्य  उत्पादन  और  प्रशिक्षण  हैस रपट्टा  ।

 (5)  समन्वित  पशु  प्रजनन  परियोजना  परीक्षण  ।

 (6)  देशी  वर्गीकृति  तथा  कम  दूध  देने  वाले  पशुओं  का  विदेशी  डेरी  नसलों  के

 साथ  संकर  प्रजनन  तथा  आपरेशन  क्षेत्रों
 के  बाहर  हिमिंत  वीर्य  तकनीक के  प्रयोग

 से  भैंसों  में  सुधार
 ।

 _

 (7)  गौशाला  विकास  योजना  ।

 (8)  आपरेशन  फलड  परियोजना  ।
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 विवरण

 1982-83  में  राज्यवार  दुग्ध  उत्पादन

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र
 दुग्ध  उत्पाद

 1982-83

 मीटर

 आंध्र  प्रदेश  2500

 असर  $43

 बिहार  2133

 2317 गुजरात

 हरियाणा  2306

 हिमाचल  प्रदेश  358

 जम्मू  और  काश्मीर  270

 ३350

 9  4016

 10  मध्य  प्रदेश  2510

 il  महाराष्ट्र  857

 12  63

 13  60

 14  4

 15  उडीसा  322

 16  3599

 17  3400

 18  तमिलनाडु  41900

 19  त्रिपुरा  18.5

 20  उत्तर  प्रदेश  6203

 21  बंगाल  2012

 22  सिक्किम  ip
 ~—  अ

 स्रोत  :-  योजना  आयोग  की  1984-85  राज्य  योजना  चर्चा  से  सम्बन्धित  कार्यक  हेतु  |
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 नन

 भारतीय  खाद्य  निगम  are  घटिया  खाद्यान्नों  की  खरीद

 304.  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :---

 श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :---

 श्री  मनोहर  लाल  सैनी
 :

 तर्या  खाद्य  कौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारतीय  खाद्य  नि  गम  के  घटिया  खाद्यान्नों  की  खरीद  की  जो  मानव  उपभोग

 के  लिए
 उपयुक्त

 नहीं

 यदि  तो  इस  सबन्ध  में  पूरे  तथ्य  कया
 और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?.

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  लादा  ake  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  मेंउप  मंत्री  एम०

 संजीवी  :  भारतीय  खाद्य  निगम  उन्हीं  खाद्यान्नों
 की  वसूली  करता है  जो  कि  खाद्यान्नों  की

 समान  विनिदिष्टयों के  अनुरूप  होत ेहैं  और  जो  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम/नियमों  के

 अन्तमंत  निर्धारित  की  गई  सीमाओं  के  अन्दर  होते  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  केन्द्रीय  पूल  के  लिए

 मानव  उपभोग  खाद्यान्नों  की  खरीदारी  नहीं  की  है  !

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 संसद  के  सत्न  का  दिल्‍ली  से  बाहर  शध्रायोजन

 305.  श्री  एम०  रामन्ना  राय  :  नया  संसदीय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  वी  कपा  करेंगे  कि  :

 ()  क्यां  दिल्‍ली  से  बाहर  संसद  का  एक  सत्र  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव  व्यावहारिक  न

 होने  के  कारण  अन्तिम  रूप  से  त्याग  दिया  और

 यदि  तो  इसके क्या  कारण हैं  ?

 संसदीय
 सेल  तथ

 1
 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  बूटा  :  और

 दिल्‍ली
 से  बाहर  संसद  का  एक  सत्र  आयोजित  करने  के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  से  नहीं  त्याग  दिया

 बहुचर्चित  वनस्पति  काण्ड  के  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्ति

 306.  sit  मनी  राम  बागड़ी :

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 श्री  जगपाल  क्या  खाद्य  फॉर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :
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 बहुचर्चित  वनस्पति  काण्ड  के  सम्बन्ध  में  कुल  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए

 कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  वारण्ट  जारी  किए  गए  थे  और  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  के  अहातो ं/

 फर्मों  पर  छापे  मारे  गए  और  तत्सम्बन्धी  पूरा  ब्यौरा  क्या है

 अब  तक  इस  बारे  में  कितने  व्यक्ति  fear  कर  दिए  गए  हैं  और  कितने  गिरफ्तार

 किए  गए  हैं

 क्या  सरकार  का  विचार  कुछ  और  ख्याति  प्राप्त  कम्पनियों  पर  छापा  मारने  का  है

 और

 उन  फर्मों के  नाम  क्या  हैं  जिन  पर  1983
 से  आज  तक  छापे  पड़े  हैं  और

 जो  चर्बी  के  अवैध  आय।त  करने  वाले  पाए  गए  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 इलेक्ट्रानिक  विभाग  में  तथा  खाद्य  ale  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 संजोयी  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पलट  पर  रख  दी  जाएगी

 किसानों  को  अलाभकर  मूल्य

 307.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  किसानों  को  उनके  उत्पादनों  का  पर्याप्त  मुल्य  नहीं  मिलता  क्योंकि

 उनको  उबे र  बिजली  और  पानी  उचित  दर  पर  नहीं  दियाਂ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  क्या

 कायें वाही  करने  का

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना )  और  सरकार  की  नीति

 का  लक्ष्य  किसानों  को  उनकी  उपज  के  लिए  पर्याप्त  मुल्य  करना  कृषि  मुल्य  आयोग

 बीज  बिजली  डीजल  तेल  जैसे  आदानों  के  नवीनतम  मुल्यों  तथा  भाड़े  पर  मजदूरी  की

 किसानों  का  अपना  और  उसके  परिवार  का  निजी  प  जी  पर  आरोपित  किराया

 मुल्य  आदि  जैसी  लागत  वाली  अन्य  मदों  को  ध्यान  में  रख  कर  वसूली/न्यूनतम  समर्थन  मुल्यों  की

 सिफारिश  करता है  ।  उत्पादन  लागत  में  क्योंकि  वृद्धि  हो  चुकी  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर

 भिवानी  जीनों  की  वसूली/समर्थन  मुल्यों  में  भी  वृद्धि  की  गई  है  ।  समर्थन  मूल्यों  में  उत्पादन  लागत

 शामिल  होती  है  और  ये  सम्मेलन  मुल्य  किसानों  को  लाभ  का  मारजिन  प्रदान  करते  इसके  अलावा

 किसान  अपनी  उपज  को  खले  बाजार  में  के  लिए  स्वतंत्र  यदि  उसे  समर्थन  मुल्यों  से  अधिक

 दाम  मिलते  हैं  ।  सरकार  भी  आदान  आयुक्त  के  तंत्र  का  विस्तार  करने  और  आदानों  की  उपलब्धता

 सुनिश्चित करने  के  प्रयास  कर  रही है  ।
 1983

 में  उ्जरकों  के
 मूल्य

 7.5  प्रतिशत  कम  कर

 दिए  गए  हैऔर  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  से  दिए  गए  उवेरकों  पर  10  प्रतिशत  की  और

 कटौती  की  अनुमति  दी  गए  थी  ।
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 —

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  T1T<zt  कि  गायन

 308.  श्री  सन  मोहन  ड
 :

 कया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रमों  का  fafaer  राज्यों  में

 क्रियान्वयन  किया  जा  रहा  है

 यदि
 तो

 कब  से  और  इन  कार्यक्रमों
 के  अंतगर्त  नियोजित  व्यक्तियों  को  क्या

 प्रोत्साहन  दिए  जाते हैं

 उक्त  कार्यक्रम के  क्रियान्वयन  के  लिए  विभिन्न
 राज्यों

 को  1984-85  में  कितनी

 धनराशि  आबंटित  की  गई  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  :
 से  (7)  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम
 15-8-83

 से  आरम्भ  किया  गया  था  ।  इस  कार्यक्रम  के

 अन्तर्गत  नियोजित  मजदूरों  को  मजदूरी  दी  जाती  है  जिसका  कुछ  भाग  रियायती  दरों  पर  उपलब्ध

 किए  गए  खाद्यान्नों  के  रूप  में  दिया  जाता  है  ।  राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  को  वर्ष

 1984-85  के  लिए  राज्यवार  अनंतिम  आबंटन  सुचित  कर  दिए  गए
 ताकि

 वे
 कार्यक्रम  के  अंतगर्त

 परियोजनाएं तयार  कर  सकें  और  अग्रिम  आयोजना  बना  सक |  आबंटनों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।  अन्तिम  आबंटन  1984-85  के  बजट  के  अनुसार  किए  जाएंगे  ।

 विवरण

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  1983484  तथा

 1984-85  के  दौरान  राज्यों /  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  के  लिए  सम्मानित

 आबंटन  को  दहानी  बाला  विवरण  ।

 ans

 mm.  राज्य  1983-84  1984-85

 शासित  क्षेत्र  (100,00,00)  (500,00,00  लाख

 लाख  में  में  से

 1  3  4

 cee

 ater  प्रदेश  990.00  4950.00

 216.00  1088.00

 1425.00  7125.00

 गुजरात  320.00  1600.00

 84.00  420.00
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 2

 हिमाचल  प्रदेश  60.00  800.00

 75.00  375.00 जम्मू  तथा
 काश्मीर

 कर्नाटक  470.00  2350.00

 470.00  2350.00

 10  मध्य  प्रदेश  780.00  3900.00

 11  महाराष्ट्र  790.00  3950.60

 12  मणिपुर  11.00  55.00

 13  मेघालय
 श

 15.00  75.00

 14  10.00  50.00

 15
 450.00  2250.00

 16
 135.00  675.00

 17  राजस्थान  240.00  120.008

 18  8.00  40.00

 19  890.00  4450.00

 20  त्रिपुरा  33.00  155.00

 21
 उत्तर  प्रदेश  1705.00  $520.00

 22  पश्चिम  बंगाल  770.00  3850.00

 ee  ee

 कुल  राज्य  9947.00.

 Oe  ey
 4973

 5.00

 ~

 23  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  8.00  40.00

 24  अरुणाचल  प्रदेश  8.00.  40.00

 25  चण्डीगढ़  2.00  10.00

 26  4.00 दादरा  तथा  नगर
 हवेली  20.00

 27  दिल्ली  4.00  20.00
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 2  3

 28  दमन  तथा  दीव  9.00  45.00

 29  लक्षद्वीप  2.00  20.00

 30  मिजोरम  8-00  40.00

 3]  पांडिचेरी  8.00  40.00

 कुल  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  53.00  265.00

 ey a

 कुल  राज्य  994  7.00  497  35-00

 कुल  tee  शासित  क्षेत्र  53.00  265.00

 बुल  योग  :  10000.00  -50000.99

 a  eer  श
 शिव

 साद्याननों  कौर  खाद्य  तेलों  का  ग्रा यात

 309.  श्री  बज  मोहन  सहमति :

 भी  मन  सोहन  दूदू  :  क्या  खाद्य  site
 नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1982  और  1983  के  केलेण्डर  aa  के  दौरान  वर्ष  वार  कुल  कितनी

 में  चावल  और  गेहूं का  आयात  किया  गया  था  और  वर्ष  1984  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  आयात

 किए  जाने का  प्रस्ताव

 केलेण्डर  वर्ष  1982  और  1983  के  दौरान  बर्ष  वार  कुल  कितनी  मात्रा  में  खाद्य

 तल  का  आयात  किया  गया  और  ay  1984  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  आयात  किए  जाने का

 इन  सौदों  में  कुल  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  अन्त ग्रस्त  और

 देश  में  खाद्यान्नों  के  भारी  मात्रा  में  उत्पादन  और  पर्याप्त  रक्षित  भण्डार  को  देखते

 हुए  सरकार  द्वारा  चावल  और  गेहूं  आ  आयात  करना  आवश्यक
 समझे

 जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 इलेक्ट्रॉनिक  विभाग  में  तथा  ate  शौर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 सं
 नीवी  :  से

 अपेक्षित  सूचना
 संलग्न  विवरण  में  दी  जांती है

 ।

 :  देश  के  कई  भागों में
 1982-83  में  सूखे  की  स्थिति  होने  के  कारण  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  पर  अधिक  भार  पड़ने  की  दृष्टि  से  सरकारी  एजेन्सियों  के  पास  स्टाक  में  बृद्धि  क  रने

 के  उद  शय  से
 खाद्यान्नों  का

 जअंधपिात  करना  आवश्यक  समा  गया  था  ।
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 fi
 et

 1982  से  1984  1984)  तक  के  दौरान  आयात  किए  गए  चावल

 और  खाने  के  तेलों  की  मंत्रा  कौर  मृत्य को  बताने  वाला  विवरण ।

 लाख  मीटरी  टन  में

 $$

 गेहूं  चावल  खाने के  तेल

 बर्थ  खरीदी  जहाज  तक  निष्प्रभार  खरीदी  जहाज  तक

 गई  मात्रा  अनुमानित  मुल्य  गई  मात्रा  निंष्प्रभार  मात्रा  अनुमानित  मूल्य

 अमेरिकी  अनुमानित  मुल्य  रुपये  )

 डालर )  अमेरिकी

 णा ि»

 1982  39.50  654.778  8.93  390.98

 1983  21.30  332.810  3.70  77.875  12.54  627.99

 1984  ames  2.60  45.16  0.63  45.21

 तक )

 मकानों  के  निर्माण  के  लिए  निम्न  राय  वाले  लोगों  की  ऋण  देनें  के  लिए  राज्यों  कोण

 31.  श्रीं  छीत  भाई  गिनती  :  कया  निर्माण  ale  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  निम्न  आये  are  लोगों  विशेषकर  हरिजनों  को

 मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  देने  और  उन्हें  बने  बनाएं  मकान  उपलब्ध  कराने  के  लिए  राज्य  सरकारों

 को  ऋण  दे  रही  और

 यदि  तो  पिछने  दो  वर्षों  के  दौरान  निम्न  आय  वाले  लोगों  को  दिए  गए  क्षण  का

 ब्वाय  ब्यौरा  क्या  है  तथा  केन्द्रीय  सरकार  योजना  के  अन्तगंतत
 गुजरात

 में  हरिजनों  को

 आवंटित  मकानों  की  संख्या  कितनी  है  ?
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 खेल  विभाग  में  ध्रौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  संसदीय  कायें  विभाग  में  उप  मंत्री

 :  और  आवास  राज्य
 का  विषय है

 ।  राज्य  सरकारें/संघ  राज्य

 क्षेत्र  अपने-अपने  अनुमोदित  यो  जना  नियमों  में
 से

 अपनी  आवश्यकताओं  तथा  अग्रताओं  के  अनुसार

 विभिन्न  सामाजिक  आवस  योजनाओं के  कार्यान्वयन के  लिए  स्वतन्त्रता  केन्द्रीय  सहायता  राज्य

 सरकारों  को  ऋणोंਂ  और  अनुदानोंਂ  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।  जो  किसी  विरासत

 शीर्ष  या  AIAAT  से  संबंधित नहीं  होती  हैं  ।

 स्टेडियमों के  निर्माण  की  लागत

 311.  श्री  राजन  :

 श्रीमती  मीता  मुखर्जी
 :

 नया  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एशियाई  खेलों
 के  लिए  बनाए  गए  प्रत्येक  नये  स्टेडियम  और  कुल  अन्य  स्टेडियमों

 के

 नवीकरण  पर  क्या  लागत  आई

 इन  स्टेडियमों  के
 रख

 रखाव  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  कया है  और प्रत्येक

 के
 सम्बन्ध

 में  कितनी  वार्षिक  लागत  आती  और

 वर्ष  1983-84
 के

 दौरान  प्रत्येक  स्टेडियम से  कितनी  आय  हुई  ?

 खेल  बीमा  में  उप  मंत्री
 :

 अब  तक  स्टेडियमों के
 नवीकरण  की  लागत  को  शनि  बाला  संतान  है  ।

 और  इन  स्टेडियमों  का
 रख  रखाव  संबंधित  निर्माण  एजेन्सियों  द्वारा  किया  जा

 रहा  है  ।  नवें  एशियाई  खेलों  के  बाद  1983 तक  रख  रखाव  पर  वार्षिक  लागत  और  वार्षिक

 आय  को  शनि  वाल  संलग्न  है  ।

 करोड़ों  में )

 ह  ि  ि  ु  te  ए  —  एलए  आआआटय  न

 शम  संख्या  मद  प्रत्याशित  spy
 senescence fi

 ne

 t  लोदी  रोड  हौजखास में  लान  टेनिस  स्टेडियम  के  23.95

 निर्माण  और  राष्ट्रीय  स्टेडियम  का

 राजघाट  ख़ेल  काम्पलेक्स  स्थित  इंदौर  स्टेडियम  9.82

 लिए  सरकारी  हिस्से  की
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 राजघाट  खेल  कम्प  र्क्स  में  साइकल  वेलोड्रोम  का  1.15

 निर्माण

 afer  रेंज  का  निर्माण  1.48

 तालकटोरा  ast  स्थित  तरण  ताल  के  6.27

 लिए  सरकारी  योगदान

 विद्यमान  स्टेडियमों  अर्थात  अम्बेडकर  1.63

 माडल  टाउन
 स्टडी

 हरवर्श  स्टेडियम  और  निकलसन

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  खेल

 मैदानों  और  दिल्‍ली  गोल्फ  का

 नवीकरण

 रख  रखाव  की
 स्टेडियंभ का ७

 एशियाई  खेलों  के  बाद

 नाम  वार्षिक  लागत  1983  तक

 इस्तेमाल  से  वार्षिक  आय

 जवाहर  लाल  नेहरू  स्टेडियम  40,3  1,000/-  च्  6,03,900/-  रुपये

 नेशनल  स्टेडियम  11,00,000/-  रुपये  20,545/-  रुपये

 अ  उसपे
 हौज  खास  ला  गन८  नस  vel  यम  1,85,000/-  रुपये  5,475/-  रुपये

 तुगलकाबाद  शुटिंग  रंजीत  96,000/-  रुपये  3,790/-  रुपये

 यमुना  वेलोड्रोम  12,00.000/-  रुपये  21,235/-  रुपये

 इन्द्रप्रस्थ  इंडोर  स्टेडियम  1,30,80,000/-  रुपपे  18,19,470/-  रुपये

 तालकटोरा तरण  ताल  72,00,000/-  रुपये  4,00,000/-  रुपये
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 सरकारी  आवासों  को  arr  किराये  पर  देना

 312.  श्री  रामपति  :  कया  निर्माण  श्योर  श्रीवास  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  कर्मचारियों

 ने  गोल  मार्किट  और  ऐसे  केन्द्रीय  क्षेत्रों  में  सरका  क्वार्टरों  को  पूरा  अथवा  उसके  किसी  भाग  को

 800  रुपये  से  1000  रुपये  प्रति  माह  और  लोगी
 रोड  और  आर०के०  पुरम  क्षेत्रों  में  एक  कमरे

 को  200  रुपये  से  300  रुपये  प्रतिमान  तक  के  भारी  feat  पर  चढ़ा  रखा

 क्या  उन  सरकारी  अधिकारियों  के  बारे  में  भी  कोई  अध्ययन  कराया  गया  जिन्हों  ने

 सरकारी ऋण
 से  आलीशान  कालोनियों  में  अपने  बंगले  बना  रखे  हैं  और  जो  उन्हें

 कम्पनियों  और  बैंकों  को  किराये  पर  देकर  किराये  के  रूप  में  5,000  रुपये  से  10,000  रुपये  प्रति

 माहू  तक  की  आय  प्राप्त  कर  रहे  हैं  और  स्वयं  सरकारी  आवासों  में  रह  रहे  और

 ऊपर  बताए  गए  दोनों  प्रकार  के  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  इस  तरह  के  धनोपाजंन

 को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 निर्माण  श्र  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उस्मान  तारीफ )  उप

 किरायेदारी  के  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  कालोनी  वार  अचानक  सर्वेक्षण  किए  जाते  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  उप  किरायेदारी  के  बारे  में  प्राप्त  शिकायतों  की  भी  जांच  की  जाती  है  ।
 सरकर

 को  आबंटियों  द्वारा  वसूल  किए  गए  किराये  की  राशि  का  ज्ञान  नहीं  है  ।

 अपने  मकान  वाले  सरका
 री

 यदि
 उनकी

 किराये  की  आय  1000/-  रुपये

 प्रतिमास  से  अधिक  नहीं  सामान्य  लाइसेन्स  फीस  की  अदायगी  परसा  मान्य  पूल  वास  के  लिए  पात्र

 हैं  ।  उनके  मकानों  को  किराये  की  आय  1000/-  रुपये  प्रतिमास  से  अधिक  है  परन्तु  2000/-

 रुपये  प्रतिमास  से  अधिक  नहीं  है  तो  वे  अपने  कब्जे  के  सरकारी  वास  के  लिए  लाइसेंस  फीस  माफी

 दर  का  आधा  तथा  यदि  किराए  की  आव  2000/-  दिये  प्रतिमास
 से

 अधिक
 होती

 है  तो  मार्केट  रद

 देते  हैं ।

 TT  fy>7 उप  किरायेदारी  तथ  Tal  श  की  भागीदारी  से  सम्बन्धित  एस०  HIto  317

 के  उल्लंघन  के  लिए  सरकारी  वास  आबंटन  में  सामान्  1963  के  अंतगर्त

 आवश्यक  कार्यवाही की  जाती  है

 138
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 कमी  सुधारों  का  कार्यान्वयन

 313.  श्रीमती  गोता  मुखर्जी :  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 100
 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  30  जनवरी  1  178  4  को  गांधीजी  की

 तिथि  के  अवसर  पर  रामलीला  मैदान  में  दिए  गए  अपने  भाषण  में  यह  स्वीकार  किया  था  कि

 भूमि  सुधारों  को  संतोषजनक  ढंग  सें  लागू  नहीं  किया  गया  है  और  सरकार उन  राज्यों

 जिन्होंने  भूमि  सुधारों  को  लागू  नहीं  किया  निरंतर  आग्र
 ह

 करती

 (2)
 यदि  तो  कार्यक्रम  की  घोषणा  के  पश्चात्‌  राज्यों  से  इस

 सम्बन्ध  में  आग्रह  करने  के  लिए  राज्य  वार  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  और  उसके  क्या  परिणाम

 निकले  और

 भूमि  सुधार  कानूनों  के  अन्तर्गत  fafeed  राज्य  सरकारों  द्वारा  कितनी  भूमि

 का  अधिग्रहण  किया  गया  है  और  अब  तक  राज्य-वार  कितनी  भूमि  वितरित  की  गई  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  :  माननीया  प्रधानमंत्री

 ने  भूमि  सुधार  उपायों  के  अधिक  प्र  भावी  कार्यान्वयन  की  आवश्यकता  पर  जोर  दियां  ?

 भारत  सरकार  नए  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  फालतू  भूमि  के  वितरण  पर

 नियमित  रूप  से  निगरानी  रख  रही  है  ।  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  क्षत्रों  से  प्रतिमाह  रिपोर्ट

 प्राप्त  होती  हैं  और  उनका  विश्लेषण  किया  जाता  है  ।  कार्यान्वयन  की  कमियों  का  पता  लगाया

 जाता  है  और  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  की  इन  कमियों  को  दूर  करने  के  उपाय  सुझाए

 जाते
 हैं

 ।
 फालतू  भूमि  के  वितरण  के

 कार्यक्र
 म  के  कार्यान्वयन  से  होने  वाली  समस्याओं  की

 जांच  करने  के  लिए  1982  में  राजस्व  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  हुआ  था  ।  अधिक  रियों

 द्वारा  नियमित
 निगरानी

 के  ग्रामीण  विकास  मंत्री  समय-समय  पर  मुख्य  मंत्रियों  तथा

 केन्द्र  शासित  प्रशासनों  को  पत्र  लिखते  रहे  जिनमें  वे  कार्यान्वयन  के  उपायों  की  विशेष  कमियों

 का  उल्लेख  करते  हैं  और  उन्हें  दूर  करने  के  उपाय  भी  सुझाते  हैं  ।

 एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 है  39
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 जौ  के  उत्पादन  में  वृद्धि

 314.  श्री  गुलाम  मोहम्मद  खां  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 के |  ह क्या  तोड  अथवा  अन्य  किसी  संगठन  द्वारा  कच्चे  जौ  निर्यात  की  संभावनाओं

 के  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  किया  है  ;

 क्या  जौ  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्में  तेयार  की  गई  हैं  और
 उन्हें  कुतर्कों  को

 उपलब्ध  कराया  गया  है  ;  और

 देश  में  जौ  की  खेती  के  क्षत्र  और  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 कुकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ae  :  न  तो  नेकेड
 भर

 न  ही

 भारत  सरकार
 ने  कच्चे  जौ  के  निर्यात  की  gorge  के

 बारे
 में  कोई  अध्ययन  किया  है  ।

 कृषि  हेतु  जौ  की  कुछ  एक  उन्नत  किस्में  1970  के  बाद  वाले  दशक  में  मुक्त  की

 गई  हाल  ही  में  एच०  नामक  एक  और  किस्म  को  उत्तरी  पहाड़ी  क्षेत्र  की

 नीची  और  मध्यम  पहाड़ियों  में  खेती  के  लिए  अनुशंसित  वि.या  गया  तथापि  वांछनीय

 विशेषताएं  रखने  वाली  जौ  की  कुछ  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों
 का

 विकास  गया  है

 भर  वे  इस  समय  परीक्षण  के  विभिन्‍न  चरणो  में  हैं  ।

 उन्नत  किस्मों  को  लोकप्रिय  बनाकर  att MALS  पद्धतियों  के  पैकेज  को  अपना  कर

 उत्पादकता  में  वुद्धि  करने  की  है

 कलि  वस् तुझ ों  का  वसूली  मृत्य

 315.  श्री

 श्री  उत्तम  राठौर  :  क्या  कभी  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  कृषि  वस्तुओं  के  वसूली  मूल्यों  के  संबंध  में  हाल  के  सप्ताहों  में  क्या

 रिशें  की  गई  हैं  ;
 और

 (7)  सरकार  ने  उस  qvaar  निर्णय  लिये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  कृषि  fara  के  अधिप्राप्ति

 मूल्यों  के  बारे  में  कृषि  मूल्य  आयोग  की
 कोई

 सिफारिश  हाल  के  सप्ताहों  में  सरकार  को  प्राप्त

 नहीं  हुई  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ॥

 sie
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 भारतीय  खाद्य  निगम  को  घाटा

 316.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  खाद्य  कौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंब्रेंकि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  21  1984  के  दैनिक  नवभारत  टाइम्स

 में  सीजन  का  गेहूं  कहां  जाता  हैਂ  शीर्षक  से  प्रभावित  समाचार  की  और  ATH TT  किया

 गया

 क्य  यह  सच  है  कि  प्रति  किलो  100  किलोग्राम  गेहूं  के  तय
 और  विक्रय

 के

 दौरान  लेन-देन  में  भारतीय  खाद्य  निगम  को  लगभगਂ  साढ़े  चार  किलोग्राम  गेहूं  का  घाटा  होता

 है  और  इस  वर्ष  1982-83  में  20  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  घाटा  हुआ  और

 यदि  तो  छीजन  से  होने  वाली  हानि  के  क्या  कारण  और  इस  हावी  को  कम

 करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  उपाय  करने  का  है  ?

 इलेक्ट्रॉनिक  विभाग  में  तथा  खाद्य  कौर  नायरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sto एम  ०

 एस०  संजीवी  राव  )
 :  जी  हां  ।

 1982-83  के  दौरान  52.32  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  2.96  लाख  मीटरी  टन

 गेहूं  की  मार्ग  और  भण्डारण  में  हानि  हुई  परिचालनों  की  कुल  मात्रा
 और

 के  संदर्भ  में  हानि  की  प्रतिशतता  केवल  1.63  थी  ।

 परिचालनों  के
 स्वरूपू,और

 भारी  जिसमें येक  मास  कई  लाख  मीटरी  टन

 की  भारी  मात्रा  का  परिवहन  और  स्टाक  बह-हैंडलिंग  शामिल  होती  की  दृष्टि  में  artes

 और  भण्डारण  में  खाद्यान्नों  के  स्टाक  की  कुछ  हानि  होना  एक  सामान्य  बात  होती  है  ।

 चोरी  अथवा
 उठाईगीरी

 के  कारण  भी  कुछ  हानि  हो  सकती  है  ।

 हानियों  को  कम  करने  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  विभिन्‍न  उपाए  किए  हैं  जिनमें

 ज्ञान  और  उतरान  के  स्थानों  में  उचित  तौल  की  व्यवस्था  खुले  भण्डारण  में  कमी

 डिपुओं  फर  सुरक्षा  के  प्रबन्धों  को  कड़ा  भण्डारण  और  हैंडलिंग  Raifrs  में  सुधार

 विशेष  स्क्वायड ों  द्वारा  स्टाक
 की  प्रत्यक्ष  जांच  निगम  और  इतिशेष  स्टाक

 आदि  के  बारे  में  सूचना  देने  की  प्रणाली  में  सुधार  करना  आदि  शामिल  हैं  ।

 कपास  के  मूल्य  कौर  तेयार  माल  में  समता

 318.  श्री  उत्तम  राठौर  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि

 रव क्या  यह  सच  है  कि  सच्  ना  रिका  स  मूल्यों  बौर  उसके  तैयार  माल  अर्थात्‌

 में  जनता  लाने
 के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ;

 14
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 इसे  व्यवहार  में  लाने  के  लिए  कया  फार्मूला  तैयार  किया  गया  हैं  ;  भोर

 इसे  कब  कार्यान्वित  किया

 कृषि  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :

 से  ma  1980
 में

 निर्धारित  विचारो-विषयों  में  कृषि  मूल्य  आयोग  से  असमानता  को  यथा  सम्भव  दुर  करने  की

 दृष्टि  से  कृषि  और  गेर  कृषि  क्षेत्रों  के  ara  व्यापारिक  शर्तों  को  ध्यान  में  रखने के  लिए  कहा

 गया है  ।  यह  आयोग  कपास  सहित  विभिन्‍न  frat  के  लिए  खरीद
 समर्थन  मूल्यों  की

 सिफारिशें  करते  समय  इस  पहल  पर  उचित  विचार  करता  है  |

 गरीब  लोगों  के  लिए  सस्ते  दामों  पर  बहु  की  व्यवस्था

 19.  श्री  पी०  नामग्याल  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में  घोषणा  की
 है

 कि  2  कांय  क्रम

 के  अस्तंगत  गरीब  लोगों  को  100  प्रतिशत  राज  सहायता  पर  1.50  रुपए  के  हिसाब  से  गेहूं

 लब्ध  कराया  जाएगा  जिसका  भार  केन्द्रीय  सरकार  वहन  करेगी

 उक्त  योजना  के  लिए  कुल  कितनी  राजसहायता  दिए  जाने  की

 सम्भावना  है  और  खाद्यान्नों  के  वितरण  का  तरीका  क्या  है  ;  और

 लिए  क्या सरकार  राज  सहायता  प्राप्त  गेहूं  के
 वितरण  में  कलाकारों  को  रोक

 कदम  उठाएगी
 ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  मंत्री  हरिनाथ  से  15  जनवरी

 1984  को  प्रधान  मंत्री  जी  ने  घेषणा  की  थी  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन् तें गत  मजदूरों  को  उनकी  मजदूर दूरी ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 के  भाग के  रूप  में  दिए  जाने  बाले  खाद्यान्नों  को  रियायती  दरों  पर  दिया  जाएगा ।

 गेहूं  1.50  रुपए  प्रति  किलोग्राम  तथा  साधारण  चावल  1.85  रुपए  प्रति  क्लिग्राम

 की  दर  से  दिया  जाएगा  ।  साधारण  किस्म  का  चावल  उपलब्ध  नही ंहै  और

 बढ़िया  व  बहुत  बढ़िया  क्वालिटी  का  चावल  दिया  जाना  है  तो  बढ़िया  किस्म  के  लिए  1.95  रु०

 | प्रति  किलो०  और  बहुत  बढ़िया  fara  के  लिए  2.10  ean  प्रति  किलो०  वसूल  किए  जाएंगे  |

 उपदान  की  कुल  राशि  वर्ष  के  दौरान  का्यक्रम्गें  के  अस्तंगत  सृजित  श्रम  दिनों  पर  आधा

 रित  होगी  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  उपदान  की  राशि  चालू  वर्ष  में  4  करोड़  रुपए  तथा

 1984-85  में  24.59  करोड़  रुपए  होगी  और  पूर्णतया  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाएगी  ।

 राज्यों  से  कहा  गया  है  fa  वे  qe  सुनिश्चित  करने के के  लिए  उपयुक्त  प्रबन्ध  करें  कि

 प्रिय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  Tears

 रियायती  दरों  पर  पात्र  मजदूरों  को  प्रतिदिन  एक  किलोग्राम  प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से  खाद्यान्न

 दिए  जाए*  |  खाद्यान्नों  का  वितरण  या  तो  उचित  दूकानों  के  जरिए  अथवा  सीधे  कार्यान्वयन

 एजेंसियों  के  माध्यम  से  जाएगा  |

 144
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 नारियल  के  उत्पादन न  में  गिरावट

 320.  Sto  पो0०  कुरियन  :
 क्या  करती  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  नारियल  के  उत्रादन  में  गिरावट  आ  रही

 गत  पांच  वर्षों  के  कुल  उत्पादन  कितना  हुआ  था

 क्या  उत्पादन  में  आई  गिरावट  के  मुख्य  कारणों  का  पता  लगा  लिया  मया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 नारियल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र
 :

 नारियल  के  उत्पादन  में  हर

 साल  उतार-चढ़ाव  आता  रहा  है  ।

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  नारियल  का  कुल  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  ।

 ay  उत्पादन  लाख  fir)

 1978-79  5730

 1979-80  5636

 1980-81  5720

 1981-82  5573

 1982-83  29004

 (77)
 और  उत्पादन  में  कमी  आने  का  मुख्य  कारण  प्राकृतिक  आपदाओं  का  होना

 है  घटिया  सामग्री  का  कमजोर  प्रबन्ध  देश के  कुछ  भागों
 में  प्रति  एकक  i  में  ताड़  का  अधिक  संख्या  में  जरा ग्रस्त  और  बेकार  ताड़ो  का  न

 हटाया  रोग  भर  कृषि  सम्बन्धि  समस्यायें  नारियल  के  क्षेत्र  में  रबड़  वृक्ष  लगाना  |

 विभिन्‍न  राज्यों  में  नारियल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  पाय  किए

 जा  रहे
 हैं

 (1)  रियायती  दर  पर  नए  वृक्ष  लगाकर  और  मिनीकटों  को  उपलब्ध  कराकर  नारियल

 के  क्षेत्र  का  विस्तार  किया  जाता  है  ।

 (2)  अधिक  उपज  देने  वाली  अच्छी  रस्मी  की  रोपण  सामग्री  सप्लाई  ला

 रही है  ।

 (3)  पीध  और  उर्वरक  पर  राज  सहायता  दी  जाती  है  ।
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 eee

 नन्
 (4)  रोगग्रस्त  ताड़

 के
 स्थान  पर  बढ़िया  ताड़  लगाकर  संवर्धन  क्रिया  जा  रहा  है  ओर

 वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 (5)  उन्नत  प्रबन्ध  पद्धतियां  अपनाने  के  लिए  सुझाव  दिए  जा  रहे

 खता
 way

 (6)  कृमियों  और  रोगों  के  नियंत्रण  सहित  नारियल  की  की  समस्याओं  के  लिए

 अनुसन्धान  सहायता  उपलब्ध  कराई  जा  रही  है  |

 कृषि  वस्तु ग्र ों  के  मृत्यों  में  वृद्धि

 321.  श्री  टो०  कार  शमिता  :  त्या  खाद्य  ate  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की

 दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  गेहूं  और  चीनी  के  बिक्री  मूल्य  में  हाल  ही  में  हुई  वृद्धि  के  कारण

 निर्धनों  तथा  निश्चित  वेतन  पाने  वालों  को  कठिनाई  का  सामना  करना  और

 क्या  सरकार  मामले  की  जांच  करेगी  और  समाज  के  निर्धन  वर्गों  को  राहत

 देगी  ।

 इलेक्ट्रानिक  विभाग  में  तथा  खाद्य  att  नागरिक  पति  वस्त्रालय  में  उप  मंत्री

 संजीवी  :  और  धान  और  गेहू  की  वसूली  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  तथा

 चोनी  की  उत्पादन  लागत  में  विधि  हो  जाने  के  कारण  हाल  ही  में  गेहू  और  चीनी  के

 निर्गम  मूल्यों  में  वृद्धि  करनी  पड़ी  थी  ।  तथापि  केन्द्रीय  सरकार  देश-भर  में  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  माध्यम  से  सप्लाई  की  जा  रही  इन  वस्तुओं  पर  भारी  मात्रा  में  राज  सहायता  को

 वहन  करती  है  ताकि  कमजोर  वर्गों  को  उचित  मूल्यों  पर  इन  वस्तुओं  की  पूर्ति  सुनिश्चित  की

 जा  सके  ।  ग्रामीण  क्षत्रों  के  गरीब  कर्मचारियों  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  माध्मम  से  बहुत  ही  कम  मूल्यों  पर
 गेहू  और

 चावल  सुलभ  किए  जा  रहे
 हैं  ।

 कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि

 322.  श्री  ए  के०  राय :  क्या  why  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  वर्ष  [1983-84  के  दौरान  कितना  कृषि  उत्पादन  होने  की  संभावना  है  और  उनको

 मद वार  ब्यौरा  क्या

 (a)  इसमें  कृषि  सम्बन्धी  अधिक  उर्वरकों  के  अधिक  उपयोग  और  अच्छी

 वर्षा  का  क्या  योगदान  रहा  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  व नन्ना  ४ थी
 4  |  io

 क्या
 ad  1984-85  में  खाद्यान्न  के  उत्पादन  का  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  नही

 किया  जा  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  अथवा  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 कुकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  नवीनतम  मूल्यांकन  के

 अनुसार  ऐसी  सम्भावना है
 कि  1983-84  के  दौरान  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  1420  लाख

 मीटरी  टन  के  वार्षिक  लक्ष्य  को  पार  कर  जाएगा  और  यह  1420  से  1440  लाख

 मीटरी  टन  के  बीच  रहेगा  ।  चावल  का  उत्पादन  570  लाख  मीटरी
 टन

 के  स्तर  तक  पहुंच

 सकता  है  ।  तिलहनों  का  उत्पादन  125  लाख  मीटरी  टन  के  लक्ष्य  के  बराबर  रहने  की  सम्भावना

 गन्ने  के
 उत्पादन  के  स्तर  के  बारे  में  पूर्वे  अनुमान है

 कि  यह  1750  से  1800  लाख  मीटरी  टन

 पहुंच  जाएगा ।  कपास  के  उत्पादन  में  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  कुछ  कमी  आने  और  पटसन  में

 सीमान्त  रूप  से  कुछ  वृद्धि  हाने  की  सम्भावना  है  |

 की  उत्पादन  विभिन्‍न  आयानों  जसे  उर्वरक  बढ़िया  वीज  और

 उत्तम  प्रबन्ध  आदि  की  एक  दूसरे  से  जुड़ी  संयुक्त  अन्तंक्रिया  का  परिणाम  होता  है  और  प्रत्येक

 आदान  के  सुनिश्चित  योगदान  को  अलग-अलग  नहीं  क्या  जा  सकता

 1984-85  में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  स्तर  के  लिए  अभी  से  कोई  अनुमान  नहीं

 लगाया  जा  सकता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 उत्तार  प्रदेश  से  बिकास  कार्यों  के  प्रस्ताव

 333.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  स्व-रोजगार  गारन्टी  योजना  के  अंतरगत  उत्तर  प्रदेश  के
 विभिन्‍न  जिलों

 से  अब  तक  विकास  कार्यों  के  कितने  श्रीताल  मिले  हैं  और  उनमें  कितनी  धनराशि  अंतर स्त

 और

 उनमें  से  कितने  प्रस्ताव  अब  तक  स्वीकृत  हो  गए  हैं  ?

 प्रमाण  विकास  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  :  कोर  राज्य

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ।  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम

 की  केन्द्रीय  समिति  के  अनुमोदन  हेतु  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 26.10.83  से  कई  परियोजना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  कुछ  मामलों  बाद  में  ये  प्रस्ताव

 वापिस  ले  लिए  गए  आर  कुछ  अन्य  प्रस्तावों  को  राज्य  सरकार  द्वारा  संशोधित  किया  गया  था  ।

 कुछ  प्रस्तावों  के  मामले  में  राज्य-सरकार  की  अन्तिम  सिफारिशों  की  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 इन  परिस्थितियों  राज्य-सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्तावों की  सही  संख्या और  उनमें

 कितनी  धनराशि  शामिल  ये  बताना  कठिन  है  ।  केन्द्रीय  समिति  ने  अब  तक  2657.55

 लाख  रुपये  अनुमानित  लागत  वाली  9  परियोजनाएं  अनुमोदित  की  हैं  ।  राज्य-सरकार
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 की  ठोस  सीमा  रिस  वाले  26  प्रस्ताव  अर्भ ree  लंबित  (2
 ty  जिन  पर  5497053  लाख  रुपये  की

 अनुमानित  लागत  शामिल  है  ।  इन  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 सरसों  के  तेल  के  मलय  में  वद्धि

 324  |  विरदी  राम  कलवारिया  क्या  af  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  सरसों  weal  में  असाधारण  विधि  के  कारण

 सरसों  के  तेल  का  किया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरसों  की  अच्छी  और  सरसों
 के  तेल  के  आयात  के

 कारण  किसानों  को  इस  ag  सरसों  के  उचित  दाम  नहीं  और

 यदि  at.  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  मकवाना )
 सरकार  सरसों

 के
 तेल

 का  कोई  आयात  नहीं  किया  परन्तु  वर्ष  1983  के  दौरान  लगभग 1
 लाख  मीटरी  टन

 तोरिया
 के

 नेल  का  आयात  किया  art

 तथा
 (7)  यद्यपि  इस  वर्ष  सरसों  की  फसल  अच्छी  होने  के  आसार  तथापि

 बाजार  की  स्थिति  पर  ध्यान  देत ेहु  ए  आशा  है  कि  किसानों  को  उनके  उत्पादन  के  लिए  उचित

 मुल्य  प्राप्त  सरकार  मूल्यों  के  में  हस्तक्षेप  तब  करती  है
 ज  ब

 मलय  न्यूनतम  समन

 मूल्य  तरसे  नीचे  गिरता  है  ।

 aaa  क्रान्ति  काय  क्रम

 325.  श्री  चिताएगी  पाणिग्रहण :  क्या  कभी  मन्त्री  यह  बताने क
 गी  कृपा  करेंगे

 उन  राज़्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  श्वेत  क्रान्ति  कार्यक्रम  क्रियान्वियनाधीन  हैं

 इस  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  छठी  योजना  में  राज्य-वार  कितना  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  है

 ITTTee क  |  far  रया
 न्या wae  र  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  अब उपरोक्त  कार्यक्रम  की  क्रि  4liraia  हेतु

 तक  न्या  कदम  उठाए  गए  और

 (7)  उक्त  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  छठी  योजना  में  राज्यवार  कितनी

 राशि  आवंटित  की  गई  है
 ?

 कुकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :
 आपरेशन  सभी

 22  राज्यों  तथा  दमन  तथा  दीव  और  अन्दमान  तथा  निकोबार  के
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 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  क्रि  यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  जहां  तक  क्षेत्र  कार्यक्रम  का  प्रश्न  यह

 हिमाचल  जम्म  व  मध्य

 उत्तर  पश्चिम

 बंगाल  राज्यों  तथा  अन्दमान  तथा  दमन  तथा  दीव  कौर  पांडिचेरी  aq  राज्य

 क्षत्रों  में  शरू  किया  गया  है  ।

 से  जानकारी  एकत्रित  की
 जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी 4

 न  yea  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  सड़कों

 पर  खच  को  गई  घनसाली

 326:  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोत
 घल्लू री

 :  कया  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  आमिर  सड़कों  पर

 ad  at  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  कौन-सी  विशेष  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  हैं
 ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  :  गान  प्रदेश
 में

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  ग्रामीण  सड़कों  पर  खर्चे  की  गई  धनराशि  का

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 नि
 वह  खच  की  गई  धन  राशि

 रुपये

 1980-81]  199

 19.0  f-  $2 FHL  199

 1982-83  200

 विन

 मंत्रालय  में  इस  तरह  की  कोई  सूचना  नहीं  रखी  जाती
 है

 i  नदियों  भर  नालों से  सिचाई  को  जाने  वाली  भूमि

 321.  श्री  चतुर्भुज  कया  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 वर्ष  1980-81,  19881-82  और  1982-83  में  सिचाई
 क्ष

 तों
 में

 मध्यम

 श्रेणी  और  छोटी  सिचाई  नदियों  और  अन्य  नालों  के  जल  से

 सिंचाई  की  गई  भि  का  वह-वार  ब्यौरा  कया  है
 ?

 i4$
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 सरकार  ने  इन  वर्षों  में  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  था  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या

 देश  में  कुल  कितनी  भूमि  के  लिए  सिचाई  सुविधाए  उपलब्ध  की  जा  सकती

 और

 1984
 तक

 सभी  प्रकार  के  सिंचाई  साधनों  पर  कुल  कितनी  धनराशि

 खर्च  हुई  है  और  मध्यम  और  छोटी  सिचाई  परियोजनाओं  नलों  और  कुओं  पर

 ad  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  नया  है  ?

 सिचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  कौर  अपेक्षित

 सूचना  निम्नानुसार  है

 बधवार  सीमित  भूमि  की  गई  तथा  निश्चित

 लक्ष्य  मिलियन  हैक्टेयर  में
 —

 छोटी  सिंचाई  परियोजनाएं बाद  तथा  मध्यम

 जिसमें  कुए  तथा  नलकूप  शामिल
 हैं

 वर्ष  सीमित  भूमि  लक्ष्य  सिंचित  भूमि  लक्ष्य

 1980-81  22.84  23.98  31.40  31.60

 1981-82  23.40  24.70  32.77  33-05

 1982-83  24.33  25-27  34.16  34.30
 किक

 यह  अनुमान  है  कि  जल  संचयन  तथा  विज्ञापन  की  परम्परागत  पद्धतियों  द्वारा

 लगभग  113  मिलियन  हैक्टेयर  क्षत्र  को  सिचाई  सुविधाए  प्रदान  की  जा  सकती  हैं  ।

 बृहद  तथा  मध्यम  योजना  स्कीमों  पर  1981-82  तक  किया  गया  कुल  व्यय  तथा

 1982-83  के  लिए  संशोधित  अनुमोदित  परिव्यय  11.537.13  करोड़  1983-84  के

 लिए  अनुमोदित  परिव्यय  लगभग  1743  करोड़  रुपए  1983-84  के  अन्त  तक  योजना  अवधि

 के  दौरान  कुओं  तथा  नलकूपों  सहित  लघू  सिंचाई  स्कीमों  पर  सार्वजनिक  क्षेत्र  परियों  से

 लगभग  3743  करोड़  रुपए  तथा  संस्थागत  निवेशों  से  3484  करोड़  रुपए  का  कुल  व्यय

 Ny  की  सम्भावना  है  ।

 1984  तक  के  अलग  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं
 हैं  ।

 गाजियाबाद  विकास  प्राधिकरण  को  स्ववित्त  योजना  के  श्रन्तंगत  सरकारी  कर्मचारियों

 को  के  लिए  ऋण

 328.  श्री  उत्तम  राव  फाटिल  :  क्या  निर्माण  और  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  ag  सच
 है

 कि  उत्तर  प्रदेश  के  गाजियाबाद  विकास  प्राधिकरण  की  स्ववित्त

 योजना  के  अस्तंगत  खरीदने  के  लिए  सरकारी  करें  बारियों  को  इस  समय  ऋण  मंजूर  नहीं

 किए
 जा रहे  हैं

 ;

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  द्वारा  गाजियाबाद  विकास  प्राधिकरण  की  स्ववित्त  योजना  को  देश  की  कुछ

 अन्य  स्ववित्त  योजनाओं  के  समान  मान्यता  कब  तक  दी  जाएगी  और  गाजियाबाद  विकास

 प्राधिकरण  की  स्ववित्त  योजना  के  अन् तें गत  बुलेट  खरीदने  के  लिए  सरकारी  कर्मचारियों  को

 ऋण  कब  तक  मजूर  किए  जाएंगे  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में
 उप  मन्त्री  मोहम्मद  उस्मान  हों

 तथा  गाजियाबाद  विकास  प्राधिकरण  से  निर्धारित
 पद्धति

 की  स्वीकृति

 की  प्रतीक्षा  है  ।  जैसे  ही  गाजियाबाद  विकास  प्राधिकरण  wat  के  लिए  अपनी  स्वीकृति  दे  देगा

 वैसे  ही  इस  मामले  पर  आये  कार्यवाही  की

 गुप  हाउसिंग  सोसायटियों  द्वारा  भूमि  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास

 थर्राती  जमा  करना

 329.  डा०  कपा  सिन्ध  भोई :
 कया  निर्माण  ate  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  FT

 करेंगे  कि  <:

 क़त्लो  में  उन  कोआपरेटिव  सर्प  हाउसिंग  सोसायटियों  की  संख्या  कितनी  जिन्होंने

 कुछ  महीने  पहले  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  भूमि  की  कीमत  जमा  कर  दी  है  परन्तु  उन्हें

 अब  तक  भूमि  का  कब्जा  नहों  मिला  है  ;  ओर

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  भूमि  का  कब्जा  शीघ्र  देने  के  fry  कया
 कदम  उठाए

 गए  हैं
 ?

 खेल  विभाग  निर्माण  ste  आवास  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग में  उप  मंत्रो

 सल् लिका जु  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  उन  424  सहकारी

 आवास  समितियों  में  से  124  समितियों  को  अभी  भूमि  का  कब्जा  नहीं  दिया  गया,है  जिन्होंने

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  भूमि  की  पूरी  लागत  का  agate  कर  दिया
 है

 +

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  ag  भी  बताया  है  कि  शेष  समितियों  को  निम्नलिखित

 कारणों  से  भूमि  का  कब्जा  नहीं  दिया
 जा  सका

 (६)  इन  समितियों  को  आवंटित  ate  पर  अनधिकृत  अधिकरण
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 (2)  समितियों  को  आबंटित  प्लाटों  को  प्रभावित  करने  वाले  न्यायालय  के  स्थगन

 आदेश  |

 (3)  कुछ  समितियों  का  कब्जा  लेने  के  लिए  न  आना  ॥

 अनधिकृत  अतिक्रमणों  को  हटाने  और  न्यायालय  के  स्थगन  आदेशों  को  समाप्त/खारिज

 करने  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भरसक  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  जो  समितियां

 विभिन्‍न  कारणों  से  कब्जा  लेने  के  लिए  ad  भाई  हैं  उन्हें  एक  कौर  अवसर  दिया  जा  रहा  है  ।

 जनकपुरी  पाकेट  में  स्ववित्त  पोषण  योजना  के  दिया

 330.  श्री  केशव  राव  पारधी  :  नया  निर्माण  शर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्वेविह्ा  पोषण  योजना  के  प्लेटों  के  निर्माण  में  आबंटियों  द्वारा

 की  गई  शिकायतों  के  बावजूद  निरन्तर  घटिया  किस्म  ईटों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  आर

 प्रयोग  में  लाया  जाने  वाला  पानी  निर्माण  कार्य  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  है  ;  और

 यदि  तो  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय

 किया  है  ?

 खेल  विभाग  निर्माण  शर  श्रीवास  मंत्रालय  में  तथा च्द्न्क्द  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्री

 :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  की  amar  विहार  कालोनी  का  विकास

 331.  श्री  सरन  भान  :  कया  निर्माण  श्रौड'श्नावासं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  अधिकरण  ने  यमुना  विहार  की  योजना

 में  कालोनी  के  प्रमुख  यातायात  के  लिए  एक  80  फटा  चौड़ी  सड़क  शामिल  की  है  ;

 (@)  क्या  aaa  अभियोक्ताओं  ने  अधिकांश  सड़क  पर  अनधिकृत  रूप  से  कब्जा  किया

 हुआ  है  जिसके  कारण  वाहनों  का  कालोनी  में  पहुंचना  बहुत  कठिन  हो  गया  है  जिसके

 स्वरूप  दिल्ली  स  प्राधिकरण  द्वारा  आठ  वर्षों  में  इस  महत्वपूर्ण  सड़क  का  निर्माण  नहीं  किया

 जा  सका  है

 इस  सड़क  का  निर्माण  कब  शुरू  किया  जाएगा  ;  कौर

 इस  संबंध  में  प्रगति  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ?
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 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  उस्मान  :  हां  ।

 से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  रोड  की  सिंचाई  में

 fits  अनधिकृत  निर्माण  हैं  ।  अतिक्रमणों  को  हटाने  के  लिए  या  सड़क  निर्माण  कार्य

 आरम्भ  करने  की  समय  सीमा  निर्धारित  करना  उनके  लिए  सम्भव  नहीं  है  ।  उन्होंने  आगे  यह

 उल्लेख  किया  कि  इस  सड़क  पर  निर्माण  से  कालोनी  को  आगे-जाने  में  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़  रहा

 सिचाई  योजनाओं  की  परिभाषा

 332.  sto  नारायण  चन्द  परिसर  :  कया  सिचाई  मन्नी  यह  बताने  व  कृपा  करेंगे  कि  :

 (1)  अनुमानित  लागत  (2)  सिचाई  किए  जाने  वाले  क्षत्र  के  रूप  में  (1)  बड़ी

 (ii)  मध्यम  और  (iii)  लघु  सिचाई  योजनाओं  की  परिभाषा  क्या  है  तथा  इनके  कार्यान्वयन  के

 लिए  कितनी  केन्द्रीय  वित्तिय  सहायता  दी  जाती  है  ;

 क्या  सिचाई  किए  जाने  चाले  क्षे  त्र  के  आकार  को  कम  करने  के  लिए  पहाड़ी

 क्षे  राज्यों  के  लिए  मध्यम  योजनाओं  की  परिभाषा  में  कोई  संशोधन  किया  क्योंकि

 पहाड़ी  भू-भाग  में  सिंचाई  के  लिए  बड़े  क्षत्र  नहीं  हो  सकते  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  पहाड़ी

 क्षेत्रों  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देगी  ?

 सिचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  आजकल  सिंचाई

 परियोजनाओं  की  परिभाषा/वर्गीकरण  प्रत्येक  परियोजना  के  क़षि योग्य  कमान  क्षेत्र
 के  आधार  पर

 किया  जाता  है  न  कि  उनकी  अनुमानित  लागत  के  आधार  पर  ।  वर्गीकरण  निम्न  रूप  से  किया

 जाता  है

 वे  सभी  स्कीमें  जिनके  अस्तंगत  10,000 (1)  बुहत  सिचाई  स्कीमें

 हैक्टेयर  से  अधिक  कृषि  योग्य  कमान
 क्षेत्र

 आता
 y+

 ह

 वे  सभी  स्कीमें  जिनके  अन्तरगत  2000  से
 (2)

 मध्यम  सिंचाई  स्कीमें  :

 10,000  हैक्टेयर  तक  कृषि  योग्य  कमान

 क्षेत्र आता  है

 (3)  लगे  सिचाई  स्कीमें  :  वे  सभी  स्कीमें  जिनके  अन् तें गत  2000  हैक्टेयर

 तक  कृषि  योग्य  कमान  क्षेत्र  आता  है  ।

 feats  एक  राज्य  विषय  अतः  सिचाई  पश्यिजनाओं  को  वित्ता  व्यवस्था  राज्यों  के
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 अपने  कुल  विकास  योजनाओं  के  ढ़ांचे  के  अर्न्तगत  उनके  द्वारा  ही  की  जाती  है  ।  केन्द्रीय  योजना -

 गत  सहायता  ब्लाक  ऋणों  तथा  ब्लाक  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  और  वहू  किसी  परि

 योजना  या  विकास  के  सेक्टर  से  सम्बद्ध  नहों  होगी  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 (7)  राज्यो ंमें  केन्द्रीय  योजनागत  सहायता

 faa  स्त

 करते  समय  पहाड़ी  राज्यों

 जो  कि  पिछड़े  राज्यों  में  से  हैं  +  पहले  ही  विशेष  ध्यान  रख  जा  रहा  है  ।

 राज्यों  को  श्रीवास  योजनाश्रों  के  लिए  1983-84  के  दौरान  आबंटन

 353  नारायण  चन्द  पराशर :  कया  निर्माण  घौर  आवास  rary सना  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 वित्तीय  वर्ष  19२3-84  में  देश  में  विभिन्न  आवास  योजनाओं  के  लिए  राज्यवार

 कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है

 ि  ड
 (=)  चाल  ay  में  इस  उद्  aq  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  व्यक्तियों  को

 सहायता  / ऋण  दिए  और

 इस  सम्बन्ध  म  (45:
 अकर  wcare  दहो  mre  लक्ष्य  निर्धारित (7)  क्या  वर्ष  1983-84  में  चिभिनन्‍न  राज्यों  में

 किया  गया  है  कि  frat  मकान  आवंटित  किए  जाएगे  कितने  मकान  उपलब्ध

 कराए  जाए यें  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  होंगें  ;

 खल  विभाग  निर्वाण  ate  mara  मंत्रालय  सें  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्री

 मल्लिका जु  बायटिक  योजना  1983-84  में  पलिस  आवास  सहित  आबो

 राज्यवार  बरीयः  विवरण  एक  में  दिया  गया  है

 तथा  आवास  राज्य  का  बीपीओ है  और  विभिन्‍न  सामाजिक  आवास  योजना

 का  वास्तविक  कार्यान्वयन  से  सम्बन्धित  आंकड़े  तुरन्त  उपलब्ध  नहों  है  ।

 विवरण

 19२3-84  के  fi
 लिए

 श्रीवास  का  अनुमोदित  परिव्यय  का  विवरण

 क्रम  सर  राज्य  का  नाम  ग  aan  ad  परिव्यय  रुपयों

 आन्ड्  प्रदेश  6886

 असम  770

 विहार  885
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 rt आ  क

 गुजरात  2080

 हरियाणा  618

 हिमाचल  प्रदेश  290

 जम्मू  और  कश्मीर  365

 कर्नाटक  2327

 केरल  1100

 10  मध्य  प्रदेश  113]

 11  रहा  राष्ट्र  28  46

 216 12  मणिपुर

 13  मेघालय  225

 14  निकाले
 क

 335

 15  उड़ी सा  360

 16  पंजाब  1149

 17  656

 सिक्किम  55 18

 3032 19  तमिलनाडू

 156 20  त्रिपुरा

 21  उत्तर  प्रदेश  2126

 22  पश्चिम  बंगाल  1023

 =O cece  पिन

 राज्य  28810

 नक  et ee

 क्रम  do  संघ  राज्य  क्षेत्र  कुल  अनुमोदित  परिव्यय  1983-84

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  33.33

 अरुणाचल  प्रदेश  250

 मण्डी गढ़  337

 17.74 दादर  तथा  नागर  हवेली
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 eee

 दिल्ली
 1787

 दमन  और  द्वीप  260

 लक्षद्वीप  20

 द  मिजोरम  154

 पाण्डिचरी  178

 योग  संघ  राज्य  क्षेत्र  3047-07

 योग  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  31857.07

 ग्रामीण  at  को  निर्माण  सहायता  देने  के  लिए  राज्यों  को

 केन्द्रीय  सहा  यता

 334.  श्री  जी०  Uo  बनानेवाला :  क्या  निर्माण  और  श्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की

 HIT  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  को  ग्रामीण  श्रमिकों  के  लिए  निर्माण

 यता  सम्बन्धी  उनकी  योजना थों  के  लिए  कोई  सहायता  प्रदान  करती

 यदि  तो  विभिन्  राज्यों  को  यह  केन्द्रीय  सहायता  किस  दर  पर  दी
 जाती  है

 तथा  इन  राज्यों  द्वारा  प्रति  मकान  कितनी  सहायता  र  शि  मुहैया  की  जाती

 (7)  क्या  योजना  आयोग  ने  ऐसी  योजना हों  की  समीक्षा  में  यह  विचार  व्यक्त  किया

 है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वालो  सहायता  की  दर  में  वृद्धि  करना  न्यायोचित

 क्या  सरकार  इस  महत्वपूर्ण  योजना  के  लिए  अधिक  धनराशि  का

 प्रावधान  करने  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  राज्य  सहायता  की  दर  बढ़ाने  पर  विचार

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  न्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खल  विभाग  में  निर्माण  कौर  ara  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री

 (ait  :  आवास  राज्य  वो  विषय  होने  के  कारण  सभी  सामाजिक  आवास

 योजनाओं  का  कार्यान्वयन
 राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  किया  जा  रहा  ग्रामीण  afar

 फा  ZToTITIT  नचाया  काता ~
 श्रमिकों  के  लिए  बकवास  स्थल  व  ्  निर्माण  सहायता  योज  ्य  र द  ंघित  काक्रयंम  का  पक
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 भाग  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  समेकित  अनुदान  देती  है  जो  इस  तरह  की  किसी  योजना

 विशेष  से  सम्बद्ध  नहीं  होती

 केन्द्रीय  सरकार  ने  निर्माण  सहायता  के  रूप  में  प्रति  परिवार  के  लिए  500/-  की

 सहायता  का  मानदण्ड  निश्चित  किया  है  |

 से  (s)  यह  मामला  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन  है  ।

 द्वारा  मकान  दुबारा  गिरवी  रखने  की  अनुमति

 दिया  जाना

 335.  श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  क्या  निर्माण  AIT  श्रावास  मन्त्री  यह  बताने  at  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अपने  पहले  ऋण  की  प्राप्ति  के  गिरवी  रखी  गई  सम्पत्ति  की

 दुबारा  गिरती  स्वी  कार  करता

 यदि  नहीं  तो  क्या  को  पता है
 कि  जीवन  बीमा  निगम  दुबारा  गिरवी

 स्वीकार  कर  लेता  है  awd  fe  सम्पत्ति  की  कीमत  ऋण  की  राशि  से  अधिक  हो  ;

 =
 |  al  wd

 तेजी  लाने क्या  आवास  गतिविधियों  के  लिए  भी  दूसरी  गिरवी

 प्रणाली  को  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण है
 ?

 खेल  विभाग  निर्माण  शौर  mara  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री

 (sit  :  से  हुडको  के  घन  देने  के  मापदण्ड  के  अनुसार  ऋण  के  लिए  रेहन

 पर  रखी  सम्पत्तियों  की  लागत  क्सी  भी  स्थिति में  बकाया  ऋण  के  133%  प्रतिशत  से  कम  नहीं

 होनी  चाहिए  ।  जहां  तक  हुडको  का  सम्बन्ध  जहां  कहीं  भी  रेहन  पर  रखी  गई  सम्पत्तियों  की

 लागत  एक  ऋण  के  समायोजन  के  लिए  पर्याप्त  इसके  लिए  पहले  ही  रेहन  पर  रखी  सम्पत्तियों

 के  लिए  हुडको  द्वितीय  या  अनुवर्ती  रेहन  स्वीकार  करता  है

 मत्स्य  पालन  झ्र  वानिकी  के  लिए  fasafaaraa

 336.  श्री  अमर  सिह  राठवा  :

 श्री  चिन्तामणि  जना  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  देश  में  मत्स्य  पालन  और  वानिकी  के  लिए  संपूर्ण  केन्द्रीय

 विद्यालय  स्थापित  करने  पर  विचार
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 यदि  तो  इस  प्रकार  का  विश्वविद्यालय  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की

 बना  है  और  यह  किस  राज्य  में  स्थापित  किया  और

 इस  समय  लोगों  को  मत्स्य  पालन  और  वानिकी  की  शिक्षा  देने
 के  लिए  ब्या

 प्रणाली  है  ?.

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  योग  :  जी  महीं  श्रीमान  ।  फिर

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद
 ने  परिषद  के  वर्तमान  मात्स्यिकी  संस्थानों  के

 गिर्द  एक  डीम्ड  विश्वविद्यालयਂ  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया  है  जिसके  लिए  मछली

 फार्म  तथा  विशेष  रुप  से  बुनियादी  तौर  मौलिक  विषयों  में  स्नातकोत्तर  तथा  डाक्टरेट  की

 उपाधि  से  सम्बन्धित  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  साथ  अतिरिक्त  स्टाफ  एवं  आवश्यक  भव स्थापन

 सुविधाए  प्रदान  करके  संस्थानों  को  समुचित  रूप  से  सुदृढ़  किया  जाएगा  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  प्रणाली  के  अंतगंत  तथा  कृषि  मन्त्रालय  के  अंतर्गत  भी

 एक  वानिकी  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  हेतु  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  देहरादून  में  स्थित

 बन  अनुसंधान  संस्थान  तथा  महाविद्यालय  को  एक  विश्वविद्यालय  या  डीम्ड  विश्वविद्य।/लयं

 बनाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  |

 पहले  पैरा  के  अंतर्गत  समान  सूचना  को  ध्याम
 में

 रखते  हुए  केन्द्रीय

 माहिस्यकी  विश्वविद्यालय  को  स्थापित  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  चंकी  अभी  तक  कोई

 निर्णय  नहीं  लिया  गया  इसलिए  इसकी  तिथि  बताना  संभव  नहीं  होगा  कि  कब  से  वन

 अनुसंधान  संस्थान  तथा  महाविद्यालय  को  विश्वविद्यालय  या  एक  डीम्ड
 विश्वविद्यालय

 का  दर्जा

 दिया  जाएगा
 |

 मात्स्यिकी  शिक्षा  की  वर्तमान  पद्धति  के  अंतरंग  राज्य सरकार  मात्स्विकी  विभागों

 में  व्यक्तियों  को  तैनात  करने  कीं  आवश्यकता  को  देखते  हुए  तकनीकी  कार्मिकों  के  प्र  शिक्षण

 लिए  विभिन्‍न  प्रकार  के  छोटे  स्तर  के  कार्यक्रमों  को  चला  रही  है  ।  इसके  अतिरिक्त  कुछ  राज्य

 मात्स्यिकी  तकनीकी  उच्च  विद्यालय  में  aifecaay  को  एक  विशेष  विषय  के  रूप  में  चला  रहे

 कृषि  मंत्रालय  के  अंतरंग  केन्द्रीय  समुद्री  माह्स्यिकी  और  अभियांत्रिकी  प्रशिक्षण

 संस्थान  तकनीकी  कर्मचारियों  के  लिए  विभिन्न  पाठच्यक्रमों  का
 संचालन

 कर  रहा  है  ।  कृषि

 विश्वविद्यालयों  के  अधीन  पांच  मात्स्यिकी  महाविद्यालय  हैं  जिनमें  लगभग  150  अंडर  ग्रेजुएट

 तथा  20  स्नातकोत्तर  विद्यार्थी  प्रशिक्षण  प्राप्त  करते  हैं  ।  मात्स्यिकी  शिक्षा

 बम्बई  साहिस्विद्दी  मात्स्यिकी  विस्तार  और  क्रियात्मक  मार्स्यिकी  के  अतिरिक्त

 सेवारत  कर्मचारियों के  लिए  द्विवर्षीय  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  भी  चल  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  समुद्री  मात्स्थिकी  अनुसंधान  संस्थान  मैरिकल्वर  में  उच्च  अध्ययन  के  लिए  मास्टर  और

 उपाधियों  के  लिए  मै रि कल्चर  में  स्नातकोत्तर  कार्यक्रम  चलाता  रहा  है  ।  भा  Fe
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 Holo क ेyo  अधीन  सभी  चार  मात्स्यिकी  संस्थान  भी  समय-समय  पर  विशेष  विषयों  में  अल्प

 अवधि  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  का  संचालन  करते  हैं  ।

 कृषि  मंत्रालय  के  अंतर्गत  लोगों  को  वानिकी  में  शिक्षा  प्रदान  करने  की  कोई  व्यवस्था

 ठीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  अधीन  संचालित  प्रशिक्षण  संस्थानों

 द्वारा  अलग-अलग  स्तरों  का  वन-अधिकारियों  को  सेवाकाल  के  दौरान  प्रशिक्षण  fz  जाता  है  ।

 कृषि  विश्वविद्यालय  प्रणाली  के  अंतर्गत  50  विद्यार्थियों  की  प्रवेश  क्षमता  वाला  राँची  में  केवल

 एक  वानिकी  महाविद्यालय
 है  इस  विषय  में  स्नातकोत्तर  शिक्षा  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  कृषि

 विश्वविद्यालय  में  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 वानिकी  योजना

 337.  शो  भ्रमर  fag  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे.कि  :

 प्रत्येक  राज्य  के  लिए  विशेषकर  गुजरात  के  भारत  सरकार  की  बारीकी

 योजना  क्या  है

 @)
 क्या  सरकार  ने

 देश  में में  ईधन  के  लिए

 लकड़ी  की  माँग

 को  पूरा  करने  के  लिए

 भारत  में  सामाजिक  वानिकी  की  कोई  शुरू  योजना  की  है हा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 कुकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  केन्द्र  द्वारा  wars

 दो  वानिकी  प्लान  योजनाएं  क्रियान्वित  की  at  रही  शव धात

 1)  हिमाचल  जम्मू  व  कश्मीर  सिक्किम

 पश्चिम  बंगाल  के  राज्यों  तथा  अरुणाचल  प्रदेश  और  मिजोरम  के  संघ  ।

 राज्य  क्षत्रों  के  हिमालय  सोशल  में  मदद  जल  तथा  वृक्ष  संरक्षण
 |

 (2)  गुजरात  सहित  सभी  राज्यों  और  अरुणाचल  गोवा  दमन  तथा  दीव

 ्  oro
 और  मिजोरम  कं  संघ  ।  राज्य  क्षेत्रों  a  सामाजिक  जिस  ग्रास पण  की  जलावन  की

 लकड़ी  का  रोपण  भी  शामिल  है  ।

 att

 ग्रामीण  जलावन  की  लकड़ी  का  रोपण  सहित  सामजिक  घानिको  की  कद्र  द्वारा

 प्रायोजित  योजना  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 नार

 विवरण

 ग्रामीण  जलावन  को  लकड़ी  के  रोपण  सहित  सामाजिक  वानिको  के

 तहत  1980-81  से  1982-83  तक  की  गई  नीतू कत

 धन-राशि  तथा  वास्तविक  उपलब्धियां

 ew

 लगाए  गए  वितरित  पौध राउय/संध  राज्य  नीतू  क्त  धनराशि

 क्षेत्र  रुपये )
 जलावन  की

 में  )
 ora}  के ADSI

 a
 बागान

 ह

 2  4

 hemਂ  णा  be

 मभान्घ्र  प्रदेश  147.24  98  59  301.27

 असम  44-83  4174  102-63

 बिहार  127.19  7335  106.00

 गुजरात  87-47  4391  314.00

 हरियाणा  98.46  6669  113.00

 हिमाचल  प्रदेश  47-02  5698  44.00

 जम्मू व  कश्मीर  "14.22

 कर्नाटक  127.38  6472  377-67

 गोयल  74.23  2451  127.97

 10  समय  प्रदेश  334.93  13968  497.17

 11  महाराष्ट्र  50.21  1020  44.10

 12  मणीपुर  10-15  520  9.00

 13  मेघालय  24.95  1260  13.39

 14  नागालैंड  36.61  2419.  27.25

 15  उड़ीसा  94.50  10250  97-10

 16  पंजाब  74.92  5000  150.34

 17  राजस्थान  155.10  7900  120-50
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 1  2

 18  सिक्किम  7-18  210  5-36

 19  तमिलनाडु  91-15  13785  47-69

 20  त्रिपुरा  7.18  1080  3-70

 उत्तर  प्रदेश  86-82  4925 - 21

 22  पश्चिम  बंगाल  43.21  2435  100.00

 23  अरुणाचल  प्रदेश  18-05  705  1-37

 24  दिल्ली  —

 25  दमन  तथा  दीव

 26  मिजोरम  83-44  6100  6.20

 योग  ?  1886.44  18626  2579-62

 खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  उर्वरकों  का  प्रयोग

 338.  श्री  दिगम्बर  सिह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  समूचे  देश  में  उकेरा  के  प्रयोग  में
 वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इस  बारे
 में

 वर्ष  1962  तथा  1982  का  राज्यवार  ब्यौरा

 क्या

 क्या  उन  विभिन्‍न  फसलों  जहां  इन  उवेरक  का  प्रयोग  किया  गया

 दन  ओर  उत्पादनकर्ता  में  अनुवर्ती  वृद्धि  के  बारे  में  कोई  विश्लेषण  किया  गया

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  विश्लेषण  की  मुख्य  बातें  कया  और

 क्या  सरकार  प्राकृतिक  गेस  के  व्यापक  वितरण  तथा  उसके  पुरे  उपयोग  द्वारा

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाएगी  कि  पशुओं  के  गोबर  पत्तियों  सहित  प्राकृतिक

 सामग्री के  जलाए  जाने  को  हतोत्साहित  किया  जाए  भर  इसका  उपयोग न  किया

 जाए  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  तथा  देश  में  हाल  के
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 वर्षों  में  उचक्कों  की  खपत  में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही  है  ।  1962-63  तथा  1932-83  के  दौरान

 उर्वरकों  की  राज्यवार  खपत  को  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 तथा  किए  गए  प्रयोगात्मक  अध्ययनों  से  आमतौर  पर  पैदावार  और  उर्वरकों

 की  खपत  के  बीच  गहरा  सम्बन्ध  होने  का  पता  चला  किन्तु  अन्य  अवयवों  जैसे  मौसमी

 कीट  नियन्त्रण  का  प्रभाव  भी  काफी  महत्वपूर्ण  है  ।

 (F)  सरकार  खाद  के  स्थानीय  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  जिसमें

 पशुओं  का  गोबर  तथा  पत्तियां  भी  शामिल  का  उपयोग  किए  जाने  की  आवश्यकता  के  प्रति

 जागरूक है
 ।  यंत्री कृत  कम्पोस्ट  संयंत्रों  की

 पल-जल/कूड़
 उपयोग  योजना

 तथा  ग्रामीण  Hrafaa  खाद  के  लिए  इस  संबंध  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय

 क्षे  त्र  की  योजना  शुरू  की  गई  थी  ।  अब  यह  योजना  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्रियान्वित  की

 जाਂ  रही है  ।  बायो-गस  संयंत्रों  की  स्थापना  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  से  एक  साथ  गोबर

 गेस  के  माध्यम  से  ऊर्जा  और  कीचड़  आदि  के  माध्यम  से  जैव  खाद  मिलती  इस  प्रकार  यह

 योजना  पशुओं  के  गोबर  को  जलाने  को  भी  हतोत्साहित  करती  है  ।

 विवरण

 खपत
 a  टन Ce

 सीट
 een

 Roo  राज्य  का  नास  1962-63
 dec

 )

 2

 ary  प्रदेश  1.02  7-26

 0.23  1.08

 9.33  4.01

 4.  तमिलनाडु  0.62  4.65

 गुजरात  0.24  3.86

 मध्य  प्रदेश  0.18  2.43

 महाराष्ट्र  0.42  5.06

 डि  राजस्थान  0.05  116

 हरियाणा  2.63

 10  0.28  8-86

 11.  उत्तर  प्रदेश  6-43.
 14.27

 12  हिमाचल  प्रदेश  0-01  0.18
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 13  0.01  0-32 जम्मू  व  कश्मीर

 14  असम  0-01  0.13

 15  बिहार  0.20  2.04

 16  उड़ीसा  0.04  86

 17  पश्चिम  बंगाल  0.19  2-82

 अन्य  0.26  2:45 18

 यो  4.52  62-85
 ee)

 भार रत reve q  बाय  निगम  में  सा दया नन  का  अत्यधिक  घाटा

 339.  श्री  टी०  एस०  नेगी  :  कया  खाद्य  कौर  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  अन्य  केन्द्रीय/राज्य  सरकारी

 एजेंसियों  द्वारा  खाद्यान्न  की  वसूली  व  विवरण  से  उसकी  भण्डारण  और  अन्य  कारणों

 से  भारी  घाटा  हुआ  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या

 बया  कुछ  संसद  सदस्य  इस  विषय  पर  लिखते  रहे  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  और  घाटे  के  प्रतिशत  को  कम  करने  के  लिए  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये

 गये  हैं  और  यदि  तो  उसके  प्ररिणाम  क्या  निकले  और

 क्या  सरकार  इस  मामले  पर  हर  दृष्टि  से  विचार  करने  और  भण्डारण  भारी  के

 विकेन्द्रीकरण  सहित  खाद्यान्न  के  वैज्ञानिक  ढंग  से  भण्डारण  करने  पर  ठोस  और  व्यावहारिक

 सिफारिश  करने  के  लिये  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  स्वतंत्र  दल  नियुक्त  करेगी  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  शरीर  नागरिक  श्रुति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०

 एस०  :  भारतीय  खाद्य  निगम  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भण्डारण  में

 और  मार्गेस्थ  में  हुए  नुकसान  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  :

 ay  मार्गेज  और  भण्डारण  में  हुई  खरीद  और  बिक्री  की

 कुल  कमियां  कुल  मात्रा  के  संद  भ

 में  प्रतिशतता लाख  मीटरी  दन

 1980-8  1  6-43

 1981-82
 6-51  2.28%

 1982-8  3  7.40  2.37%
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 भारतीय  खाद्य  निगम  को  antes  और  भण्डारण  में  इस  समय  जितनी  मात्रा  में  हानि  हो

 रही  है  उससे  सरकार  चिंतित है  हालांकि  निगम  द्वारा  जो  परिचालन  कार्य  किया  जाता  है  उसके

 स्वरूप  और  भारी  मात्रा  को  देखते  हुए  मार्ग  और  भण्डारण  में  कुछ  मात्रा  में  हानि  होना

 स्वाभाविक  होता  है  ।  भण्डारण  में  नमी  के  कारण  तथा  संचालन  आदि  के  दौरान  हैंडलिंग

 नौकान्तरण  के  स्वरूप  के  कारण  भी  नुकसान  होता  है  ।

 कुछ  संसद  सदस्यों  ने  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  के  साथ  किए  गए  पत्राचार

 में  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  उठायी  जा  रही  मार्ग  और  भण्डारण  हानियों  के  बारे  में  अपनी

 चिता  अभिव्यक्त  की  थी  ।  उन्हें  सूचित  किया  गया  था  कि  निगम  को  toad  दिया  गया  है  कि

 वे  कई  एक  अतिरिक्त  पग  उठाए  जिससे  ऐसी  हानियां  कम  से  कम  हों  ।  लदान  और  उतरान

 स्थानों  पर  उपयुक्त  तौल  की  व्यवस्था  खुले  भण्डारण  को  कम  डिपुओं  पर  सुरक्षा

 प्रबन्धों  को  कड़ा  करने  और  भण्डारण  तथा  हैंडलिंग  प्रोद्योगिकी  में  सुधार  विशेष  स्क्वायड ों

 द्वारा  प्रत्यक्ष  जांच  निर्गम  और  इतिशेष  स्टाक  के  यारे  में  सुचना  प्रणाली  में

 सुधार  करने  आदि  जैसे  विभिन्‍न  उपाय  पहले  ही  किये  जा  चुके  हैं  !

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 कृषि  फसलों  के  उत्पादन  में  गिरावट

 340.  श्री  श्राशा फाक  हुसैन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिनांक  26.1.94  के  फाइनेशियल  एक्सप्रेस  के  अनुसार  केरल

 में  भूमि  सुधारों  के  कारण  उत्पादकता  में  गिरावट  आ  रही

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रमुख  फसलों  में  भारी  गिरावट  आ  गई

 (7)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  वास्तविक  और  प्रभावी  सहकारी  पद्धति  के  आधार  पर  कृषि  प्रारम्भ

 करेगी  ॥

 कृषि  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 योगेन्द्र  मकवाना  )
 :  भूमि  सुधार  के  कारण

 उत्पादकता  में  वृद्धि  अथवा  गिरावट  की  किसी  विशिष्ट  मात्रा  के  आंकड़े  नहीं हैं  ।

 हाल  के  वर्षों  में  केरल  में  नारियल  तथा  टे पिको का  के  क्षत्र  तथा  उत्पादन

 में  गिरावट  देखी  गई  है  परन्तु  काली  मिरच  के  उत्पादन  में  आमतौर  पर  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  देखी

 गई  है

 सम्बन्धित  आंकड़े  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 इस  समय  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  उत्पादकता  बढ़ाने  लिए  कमि

 की  उन्नत  प्रणाली  को  अपनाने  हेतु  सदस्यों  को  ऋण  तथा  अन्य  कृषि  आदानों  की  सप्लाई  करने

 में  प्राथमिक  स्तर  की  कृषि  ऋण  समितियों  को  समय  बन  जाय े|

 164



 ४  1905
 लिखित

 उत्तर

 ~  |
 ip  he/

 eeeਂ

 बन
 हन

 ‘gs

 ्
 an

 2
 फ

 ह्  ट  t  en &  oS

 Ge bv  Sine
 a

 ae)

 ८
 ६  क  क  ©

 wy  प
 क  en

 ae |  ने  eo
 &  cr

 dz  ट

 |:  ज  हਂ  पी
 कत्अ

 bo  2

 Pi  ir

 a

 oe  q

 ip

 Dr
 a
 |
 Ls)

 145



 लिखित  उत्तर  2  1984

 भारत ोन  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  को  बढ़ी  TE  दरों  पर

 समगयोपरि भत्ता देने में दरो करना भत्ता  देने  में  दरो  करना

 341.  श्री  भो खा भाई  :  नया  खाद्य  ate  नागरिक पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  ag  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रबन्धक  अपने  कार्यालयों  में  काय

 करने  वाले  कर्मचारियों  को  दुकान  भार  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठान  अधिनियम  के  अनुसार  समझो  परि

 भत्ते  का  भूगतान  करने  के  निर्णय  में  देरी  कर  रहे  हैं
 जबकि

 उनके  मंत्रालय  ने  भी  उन्हें  यह  सलाह

 दे  दी  है  कि  वे  अपने  निदेशक  मंडन  के  माध्यम  से  ऐसा  faa  कर  लें  और  उसे  लागू

 और

 यदि  तों  इस  निर्णय  में  देरी  के  क्या  कारण हैं  तथा  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा

 कितनी  समयावधि  में  इस  भाशय  के  आदेश  जारी  कर  दिए  जाएगे  ?

 इलेक्ट्रॉनिक  विभाग  में  तथा  शौर  नागरिक  युति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  TAO

 संजीवी  :  और  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  गोदामों  और  डिपों

 में  तैनात  अपने  कर्मचारियों  को  दुकान  तथा  प्रतिष्ठान  अधिनियम  के  अनुसार  समयो  परि  भत्ते  वो

 अदायगी  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।  जो  कर्मचारी  कार्यालयों  में  काम  कर  रहे  हैं  उन्हें  दुकान

 और  श्रतिष्ठान  अधिनियम  के  अनुसार  सम्रयोपरि  भत्ता  दिया  जाना  चाहिये  अथवा  इस

 प्रश्न  पर  निगम  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  और  यथा  समय  में  इन  पर  facia  लिया

 जाएगा  |

 भारतीय  निगम  के  कर्मचारियों  को  बढ़ा  gat  श्रीवास  भत्तों

 342.  शो
 भीखा  भाई

 :  कया  खाद
 कौर  नागरिक पूति

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं

 क्या  यह  सच  है  कि  बंगलौर  और  अहमदाबाद  को  LAR,  1982  से  प्रः

 श्रेणी  के  शहर  घोषित  किए  जाने  के  भारतीय  खाद्य  निगम  के
 प्र  बन्धनों  ने  अभी  तक

 इन  शहरों  में  अपने  कर्मचारियों  को  श्रेणी  के  शहरों  में  देय  आवास  दत्त  के  बराबर

 आवास  भत्ता  देना  मंजूर  नहीं  किया  जबकि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  निदेशक  मंडल  ने

 1983  में  यह  निर्णय  किया  था  कि  इन  शहरों  में  मूल  वेतन  पर  25  प्रतिशत  की  दर

 से  आवास  भत्ता  दिया  जाये  भर  इसके  अतिरिकत  320  बिन्दु  तक  मंहगाई  भत्ता  दिया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  विषय  पर  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रबन्धकों  ने

 मंत्रालय  से  कुछ  सलाह  मांगी  है  और  उसका  जवाब  आज  तक  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  जिससे  निर्णय

 में  देरी  हो  रही  और
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 यदि  at,  तो  उक्त  निर्णय  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं  तथा  कितने  समय  में  भारती  य

 खाद्य  निकम  को  rota
 की  सुचना  दे  दी  जायेगी  ओर  क्या  यह  fata  इन  शहरों को  उच्च  श्र  णी

 का  दर्जा  दिये  जाने  की  तारीख
 अर्थात्‌  1  1982  से  ही  लायू  माना  जायेगा  ?

 खाद्य  घौर  नागरिक  युति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत का
 :

 से
 बंगलौर  और  जिनका  श्रेणी  ग्रीश  के  रूप

 में  श्रेणीकरण  किया  गया

 में  तैनात  कर्मचारियों  को  वेतन  जमा  मंहगाई  भत्ते  मुल्य  सूचकांक  के  320  प्वाइंट

 का  25  प्रतिशत  के  हिसाब  से  मकान  किराया  भत्ता  देने  विषयक  एक  प्रस्ताव  निगम  से  प्राप्त

 हुआ  था
 ।  इस  मामले

 को  की  गई  थीं  और  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  इन  शहरों  में
 तैनात  कर्मचारियों  को  1-8.1982  से  मूल  वेतन  के  25  प्रतिशत  की  दर  पर  मकान  किराया

 भत्ता  अदा  किया  जाए  ॥

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  को  डी०  तै०  उठ  मकानों का  आवंटन

 343.
 थो  भोला भाई  :  क्या  ave  site  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 दिल्‍ली  में  काम  करने  वाले  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  ने  निगम  के

 माध्यम  से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  मकानों  के  लिए  आवेदन  किया  था  और  डी०  डी०  Wo

 ने  52  मध्य  आय  बर्ग/निम्न  आय  लगे  के  मकान  इन  कमंचारियों  के  लिये  आबंटित  किये

 (@)  क्या  बाद  में  भारतीय  खाद्य  नीय म  के  प्रबन्धक  इन  को  कर्मचारियों  को

 आबंटित  करने  के  बजाय  स्वयं  ही  उनका  कब्जा  लेना  चाहते  थे  और  जिसकी  अनुमति  डी०  डी०

 ए०  ने  नहीं  दी

 क्या  भारतीय  ara  निगम  ने  13  198%  को  डी०  ढी०  To  से  पुनः  यह

 अनुरोध  किया  है  कि  चह  स्थानांतरण  पर  feet  आने  वाले  अधिकारियों
 के  लिए  उन  मकानों

 का  कब्जा  निगम  को  दिया  जाए  अथवा  नियम  हारा  इन  मकानों  के  आरक्षण  के  लिए  जमा  की

 गई  धनराशि  वापिस  कर  और

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारों  कर्मचारियों  को  मकानों  का  आबंटन  न  करने  के  कया

 कारण  हैं  और  उसके  द्वारा  डी०  डी०  To  में  जमा  की  गई  धनराशि  को  वापिस  लेने  की  कोशिश

 कयों  की  जा  रही  है
 ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  घौर  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (st0  एस०

 एस०  संजीवी  (₹)  भारतीय  खद्य  fata  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  प्लेटों  की

 उपलब्धता  के  बारे  में  पुष्टि  होने  पर  निम्नलिखित  के  बारे  में  क्मेचारियों  की  इच्छा  जाना  के

 लिए  एक  परिपत्र  जारी  किया  था  :

 (1)  फ्लैटों  की  सीधी  ख  दीद
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 .(2)  दिल्‍ली  में  तैनात  कमंचारियों  के  लिए  किराये  के  आधार  पर  प्लेटों  का  आबंटन

 कई  कर्मचारियों  से  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होने  पर  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  facet

 विकास  प्राधिकरण  को  समय-समय  पर  प्राप्त  उनके  आवेदन  पत्र  भेज  दिए  थे  ।

 इसके  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  केवल ५7  फ्लैट  आबंटित  किए  थे

 और  निगम  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  32  लाख  रुपये
 की

 राशि  का  भुगतान

 किया  था  |
 o

 ag  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  अपने  दिल्‍ली  में  तैनात  कर्मचारियों  के  लिए

 स्टाफ  कर्वाटरों  के  रूप  में  प्रयोग  करने  के  लिए  फ्लैट  लेना  चाहता  था  ।  भारतीय  खाद्य  निगम

 का  हमेशा  यहीं  अनुरोध  रहा  था  लेकिन  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इसे  स्वीकार  नहीं

 किया  है  ।

 और  भारतीय  खाद्य  निगम  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  सीधे  कर्मचारियों

 को  उलट  aatea  करने  की  बजाय  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पक्ष  में  मकानों  को  आबंटित  करने

 के  लिए  लिखता  रहा  है  ताकि  निगम  इन  फ्लैटों  का  समय-समय  पर  दिल्‍ली  में  स्थानान्तरण  पर

 भाये  अपने  कर्मचारियों  को  आवास  देने  के  लिए  स्टाफ  क्वाटर  के  रूप  में  प्रयोग  कर  सके  |

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  क्षमाद्भाशि  लौटाने  के  लिए  कहने  काग  फिलहाल  प्रश्न  ही  नहीं

 उठता

 श्रावक  वस्तुयें  के  मूल्य

 344.  श्री  के०  इेजवलकर :
 क्या  खाद्य  कौर  नागरिक  पूति  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 1977  के  अन्तिम  सप्ताह  फरवरी  1979  के  अन्तिम  जनवरी  1980

 के  दूसरे  सप्ताह  और  1983  के  अन्तिम  सप्ताह  के  दौरान  लेवी  की  चीनी  के
 मलय

 और  खुली  विप्रो  की  चीनी  के  खुदरा  मूल्य  क्या-क्या

 इसी  अवधि  के  दौरान  नमक  और  खाद्य  सरसों  के  तेल  और

 अन्य  खाद्य  तेलों  के  खुदरा  मूल्य  क्या-क्या  थे  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग
 में

 तथा  खाद्य  site  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  सें  उप  मन्त्री

 एस०  संजीवी  :  सम्बद्ध
 सूचना  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 Wola पैदा  कि ७  णा  में  दी  गई  ह
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 निम्नांकित
 सप्ताहों  में  चीनी  के  लेवी  मलय  कौर  खुदरा  मूल्य

 ि  निधि =

 1977  1979  1980  1983

 का  अन्तिम  का  अन्तिम  का  अन्तिम  का  अन्तिम

 सप्ताह  सप्ताह  सप्ताह  सप्ताह

 1.  लेवी  चीनी  का  2.15  2-30  2-85  3.75

 मूल्य  प्रति

 11.  खुलीं  बीवी  की

 चीनी  का  '  कि व  ॥ 1०1  दि  गे  ब

 मूल्य  प्रति

 किलोग्राम

 दिल्ली  4.20  2-50  4.55  3-25

 कलकत्ता  4.20  से  2.50  4-50  5-40

 4-40  तक

 बम्बई  4.15  से  2.40 से  4.50  से  5-40  से

 4.20  तक  2.45  तक  4.60  TH  5.50  तक

 मद्रास  4.00  2.25  4.20  5.00

 खुदरा  मूल्य  प्रति  किलोग्राम )

 1977  1989  1980  1983

 का  अन्तिम  का  अन्तिम  का  अन्तिम  का  अन्तिम

 सप्ताह  सप्ताह  सप्ताह  सप्ताह
 —

 2  3  4

 1.  याज  दिल्ली  1-00  1-20  4.00  2-00

 बम्बई  1-00  2-50  2:50

 कलकत्ता  1-00  1-40  3-00  3-00

 मद्रास  1-20  1-90  300  4.00

 2.  नमक  दिल्ली  0.35  0.50  0.50

 बम्बई  0-20  0-30  0.30  0.35
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 2  3  4  5  6

 कलकत्ता  Joo  0.50  Soo  उठा

 मद्रास  0-30  0.35 0.20  0-30

 चना  दिल्ली  1-80  2.30  2-50  4.20

 बम्बई  उन  3.20  3-00  4-00

 कलक  ता  2-10  3-00  3-10  4.60

 मद्रास  1-90  2-80  3-20  5-00

 अरहर  दिल्ली  3-60  4.20  4.50  7-75

 बम्बई  Jodo  4.40  5-00  7-80

 PAPA  5-40  5-00  7-80 3-00

 मद्रास  3-4 5  4.60  5-20  8-80

 मग  दिल्ली  4.60  4.80  6-00 3.00

 वाकई  Joo  5-00  5-00  6.00

 कलकत्ता  3.00  5.20  5.00  6-40

 मद्रास  2-80  4.50  5-00  5-40

 उड़द  दिल्ली  4-0  4.60  4.60  6-75

 बम्बई  4.80  5-00  7-00

 कलकत्ता  3-20  4.40  4.00  6-50

 मद्रास  3.70  1-00  4.00  6.70

 मूंगफली  दिल्ली  10-00.  8.50  11-50  19.00

 उन  10:00  16-50 का  तेल  बम्बई  1-30

 कलकत्ता  9-00  10-00  16.00  23-00

 मद्रास  9:30 :  7-20  9.50  16.00

 सरसों  10-00  9.00  11.40  21-00

 12-00  24-00
 का  तेल  13.00
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 1  2  3  4  5  6

 कलकत्ता  9.75  10-00  12-20  24.00

 13.00  13.50  14.00  26.09

 9.  जंगली  दिल्ली  10.50  10.00  12-00  20-00

 का  तेल  बम्बई  उठा  11-00  13-00  19.00

 कलकत्ता  10-00  9.00  15-00  17.50

 मद्रास  10-80  ्  0  |  0  16-00

 10  नारियल  दिल्ली  6-50  15.00  16-50  32-00

 का  तेल  बम्बई  धन  13-00  15-50  34-00

 कलकता  15-00  18.00  20-00  37.00

 मद्रास  12-00  14.00 eR  VV  17-00  34.90
 a  ,

 टिप्पणी  :  SoHo  :  उपलब्ध  नहीं  ।

 दिल्ली  की  बस्तियों  में  पुनर्वास  श्रीवास-पट्ट

 345.  श्री  राम  प्रसाद  अहिरवार  ;  क्या  निर्माण  शर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  दिल्‍ली  की  प्रत्येक  बस्ती  में  0  से  200  वर्ग  200  से  400  वर्ग  400  से  600

 चग  600  से  800  वर्ग  800  से  1000  वर्ग  गज  और  1000  बग  गज  और  इससे  ऊपर

 की  पुनर्वास  आवास-पट्टों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 खेल  विभाग  &  निर्माण  कौर  श्रीवास  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग में  उप  मन्त्री

 मल्लिका  :  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 क्रम  सं०  रिहायशी  कालोनी  प्लाटों
 का  आकार

 को  नाम  200  बने  200 से  400  से  600  से  800  से  1000  से

 गज  तक  400  वग  600  वग  800  वर्ग  1000  अधिक

 गज  तक  गज  तक  गज  तक  वीं  गज  वर्ग  गज

 तक  तक

 2  3  4  7

 1.  अली  गंज  1046
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 1  2  3  4  6  7  8

 अन्धा  मुगल  714

 भारत  नगर  375

 वी०  एस०  To  930

 डिफेंस  कालोनी  123  1  505  56  23

 एडवर्ड  लेन  115

 गोल्फ  लिक  34

 138 गुड़  की  मण्डी

 गुलाबी  बाग  124

 10  हाथी  खान  65

 11  हडसन  लेन  1190

 12  इन्द्रा  नगर  292

 13  जंगपुरा  1660  310  12

 14  3425 झील  क़ुरैजा

 15  कालकाजी  24.3  1019  18  30  19

 16  लाजपत  ATT  |  से  IV  6278  493  35

 17  लाजपत  नगर  विनोंवापुरी  206

 18  मालवीय  नगर  1962  218

 20 19  मल्का गंज  991

 20  मोती  नगर  2607  168

 21  हकीकत  नगर  369
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 i  z  3  4  5  7  8

 22  सरेला  193

 23  निकलसन  रोड  ्  ह

 24  निजामुद्दीन  116  440  2.0  17  16

 195 25  न्यु  कुतुब  रोड

 26  न्यू  राजिन्द्र  नगर  1252  314

 27  ओल्ड  राजिन्द्र  नगर

 पूसा  रोड  2488  i7  24  iG

 28  और र  लाइन  1546

 29  ओल्ड  रोहतक  रोड  282

 30  पटेल  नगर  ईस्ट  76  959

 31  पटेल  नगर  वेस्ट  3574  341  32

 26 32  पटेल  नगर  सा  90  139

 33  रमेश  नगर  3124  16

 34.  रामेश्वरी  नेहरू  नगर  490

 35  390 सराय  रोहिला

 36  सेवा  नगर

 37  2095  430
 तगर

 38  बिहार  ह  और  | है|  4304

 39-  तेलीवाड़ा  88.0

 तिमारपुर  62

 41.  विजय  नगर  “375  £5
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 |  2  3  4  5  6  7  8

 42  मोतिया  खान  242

 43  कस्तूरबा  नगर  41

 44  अनसारी  मार्केट  26

 45  भगत  fag  मार्केट  70

 46  गोखले  मार्केट  25

 खान  मार्केट 47  65

 48  लहना  fag  मार्केट

 भोपाल  के  बालमपुर  ग्राम  को  जयन्ती  ग्रामਂ

 घोषित  किया  जाना

 346.  श्री  राम  प्रसाद  अहिरवार :  कया  ग्रामीण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगें कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भोपाल  जिले  के  पालमपुर  ग्राम  को  ह  क  ह  the 1982  में  *'रजत  जयंती

 ग्रामਂ  घोषित  किया  गया  था  तथा  यह  भी  घोषणा  की  गई  थी  कि  as  1982  में  वहां  12  गोबर

 गैस  संयंत्र  भी  लगाए

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उक्त  ग्राम

 के  बेरोजगार  युवाओं  को  वित्तीय  सहा  यता  देने  ar भी  आश्वासन  दिया  गया  और

 यदि  तो  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्र म
 के  अस्तगत  प्रत्येक  युवा  को  दी  गई

 सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  ग्राम  में  कितने  गोबर  गैस  संयंत्र  लगाए  गए  हैं  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (ait  हरिनाथ  fast)  :  राज्य  सरकार
 से

 प्राप्त  हुई  सूचना  के  पालमपुर  गांव  को  1981  को  जयन्ती

 घोषित  किया  गया  था  तथा  इस  गांध  में  4  गोबर
 गैस

 संयंत्र  लगाए  जाने  थे  ।

 i

 कार्यक्रम  के  मानदण्डों  के
 अनुसार

 उन
 सभी

 व्यक्तियों  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे

 जाने  का  errors
 को  सहायता  दिए  पिकदेव  प्रस्ताव  था  t
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 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  88  व्यक्तियों  को  लाभ  पहुँचाया

 गया  है  ।  लाभभोगियों  का  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  —

 कुए  तथा  बिजली  की  मोटर 6,  बकरी  मछली

 पत्थरों  की  मुर्गी  ई  ट

 किराने  की  चाय  की  बाँस  का  लकड़ी  का  कायें-

 ग्रामीण  युवकीं  को  स्वेशीजगार  हेतु  प्रशिक्षण  के  अन्तगंत  16  व्यक्ति  3

 व्यवसायों  अर्थात  12  मछली  एक  मोटर  मरम्मत  में  तथा  2  दर्जी  के  कार्य  में  प्रशिक्षण

 ले
 रहे  हैं

 ।

 बायोगैस  संयंत्र  का  निर्माण  आरम्भ  हो  गया  9  बायो यस  संयंत्र  पूरे  हो  गए  हैं  तथा

 5  का
 काय  अभी  चल  रहा  है

 ।

 जल  प्रदाय  ध्रौर  मल  व्ययन  संस्थान  के  राजस्व

 विभाग  दारा  को  गई  वसूलो

 347.  श्री  निहाल  fag:  क्या  निर्माण  शहरों  आवास  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 किः

 जल  प्रदाय  और  मल  व्ययन  संस्थान  के  राजस्व  विभाग ने  31.3.79  से  लेकर

 31.12.1983  तक  की  अवधि  के  दौरान
 (1)  जल  प्रभार  (2)  मीटर  प्रभार  (3)  जल

 सफाई  कर  को  रूप  में  कितनी  धनराशि  वसूल  और

 उक्त  प्रत्येक  मद  के  अन्तर्गत  कितनी  वसूली  बकाया  है  ?

 खेल  विभाग  निर्माण  ate  mara  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  ee  विभाग में  उप  मं  क्र

 मल्लिका जु  :  दी  गई  राशियों  के  वीरवार  ब्यौरे  इस  प्रकार

 जल  प्रभार  तथा  मीटर  किराया

 aq
 <

 कल  प्रभार  मीटर  किराया  योग

 रुपयों रुपयों
 में  )

 ————~

 1979-80  980-16  12°51  992.3  |

 1219.40  13-40  1232.80 1980-381

 1981-82  1369.07  13.92  1382-99

 1982-83  1429-41  14-63  1444.05

 vs
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 गई  कर

 सूचना  इस  प्रकार  t:—

 1979-80  66.74  लाख

 1980-81  $0:41  लास

 198  1-82  91'50  लाख

 1982-83  117-60  लाख

 1-4.834

 30.11.83  तक  105.21  लाख

 दिल्‍ली
 नगर  निगम

 ने
 बताया  है  कि  जलकर

 एवं  सफाई  कर
 के

 बारे  में  शेष

 बकाया  राशि  का  हिसाब  वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  पर  ही  लगाया  जाएगा  ॥

 दिल्‍ली  जल  पूति  एवਂ  मल-व्यंजन  संस्थान  ने  बताया  है  कि  इस  समय  वर्ष  1983-84  का

 जल  प्रभार  मीटर  किराये  के  कोई  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  1.4.1983  की  स्थिति

 के  इस  सम्बन्ध  में  बकाया  राशि  के  बारे  में  दी  गई  सुचना  इस  प्रकार  =:—

 जल  प्रभार  729.5  लाखे  रुपये

 मीटर  किराया  6.5  लाख  रुपये

 यक  कय

 योग  :  736.0  लाख  रुपये

 नन  नाणएएयएयए  अलकायदा

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  श्रस्तर्गत

 स्वीकृत  परियोजनाएं

 348.  श्री  फ़नून  सेठी  :  क्यो  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  वर्ष  1984-85  के  लिए  प्रारम्भ  किये  गये  न्

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  300  करोड़  रुपये  की  अनुमानित

 राशि  की  कुछ  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  की  और

 यदि  तो  निंदेशों  संहित  उनको  राज्य-वार  ब्यौरा  कया  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  :  सरकार  ने  वर्ष

 1983-84  और  1984-85  के  लिए  24-1-84  तक  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम

 के  अधीन  327.04  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  मदान  की  है  ।

 राज्य-बार  ब्यौरा  पर  दिया  मया  है  ।
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 निशी

 विवरण

 सरी ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  24  जन  कि  1984  तक

 स्वीकृति  परियोजनाओं  का  भनुभानित  व्यय

 aman

 ऋऋ्र०  स०  राज्य  का  अनुमोदित  परियोज॑नाओं  अनुमोदित  परियोजनाओं

 नाम  को  सख्या  का  व्यय

 rn  ene

 रुपये  में )

 हु  गाना  प्रदेश  7192.58

 *

 बिहार  850.70

 633.13 गुजरात .

 का
 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 70.66
 जम्मू  तथा  कश्मीर

 कर्नाटक  887.007

 केरल  3479.78

 मध्य  प्रदेश  10  5147.89 10

 11  महाराष्ट्र  *1441.57

 12.  मणिपुर

 13  मेघालय

 14  नागालैंड  10.0

 15  उड़ीसा  432.30

 16  पंजाब  96.89

 17  राजस्थान  16  1725.89

 18  सिक्किम  8-56

 19.  तमिलनाडु  5067-02

 20  त्रिपुरा  45.467

 21  उत्तर  प्रदेश  2657.55

 22  पश्चिमी  बंगाल  2789.98
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 1  2

 केन्द्र  बासित  क्षेत्र

 23.  अण्डमान  तथा  निकोबार

 दीप  समूह

 24  अरुणाचल  प्रदेश

 25  4.57

 26  दादा  तथा  नगर  हवेली

 27  दिल्ली

 28  गोवा  दमन  तथा  दीव  64:36

 29

 30  मिजोरम  1  55:60

 31.  पांडिचेरी  1
 52:74

 a A  वा

 89
 32704.74

 *  तालाबों  की  मरम्मत  भर  सिचाई  जिनमें  ate  a  शामिल  से  संबंधित

 संघटकों  को  असम  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  130  लाख  रुपये  की  संयुक्त  परियोजना  में  से  24-1-84

 को  सिद्धांत  रूप  में  स्वीकृत  कर  लिया  गया  था  ।  कोई  राशि  दर्शाई  नहीं  गई  क्योंकि  राज्य  ax.

 कार  से  कुछ  सुचना  मंगाई  जा  रही  है  ।

 ke  दूसरे  केन्द्रीय  समिति  द्वारा  28  8.63  लाख  रुपये  के  अनुमानित  व्यय  के

 वॉटरशेड  के  व्यापक  विकास  की  परियोजना  17-11-83  को  सिद्धांत  रूप  में  अनुमोदित  को  गई

 थी  ।  चूकि  भूमि  जोतों  के  पैटनें  के  बारे  में  ब्यौरे  एकत्र  किए  जा  रहे  यह  राशि  शामिल  नहीं

 की

 गेहू  और  चावल  को  बीमारी  प्रतिरोधक  नई  किस्में

 394.  st  जून  सेठी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कफ  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  कृषि  वैज्ञानिकों  ने  छह  और  चावल  की  कुछ  नई  किस्तों

 का  पता  लगाया  है  जिस  पर  मुख्य  कीटों  और  बीमारियों  का  आक्रमण  नहीं  होता  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इन  किस्मों  को  राज्य  में  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
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 क | कृषि  मन्त्रालय  में
 राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  (  )  जी  श्रीमान्‌  ।

 गेहू  और  चावल  की  जिन  किस्मों  की  पहचान  की  जिन्हें  विकसित  गया

 उनमें  विभिन्न  कीटों  के  प्रति  प्रतिरोधिता/सहिष्णुता  की  शक्ति  पायी  गई  है  ।  उन  किस्मों  नाम

 निम्नलिखित  हैं  :

 किस्में/आशाजनक  प्रजातियां
 फसल  कीड़े

 ह

 डी०  2265,  एच०  डी०  डी०  2329, गेह

 डी०  डब्ल्यू०  एल०  5023,  एच०  पी०  1209,

 एच
 ०  पी०  1102,  यू०  पी०  262

 alo  एल०  421,  Tao  डी०  2283,  ए ए
 यू

 ०

 डब्ल्यू ०

 पत्तियों  का  रोग  35,  mo  यू०  डब्ल्यू  --206,

 एच०  Jo  डब्ल्यू०  213,  डब्ल्यू  एच०  291,

 डब्ल्यू०  एच०  283,  राज  2184,  जे०  405,

 डी०  डब्ल्यू०
 aITo  39

 चावल  तना  छेदक  सत्य

 आई०  ई०  eo  3127,  भाई०  हू  zlo  2812

 मिंज  भाई०  आर०  36,

 द्रुम  202.

 सपाली

 आई०  Fo  टी  ०7918,  भई०  ई०  टी  ०.  6187

 न्नाऊंन  प्लान्ट  सी०  ato  42,

 आई ०  fo  टी०  7943,  भाई०  fo  टी०  7575,

 भाई०  ई०  टी०  6315,  एम०  टी०  यू०  5195,

 एम०  टी०  यू०  5249,

 चावल  ब्लास्ट  आई०

 वी ०  एल०  8,  आई०  ई०  eto  7191,

 आई०  ई०  टी०  7303,  भाई०  न  eto  8126,

 आई०  ई०  टी०  8130,

 बैक्टीरियल  आई०  सस्य  आई०  ई०  Ao  so
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 rae ne

 लीफ  4141,  संकेत  4,  भाई०  fe  Ae
 “4140,

 ब्लाइट  argo  ई०  टी ०  8320,  8328,

 भाई०  ई०  टी०  20,  भाई०  ई०  टी०  7301, राइस

 at  भाई  ०  टी ०  8302,  आई०  ०  टी०  7303,

 वाइरस

 ——

 (a)  चावल  कौर  गेहू  की  नई  वितरित  की  हुई  किस्में  जिनमें  अनेक  रोगों  और  कीटों  के

 प्रति  प्रतिरोधिता  के  गुण  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  किस्मों  के  बीजों  का  पर्याप्त  मात्रा  में

 सम्मेलन  किया  जाता  है  तथा  इन  किस्मों  की  खेती  के  विषय  में  कृषकों  कों  पूर्ण  जानकारी  देने  के

 लिए  इनका
 प्रचार  भी  किया  जाता  है  ।  कृषकों  कों  पर्याप्त

 संद्या
 में  मिनी  कीट  सप्लाई  किये  जाते

 हैं  ।

 डिब्बा  बंद  अधिनियम  का  उल्लंघन

 350.  डा०  ए०  Yo  :  क्या  era  और  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 उत्पादकों /  निर्माताओं  रियों  में  यह  भाम  प्रवृत्ति  है  कि  वे  पैकटों  या  लेवलों

 पर  निर्माताओं  था  पैकटों  हारा  अ  कित  बिक्री  मृत्य  या  खुदरा  बिक्री  मूल्य  को  बदल  कर  उनमें

 हेराफेरी  करके  खुदरा  बिक्री  मूल्य  से  अधिक  yor  पर  बेचते  हैं  ;

 यदि  तो  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का

 दिल्‍ली  में  गत  एक  ay  के  दौरान  डिब्बा  बन्द  वस्तु  अधिनियम  के  उल्लंघन  से  संबंधित

 कितने  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  आए  हैं  और  उनके  अंतगर्त
 क्या

 नियम  बनाए  गए  हैं  ;

 क्या  हिन्दुस्तान  लिवर  लिमिटेड  ने  अनिक  देसी  घी  के  एक  किलो  के  डिब्बे  पर  अ  क्ति

 अधिकतम  बिक्री  मूल्य-से  अधिक  कीमत  पर  यह  घी  केन्द्रीय  भंडारों  को  बेचा  है  ;  गौर

 यदि  तो  इस  मामले  क्या  कारवाई  की  गई  हैं

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  एम०

 एस०  संजीवी
 :  जी  संघ  राज्य  क्षत्र  लौ  में  निर्धारित  मूल्य  से  अधिक

 मूल्य  मेने  के  कुछ  नजर  में  आए  हैं  ।

 बाट  तथा  माप  मानक  में  रखी
 वस्तुएं  )  fray,  1977  के  तहत  खुदरा
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 ि  प  कात्य  ए थी  ा  ad |
 arsTar TAT विक्रेताओं  अथवा  अन्य  व्यक्तियों  कों  विन नमाज़  T  अ  हवा  पैकेज  द्वारा  पे a  उस  पर  लगाए

 गए  लेबिल  पर  अ  कित
 बिक्री  मूल्य  अथवा  खुदरा  बिक्री  मूल्य  को  मिटाने  अथवा  बदलने

 का  निषेध  है  ।

 बाट  तथा  माप  मानक  1976  तथा  उसके  तहत  बनाए  गए  नियमों  में

 पैकेज  में  रखी  वस्तुओं  से  संबंधित  उपबंधों  के  उल्लंघन  के  139  मामले  दिल्‍ली  प्रशासन  की

 कारी  में  भाए  हैं

 व  दिल्‍ली  प्रशासन  के  अनुसार  केन्द्रीय  भण्डार  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड

 द्वारा  पैकेज  किए  गए  अनिक  देसी  घी  के  कुछ  डिब्बों  पर  दो-दो  मूल्य-स्टिकर  लगे  हुए  पाये  गये  ।

 र  रहे  हैं दिल्‍ली  प्रशासन  के  संबंधित  प्राधिकारी  इस  बारे  में  आवश्यक  कार्यवाही  क aN,  SQ  al

 नई  नमूना  योजना  पेटेंट  के  अन्तर्गत  मध्यम  लाय  वग  के  फ्लैटों

 का  आवंटन

 351.  डा०  Yo  qo  आजमा  :

 श्री  मनोहर  लाल  सेनी  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 नई  नमूना  1979  के  अंतगर्त  मध्यम  आय  at  के  फ्लैटों  के  आवंटन  के  लिए

 कितने  व्यक्ति  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  भर  वे  कब  से  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  |

 उपयु क्त
 योजना  के  अंतगर्त  कितने  व्यक्तियों  को  फ्लैटों  का  वास्तविक  कब्जा  वे  दिया

 गयाहै  ;  भोर

 क्यो  सरकार  का  फ्लैटों  के  आबंटन  के  लिए  कोई  समय  निर्धारित  करने  का  विचार

 क्योंकि
 वर्ष  1583  में  फ्लैटों  का  आबंटन  नहीं  किया  गया  था  ;

 ह रेल  विभाग  निर्माण  और  आयास  मन्त्रालय  में  तथा  संदीप  कार्य  विभाग  म  उपमंत्री

 :  नई  पद्धति  1979  के  अंतगर्त  मध्यम  आय  वर्ग  के  फ्लैटों  के

 आवंटन
 के  लिए  40935  व्यक्ति  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 aa  तक  पंजीक्वतों को  4764  फ्लैट  arated frafaa  किये  जा  चुके  हैं  जिनमें  से

 1080  आवंटियों  को  वास्तविक  कब्जा  दे  गया  है  ।  मकानों  को  पूर्ण  करने  की  ar भ  यतीम

 चाही  पूर्ण  होते  के  बाद  ही  शेष  आवंटियों  को  फ्लैटों  का  वास्तविक  कब्जा  दिया  जाएगा  ।

 अभी  तक  कोई  समय  सारणी  निर्धारित  नहीं  की  गई  ।

 बंगलोर  में  गोदामों  का  निर्माण

 352.  श्री  ato  वी०  देसाई  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कंपा

 करेंगे  कि  :
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 कया  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  बंगलौर
 के

 पास  व्हाइट फील्ड  में  1.20  लाख

 नमता  गोदाम  का  निर्माण  करने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  यह  गोदाम  विश्व-बैंक  सहायता  से  निमित  किया  ज़ा

 क्या  यह  बात  भी
 सच  है

 कि  कर्नाटक  राज्य  सरकार  द्वारा  राज्य  मे  और  अधिक

 गोदामों  के  निर्माण  करने  कीं  मांग  की  गई  है  ;  और

 यदि  तों  बल  1984  के  दौरान  इस  अकार  के  कितने  भर  गोदामों  का  निर्माण

 किए  जाने  की  संभावना है  ?

 इलेक्ट्रोनिक  विभाग  में  तथा
 खाद्य  और

 नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उपमंत्री एन ०

 एस०  संजीव
 :  भीर  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  विश्व  बेक  की  सहायता  प्राप्त  खाद्यान्न

 भण्डारण  परियोजना  के  अधीन  बंगलौर  शहर  के  ब्हाइटफील्ड  में  85,000  मीटरी  टन

 भंडारण  क्षमता  के  निर्माण  का  कार्य  शुरू  किया  है  |

 और
 कर्नाटक  सरकार  से  राज्य  में  और  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  भारतीय  खाद्य  सेन्ट्रल  वेयर  हाउसिंग  कारपोरेशन  ओर

 कर्नाटक  राज्य  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  का  1984-85  के  दौरान  कर्नाटक  में  28  गोदामों  का

 कराने  का  विचार

 कर्नाटक  में  किसानों  का  भाग् दोलन

 353.  श्री  ato  ato  देसाई  :  कया  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  में  द्वारा  1984  में  aratay  शुरू

 किया  गया  था  ;

 .(@)  यदि  at,  तो  क्या  राज्य  सरकार  ने  कर्नाटक  के  किसानों  की  मांगों  को  स्वीकार  करने

 से  कर  दिया  था  ;

 यदि  तो  कर्नाटक  के  किसानों  की  मांगें  क्या  थीं  ;

 राज्य  सरकार  को  उन  मांगों  में  से  कितनी  मांगें  स्वीकांये  थीं  ;  और

 यदि  हां  तो  क्या  राज्य  सरकार  ने  किसानों  को  यह  .  बताया  था  कि  धन  की  कमी  के

 कारण  उनकी  सभी  मांगें  स्वीकार  नहीं  की  जा  सकतीं  और  यदि  केन्द्र  से  सहायता  प्राप्त  हो  जाए  तो

 किसानों  की  मांगें  पूरी  की  जा  सकती  हैं  ;

 कृषि  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  से  कर्नाटक  राज्य

 कार  a  विस्तृत  एकत्र  की  जा  rat
 Lal

 3  न्
 हू  और  यथा  सम्भव

 क ०४.
 सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी
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 प्राणियों  रोजगार  योजनाओं
 के  अ्तगंते

 सस्ता  गेहू

 354.  sito  बीं०  वी०  देसाई  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  ग्रामीण  रोजगार  योजनाओं  के  अन्तर्गत  श्रमिकों  को  1.50  रुपये  प्रति  किलों  की

 दर  ते  गहूं  देने  की  नई  योजना  से  सरकार  कों  24  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  वार्षिक

 भार  बहन  करना  पड  गा  ;

 यदि  तो  क्या  चालू  वर्ष  में  अतिरिक्त  खाद्य  राज्य  सहायता  केवल  लगभग  4  से

 5  करोड़  रुपए  तक  होगी

 यदि  तो  क्या  यह  राज्य  सहायता  1984-85  के  दौरान  उस  65  लाख  मैट्रिक  टन

 खाद्यान्न  पर  ही  देनी  होंगी  जों  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ada  और  ग्रामीण  भूमिहीन

 रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  लिए  आवंटित  होंगा

 बया  योजनाओं के  कार्यान्वयन  की  प्रक्रिया अभी  तैयार की  जा  रहीਂ  हैं  ;  और

 यदि  तों  ये  योजनाएं कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना है

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  से  निर्णय

 लिया  गया  है  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कांप क्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  किये

 क्रम  के  अंतगर्त  नियोजित  श्रमिकों  को  उनकी  मजदूरी  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  दिए  जाने  वाले

 खाद्यान्नों  के  मूल्य  में  रियायत  दी  जाए  ।  यह  अनुमान  है  कि  1983-84  भोर  1984-85  के

 दोरान  उत्पादन  की  राशि  लगभग  4.00  करोड़  रुपए  और  24.50  करोड़  रुपए  होगी  ।

 1984-85  के  दौरान  इन  कार्यक्रमों  के  लिए  खाद्यान्नों  की  आवश्यकता  सम्भवतः  6.5  लाख  टन

 होगी  ।

 > ष  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  हेतु  प्रक्रिया  पहले  से  ही  तयार  कर  ली  गयी

 राज्यों  केन्द्र  शासित  क्षत्रों  को  श्रमिकों  को  वास्तव  में  वितरित  कीं  गई  खाद्यान्नों  की  '  मात्रा  पर

 आधारित  दावों  के  प्रस्तुत  किए  जाने  पर  भारत  सरकार  द्वारा  उत्पादन  की  राशि  की  अंदौंयगी  की

 जाएगी  ।  श्रमिकों  को  दिए  जाने  वाले  खाद्यान्नों  के  मृत्य  तथा  इन  खाद्यान्नों  केंद्रीय  निगम

 मलय  जिनमें  वितरण  सम्बन्धी  अन्य  खर्चे  भी  शामिल  जिनक  बारे  में  भारत  ata  के  ara

 विभिंन  नें  राज्यों  केन्द्र
 शासित  क्षेत्रों  को  पहले  से  ही  इन्हें  15  रुपए  प्रति  क्विंटल  की  अधिकतम

 सीम  में  रखने  की  सलाह  दे  दी  गई  के  बीच के  अन्तर  को  इस  उत्पादन में  शामिल  किया

 जाएगा  ।  तन् रित रण  पर  ad  को  गई  अधिक  राशि  को  उचित  ठहराने  किसी  विशेष  मामले  में

 सबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  ठोस  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  पर  खाद्य  विभाग
 के

 साथ

 मशविरा  करके  विचार  किया  जाएगा  |

 183



 लिखित  उत्तर  27  1984

 दिल्‍ली  कीं  कालोनियों  में
 आवास  पट्टे

 355,  श्री  बाब् राव  परांजपे :  कया
 निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 (™)  दिल्‍ली  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  प्रशासनाधीन  कौन-सी  कालोनियां  प्रत्येक

 के  कितने  आवासीय  पट्टे  हैं  और  प्रत्येक  कालोनी  अथवा  कालोनियों  के  ग्रूप  के  लिए  लागू  भूमि

 दर  क्या  है  ;  और

 प्रत्येक  कालोनी  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  ऐसे  कितने  आवासीय  पट्ट ेहैं  जो

 0-200  वर्ग  गज  200-400  वग  400-800  बग  गज  800-1000  at  गज  और  1000

 {
 गज  तथा  इससे  अधिक  के  बीच  के  हैं  ;

 छेल  विभाग  निर्माण  ओर  आवास  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री

 :  प्रत्येक  कालोनी  में  बेचे  गए  प्लाटों  के  ब्यौरे  सहित  कॉलोनियों

 की  सूची  अनुलग्नक  में  दी  गई  है  ।  प्रत्येक  कालोनी  में  लागू  भूमि  दरें  अनुलग्नक

 में  दी  [areata  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  7721/84]

 यथा  अपेक्षित  आकारों  का  विवरण  उपलब्ध  नहीं  तथापि  श्रेणीवार  विवरण

 में  दिया  गया  है  ।  निम्न  आय  वर्ग  के  अन्तर्गत  प्लाटों  का  क्षेत्रफल  35  at  मीटर  से  104

 हज  मध्यम  भाव  वर्ग  के  अन्तरगत  प्लाटों  का  आकार  105  वर्गमीटर  से  167.226  ai

 वैकल्पिक  आवंटन  के  अन्तर्गत  प्लाट  का  आकार  35  मीटर  से  668.90  वर्गमीटर  के

 मीटर  नीलामी  द्वारा  बेचे  गए  प्लाटों  का  आकार  167.226  वर्गमीटर  से
 अधिक  और

 678.50  वर्गमीटर  तक  है  ।

 चन  कटाई  उपकरणों  का  sara

 356.  थी  दिगम्बर  fag  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1983  के  दौरान  केवल  एक  ही  फर्म के  के  माध्यम  से

 प्रयोक्ताओंਂ  के  लिए  स्टाक  रखने  तथा  उन्हें  बेचने  के  लिए  वनों  की  कटाई  में  प्रयुक्त

 पावर  चेन  पावर  ड्रिल  कम  ब्र  और  उनके  पुर्जों  का  आयात  प्रोजेक्ट  एण्ड

 पेमेंट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  माध्यम  से  करने  की
 अनुमति

 दी  गई  हैं  ;

 यदि  तो  इस  फर्म  को  आयात  करने  एकाधिकार  कसे  दिया  गया  और  स्वीडन

 से  ऐसे  सामान  का  आयात  करने  वाले  अन्य  प्रख्यात  भायातकों  का  आवेदन  पत्र  अलग  रख  दिया  गया

 भर  बाद  में  उसे  अस्वीकार  कर  दिया  गया  ;  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  और  ऐसे  भेदभाव  और  केवल  एक  ही
 द्वारा

 शिकार  व्यापार  को  समाप्त  करने  हेतु  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 थ्
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 eee

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  योगेन्द्र  सिवाना )  1983  के  दौरान  प्रोजक्ट

 एण्ड  इक्यूपमेंट
 कारपोरेशन  आफ  इंडिया  नई  दिल्‍ली  ने  उन  जो  वाणिज्यिक

 प्रयोजन

 के के  लिए  वनों  की  कटाई  नहीं  के  उपयोग  के  लिए  अमरीका  से  पावर  चेन  आरों  का  आयात

 करने  की  स्वीकृति दी  थी  ।

 और  स्वीडन  से  पावर  चेन  आरों  के  आयात  से  संबंधित  अन्य  आवेदन  पत्रों  पर

 विचार  किया  जा  सकता  यदि  पावर  चेन  आरों  का  उपयोग  उन  संगठनों  के  लिए  किया  जाता

 है  जो  वाणिज्यिक  प्रयोग  के  लिए  वृक्षों  की  कटाई  नहीं  करते  ।

 विनोद  धत हद रा  में  मकानों  का  गिराया  जाना

 357.  भी  दिगम्बर  :  fired:  और  आवास  मन्त्री  विनोद  शाहदरा  में

 मकान  किराये  जाने  के  आरे में  21  मवप्तेर  1983  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  926  के  सत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने की  पा  करेंगे कि  :

 कया  अपेक्षित
 जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गई  है  और  बंदि  हां t,  तो  क्या उसे

 सभापर्टल  पर  रखा  जाएंगी ;

 (@)-afa
 तो  इसे  एकत्र  करने  में

 6
 महीने  से  अधिक  समय  लेने  के  कारण  क्या

 हैं  ;

 ज्या  वह  दस  बात  को  सुनिश्चित  करेंगे  कि  पूरी  जानकारी  एकत्र  की  जाए  और  चाल

 सत्र  के  दौरान  ही सभा पटल  पर  रखी  जाए  ओर  यदि  नहीं  ;  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ;

 दलेल  faa  निर्माण  भर  आवास  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मन्त्री

 मल्लिका जु  :  से  अपेक्षित  सुचना  अब  एकत्र  की  गई  है  और  सभा पटल  पर  रखने  हेतु

 20-2-84  को  संसदीय  काय  विभाग  को  भेज  दी  गई  थी  ।  उसकी  प्रतिलिपि  संलग्न  है  ।
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 एशियाई  खेलों  पर  कुल  व्यय

 358.  भी  दिगम्बर  fag

 थ्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  क्या  खेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एशियाई  1982  पर  कुल  व्यय  के  अन्तिम  आंकड़े  क्या  हैं  ;

 राजधानी  तथा  उसके  '  बाहर  नए  स्टेडियमों  के  निर्माण  पर  मौजूदा  स्टेडियमों  के

 नवीनीकरण  पर  पृथक-पृथक  हुए  व्यय  का  ब्यौरा क्या  है  ;  भोर

 इन  स्टेडियमों  का  किस  प्रकार  उपयोग  किए  जाने  का  विचार
 है

 तथा  इनके

 रखाव  पर  कुल  कितना  अनुमानित  वार्षिक  व्यय  होगा  ?

 खेल  विभाग  में  मंत्री  arms  भोर  30-9-83  तक  के  खेल

 विभाग  के  खाते  में  दर्ज  कुल  व्यय  62.43  करोड़  रुपए  था  ।  वर्तमान  संकेतों  के  अनुसार  ix  एशियाई

 खेलों  पर  कुल  सरकारी  व्यय  नी  लगभग  67  करोड़  रुपए  की  सम्भावना  है  ।  इसमें  नये  स्टेडियमों

 जवाहरलाल  नेहरू  लोदी  लान  टेनिस  होज  इंडोर  स्टेडियम

 इन्द्रप्रीत  साईकिल  तुगलकाबाद  स्थित  शुटिंग  रेनिस  के  लिए  सरकारी

 अनुदान  और  तालकटोरा  गाडन  स्थित  तरणताल  के  लिए  सरकारी  के  निर्माण  पर  39.88

 करोड़  रुपये  का  as  शामिल  है  ।  एशियाड  82  से  पहले  विद्यमान  स्टेडियमों  (arate  नेशनल

 डीएम  अम्बेडकर  साइल  टाउन  इराक  स्टेडियम  तथा  निकलसन

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  मदान  तथा  दिल्ली  गोलक  के  नवीकरण  का  4.42  करोड़  रुपये  का  भी

 व्यय  उपयुक्त  कुल  संभाव्य  व्यय  में  शामिल  है  |

 स्टेडियमों  का  पहले  कोचिंग/खिलाड़ियों  प्रशिक्षण  संहित  खेल  कार्यकलापों

 लिये  मुख्य  रूप  से  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  स्टेडियमों  के  प्रयोग  की  अनुमति

 तब  दी  जाती  है  जब  उनकी  खेल  प्रयोजनों  के  लिए  आवश्यकता  नहीं  होती  है  ।  इन  स्टेडियमों

 जवाहरलाल  नेहरू  नेशनल  स्टेडियम  तथा  इन्द्रप्रस्थ  इनडोर  aaa  वेलौड्रोम

 लान  टेनिस  स्टेडियम  शुटिंग  के  रख-रखाव  पर  किये  गये  कुल  विधिक

 व्यय  का  जेसे  कि  इनके  रख-रखाव  के  लिए  उत्तरदायी  एजेन्सियों  ने  सूचित  किया  268  करोड़

 रुपये  का  अनुमान  है  ।

 बहु  राष्ट्रिक  कम्पनियों  द्वारा  बीज  के  व्यापार  पर  कब्जा  करने

 के  लिए  प्रयास

 359.  श्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  कीटनाशक  दवाइयों  का  उत्पादन  करने  वाली  बहु  राष्ट्रिक

 नियों  द्वारा  बीज  व्यापार  पर  कब्जा  करने  के  प्रयासों  की  जानकारी  प्राप्त है  कौर  यदि  तो  इस

 बारे  में  किये  गये  प्रस्तावित  सुधारात्मक  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  भोर
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 क्या  सरकार  आई०  आर०  आर०  मनीला  आई०  सी०  ato  ako  एस०

 vo  go  हैदराबाद  जैसी  अनुसंधान  तथा  विकास  जसे  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  की  गतिविधियों

 पर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  fers  में  जोडें  फाउन्डेशन  की  भांति  उन्होंने

 भारतीयों को  बहुत  अधिक  वेतन  पर  नौकरी  में  नियुक्त  कियां  हुआ  निगरानी  रखे  हुए

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेंद्र  :  जी  नहीं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान  संबंधी  परामर्श दायी  दल  के  तत्वाधान  जिसका  भारत

 भी  एक  दाता  सदस्य  बद्ध  उष्णकटिबंधीय  अन्तर्राष्ट्रीय  फसल  अनुसंधान  संस्थान

 सी०  आर  आई०  एस०  ए०  और  अन्तर्राष्ट्रीय  चावल  अनुसंधान  संस्थान  भार०

 कृषि  अनुसंधान के  अन्तर्राष्ट्रीय  तंत्र  के  भाग  हैं  ।  आई०  सी०  आर०  आई०  ए०

 हैदराबाद  में  स्थित  है  और  इसका  लक्ष्य
 अद्ध

 उष्ण  कटिबंधीय  क्ष  त्रों  में  खेती  करने  के

 लिए  अनुसंधान  सुविधाओं  को  मजबूत  बनाना  उनका  विस्तार  करना  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  चावल

 अनुसंधान  मनीला  स्थित  है  और  इसको  भारत  में  कोई  वैज्ञानिक  प्रतिष्ठान  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  अनुसंधान  संस्थान  नई  दिल्‍ली  में  केवल  एक  aah  कार्यालय  है  भर  इस

 संस्थान  का  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  साथ  भारतीय  वैज्ञानिकों  के  लिए  सहयोगी

 जनाएं  फेलोशिप  कौर  छात्रवृत्तियां  देने  का  एक  करार  हो  चका  है  ।  इन  संगठनों  के

 जिसमें  भारतीय  भी  शामिल  को  दिया  जाने  वास्त
 पारिश्रमिक  इन  संगठनों

 के  मानदण्डों  और  विनियमों  के  अनुरूप  है  ।

 कच्छ  में  खजूर  की  खेती

 360.  आर०  एन०
 राकेश  :

 क्या  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खजूर  की  खेती  जिसकी  कच्छ  क्षेत्र  में  असीमित  गुंजाइश  की

 भारी  उपेक्षा  की  गई  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  तथा  इस  संबंध  में  क्या

 त्मक  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  हैं  ;

 क्या  किसी  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 और  विकास  परिषद  विकास  प्रयोगशालाओं

 अथवा  कृषि  विश्वविद्यालयों  ने  कोई  अनुसंधान  किए  हैं  और  खजूर  की  किन्हीं  किस्मों  का  विकास

 किया  है  भोर  यदि  तो  तत्संबंधी  उपलब्धियों  का  ब्योरा  कया  हैं  तथा  अब  इन  किस्मों  का  प्रयोग

 किस  क्षत्र  में  किया  गया है  ;  ओर

 क्या  सरकार  का  विचार  कृषि  अनुसंधान  और  विकास  प्रयासों  को  पुनः  संगठित

 करने  तथा  प्रत्येक  विशिष्ट  परियोजना  के  लिए  यदि  वह  छोटी  अथवा  बड़ी  समयबद्ध  ढांचा

 TAT  आवश्यकताओं  आर  ज्वलंत  द्शाअ सय  तरस  ary  arty  waetet  24.16 6.0
 a

 इसे  देश  की  वास्तविक  तथा  आर  के  समरूप  बनाने

 ge  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  जी  श्रीमान  ।

 (fm)  जी  श्रीमान  ।  भारतीय  भनुसंघान  परिषद्‌  पांच  अनुसंधान  केन्द्रों  में  अखिल

 भारतीय  फल  सुधार  प्रायोजना  के  भ्रांत  खजूर  पर  भ्रतुसंघान  कर  रही  है  ।  उन  केन्द्रों  के  नाम

 (i)  मुन्द्रा  कृषि  विश्व  (ii)  बीकानेर  लाल  सुखाड़िया

 विद्यालय  (iii)  जोधपुर  मरु  क्षेत्र  appears  (iv)  अबोहर

 कृषि
 भर  (४)  हिसार  कृषि  ।  इसके  केन्द्रीय

 मरु  क्षेत्र  अनुसंधान  जोधपुर  ने  भुज  स्थित  नए  तौरपर  स्थापित  किये  गये

 क्षत्रीय  अनुसंधान  केन्द्र
 में

 भी  खजूर  पर  अनुसंधान कार्य  आरम्भ  किया  है
 ।  अमरीका  और

 से  मंगाई  खजूर  की  चयनित  व्यावसायिक  किस्मों  की  प्रशा  जैसे-हल

 खालसा  ओर  साथर  को  इन  केन्द्रों  में  परीक्षण  के  तोर  लगाया

 |

 कै  खजूर
 में  10  लाख  खजूर  के  वृक्ष  हैं  ।

 ये
 सभी  qa  बीजों  से  उगाए

 मथे  थे  इसलिए  इनमें  आनुवंशिक  एकरूपता  नहींहै  ।  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय  केन्द्र  मुन्द्रा  से

 price  वैज्ञानिकों  ने  आगे  अध्ययन  के  लिए  कच्छ  क्षेत्न  में  कुछ  अच्छी  पैदावार  देने  वाले  विशेष

 eee के  पेड़ों  की  पहचान  की  है  ।  इन  अनुसंधान  केन्द्रों  द्वारा  भी  तक  कोई  नई  किस्म  विकसित

 नहीं की  गयी  है

 जी  श्रीमन  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  देश  की  वास्तविक  आवश्यकता मों

 और  ज्वलंत  दशाओं  को  ध्यान  में  रखकर  पहले  से  ही  अनुसंधान  का  संचालन  कर  रही  है  ।

 परिचय  बंगाल  के  चाय  बागान  के  श्रमिकों
 के  fag

 भावास  योजना

 362. भी  पीयूष  तिरकी
 :

 क्या  निर्माण  भर  मन्त्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  पश्चिमी  बंगाल  के  चाय  बागानों  के  श्रमिकों  के  लिए  कोई  केन्द्रीय

 योजना  को  स्वीकृति  प्रदान  की  है  ;

 दि  तो  उसका  ब्यौरा  बया  है  :

 यदि  नहीं  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 झेल  विभाग में  निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  में  लथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में:उप  मन्त्र

 सहि लका जु  :  से  केन्द्रीय  क्षत्र  योजना  अर्थात  कर्मचारियों के

 प्राप्त  आवास  योजनाਂ  अन्य  राज्यों  के  साथ-साथ  पश्चिम
 बंगाल  राज्य

 में  पहले  से
 ही

 चल
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 योजना  के  बागान  कमेंत्रारियों  के  लिए  मकान  बनाने  के  लिए  संबंधित  राज्य

 के  बागान  मालिकों  को  अनुमोदित  अधिकतम  लागत  का  87  1/2  प्रतिशत

 50  प्रतिशत  ऋण  ew  में  और  37  1/2  प्रतिशत  सहायता  के  रूप  में  केन्द्रीय  वित्तीय

 सहायता
 दी  जाती  है  ।  बागान  तमंचा  रियों  की  आवास  सहकारिता  द्वारा  बनाई  गई  आवास

 जनाओं  के  मामलों  केन्द्रीय  सहायता  95
 मति शव  ह

 के  रूप  में  और  25  प्रतिशत  सहायता  के

 रुप  में  दी  जाती  है
 ।

 राज्य  सरकारों  को  वार्षिक  नियतन  किए  जाते  हैं  जो  उनकी  मांग  एवं  पिछले  काय

 दिनों  पर  आधारित  होते  वह  1983-84  के  इस  योजना  के  तहत  पश्चिम  बंगाल

 कार  को  30  लाख  रुपए  ऋण  के  रूप  में  और  10  लाख  रुपए  सहायता  के  रूप  में  पहले  ही  जारी

 कर  दिये  गये  हैं  ।

 '
 ग्राम/प्राथमिक  teat  स्तर  पर  लोगों  को  लोक  प्रिय  बनाना

 363.  थ्री  पियूष  तिरकी
 :

 कया  छोल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ग्राम/प्राथमिक

 स्तर  पर  खेलों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है
 ?

 wa  विभाग  में  उप  मन्त्री  एक  राज्य  विषय  होने  के  नाते

 पह
 मुख्यतः  ,

 राज्य  सरकारों
 जिम्मेदारी  है  कि  ये  गांव  प्राथमिक  स्कूल  स्तर  पर  खेल  कुद  का

 विकास  करें  तथा  उन्हें  लोक  प्रिय  बनायें  ।  तथापि  राज्य  खेल  परिषदों  को  केन्द्रीय  अनुदान  योजना

 के  अस्तंगत '  राज्य  सरकारों  को  ग्रामीण  खेल  केन्द्रों  की  स्थापना  रखाव  के  लिए  बराबरी  के

 हिस्से  के  आधार  पर  केन्द्रीय  वित्तीय  दी  जाती  है  ।  योजना  के  प्राथमिक  सकल

 शिक्षकों  सीमित  स्थानीय  स्केल  शिक्षकों  को  केन्द्रों  का  प्रभारी  बनाया  जाता  है  अतः  इसमें  प्राथमिक

 स्कूल  भी  शामिल  हो  जाते  हैं  ।

 राज्यों  को  सस्ते  अल्प  पर  गेह  का  आवंटन

 364.  सत्यनारायण  जटिया :  क्या  ग्रामीण  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  श्रमिक  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  में  कार्यरत

 श्रमिकों  को  1.5  रुपए  की  दर  से  सस्ते  मूल्य पर  गेहूं  देने
 के  लिए  वर्ष  1983-84  के  दौरान  राज्य

 वार
 कितनों

 गे
 गेहूं  आवंटित  किया  गया  हैं  ?

 grater  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  हरिनाथ  :  वर्ष  1983-84  के  दौरान

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्येक्रम/ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न

 राज्यों/केन्द्र  शासित  क्ष  त्रों  को  किए  गए  खाद्यान्नों  के  आवंटन  को  emia  वाला  विवरण  dara  है  ।

 राज्यों  शासित  क्षत्रों
 को  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  राष्ट्रीय  ग्रामीण  कार्यक्रम /

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  के  अन्तरगत  16  1984  को  '  अथवा  उसके

 बाद किए  गए  कायें  के  लिए  श्रमिकों  को  इन  आवंटनों  में  रियायती  दरों  पर  खाद्यान्न  सप्लाई  करें  ॥
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 गेह  1.50  रुपए  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  और  सामान्य  चावल  1.85  रुपए  प्रति  किलोग्राम  की  दर

 से  और  मुहैया  किए  जाते  हैं  ।  यदि  सामान्य  चावल  उपलब्ध  नहीं  तो  बढ़िया  तथा  बहुत  बछिया

 किस्म  का  चावल  क्रमश  1.95
 रुपए और

 2.10  रुपए  प्रति  किलोग्राम  की  दरों  पर  मुहैया  कित

 जाते  हैं
 ।

 वितरण

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम

 के  भन्तगंत  आवंटित  areal  की  ala  घाला  वितरण
 '.

 (alexy  ण
 अना  से

 नवना

 कम  urea  पद  शासित  क्षत्र  राष्ट्रीय  ग्रामीण  भूमिहीन

 संख्या  रोजगार  कार्यक्रम  रोजगार  गारन्टी

 के  भअन्तगंत  कार्यक्रम  के  अन्त-

 बिंत  खाद्यान्न  गीत  आवंटित

 aaa  -

 3  4

 ननामा

 भास्कर  प्रदेश  298  50.00.  6000.00

 6570.00  .  1000.00.

 बिहार  40546.00  8382.00

 गु
 त  8666.00  1778.00

 हरियाणा  1568.00  323.00.

 हिमाचल  प्रदेश  1164.00  364.00

 जम्मू  भोर  कश्मीर  1800.00  375.00

 कर्नाटक  1753  8.00  3200.00

 केरल
 12130.00  2400.00

 10  मध्य  प्रदेश  25200.00  5571.00

 11  महाराष्ट्र  29538.00  6077.00

 12  मणिपुर  330.00  69.00

 1?  मेघालय  480.00.  100,00  ,

 14  नागालैंड  150.00  63:00:

 15  उड़ीसा  18200.00  37
 $0.00"
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 रें

 1  2  3  4

 16  पंजाब  2750.06  563.00

 17  राजस्थान  |  6776.00  1422.00

 18  सीपीएम  90.00  50.00

 af 19  GUSTS
 a  30858.00  6000.00

 20  fag  990.00

 ~
 206.00

 21  उत्तर  प्रदेश  55040.00  11366.00

 ह
 22  पश्चिम  बंगाल  6417.00 31

 100.00
 23  अण्डमान

 भर  निकोबार

 28.00  62.00 समूह

 24  44.00 अरुणाचल  प्रदेश  80.00

 25  चंडी गढ़  7.00
 6:00

 26  दादरा  भोर  नगर  हवेली  50.00  36.00

 *
 दिल्ली 2  70.00  17.00

 28  दमन  भोर  दीव  366.00  75.00

 29  लक्षद्वीप  14.00  13.00

 30  मिजोरम  46.00  40.00

 31  पांडिचेरी  732.00  62.00

 ee ee  ee  ee  a  FS  a

 322226.00  65823.00

 a  GS

 सिंचाई  परियोजनाओं  पर  किया  गया  खर्च  और  सिचाई  के  अंतगर्त  लाया

 गया  क्षेत्र

 365.
 सत्यनारायण

 जटिया  :  क्या  सिचाई  मन्त्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  स्वतंत्रता  के  बाद  से  1  1५84  तक  सिंचाई  योजनाओं  और

 पर  कुल  कितना  ad  किया  गया  और  उसके  परिणामस्वरूप  कुल  कितना  अतिरिक्त  क्षत्र

 सिंचाई  के  aaa
 लाया

 गया  ;  और

 (@)  1984  तक  देश  में  कुल  कितना  कृषि  क्षत्र  है  और  इसमें  से  कितने  क्ष त्र  को

 छठी  योजना  के  अन्त  तक  सिंचाई  के  अंतगर्त  लाएं  जाने  की  संभावना  है  तथा  सातवीं  योजना  के

 लिए  बया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?
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 लिखित  1"

 सिचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रामनिवास  :  age  तथा  मध्यम  सिचाई

 सेक्टर  में  1982  तक  योजनागत  स्कीमों  पर  किया  गया  कुल  वास्तविक  व्यय  तथा  1982-83

 के  लिए  संशोधित  अनुमोदित  परिव्यय  लगभग  11,537  करोड़  रुपए  है  ।  मान  1951  से  पहले

 के  खच  के  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  1983  से  मान  1984  तक  अनुमोदित  परिव्यय

 भग  1743  करोड़  रुपए है  1  1984  तक  के
 व्यय

 के
 आंकड़  उपलब्ध नहीं  हैं  ।

 1983  के
 अन्त

 तक  इन  योजनागत  स्कीमों  से  19.4  मिलियन
 दैक्टेय  र

 क्षमता

 सुजीत  को  गयी  है  ।  चालू  वर्ष  के  दौरान  अ्तिरिषत  क्षमता  का  लक्ष्य  लगभग  0.
 ५4

 मिलियन

 हेक्टेयर है  ।

 कृषि  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  भूमि  उपयोग  अद्यतन  उपलब्ध  आंकड़ों

 (1978-79)  के  अनुसार  देश  में  खेती  योग्य  क्षेत्र  186.79  मिलियन  हैक्टेयर  है  ।  छठी  योजना

 के  भक्त  तक  बाद  तथा  मध्यम  सिंचाई  स्कीमों  से  लगभग  31  मिलिਂ  न  हैक्टेयर  तथा  लघु  सिंचाई

 स्कीमों  से  लगभग  37.2  मिलियन  हैक्टेयर  की  कुल  क्षमता  सृजित  किए  जानें  कीं  संभावना  है  ।  सातवीं

 योजना  के  लिए  अभी  तक  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 तमिलनाडु  बची  धिदवधिदयालय  gre  विकसित  धाम  को  नई  किस्म

 366.  श्री  के०

 at  लक्ष्मण  सलिक  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तमिलनाडु  कृषि  विश्वविद्यालय  ने  धान  की  एक  ऐसी  नई  किस्म

 at  विक्रास  किया  है  जो  सामान्य  स्थितियों  में  भी  प्रति  हेक्टेयर  7860  fee  प्रा०  तक  की  उपज

 दे  सकती  है  ;

 यदि
 तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरा  क्या  है  ;  भीर

 इस  किस्म  को  अन्य  राज्यों  में  लोकप्रिय  बनाने  मे  लिए  सरकार  हारा  कया  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  atte  :
 तथा  जी  stay

 तमिलनाड़ु  कृषि  विश्वविद्यालय  ने  at  अधिक  उपज  देने  वाली  मध्यम  अवधि  में  पकने  वाली  किस्में

 यानी  सी०  ओ  ०-43  तथा  और  अधिक  अवधि  में  पकने  वाली  पॉनमनी  किस्में  विकसित  की

 हैं  ।  अन्तराष्ट्रीय  चावल  अनुसंघान  मनीला  द्वारा  विकसित  दूसरी  किस्म  आई०

 को  भी  राज्य  के  किसानों  को  दिया  गया  ।  इन  किस्मों  में  उपयुक्त  प्रबन्ध  क्रियाओं  के  अंतगर्त  7-8

 टन/हेक्टर  उपज  देने  की  क्षमता  है  ।

 अन्य  राज्यों  में  इन  किस्मों  की  जांच  की  जाएगी  और  यदि  ये
 आशाजनक

 पाई  गई  तो

 इन्हें  किसानों  में  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  आवश्यक  कदम  उठाये  जायेंगे  ।
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 लिखित  vat
 है

 1905

 हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  लिखे  गए  पत्र

 367.  भी  रामावतार  शास्त्री  :  कया  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मन्त्रालय  द्वारा  वर्ष  1981-82,  1982-83  तथा  19  .  3-84  के  दौरान  राजभाषा

 1963  के  उपबन्धों  के  अनुसार  ख  तथा  ग  राज्यों
 के  अपने  सम्बद्ध  तथा

 अधीनस्थ  तथा
 उपकरणों

 को  पृथक-पूरक  रूप  से  लिखे  गए  मूल  पत्रों  की  सख्या  क्या

 Ri

 उनमें  से  हिन्दी  तथा  अंग्रे जी  में  राज्य-वार  तथा  वर्ष-वार  लिखे  गए  पत्रों  की  संख्या

 पृथक-पृथक भया  है

 उपयुक्त  बताए  गए  तीन  श्रेणियों  के  राज्यों  में  स्थिति  सम्बद्ध  तथा  अभी

 नाथ  कार्यालयों  तथा  उपक्रमों  द्वारा  इसी  अवधि  के  दौरान  मन्त्रालय  को  लिखे  गए  मल  पत्रों  की

 सव्य  क्या  दै  ;  और

 उनमें  से  राज्य-वार  हिन्दी  तथा  अंग्रजी  में  लिखे  गए  पत्रों  की  प्रथम-पदक  संख्या  ब्या

 सिचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मम्मी  राम  निवास
 :  और  1-10-1982

 से  31-12-1983  तक  की  अवधि  के  दौरान  सिचाई  मन्त्रालय  द्वारा  अपने  सम्बद्ध  अधीनस्थ

 कार्यालयों  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  सहित  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिनन  कार्यालयों को  लिखे

 गये  मूल  पत्रों  की  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 ण  ह  ह

 fe  अंग्रेजी  het
 ew  one  हि

 ''
 क्षत  11  v7 59  9078 च  ब  प  10237
 er  wr

 (@) ‘a’  पतन  439  2418  2857

 (*)  क्षत्र  15  2300  2315
 tm

 at  आंकड़ों
 कौ  राज॑भाषा  विभाग  के  का ०  ज्ञा०  दिनांक  5  अगस्त  1982  के

 अनुसार
 संकलित  किया  जाता  है  जिसमें  प्रत्येक  राज्य  को  लिखे  गए  पत्रों  का  अलंग  से  रिकार्ड  रखने  at

 प्रावधान  नही ंहै  ।  इसके  चू  कि  संशोधित  प्रो फार्मा  972  में  निर्धारित  कियां

 गया  इसलिए  इस  तारीख  से  पहले  ‘gq  तथा  ग  त्रो ंके  विभिन्‍न  केन्द्रीय  सरकारी

 कार्यालयों  को  भेजे  गएं  पत्रों
 के

 सम्बन्ध  में  सूचना  इस  मन्त्रालय  द्वारा  संकलित  नहीं  की  गई

 ओर  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 राज्य  के  areal  के  कोटे  में  विधि

 368,  ot  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गेहू  का  अधिकतम  उत्पादन  होने  के  बावजूद  इसके
 मूल्य

 में

 असाधारण  वृद्धि  पर  arg  पाने  के  लिए  देश  में
 गेहू  क्ले

 कोटा  में  20  प्रतिशत  वृद्धि  कर  दीं
 गई

 क्या  सरकार  ने  भारी-स्टाक  afanay  उत्पादन  होने  के  बावजूद  eg}  वृद्धि

 होने  के  कारणों  का  विश्लेषण  क्या  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है

 रहे क्या  गेह  के  कोटे  में  20  प्रतिशत  की  वृद्धि  को  सरकार  के  पास  खराब

 तथा  घटिया  किस्म  के  अनाज  भण्डारों  को  निपटाने  के  साधन  के  रूप  में  उपयोग  किया  जायेगा  ;

 are

 —"araregਂ  --
 के क्या  सरकार  ने  किस्म

 भिनसार
 सारे  खाद्य  भण्डारों  की  कुल  मात्रा  का  निर्धारण  किया  है  और  यदि  तो

 .  किस्म-वार

 कूल
 भंडार  का  पृथक-परथन  ब्यौरा  क्या

 इलेक्ट्रॉनिक  विभाग  में  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्

 एस०  एस०  संजीवी
 :

 जिन  राज्यों  के  बारे  में  as  सूचना  प्राप्त  हुई  थी  ब्रह्म  गेहू

 के  मूल्य  2/eo  प्रति  किलो  से  अधिक  चल  रहे  उन  राज्यों  के  लिए  उनकी  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  हेतु  गेहूं  के  सामान्य  मासिक  आवंटन  को  20  प्रतिशत  अतिरिक्त  आवेदन  करने  की

 कृति दी  गई  थी  ।

 1982-83  के  दौरान  425  लाख  मी ०  टन  गेहूं  का  रिको  उत्पादन  होने  के  कारण

 1983  से  1984  तक  गेहू  के थोक  मूल्य  सूचकांक  में  8.2  प्रतिशेंते की  गिरावट

 गायी है  ।

 जी  नहीं  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  केवल  खाद्य

 भैपमिश्रण  निवारण  को  सीमाओं  के  अन्दर  उचित  औरत  किस्म  के  अनुरूप  ही  स्टाक  निम  क्त

 करता  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  गए  स्टाक  को  उसकी  गुण  स्थिति  के  प्रयोजन

 हेतु  इस  समय  प्रयुक्त  विधियों  के  अनसार  ी श्ग्  प्लग  और  घ  श्रेणियों  में  विभाजित

 किया  जाता  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  1-1-1984  को  पड़े  कुल  120.4  लाख  मी ०  के

 स्टाक  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  :---
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 नए  एएन

 60.6  लाख  मी  ०  टन

 | (8  :  46.3  लाख  मी ०  टन

 PF] sayy  :  8.5  लाख  alo  टन

 :  5.0  लाख  मी ०  टन

 120.4  लाख  मी ०  टन

 वाणिज्यिक  फसलों  का  विकास

 369:  थ्री शती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यट  बताने  की  war  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मन्त्रालय  नें  वाणिज्यिक  फसलों  के  विकास  पर  बल  दिया  है  ;

 खो  बेचीं  तो  उक्त  उद्देश्य  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  चलाई  जा  रही  केन्द्रीय

 जित  स्कीमों  के
 नाम

 कया  हैं  ;  और

 Soo
 (71)  नलिया  फसलों  के  विकास  के  लिए  स्कीमों  को  लाग  करने  के  लिए  उड़ीसा  की

 पिछले  तीन  क्यों  में  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई

 mfa  arate  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  हां  ।

 विभिनन  राज्यों  में  वाणिज्यिक  फसलों  के  विकास के  लिए  निम्नलिखि  त  केन्द्रीय  प्रा  यो
 -

 जित  योजनाएं  विशेष  परियोजनाओं  चल  रही  हैं  —

 1.  तिलहन

 1.  गुजरात  में  मू  के  सघन  विकास  की  प्ररियोजना

 2.  मध्य  प्रदेश  में  सोयाबीन  के  विकास  की  परियोजना

 3.  तिलहन  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  अर्थात

 1.  सघन  तिलहन  विकास  काय  क्रम

 2.  तिलहन  का  नये  सिंचित  क्षत्रों  में  विस्तार

 3.  युरजमुष्दी  क़ा  विकास

 4.  सोयाबीन  का  fara

 2.  सघन  कपास  विकास  कार्यक्रम

 3.  सघन
 मिलता  कार्यक्रम

 उड़ीसा  सरकार
 को  वाणिज्यक

 फसलों
 के  विकास  के  लिए  1981-82

 के  दौरान
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 10.83  लाख  1982-83  के  दौरान  17.25  लाख  रु०  और  198  -84  1983

 )  के  दौरान  20.70  लाख  रु०  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गयी  थी  ।

 सफाई  व्यवस्था  की  स्थिति  aw  के  लिए  राज्यों  को  धन  का  आवंटन

 70.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  क्या  निर्माण  ओर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  कुछ  चुने  हुए  कस्बों  और  नगरों  में  सफाई  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधार

 करने  के  लिए  राज्यों  को  धनराशि  आबंटित  करती  रही  है

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  कटक  और  भुवनेश्वर  में  सफाई  wae  की  स्थिति  में

 सुधारने  के  लिए  90,37,200  अपने  रेशे  हेतु  मन्त्रालय  से  अनुरोध  किया है  ;  भोर

 यदि  तो  उपरोक्त  प्रयोजन  के  लिए  उड़ीसा  को  आवश्यक  धनराशि  आबंटित  करने

 के  लिए  सरकार  ने  बया  कदम  उठाए  हैं

 wa  विभाग  निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  में  तथा  कार्य  विभाग  में  जप  सन्नी
 >

 मल्लिका जु  :  at  ।.  कम  लागत  सफाई  को  छोटे  तथा  मध्यम  नागरों

 एकीकृत  विकास  कीं  केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  योजना  के  अंतगर्त  केन्द्रीय

 सहास  हठ

 पात्र  मद

 में  से  एक  के  रूप  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 नहीं  ।  राज्य  सरकार  ने  16.50  लाख  रुपये  की  लागत  की  कटक  तथा  भुवनेश्वर

 नगरों  सहित  .5  नगरों  की  यूनिसेफ  द्वारा  सहाय्यित  कम  लागत  सफाई  परियोजनाओं  के  लिए  एक

 प्रस्ताव भेजा  है  ।

 राज्य  सरकार  से  मांगी  गई  विशिष्ट  सूचना  की  कमी  के  कारण  यह  मामला  निलम्बित

 पढा है  ।

 डो  ०  Fo  सो०
 ह

 गठ  एस०  ए  आई०  डी०ਂ  द्वारा  दुरू  को  गई

 आवास  परियों  बनायें

 371.  भीम तीं  जयन्ती
 पटनायक

 :  क्या  निर्माण कौर  ग्लास  मन्त्री  यह
 बताने  की

 कपा

 करेंगें कि  :

 क्या  आवास  विकास  वित्त  निगम  लिमिटेड
 और  ager  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बिकास

 अभिकरण  द्वारा  कुछ  संयुक्त  आवास  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  ;

 यदि  तो  किन-किन  विभिन्‍न  देशों  में  डी०  एफ  सी  ०''  ओर  एस०

 Yo  भाई०  दो  ने  संकेत  आवास  परिजनाएं  शुरू  की  हैं  ;  भोर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
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 aa  विभाग  निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मन्त्री

 सल्लिकाजुं
 :  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बिहार  में  क्रिकेट  के  लिए  स्टेडियम

 372.  श्री  बिजय  कुमार  यादव  :
 क्या  खेल  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  कया  देश  में  क्रिकेट  की  लोकप्रियता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरव।र  का  विचार  बिहार

 में  अन्तर्राष्ट्रीय  टेस्ट  मंचों  के  लिए  कोई  स्टेडियम  बनाने  का  है  ;  भौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  ब्योरा  है  ?

 खेल  विभाग  में  उप  मन्त्री  अशोक  :  ate  खेल  राज्य  का

 विषय  है  इसलिए  अन्तर्राष्ट्रीय  टेस्ट  मंचों  को  खेलने  के  लिए  उपयुक्त  स्टेडियम  बनाने  की  जिम्मदारी

 राज्य  सरकार/राज्य  खेल  परिषद  की  है  ।  सरकार  राज्य  सरकार  के  प्रयासों  में
 '

 सहायता  करने  तक  ही  भूमिका  अदा  करती  है  ।  राज्य  खेल  परिषदों  को  अनुदान  की  केन्द्रीय  योजना

 के  अंतगर्त  स्टेडियम  की  अनुमानित  लागत  का  50  प्रतिशत  अथवा  1  लाख  जो  भी  कम

 तक  वित्तीय  सहायता  स्वीकार्य  है  ।

 दि ली  विकास  प्राधिकरण  दवारा  पटपड़गंज  दिल्‍ली  में  स्कूल  क्रो

 गिराया  जाना

 373.  ft  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  निर्माण  भौर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  कृपा

 थपकने

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरणने  पटपड़गंज  दिल्‍ली  में  डी०  डी०  एं०

 द्वारा  आवंटित  एक  भूखंड  पर  बने  स्कूल  के  दो  कमरों  को  गिरा  दिया  है  ;

 यदि  ai,  तो  उसके  संबंधी
 ब्यौरा

 क्या  है  और  इसको  गिराने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  स्कूल  को  गिराए  जाने  का  करते  हुए  क्षे  बहन  छात्रों  ने  ै  .

 1984  को  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण

 के  विकास  मीनार  के  समक्ष  प्रदर्शन  किया

 था  ;  और

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 के

 कोई  अधिकारी  उनसे  मिले
 थे

 और  उनकी

 मांगों  पर  बातचीत  की  थी  ;

 निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (st  :  से  विद्यालय

 के  निर्माण  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इस  क्षत्र  में  कोई  स्थल  आवंटित  नहीं  किया
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 गया  13-1-1984  को
 यमुनापार  क्षत्र  मण्डावली  फाजलपुर क्ष  हमें  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  अपने  अधिकार  के  seats  भाने  वाली  भूमि  में  से  कतिपय  अतिक्रमण /  कपि  कृत

 निर्माण  हटाये  थे  ।  इसमें  कुछ  अन्धे  व्यक्तियों  द्वारा  भनधघिकत  रूप  से  निमित  दो  कमरे  तथा  एक

 चाहर  दीवार  शामिल  थी  ।  विकास  पर  मीनार  एक  प्रदर्शन  किया  गया  था  भर  कुछ  प्रदर्शनकारी

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  ऊपर
 को

 मिले  थे  ।  इन्होंने  उन्हें  बताया  कि  प्रश्नगत

 स्थल  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आवंटित  नहीं  किया  गया  था  और  सरकारी  भूमि  में  से  केवल

 अतिक्रमण  हटाए  गए  ।

 कोटा  में  सोयाबीन  प्रोसेसिंग  संयंत्रों  लिए  विश्व  बेक  से  ऋण

 374.  थी  कृष्ण  कुमार  गोयल
 :

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  की

 HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  राजस्थान  में  कोटा  स्थित  सोयाबीन  संयंत्र के  लिए  धन  की

 व्यवस्था  करने  के  agra  हो  था  ;

 उक्त  संयंत्र  की  प्रतिदिन  की  अनुमानित  क्षमता  कितनी है

 संयंत्र  किस  स्थान  पर  ओर  यह  संयंत्र  कब  a  उत्पादन  करेगा  ;

 और

 इस  क्षेत्र  में  सोयाबीन  को  और  अधिक  पैदावार  करने  के  लिए  किसानों  को  प्र  रित

 करने  हेतु  उन्हें  दी  गयी  सहायता  का  ब्यौरा  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०

 एस०  संजीवी :
 :  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण.आई०  डी०  Yo)  मूल्यांकन  दल

 सिद्धान्त  रूप  से  इस  परियोजना  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  परियोजना  पर  1984  के

 भास-पास  विश्व  बैंक  से  बातचीत  की  जानी  है  और  मंजूरी  के
 बाद

 इसे  पहली  1984  से

 लाल  किया  जा  सकता  है  ।

 (a)  संयंत्र  की  अनुमानित  क्षमता  200  मी०  टन  सोयाबीन  Aa  =
 a  दिन  को

 राजस्थान  में संयंत्र  are  मंजूरी  की  तारीख
 से

 लगभग  30  महीने  में  उत्पादन

 शुरू
 किये  जाने  की

 है

 200  मी ०  टन  rafter  की  क्षमता  वाले  एक  सोया  संसाधन  संयंत्र  लगाने  के

 इस  परियोजना में  सोयाबीन  के  काश्तकारों को  अच्छी  किस्म  के  बीजों  आपूर्ति  करने

 के  लिए  एक  बीज  संसाधन  संयंत्र  लगाने  की  परिकल्पना  भी  की  गई  जिसमें  fara

 तथा  निवेश  सेवाओं  की  भी  व्यवस्था  जिससे कि  सं  साधन  एकक  के  कार्य  शुरू  से  पहले

 सतत
 के  लिए  आवश्यक  प्रोत्साहन  मिलता  रहे  ।
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 1905

 आवश्यक  वस्तु भों  के  मयो  में  afa

 375.  थी  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  are  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 1983  के  दौरान  saya  के  yea  में
 की  मासिक  दर  और  1978-

 1982
 के

 दौरान  इस  वृद्धि  की  विधिक  दर
 कितनी

 थी  ;  और

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने
 के

 लिये
 an  विशेष  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  कि

 वस्तुओं  के  मूल्य  कम  हों  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वालें  व्यक्तियों  संहित-आम  आदमी

 को
 ये  वस्तुएਂ  उपलब्ध  हो ं?

 इलेक्ट्रो निको  में  तथा  खाद्य  भर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय में
 उप  मंत्रों  एस०

 एस०  संजीवी  :
 1983  में  चुनी वस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचकांकों  में  हुए  उतार  चढ़ाव  का

 मासिक  प्रतिशत  विवरण
 1

 में  दिया  गया है
 ।  1978-82  के  दौरान  चुनी  वस्तु कों के  थोक  मूल्य

 सूचकांक  में  हुए  उतार  चढ़ाव  का  विधिक  प्रतिशत  विवरण  2  में  दिया  गया  है  |

 सरकारी  alfa  का  मुख्य  जोर  विभिन्न  आवश्यक  वस्तुओं  का  उत्पादन  बढ़ाने  पर  है  |

 खाद्य  पेट्रोलियम  तथा  दालों  जेसी  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  की  देश में

 उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  आयात  भी  किया  जाता  है  ।  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  को  मजबूत

 बनाया  तथा  उसका  विस्तार  किया  जा  रहा  ai  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित  करने  के

 लिए  विभिन्‍न  वस्तुओं  का  गत  वर्ष  की  तुलना  में  आमतौर  पर  अधिक  किया  है  ।

 राज्य  सरकारों को  संजय-संजय  पर  सलाह दी  रही  हैं  कि  वे  आवश्यक  वस्तु  arferfaaa  तथा

 इसी  प्रकार  के  कानूनों  के  उपबन्धों  को  जोरदार  ढंग  से  लागू  करें  ।
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 '
 लिखित

 उतर  PP  1984

 विवरण  2

 उतार-चढ़ाव  को  वधिक  प्रतिशत

 Poe  ES  ES  ee  ee  Re  ce वस्तुए

 दिस ०  1978  दिस०  1979 '  दिस०  1980  दिस०  '1981  दिस०  1982
 ome  a  ee  ee  ee  ee  ee  ददादददया  ——  ee  ee  ee  2  —  द ि

 दिस०  1977  दिस०  1978  दिस०  1979  दिस०  1980  दिस*  1981

 ee  अ

 4.4  19.1  3:4  13.9  134

 51  8.9  10.7 ग  द  13  2

 3.2  i9.4  5.1  13.4  10.7

 बाजरा  26.2
 33.1

 3.6  1254  4
 2

 1.4  0.9  79.3  14.9  18.9

 अरहर

 '
 6.5  9.7  9.2  5-5  18.0

 मग  25.3  3.3  5.5  3.1  7-4

 13.8  22.6  82.4  14.2  17.4

 34.9  43.2  36.5  13.0
 0.9

 प्याज
 3150  232.7  712.4  176.6  32.7

 reals  0.4  26.7  1.2  11.5
 110

 मू  गाली  का  तेल  11:8  42.6  10.5  21.0  3.4

 सेंसरों का  तेल  7.7  15.9  27.4  5.2  2-6

 नारियल  का  तेल  1.9  3.6  28.6  20.5  34/3

 Fatorett ar का  तेल  12.3  31.0  9.9  10.9  9!9

 3.2  6.0  7.1  19.0  +4.9
 ae

 मछली  6.8  20.2  1.7  53.3  8/9

 8.0  17.6  5:9  12.7  6.0

 गोश्त

 13.4  36.2  46.5  9.2  12:7

 22.2  100.9  13-4  14.2
 13/9

 मिट्टी  का  तेल  1.7  16.8  स्थिर  18:9  1.2

 5.3  24.3.  स्थिर  21.1 सिमट  कीक
 37

 कक
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 2

 लाल  नमी  13.0  18.4  13.1  35.0
 114.7

 चाय  2.9  31.4  11.5  8.7  14.6

 दियासलाइयां  .  2.6  32.4  1.6  3.4  स्थिर

 नमक  22.17  31.5  7.4  7.2 05

 कपड़  धोने  का  साबुन  8.1  25.2  5.8  2.9  2.7

 सुदी  कपड़ा  ,  :  2.7  7.1  6.6  11.5  4.4

 भाटा  1.5  0.3  4.7  14.0  15.8

 set  9.1  242  कि  6  536  13.7

 सभी  वस्तुएं  0.1  22.4  13.2  3.3

 o—  =  तामा  लिन
 क

 भवर
 डरो के दूध दूध

 के  मूल्यों  में  वृद्ध

 376.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  क्षत्र  में  सरकारी  डेरी  डेरीਂ  के  दूध  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  का

 सरकार-का  है  ;

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  मूल्य  बढ़ाए  जाने  की  संभावना  है  ;  ,

 1)  उपरोक्त डे  री  में  प्रतिदिन  कितनी  मात्रा  में  ,  दुध  ;  का  SCH  SAMS,  'कितःरग:होता  ;

 और

 इसे  कितना  लाश  जोता  है  तीन  :
 तत्सम्बन्धी  पूरा

 ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय में
 राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र

 :
 ओर  इस  मामले  में

 अभी  तक  कोईਂ  निर्णय  गया  है  ।

 मदर  डेरी  द्वारा  1-2-1984  से  16-2-1984  की  अवधि  के  दौरान  ae

 मलाई aaa  दुध
 के  प्रतिदिन  उत्पादन

 ओर  बिक्री
 के

 अनुमानित
 ओस  wie  नीचे  दिए  गए

 —

 a

 उत्पादन  बिक्री
 ——

 (a  sfx)

 aes  दूध  5.02:  4.99

 पूरी  मलाई  युक्त  दूध  0.78  8.76

 2Q7
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 लिखित
 उसर

 लेखा  परीक्षित  तुलन  पत्रों
 के  अनुसार

 पिछले  तीन  वर्षों  में  मंदर  ढेरी  का  निवल  लाभ

 नीचे  दिया  गया  है  :--

 1980-81  40.79

 198  1-82  12.92

 1982-83  13.55

 काइट्स  लिए  आवास  सुविधाओं  को  कमी

 377.  प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :
 कया

 निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपास  करेंगे

 कि

 (=)  क्या  उनको  इस  बात  की  जानकारी  है  दि  अनुसूचित  जातियों  की  तरह  ही  सामाजिक

 उपेक्षाओं  से  ग्रस्त  सोशल  काइट्स  के  सदस्य  भी  भावास  सुविधा  की  भारी  कमी  का  सामना  कर  रहे

 हैं  ar

 यदि  तो  क्या  सरकार  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  जाने  वाले  सुनियोजित  सर्वेक्षण

 के  आधार  पर  इन  जातियों  के  सदस्यों  के  लिए  न्यूनतम  संभव  आवास  का  निर्माण  करने  पर
 विचार

 |
 करेगी  ।

 खेल  विभाग  निर्माण  और  आधार  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप मन्त्री

 मल्लिका जु  :  तथा  विभिन्न  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षत्र  प्रशासनों  द्वारा

 कार्यान्वित  की  जा  रही  सभी  सामाजिक  भावास  योजनायें  आय  के  मानदण्ड  के  आधार  पर  अर्थात

 समाज के  भौतिक  दृष्टि  से  कमजोर
 निम्न

 aia  ay  तथा  मध्यम  आय  ay  गई

 ध दे

 कारगिल  जिले  को  मय स्थल
 विकास

 masa  मसें  शामिल

 378.  प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  मरुस्थल  विकास  कार्यक्रम  जो  पहले  पूरे  लाख  क्षत्र  के

 दिया  भर

 लिए  स्वीकृत  किया  गया  कारगिल  जिले  को  दोबारा  शामिल  करने  पर
 विचार

 करने  का  बचन

 9

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कारगिल  जिले  का  विकास  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  करने  की  योजना  बनाई  गई  थी  ?

 ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  तथा  कारगिल

 जिले  को  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  में  पुनः  शामिल  करने  के  मामले  पर  योजना  वित्त  तथा

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  के  अधिकारियों  के  एक  अन्तर-विभागीय  दल  द्वारो  विचार  किया  जा

 रहा  इस  दल  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  ही  आगे  कार्रवाई  की  जाएगी  ।
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 हरित  क्रांति  पर  रिपो

 379,
 eft  हरिकेदा  बहादुर  :  कया  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  हरित  क्रांति  स्टेंडडें  13.  1984)  सम्बन्धी

 ह
 चिंश्लेषणाह्मक  रिपोर्टे  की  और  आकर्षित  किया  गया है

 जिसमें  इस  बात  का  संकेत  था  कि  यह  कोई

 नहीं  था  जेसा  कि  बनाया
 गया  है  ;

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  तथाकथित  श्वेत  क्रांति  के  सम्बन्ध  में  वही

 स्थिति है  जिसे  समाचार  पत्र  सफेद  झूठ  कहते  हैं  मौर  डेयरी  बोड़ें  काला  शूठ  कहता  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  अधिकतर  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  बढ़ाचढ़ा  कर  किए  गए  विभिन्‍न

 दावों  पर  विचार  उनका  विश्लेषण  तथा  मूल्यांकन  करने  और  उन  पर  निगरानी  रखने  के

 लिए  विशेषकर  कृषि  के  क्षत्र  में  एक  स्वतंत्र  निकाय  की  स्थापना  करने  का  विचार  है  ?

 fe  वस्त्रालय  में  राज्य  welt  (sit  योगेन्द्र  :  जी  हां  ।

 1983  में  इलस्ट्रेटेड  वीकली  ars  इंडिया  में  प्रकाशित  प्री  लेख

 से  सही  स्थिति  का  पता  नहीं  लगता  है
 ।

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्डे  ने  हाल  ही  में

 तथ  श्यिल्टी ਂ  नामक  पुस्तिकाएं
 प्रकाशित  की  है  ।  इनमें  सही  प्ररिश्रेक्ष्य  में

 दिए
 गए  हैं  ।

 (7)  जी  नहीं  ।  यह  ठीक  नहीं  है  कि  सरकारी  एजेंसियों  ने  कृषि  क्षत्र  में  बढ़ा-चढ़ा  कर

 दावे  किए  हैं  ।

 राज़्यों  में  भूमि  को  सिचाई  के  अन्तरगत  लाने  के  लक्ष्य  का  पीछे  रह  जाना

 381.  sf  सतीश  प्रवाल  :

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  देश  में  भूमि  को  सिचाई  के  अन्तर्गत  लाने  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  विभिनन

 राज्यों  में  बहुत  पीछे  हैं  ;

 यदि at,
 तो

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  लक्ष्य  उपलब्ध  नहीं हुए  हैं

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 केन्द्र  सरकार  का  विचार  लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु  कार्यवाही करने  की

 सिलाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  देश  में  सिचाई  के

 निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  विभिनन  राज्य  सरकारों  दारा  तैयार  की  गई  अनुसूचियों  पर  आधरित

 कुछ  में  वास्तविक  उपलब्धि '  पिछड़  नाती  है  |
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 1982-83  के  क्षमता  के  लक्ष्यों  एवं  उपलब्धियों  की  जांच  करने  से  पता  चला  है  कि

 वृहद  एवं  मध्यम  सिचाई  के  मामले  में  उपलब्धियों  में  देश  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  से  सी  मानत  वृद्धि

 हुई  है  ।  केरल  मध्य  प्रदेश  भर  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  में

 लक्ष्यों  की  उपलब्धि  में  कमी  रही  लघु  सिचाई  के  मामलों  में  देश  के  लिए  निर्धारित

 लक्ष्य  की  उपलब्धि  में  कमी  हुई  है  और  लक्ष्यों
 की

 उपलब्धि  में  यह  कमी

 मध्य  सीपीएम  ओर  पश्चिम  बंगाल  में  हुई  है  ।

 इसके  मुख्य  कारण  लागत  में  वृद्धि  तथा  वित्तीय  एवं  सामग्री  संसाधनों  की  का

 होना

 इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  कुछ  उपाय  ये

 (1)  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  उनके  लिए  अधिकतम  संभव  धन  राशि  safc  करके

 पूरा  करने  की  प्राथमिकता  देना  ।  कमी  वाली  निर्माण  सामग्रियों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई

 करने  तथा  इसके  साथ  ही  इन  सामग्रियों  के  परियोजना  स्थलों  तक  ले  जाने  को  सुनिश्चित  करने के

 लिए  केन्द्रीय  स्तर  पर  विशेष  प्रयास  (3)  परियोजनाओं  का  राज्य  स्तर  पर  तथा  चुनी  हुई

 परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  स्तर  पर  मानीटरिंग  तथा  4)  fast
 व्यक्तिगत/सामु  कायिक  लघु

 सिचाई  स्कीमों  को  शुरू  करने  के  लिए  लघु  एवं  सीमान्त  की  करने  के  लागू  कृषि

 मंत्रालय  द्वारा  1983-84  के  दौरान  एक  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम  को  लाग  करना  |

 सिचाई  योजनाओं  के  संबंध  में  बिहार  के  संसद  सदस्यों  के  साथ  बैठक

 382.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  बया  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच है  कि  उन्होंने  बिहार  की  बड़ी  तथा  मध्यम  सिंचाई  योजनाओं  पर

 विचार  करने  के  लिए  पटना  में  19  1984  को  बिहार  राज्य  के  संसद
 सदस्यों

 की  एक

 आमंत्रित  की  थी  ;

 यदि  तो  बैठक  में  उपस्थित  संसद  सदस्यों  तथा  सरकारी  अधिकारियों  के  नाम  क्या

 हैं ;

 बैठक  में  किन-किन  प्रमुख  सिचाई  तथा  बाढ़  नियंत्रण  पर  विचार  किया

 गया ;

 (3)
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ;  ओर

 ()  सरकार  का  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कितनी  सहायता  देन
 का  बिचार

 सिचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  निवास  (ay  (a)  केन्द्रीय

 ह
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 8  1905  लिखित  उत्तेरें

 —  ————

 सिचाई  मंत्री  द्वारा  19-1-84  पटना  में  आयोजित  की  गई  बैठक  में  11  संसद  2

 विधायकों  तथा  बिहार  सरकार  के  सिंचाई  राज्य  मन्त्री  तथा  कृषि  राज्य  मंत्री  ने  भाग  लिया  art

 केन्द्रीय  सिचाई  मन्त्रालय  तथा  केन्द्रीय  जल  आयोग  एवं  बिहार  सरकार  के  वरिष्ठ  thearfcay  ने

 भी  भाग  लिया  था  ।

 सदस्यों  ने
 मुख्यतः

 निम्नलिखित  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  थ

 (1)  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  पूर्ण  करने  के  लिए  समय-बद्ध  कार्यक्रम  तैयार  करना

 तथा  उपलबध  धन  राशियों  का  प्रभावी  उपयोग  करना  ।

 2)  लम्बित  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृत  करना  ।

 (3)  सोन  नहर  का  आधुनिकीकरण  कुछ  क्षेत्रों  Wa  मोका महू  ताल  क्षेत्र  आदि

 की  faa  समस्या  स्कीम  पश्चिमी  कोसी  नहर

 कोयलवार  तट बन्ध  सकीम  आदि  का  शीघ्रता  से  क्रियान्वयन  |

 (4)  उत्तरी  बिहार  की  नदियों  की  बाढ़  समस्या  तथा  गंगा  महानन्दा  नदियों  से  कटाव

 समस्या  से  निपटने  के  लिए  एकीकृत  योजना  बनाना  |

 (5)  कुछ  परियोजनाओं  विशेषतया  उत्तरी  बिहार  में  जल-जमाव  को  समाप्त  करना ।

 (6).  सोन  नहरों  में  गहरीकरण  को  रोकना  तथा  नहरों  में  कम  जल  की  सप्लाई  भरें  वृद्धि

 करने  के  लिए  अन्तिम  छोर  तक  के  क्षत्रों  में  भूमिगत  जल  स्कीमों  को  लागू  करना  ।

 1)  बीवी  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  करना  |

 (8)
 निर्माण

 कार्यों
 की

 प्रगति
 का

 उचित
 मानीटरिंग  करना  ।

 (9)  गंगा  नदी  द्वारा  wets  से  प्रभावित  हुए  लोंगों  का  पुनर्वास  करना  ।

 (10)  भूमि  अधिग्रहण  faire  जनजाति  क्ष  त्र  वाली  भूमि  के  लिए  दरों  एवं  पद्धतियों

 को  युक्तिसंगत  करना  ।

 (11)  जन-जाति  एवं  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  के  विकास  तथा  संतुलित  क्षेत्र  विकास  के  लिए

 पर्याप्त  निधियों  की  व्यवस्था  करना

 (12)  वन  पर्यावरणात्मक  दृष्टि  से  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृत  करने  को

 आवश्यकता  ।

 सदस्यों  द्वारा  उठाई  गयी  विभिनन  मुद्दों  का  उत्तर  देते  हुएं  बिहार  के  सिंचाई  मन्त्री
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 फाਂ  नी

 ने  दिए  गए  विभिन्‍न  सुझावों  पर  विचार  करने  तथा  स्कीमों  को  शीघ्रता  से  क्रियान्वित  करने  के

 लिए  सदस्यों  को  आश्वास  दिया  था  ।

 (¥)  योजना  आयोग  के  कार्यकारी  दल  द्वारा  बिहार  की  1984-85  की  विधिक  योजना  के

 लिए  सिफारिश  किया  गया  परिव्यय  निम्न  प्रकार  है

 लाख  रुपये  में

 (1)  बृहद  एवं  मध्यम  18  417  1100
 ~ (ator

 1700 (2)  बाढ़

 संसाधनों में  हुई  वृद्धि  उपलब्ध  हुई  तों  करनी

 खਂ  के  अंतगर्त  प्रावधान  उपलब्ध  किया

 थे  परिव्यय  1983-84  के  दौरान  प्रत्याशित  व्यय  से  अधिक  हैं  ।

 मोनो  कां  रिका  उत्पादन

 383.  श्री  रासावतार  दास्तां  :  कया  खाद्य  भोर  नागरिक  ofa  त्री  यह  बताने की  कृपा

 भरेंगे कि

 क्या  इस  वर्ष  चीनी  का  उत्पादन  उसकी  आवश्यकता  से  अधिक  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 चीनी  के  अतिरिक्त  उत्पादन  को  ध्यान  रखते  हुएं  की  चीन  का  मूल्य  3.75

 बढ़ाकर  4  रुपये  प्रति  किलोग्राम  करने  का  क्या  आधार  है
 ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मन्त्रांतथ  में  उप  मंत्री  एस०

 एस०  संजीवी  :  से  चालू  चीनी  मौसम  1983-84  में  चीनी  का  उत्पादन  लगभग

 72-75  लाख  मीटरी  टन  होने  का  अनुमान है  ।  इस  उत्पादन  भर  10-10-1983  की  46  लाख

 मीटरी  टन  से  भी  अधिक  पिछले  स्टाक  से  चीनी  की  बहुत  अधिक  उपलब्धता  होगी  जिससे  चीनी

 [1  1983-84  के  दौरान  आंतरिक  खपत  भर  निर्यात  की  जरूरतें  पूरी  की  जा  सकेंगी  ।

 लेवी  चीनी  का  खुदरा  मूल्य  3.75  रुपये  से  4  रुपये  प्रति  किलों  करना  इसलिए  आवश्यक

 हो  गया  था  क्योंकि  at  वर्ष  1983-84  के  लिए  गन्ने  की  लागत  am  अन्य  परिवर्तनशील  लागतों

 में  वृद्ध  हुई  है

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  निर्धारित  लक्ष्य

 384.  ot  मोहम्मद  असरार  अहमद :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह
 बताने

 की  कृपा

 करेंगे कि
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 क्या  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम
 के  अंतगर्त  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 हैं  ।

 hogs इस  दिशा
 में  अब

 तक  क्या  उपलब्धि  हुई  है  PATS

 चालू  पंचवर्षीय  OYTAT
 की  शेष  अवधि  के

 दौरान  और  कितनी  प्रगति  को

 aga है  ?
 |

 प्रमाण  विकास  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  हरिनाथ  से  (7)  छंठी

 वर्षीय  योजना  के  अस्त  तंक  15,  परिवारों  की  भारिक  को  के
 लिए  उन्हें

 पर्याप्त  रूप  में  सहायता  दिए  जानें  प्रत्याशा  की  गई  अब  तक
 1984

 11.02  मिलियन  परिवारों  को  सहायता  दी  गई  है  ।  छठी  प्रंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  te

 3.98  मिलियन  परिवारों  को  भी  सहायता  दिए  जाने  की  संभावना  है  ।.

 प्राकृतिक  विपदाओं  के  कारण  हानि

 385.  श्री  नीरेन  घोष

 sit  एम०  वी०  चन्द्र दो खर  ata

 att  जगन्नाथ  पाटिल  :

 $ अनन्त  मूल  महल |

 थी
 मनमोहन  द् : चक चि  क्या  कुकी  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान .  प्राकृतिक  विपत्तियों  कारण  विपत्ति  वार  फसलों

 मवेशियों  की  तथा  जन-जीवन  की  वर्ष
 वार  कितनी

 ही  a
 और

 राज्यों  को  राज्य  वार  भोर  वर्ष  वार  कितनी  केन्द्रीय
 सहायता

 प्रदान  को
 गई

 ?

 कुकी  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  वर्ष  1981-82  से  1983-
 84  तक  की  अवधि

 में  समुद्री  बाढ़  भारी  के  कारण  मकानों  तथा  सार्वजनिक

 सम्पत्तियों  के  हुए  नुकसान  कीं
 argent

 लागत  संबंधी  जानकारी  में  दी  गई  है  तथा

 इसी  अवधि  के  दौरान  इन  आपदाओं  से  मारे  गए  व्यक्तियों  तथा  मवेशियों  की  संख्या  में

 दी
 गई  है  ।

 वर्ष  1981-82
 से

 1983-84  तक  के  दौरान  सुखे
 से  हुए  नुकसान  की  मात्रा

 से  5  तक  में  दी  गई  है  ।

 वर्ष
 1981-82

 से
 1983-74

 तक
 के  दौरान  समुद्री  तूफान  ate  .

 से  हुएं

 नुकसान  के
 fae

 प्रभावित  राज्यों  को  मजूर  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  से  संबंधित  जानकारों
 ra

 में  दी  गई  है  और  सूखें  से  संबंधित  जान  है  2-७"
 ADIN  में  दी  21  में  रखें

 गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  7722/84]

 है
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 लिखित  उतर  4  1984

 फरक्का  बाँध  से  नीचे  गंगा  दवारा  कटाव  से  प्रभावित  गांव

 86.  श्री  सुनील  मंत्रा  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 (*)
 क्या  सरकार  का  ध्यान  फरक्का  बांध  से  नीचे  के  उन  अनेक  गांवों  के  से  कड़ों  लोगों

 की  ओर  आकृष्ट  किया  गया  हैं  जो  गंगा  द्वारा  किए  जाने  वाले  कटाव  से  गंभीर  रूप  से  प्रभावित

 हुए  कौर

 यदि  तो  गंगा  द्वारा  कटाव  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार

 की  सहायता  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 सिचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  :
 ate  फरक्का  दराज

 श्रलिप्रचाह  तथा  अनु प्रवाह  दोनों  में  गंग  की  बढ़ती  हुई  कंटेंट  क्रिया  के  संबंध  में  पश्चिमी  बंगाल

 सर्कार  ने  भारत  सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  किया  है  ।  फरवकां  ख़राज  काम्पलेक्स  की  सुरक्षा  के

 लिए  भारत  सरकार  ने  आवश्यक  कटाव-रोधी  fant  कार्यों  को  शुरू  कर  दिया  है  ।  इसके  अतत

 जिन  भागों  में  रेलवे  तथा  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  जसी  केन्द्रीय  एजेन्सियों

 प्रतिष्ठानों  को  जोखिम  है  वहां  तट  सुरक्षा  कार्यों  की  लागत  का  लाभाधियों  के  बीच  उपयुक्त ढ़ग

 से  बटवारा  HA  किया  जाए  इस  बारे  में  राज्य  सरकार  को
 सहायता  ! प्रदान  करने

 के  लिए  सिचाई

 मंत्रालय  ने  भी  बैठकें  आयोजित  की हैं  ।

 बाढ़  नियन्त्रण  एक  राज्य  विषय  होने  के  ऐ  निर्माण  कार्यों  ।  के  निरूपण  तथा

 निष्पादन  की
 जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  है  तथा

 ऐसे  निर्माण
 लिए

 धनराशि  की

 ध्यघस्था  राज्य  में  की  जाती  है  ।

 जल  Mat  का  aaa  उपयोग

 387.  श्री  सुनील  कया  सिचाई  मंत्री
 पह  बताने

 की  sat  करेंगे  कि

 ()  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  जल  स्रोतों क  वैज्ञानिक  उपयोग  न  होना  ही  सिंचित

 खेती  की  बेहत  आम  समस्या  और
 |

 (&)
 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  awa  में  क्या  कार्यवाही  करने  विचार

 है
 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  यह  aa है  कि

 विकसित
 जल  संसाधनों  के  वैज्ञानिक  उपयोग  के  विकास  में  भागे  सुधार  की  गुंजाइश  है  ।

 (=)  उठाए  गए/उठछाए  जाने  वाले  प्रस्तावित  कुछ  मुख्य  उपाय  मे  हैं

 (1)  राज्यों  के  सिचाई  मंत्रियों  के
 सम्मेलन

 में  विभिन्‍न  संकल्पों  द्वारा  राज्यों  कौ

 जल॑  प्रबन्ध  में  आ  धुनकी  करण  के  माध्यम  से  सध pad  र  के  बारे  में  लगातार  अनुरोध  किया Me
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 जाता  रहा  है  ।  छठी  योजना  के  दौरान  इस  कायें  के  लिए  लगभग  1000/-  करोड़  are

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 (2)
 जल  वितरण  में  साम्य  लाने  में  सुधार  लाने  के  लिए  बाराबंकी  की  शुरूआत

 करना  |

 (3)  भारत  सरकार  द्वारा  जल  समु पर योजन  पर  गठित  केन्द्रीय  दल  ने  1976  से

 24  परियोजनाओं  का  दौरा  किया  है  तथा  जल  प्रबन्ध  में  सुधार  करने  के  लिए  अनेकों

 उपायों  का  सुझाव  दिया  है  इनको  विभिन्‍न  चरणों  के  अन्तरगत  कार्यान्वित  किया  जा

 रहा है  I

 (4)  कमान  क्षेत्र  विकास  जिसमें  जल-संसाधनों  के  वैज्ञानिक  उपयोग  पर

 बहुत  जोर  दिया  जाता  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  16.0  बृहद/मध्यम

 योजनाओं
 में  आन-फाटे  किस  कार्यों  के  लिए  राज  सहायता  देने  सहित  बहुविषयक

 निवेशों  की  व्यवस्था  कराने  के  लिए  कमान  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  गठित  किए  गए  हैं  ।

 हाल  हीं  में  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  29  अन्य  परियोजनाओं  को  शामिल  किए  जाने  के

 लिए  सरकार  ने  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  सिंचाई  आऊटलेटों  के  आगे

 लघु  वितरण  प्रणाली  को  पुरा  करने  तथा  बाराबंदी  को  लागू  करने  के  लिए  सं  क्त  प्रयास

 किए  जा  रहे  जब  भी  आवश्यक  भूमि  को  ठीक  करना  तथा  भूमि  समतलन  करने

 जैसे  कार्यों  को  किया  जाता  है  ताकि  खेत  सही  स्थिति  में  हो  और  उस  क्षत्र  में  प्रचलित

 विशिष्ट  फसल  पद्धति  के  लिए  अपेक्षित  इष्ट तम  जल  प्राप्त  करने  के  लिए  खेत  सिटी  स्थिति

 में  हो  सकें

 (5)  आधुनिक  कृषि  की  मांगों  के  लिए  सिंचाई  पद्धतियों  तथा  प्रक्रियाओं  में  अपेक्षित

 परिवर्तनों  तथा  जल  संसाधन  कृषि  वैज्ञानिकों  कृषिशास्त्रियों  के  मध्य

 अधिक  असंपूर्ण  कार्यवाही  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  हेतु  1983

 एक  विशेष  कार्यकारी  दल  गठित  किया  गया  था  ताकि  ag  सुनिश्चित  हो  सके  कि  सिंचाई

 से  अधिक  उत्पादकता  को  पार  न  किया  जा  सके  ।

 गन्ने  की  पिराई  में  देरी

 388.  oft  marae  हुसन  :  क्या  खाद्य  we  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गन्ने  की  पिराई  देरी  से  होने  के  कारण  गन्ना  उत्पादकों  को

 दोहरा  नुकसान  होगा  क्योंकि  एक  तो  दूसरी  फसल  के  लिए  उनके  खेत  तैयार  नहीं  होंगे  देरी

 से  पिराई  करने  के  कारण  उन्हें  गन्ने  की  कम  कीमत  प्राप्त

 (a)
 उन  मिलों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  15  1984  सक  गलने  की  पिराई  शुरू

 नहीं  की  और
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 स्तर  भारत  की  चीनी  मिलों  की  1981-82  के  atest  के  लिए  15  फरवरी  तक  की

 मिल-वार  और  महीनावार  तथा  1982-83  के  लिए  व्यवहार  :
 भुगतान की

 स्थिति  कया  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ate  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ०
 एम

 ०  एस०

 संजीवी  :  15  1984  को  300  फैक्ट्रियां  कार्य  कर  रही  थीं  जबकि  15  फरवरी

 1983  को  कायें  कर  रही  फैक्ट्रियों  की  संख्या  315  थी  ।  इस  वर्ष  ag  ara  की  जाती  है  कि

 खारे  आबद्ध  गन्ने  की  पिराई  करने  के  बाद  अधिकांश  मिलें  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  जल्दी  बन्द  हो

 जाएगी  |

 (a)
 निम्नलिखित  फैक्ट्रियों  ने  15  1984  तक  पिराई  काम  शुरू  नहीं  किया

 षा  £---

 Beal  जिनमें  स्थित  हैं

 सिर  कामी  बाजार  प्रदेश

 चल्लापत्ली  आधार  प्रदेश

 मोतीपुर  बिहार

 पच रुखी  बिहार

 पोल  गुजरात

 अमरेली  गुजरात

 ताजा  गुजरात

 कौल्लेगलਂ  कर्नाटक

 मनम

 चार गोला  महाराष्ट्र

 अधखुले  महाराष्ट्र

 महाराष्ट्र डॉगरकड़ा

 अमरावती  तमिलनाडू

 मेल पट्टी
 तमिल  नाडु

 मदुरा  तमिलनाडु

 मोहिह्दीनपुर  उत्तर  प्रदेश

 एक्सपेरिमेंटल  फैक्ट्री  कानपुर  उतर  प्रदेश

 सिसवा  बाजार  उत्तर  प्रदेश
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 सुचना  इकट्ठी
 की  रही टी  है  भौर  प्राप्त  होते  ही  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 उबर कों  में  मिलावट

 389.  sh  श्रद्यफाक  हुसेन  :
 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तरी  भारत  के  किसानों  तथा  राज्य  सरकार  से

 रासायनिक  उर्वरकों  में  भारी  मात्रा  में
 मिलावट

 सम्बन्धी  कुछ  Fara  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  उन्होंने  किस  प्रकार  की  शिकायतें  की

 GU)  इन  क्षेत्रों
 की  फसलों  पर  इसका  क्या  प्रभाव  और

 मिलावट  को  रोकने  केलिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  योगेन्द्र  :  (*)  घटिया  [feared  उर्वरकों  की

 बिकी  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  किसानों  द्वारा  की
 गई  है  ।

 ये  शिकायतें
 घटिया

 उर्वरकों  की  बिक्री  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 बड़ी  संख्या  में  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों
 के

 माध्यम  से  बेचे  जाने  वाले  उर्वरकों  की  भारी

 मात्रा  और  घटिया  भर  मिलावटी  उर्वरकों  की  बिक्री  के  बारे  में  प्राप्त  हुई  शिकायतों  सख्या

 को  देखते  फसल  पर  कुल  मिलाकर  इसका  प्रभाव  कोई  विशेष  नहीं  होगा  |

 उकेरा
 ,

 1957,  के  तहत  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  की  उर्वरकों  की  गुणवत्ता  को  लागू  करने  और  किसी  कदाचार  में  संलग्न  व्यक्ति  के  विरूद्ध

 करने  की  शक्ति  प्राप्त  हैं  ।  जहां  कहीं  भी  घटिया  sees  की  बिक्री  आदि  के

 मामले  पकड़े  गुये/ध्यान  में  लाये  गये  सम्बंधित  राज्य  सरकार  ने
 कार्यवाही

 की  है  ।
 उकेरा

 आदेश  1957  को  अभियुक्तों  के  विरूद्ध  सरकारी  तौर  पर  मुकदमा  चलाने  के
 भद्दा  तय

 से  एक  विशेष  आदेश  घोषित  किया  गया  है  ।

 राज्य  सरकारों  पर  यह  जोर  दिया  गया  है  कि  वे  ये  सुनिश्चित  करें  कि
 किसानों  को

 स्टैंडों  क्वालिटी  के  उकेरा  सुलभ  हों  ।  उनसे  इस  संदर्भ  में  अनुरोध  किया  गया
 ह  कि  वे  अपने

 प्रवत्त  न  तंत्र  में  मजबूती  भर
 मुस्तैदी  लाये  कौर  उर्वरकों  के  अधिक  से  अधिक

 नमूनों  के  परीक्षण

 के  लिए  विश्लेषण  सम्बन्धी  सुविधाओं  को  सुदृढ़  करें  ।  इसके  विभिन्‍न  स्थानों  पर

 समय  समय  पर  अचानक  जांच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  दस्तों  को  भी  भेजा  जाता  रहा  है  ।  -  उनके

 गए  नमूनों  का  विश्लेषण  केन्द्रीय  उवेंरक  नियंत्रण  प्रशिक्षण
 संस्थान  में

 किया  जाता  है  और  जहां  कहीं  जरूरी  था  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिए  इनके  जांच  परिणा
 मों  को
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 nn  लाबपणाणणााााणााययनााातयल्‍ए।सएस  एएए  इएइएल्‍एल्‍एएसल्‍एसश  एएए

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  पास  भेजा  गया  केन्द्र  सरकार  ने  t sata]  के  गुणवत्ता  नियंत्रण

 के  लिए  प्रशिक्षण  प्रवर्तन  और  प्रबोधन  को  age  बनाने  के  उद्देश्य  से  फरीदाबाद

 स्थित  केन्द्रीय  उर्वरक  गुणवत्ता  नियंत्रण  प्रयोगशाला  के  अतिरिक्त  हाल  ही  में  तीन  क्षेत्रीय

 प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  के  लिए  मंजरी  दी

 डरो  परियोजना  के  बारे  में  रिपोर्ट

 390.  श्री  maar  हुसेन  :  या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  वर्तमान  डरी  परियोजनाओं  के  बारे  में  दिनांक  31  जनवरी

 1984  की  विश्लेषणात्मक  रिपॉट  की  ओर  दिलाया  है  जिसमें  यह  प्रकट  किया  गया  है  कि

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़े  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  गतिरोध  आ  गया  है
 जिसके

 परिणामस्वरूप  आयात  पर  निरन्तर  निभे रता  बनी  हुई  भर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 कुकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :
 और  जी  at  ।  सरकार

 का  ध्यान  31.1.1984  को  में  प्रकाशित  आन  दी  नामक  लेख  की

 झोर  दिलाया  गया  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  ars  द्वारा  चलाई  जा  रही  परियोजनाओं  के

 क्रियान्वयन  में  कोई  गतिरोध  नहीं  है  ।

 सिचाई  क्षमता  वार्षिक  वृद्धि  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  atk  उसके

 लिए  किया  गया  fan

 391.  श्री  ara  बिहारी  पाजपेयो

 थ्री  सुनील  मंत्रा

 सूरज  भान
 :

 क्या  सिचाई  मंत्री  सिचाई  क्षमता  में  राज्यवार  विधिक  वृद्धि  के

 बारे  मे ंमे ं21
 1983  के  अंतारांक्रित  प्रश्न  संख्या  1068  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 1983  को  समाप्त  होने  वाले  पिछले  दस  वर्षो के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  की

 तुलना  में  सिंचाई  क्षमता  की  वास्तविक  वार्षिक  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  राज्यवार  तुलनात्मक

 स्थिति  क्या  है

 इन  दस  वर्षों  में  राज्यवार  कुल  कितना  निवेश  किया  गया  और  उसके  बदले  में

 अनुमानित  तथा  वास्तविक  कितना  लाभ  कौर
 लि

 अनुमानित  विधिक
 लाभ

 क्या  था  उसकी  वास्तविक  लाभ  से  किस
 प्रकार

 || तुलना  की  जाती  है  2
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 सित
 मन्त्रालय  के  राज्य

 न
 मन्त्री

 (  निवास  मिर्धा  )  से
 सूचना  एकत्र

 की  जार  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाए

 अनिवासी  भारतीयों  को  ड  के  फ्लैटों  को  बिक्री

 2.  श्री  विजय  कुमार  यादव

 श्री  एस०  ए०  दौरान  सेबस्टियन

 श्री  सुनील  भटटाचार्य

 श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  निर्माण
 शौर  श्रीवास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार
 ने

 सिरी  we  नई  दिल्‍ली  स्थित
 एशियाड  फ्लैटों

 को  अनिवासी

 भारतीयों  को  बेचने  का  फैसला  कर  लिया

 )
 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  खरीददारों  की  प्रतिकर  सन्तोष  जनक  नहीं

 थी  और  पत्र  प्राप्त  करने  की  अन्तिम  तिथि  को  दो  बार  बढ़ाया
 गया

 '

 यदि  तो  कम  आवेदन  पत्र  आने  के  क्या  कारण  हैं  और  त र  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 ओ

 शीघ्र  निपटान  के  लिए  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  है
 ?

 खेल  विभाग  निर्माण  कौर  श्रीवास  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्री

 मल्लिका जु  :
 जाँ  हां  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  निम्नलिखित  वर्गों  को  विदेशी

 मुद्रा  एशियाई  खेल  ग्राम  नई  दिल्‍ली  में  5909  रिहायश

 प्रस्ताव है  :---

 =

 बेचने  का

 1)  विदेश  में  रह  रहे  भारतीय  राष्ट्रिक  ।  द

 भ
 (2  रत  या  विदेश  में  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  ज्  यंत  वे  भारतीय  राष्ट्रिक  गो  वध

 विदेशी  मुद्रा  में  भुगतान  कर  सकते  हैं  ।

 | एक ह  rat ह  भारतीय  राष्ट्रिक  जो  हाल  ही  तक  अंतर्राष्ट्रीय  के  कर्मचारी  थे

 ox परन्तु  भारत  वापस  आ  गए  हैं  और  विदेशी  खाते  के
 अनुरक्षण

 ग
 बु

 अवधि

 क  के  भीतर  विदेशी  मुद्रा  में  भुगतान  कर  सकते  हैं  ।

 (=)
 से

 ह
 भावेदन  पत्रों  कीः  प्राप्ति  तिथि  को  29.2.84  तक  बढ़ाये  जा  के

 स्वरूप  इसकी  प्रतिक्रिया  को  कोई
 सातंक

 मूल्याकन  करना  असामयिक  होगा  ।
 आवेदन  पन्नों

 की  प्राप्ति  की  अन्तिम
 भा

 थि  समाप्त  के  बाद  इस  ः  स्थिति  कीं  समीक्षा  की  जाएंगी  ।
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 खाद्यान्नों
 का

 मांग  पूर्ति  site  arate
 fi

 *
 393.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  क्या  ata  शौर  नागरिक  पूति  यह  बताने  की  कृपा

 देश
 में

 वह  1980-81  से  1982-83  तक  खाद्यान्नों  कौ  कितना  उत्पादन  हुआ

 भर  कितने  खाद्यान्न  की  मांग  तथा  पूरी  की  गई  तथा  कितने  खाघान्न  का  आयात  किया  गया

 दौर  उसका  अलग-अलग  मूल्य  कितना  भर

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में
 संभावित  स्थिति  कया है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  are  ate  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमन्त्री(डा  ०
 एम

 ०
 एस

 ०

 संजीवी  और  एक  विवरण
 संलग्स  है  जिसमें  1980-81  से  1985-84  तक  के

 वर्षों  के  दौरान  खाद्यान्नों  के  आवंटन  और  उठान  और  आयात  का  ब्यौरा  दिया

 गया

 विवरण

 1980-81  से  1983-84  तक  के  वर्षों  के  दौरान  देश  में  खाद्यान्नों  का

 केन्द्री य  पूल  से  खाद्यान्नों  की  आवंटन  और  खाद्यानों  के  आयात

 को  बताने  वाला  विवरण

 LE

 ay  उत्पादन  राज्य  सरकारों  से  राज्य  सरकारें  को  उठान

 मीटरी  प्राप्त  हुई  मांग  किए  मए  ade  सिटी

 मीटरी  मीटरी  way
 कवल

 1980-81  129.6  258.89  197.67  112.07

 198  1-82  133.3  253-08  168.38  122.45

 LAQE  46.27 1982-83  128-35  2  04-79  SOO  fl  134.97

 1983-84  142.144  303.41  176282  116.71

 1984

 ——  सूचना  के  आधार  परे  अनन्तिम  और  अनुमानित

 खाद्यान्नों  का  आयात

 ag  =  खरीदी  गई  मात्रा
 अनुमानित  मूल्य  तक

 मीटरी  निष् प्रभार  )

 1980-81  गह  शून्य  शुन्य
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 अन्य चावल

 198  1-82  15.15  262.066

 मिलियन  अमेरिकी  डालर गह  राज्य  अमेरिका
 से  )

 मिलियन  आस्ट्रेलियन  डालर

 7.56  118.600

 चावल  wee  शाप

 1982-83  39.50

 गेहूं  राज्य  अमेरिका  मिलियन  अमेरिकी  झालर

 चावल  ey  अन्य

 198  3-84  9°80  154.814

 गह  राज्य  अमेरिका  मिलियन  अमरीकी  डालर

 (15  फरवरी  5-00  60:
 *+240

 On  Aa

 मिलियन  अमेर मारको  डालर

 50  QO7  750

 मिलियन
 अमेरिकी  टेलर

 82.95 1-70  ally  ee)

 ~~
 चावल  (ages  मिलियन  aay  डालर

 2.00  39.625

 fr
 मिलियन  भर्मारकों  डालर

 निती

 2:00  45.10

 मिलियन  अमेरिकी  डालर

 महाराष्ट्र  में  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद्‌  को  ga  परियोजना

 394.  शी  ato  डी०  सिह  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  महाराष्ट्र  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  की  पशु  परियोजना  चल  रही

 यदि  तो  यह  परियोजना  कब  से  चल  रही है  तथा  भारतीय  कृषि  अन् सं घान  परिषद

 ने  इस  परियोजना  के  शुरू
 से

 लेकर  1984  के  अन्त  तक  इसके  लिए  वर्षो-वार

 4
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 कितनी  धनराशि  जारी
 न  ——  सका  शेਂ द  त  ॥  ध्वस्त

 ma कितना  आमदनी  हु  सका  1  उत्पादन  दूध  देने  वाली

 गायों  की  as
 ्  या

 कितनी  है  तथा  जेनेटिक  af oat  मादा  पशुओं
 की

 संख्या  कितनी

 मौर
 ं

 क्या  1980  के  बाद  एक  समिति  द्वारा  तथा  1983  में  एक  कार्यशाला  द्वारा  इस

 परियोजना  के  कार्य  निष्पादन  की  समीक्षा  की  गई  थी  तथा  समिति  और  कार्यशाला  के  गठन

 कौर  समीक्षा  की  अलग-अलग  तारीखें  कौन-कौन  सी  और  इन्होंने  क्या-क्या  निष्कर्ष  निकाले

 तथा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  उन  पर  क्या  कारंवाई  की  ?

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  श्रीमान  |  मवेशी  पर

 अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्र
 योजना  एक  एकक  महाराष्ट्र  के  महात्मा  फुले  कृषि

 age  में  स्थित  है  ।  यह  1.12.1970  से  कार्य  कर  रहा  है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  रिलीज  की  गयी  anfirs  आय  प्राप्ति

 तथा  कुले  दूध  उत्पादन  की  वर्षवार  सूचना  विवरण
 1

 में  दी  गई  है  ।  भ

 जबसे  यह  प्रायोजना  शुरु  हुई  है  तब  से  दूध  देने  वाली  गायों  की  संध्या  तथा  वर्ष  एवम्‌

 आनुवंशिक-वर्ग
 वार  मादा  मवेशियों  की  संख्या  विवरण  प्  में  दी  गई  है  ।

 जी  at,  श्रीमान
 ।  परिषद्‌  दारा  गठित  मध्य  अवधि  समिति  द्वारा  मवेशी

 प्रायोजना  के  कार्य  की  समीक्षा  परिषद्‌  के  दिनांक  9  1980  के  पत्र  संख्या  14-3/80  ए

 गार  के  द्वारा  की  गई  थी  ।  समिति  का  गठन  निम्न  प्रकार  किया  गया  था  |
 दस

 1  डा०  Alo  कृष्णा  अध्यक्ष

 सदस्य
 2  डा०  डी०  सुन् दरे शन

 श्री  ato  ओम्बले  सदस्य

 डा०
 पी०  भट्टाचार्य

 सदस्य

 सदस्य डा०  भो०  बी0०  cuss

 डा०  जी०  कट पटल  सदस्य-सचिव

 एकक  का  कायें  अच्छा  पोया  गया  ।  एकक  के  लिए  समिति  ने  आवास

 तथा  fafa  के  रूप  में  कई  उपाय  खूने  थे  |

 एकक  के  कार्य  को  हरियाणा  कृषि  हिसार  में  feats  28  से  30

 1983  के  बीच  हुई  मवेशी  पर  अखिल  भारतीय  aufeag  अनुसंधान
 प्रायोजना  कीं
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 लिखित  उसर

 शाला  में  दुबारा  जांचा  गया  तथा  इसे  सन्तोषजनक  पाया  गया  |

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद
 ने  एककों  तथा  प्रायोजना  समन्वयक  से

 arava  किया  है  कि  मध्य  अवधि  समीक्षा  समिति  तथा  मवेशी  प्रायोजना  पर  छठी  का यं शाला

 द्वारा  की  गयी  सिफ़ारिशों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कार्यवाही  शुरू  करें  ।

 मवेशी  पर  अखिल  भारतीय  समन्वित  श्रमुसंधान  प्रायोजना

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  रिलीज  की  गई

 वर्षवार  आय  प्राप्ति  तथा  कुल  दूध

 राहु डी
 oo

 वर्ष  भारतीय  af  अनुसंधान  आय  प्राप्ति  दूध  उत्पादन

 परिषद्‌  द्वारा  रिलीज  की

 गई  निधि
 लाख

 म

 1970-71  5.00  611

 1971-72  7:62  1-69  180677

 1972-73  7.55  145829
 1.77

 1973-74  7.72  2.42  189582

 1974-75  5.13  3-16  195843

 1975-76  2-91  5.96  341673

 1976-77  3.23  10.83  461699

 1977-78  3.75  15.16  700946

 1978-79  3-83  19.24  852926

 1979-80  4.35  24.78  931850

 1980-81  4:69  23.19  822293

 1981-82  17-30  20-73  711020

 1982-83  11-54  20-17  690326

 1983-84  12.65.

 एएए ज

 1984  तक  की  सूचना  ।
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 निर्णाण

 महाराष्ट्र  में  भारतीत  कृषि  श्रनुसंधघान  परिषद्‌  की  पशु  परियोजना

 का
 काय

 निष्पादन

 395.  sit  बी०  Sto  क्यो  afa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  डी०डी0जी ०
 ने  1980  से  और  1984  में  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद्‌  को  मवेशी  महाराष्ट्र  का  दौरा  किया  था  कौर  वरिष्ठ
 प्रभारी

 वैज्ञानिक  के
 सम्बन्धों

 साथ  ही  केन्द्र  के  कार्य  निष्पादन  के  संबंध  में  रिपोर्ट  दी  यदि

 तो  इसमें  भाग  लेने  वाले  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अधिकारियों  और  कार्यशाला  में

 अथवा  बाद  में
 उनके

 अंशदान
 कार्यशाला  निष्कर्षों  प्रत्येक  का  पुरा  ब्यौरा  क्या

 कौर

 यदि  महाराष्ट्र  में  मवेशी  परियोजना  में  कार्य  निष्पादन  असंतोषजनक  पाया  गया

 तो  उस  पर  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेश
 जी  श्रीमान  ।  अखिल

 भारतीय  समन्वित  गोपश  अनुसंधान  प्रायोजना  का  मई  1982  तथा  984  को  वत  मान

 उप  महानिदेशक  ने  दौरा  किया  जब  उन्होंने  महात्मा  फूले  कृषि

 राहु डी  तथा  प्रायोजना  के  स्टाफ  के  साथ  प्रायोजना
 के

 कार्य  के  बारे  में  विचार

 विम  किया  था  ।  तकनीकी  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  रूप  में  एकक  का  कायें  बिल्कुल

 ज़क  पाया  गया  ।  ऐसे  दौरों  के  दौरान  उप  महानिदेशक  के  लिए  यह  सम्भव  नहीं

 होगा  कि  वे  प्रयोजन  के  काय  के  लिए  नियुक्त  प्रत्येक  कमेंट्री  की  योग्यता  की  जानकारी  प्राप्त

 करें  ।  प्रायोजना  की  स्वीकृति  के  समय  परिषद्‌  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते
 हुए

 यह  विश्वविद्यालय  का  कायें  है,'कि  वह  योग्य  तथा  ,  seared  को  सेवा  में

 रखें  ।

 हिसार  में  28  30  1983
 के

 बीच  हुई  भारतीय  समन्वित  गी
 पशु

 अनुसंधान  प्रायोजना  की  छठी  कार्यशाला  में  उप  महानिदेशक  ने  28  और  30

 तारीख  को  भाग  लिया  था
 ।

 तथा  विज्ञानी
 सांख्यिकी  )

 सभी  दिन  भाग  लिया

 था
 ।'  सहायक  महानिदेशक  और  जो  कि  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद

 के  मुख्यालय  प्रायोजना  का  at  देखते  उन्होंने  इस  कार्यशाला  मैं  भाग  नहीं

 लिया  ।  यह  आशा  की  जाती  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  मुख्यालय  के

 चारी  मार्गदर्शन  करेंगे  और  कार्यवाही  को  इस  ढंग  से  आगे  बढ़ायेंगे  कि  कार्यशाला  अपनी

 लब्धि  लेखा  परीक्षा  की  भूमिका  को  पूरा  कर  सकें  ।  यह  भी  देखना  है  कि  पहले  की  गई

 frat  के  कार्यान्वयन  की
 कार्यशाला  द्वारा  भली  भांति

 समीक्षा
 की  गई  इस  प्रकार  का  कार्य

 इस  कायेशाला  में  किया  गया  at

 उपरोक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 कुछ  प्रतिबन्धित  निर्माताओं
 rat  को

 खाद्य
 तेल  की  सप्लाई

 396:
 wt  कृष्ण  चन्द्र  पिंड  :

 कया

 लीर
 शौर  नागरिक  पूरी  मन्त्री  यह  बताने की  कफ

 करेंगे  कि

 क्या  उनके
 मन्त्रालय  ने  वनस्पति  के  ऐसे  अग्रणी  निर्माताओं  को

 जिनके  विरुद्ध

 वनस्पति  में  मिलावट  करने  के  आरोपों  की  जांच  की  जा  रही  है  और  इसी  आधार
 पर  उन्हें

 खाने  के  तेल  की  सप्लाई  प्रतिबन्धित  की  हुई  आयातित  खाद्य  तेलों  का  न  केवल  जनवरी  बल्कि

 पिछले  का  और  यदि  कोई  कोटा  हो  तो  वह  तुरन्त  सप्लाई  करने  के  लिए

 मुख्य
 व्यापार  राज्य  व्यापार  जनपथ  नई  दिल्‍ली  को  निर्देश  दिये  और

 उक्त  सात  कम्पनियों  कया है  उन्हें  किन  कारणों  से  और  किस

 आधार  पर  खाने  के  तेलों  की  सप्लाई  TS  गई  है
 ?

 इलेक्शन  तथा  खाद्य  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  एस०

 एस०  संजीवी  (a), और  मुख्य  आयात  तथा  निर्यात  कुछ  फर्मों  के

 संबंध  में  उनके  दवारा  आयात  में  कथित  अनियमितताएं  बरतने  के  कारण  स्थगन  परिपत्र  जारी

 fat  थे  ।  एतिहात  के  रूप  कुछ  एककों  के  आयातित  तेलों  के  आवंटन  को  मुद्

 आयात  तथा  निर्यात  से  स्थगन  परिपत्र  में  उल्लिखित  फर्मों  से  उनके  संबंधों  के  बारे  में  स्पष्टीकरण

 प्राप्त  होने  तक  के
 लिए

 आस्थगित  रखा  गया  था  ।  मुख्य  आयात  तथा  निर्यात

 से  ag  स्पष्टीकरण  प्राप्त  हो  जाने  पर  कि  camp परिपत्र  उन्हीं  फर्मों के  लिए  लाग

 जिनके  नाम  उनमें  विशिष्ट
 रूम  से  दिए

 गये
 निम्नलिखित  पाटियों  को

 आवंटन  नीतू  क्त  कर

 दिया  गया

 वेजिटेबल  आवास  लि०  बम्बई  ।

 2.  वेजिटेबल  प्रोडक्ट्स  ०
 बम्बई  |

 3.  ओसवाल  वनस्पति  एण्ड  एलाइड  लुधियाना  |

 किशन  चन्द  एण्ड  कम्पनी  ऑयल  लुधियाना  ।

 5,  मानसिंगका  इंडस्ट्रीज  चौड़ा  ।

 6.  मान सिंग का  आयल  इडस्ट्रीज  ॥

 वनस्पति  प्रोडक्ट्स  लि  भीलवाड़ा

 दिल्‍ली  के  यमुनापार  क्षत्र  में  भ्रनधिकृंत  बस्तियों  का  सर्वेक्षण

 397.  श्री  कृष्ण
 oe  पासे चन्द्र  MIS  क्या  निर्माण  att  sata  .  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किक
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 क्या  यमुना  पार  क्षेत्र  में  अनधिकृत  कालोनियों  को  नियमित  किये  जाने  के  संबंध

 में  19  78-79  में  सर्वेक्षण  करने  के  बाद  1980  से  1983-84  के  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  के

 कोई  सर्वक्षण  नहीं  किया  गया  है  जब  कि  इस  अवधि  के  दौरान  दि ली  के  अन्य  क्षेत्रों  में

 कृत  कालोनियों  को  नियमित  करने  के  संबंध  में  एक  सर्वेक्षण  किया  गया

 क्या  यमुनापार  क्षेत्रों  में  भी  अनधिकृत  कालोनियों  का  सर्वक्षण  करने  का  सरकार

 का  विचार  और

 जायेगा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  यदि  हों  तो  यह  सर्वेक्षण  कब  तक  किया

 खेल  विभाग  निर्माण  शौर  श्रीवास  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्री

 मल्लिका जु
 :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सुचित

 किया  है  कि  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  1978-79  में  यमुनापार  की  कालोनियों  सहित  दि

 की  अनधिकृत  कालोनियों  के  नियमितीकरण  के  निम्नलिखित  कालोनियों  में  कतिपय  मामलों

 के  अलावा  जिनमें  बाद  में  सर्वेक्षण  पुरा  किया  गया  सर्वक्षण  किए  गए  थे

 1.  ग्राम  विस्तार

 मलिन  बस्तियों  की  कालोनियां

 3.  सरकारी  कमी  पर  अवस्थित  कालोनियां

 4.  दिल्‍ली  नगर  निगम  से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  हस्तान्तरित  कालोनियां

 बिखरी  पाकिटें

 तथा  अनधिकृत  कालोनियों  का  पहले  ही  किए  गए  सर्वेक्षणों

 के  आधार  पर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 तथा  नए  सर्वेक्षण  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 मध्य  प्रदेश  से  प्राप्त  सिचाई  योजनाएं

 398.  श्री  Fo
 शेजवलकर

 क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सध्य  प्रदेश  में  सिचाई  हे  संबंधित
 कौन  सी  योजना एਂ  सरकार  के  चिचाराधीन

 पड़ी  हैं  प्रत्येक  मद  की  सूची  देने  का  कष्ट  और

 उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  योजना  है  ?

 स्त्री  fast गद्य  द  राध  निवास  मघ्य  प्रदेश  सरकार
 सिंचाई  मन्त्रालय  के  राज्य मर
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 ने  तकनीकी  जांच  तथा  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  लिए  19  बृहद  age  ea

 तथा  4  मध्यम  सिचाई  परियोजनाएं  प्रस्तुत  की  हैं  इन  स्कीमों  के  नाम  तथा  उनकी  जांच  की

 बिमान  स्थिति  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 सिंचाई  राज्य  विषय  होने  के  सिचाई  परियोनजाओं  को  fat-saaeay  तथा

 उनकी  क्रियान्वित  राज्यों  द्वारा  की  जाती  इन  स्कीमों  का  कार्यालय  मध्य  प्रदेश  द्वारा

 अपनी  वार्षिक  योजनाओं  में  रखी  गई  धनराशि  तथा  अन्य  संसधनों  की  व्यवस्था  और  तकनीकी

 भारिक  व्य वहा यंता  के  आधार  पर  योजना  आयोग  द्वारा  इन  स्कीमों  को  स्वीकृति  देने  प
 र  भी

 भर  करता है  ।

 विवरण

 a

 भैसें  परियोजना  का  नाम
 की

 योजना  आयोग  सलाहकार  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गई

 योजना  झ्रायोग  की
 औपचारिक

 स्वीकृति  प्रतीक्षा है
 ।

 1 a  माही  (qo)

 2.  राजघाट  नहर  (Fo)

 3.  महान  (40)

 4.  faa  नदी  परियोजना  (fo)

 5.  रामपुरी  पिक  अप  (Ao)

 6.  बाहर  नेता  टेक

 (3)
 केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  तकनीकी  जांच  पुरी  कर  ली  गई  है  तथा  योजना  आयोग

 की  सलाहकार  समिति  के  fannie  टिप्पणी  तेयार  कं  जा  रही  है  ।

 7.  नमदा  सागर  (Fo)

 8.  मान  परियोजना  (Fo)

 श्रन्तरॉज्यीय  पहलू  शामिल हैं  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  सहमति  भी (7)

 गीत है  ।

 ओरछा  (qe)

 10.  कैन  (4o) °
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 7)  केन्द्रीय  जल  प्रयोग  की  टिप्पणियों  पर  राज्य  सरकार  के  उत्तरों  की  प्रतीक्षा  हैं  ।

 11  बानगी  (Fo)

 12  रामकुण्ड
 (ao)
 ची

 13  घो बां तोरिया

 14  रेहड़ी  (To)

 15  चम्बल  अया कट  विकास
 )

 16  पेंच  विज्ञापन  (Jo

 17  गोपी  लिफ्ट  सिचाई  (
 (Ho)

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  विचाराधीन (=)

 18  कोलार  (Fo)

 19  महानदी  जलाशय
 परियोजना

 (Fo)

 20  बाणसागर-युनिट  दो  नहरें  (Fo)

 21  थानवार  (Fo)

 22  ओमकारेश्वर  (To

 23  Naz  (Fo)

 az  Esher  जे

 टिप्पणी
 बहुत  ग  योजना  के  लिए  VEY ०)

 हैं  ।
 मध्यम

 परियोजना  कें  लिए  ०)

 मध्य  प्रदेश  में  बाहरी  mara  को  विकास

 399.  श्री  एन०  के०  दॉजवलकर  कया  निर्माण  भीर  श्रावांस  स्त्री  यहं  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 :

 सरकार  के  पास  आमतौर  परमध्य  प्रदेश  में  तथा  विशेषकर  ग्वालियर  में  शहरी

 आवास  के  विकास  के  लिए  कौन  सी  और

 इन  योजनाओं  के  लिए  कितनी  सहायता  देने  का  विचार
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 खेल  विभाग  निर्माण  शर  भ्राता  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  विभाग  में  उप  मन्त्री  (sii

 मल्लिका जु  :  तथा  आवास  राज्य  का  विषय  है  ।  राज्य  सरकार

 मध्य  प्रदेश  में  सभी  सामाजिक  आवास  योजनाएं  अपनी  आवश्यकताओं  एवं  प्राथमिकताओं  के

 अनुसार  अपने  योजना  नियतनों  में  से  कार्यान्वित  की  जा
 रही  हैं  ।  सभी  राज्य  क्षत्र  कार्यक्रमों  के

 लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  राज्य  सरकारों  को  ऋणोंਂ  एवं  अनुदानोंਂ  के

 रूप  में  दी  जाती  है  जो  किसी  विकास  शीर्ष  या  योजना  से  सम्बद्ध  नहीं  होती  है  ।  आवास

 तथा  नगर  विकास  निगम  ने  जो  एक  सार्वजनिक  क्ष
 त्र

 उपक्रम  अपनी  स्थापना  से

 मध्य  प्रदेश  के  26  शहरों  एवं  कस्बों  के  लिए  31-1-84  तक  65.10  करोड़  रुपए  की  परियोजना

 लागत  की  131  शहरी  आवास  योजनाएं  स्वीकृत  की  है  और  29857  रिहायशी  262

 गेर-रिहायशी  एककों के  निर्माणार्थ  तथा  19013  रिहायशी  एवं  375  गैर-रिहायशी  प्लाटों  के

 विचारार्थ  हुडको  की  वचनबद्धता  48.48  करोड़  रुपये  की  है  ।  337  रिहा

 145  गैर-रिहायशी  एककों  के  निर्माण  के  लिए  और  747  प्लाटों  के  विकास  के  लिए  ग्वालियर  से

 सम्बन्धित  6  योजनाएं  शामिल हैं  ।  2-03  करोड़  रुपये  की  हुडको की  ऋण  सहायता  सहित  इन

 योजनाओं  की  परियोजना  लागत  2.50  करोड़  रुपये  है  ।

 इनके  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  विश्व  बक  तथा  हुडको  सहायियत  नगर  विकास

 कार्यक्र  म
 है

 जिसकी  ऋण  सहायता  31.46  करोड़  रुपये  है  जिससे  राज्य  के  विभिन्‍न  नगरों  में

 5300  रिहायशी  का  निर्माण  तथा  54740  प्लाटों  का  विकास  होगा  |

 भारतीय  खाद्य  निगम  घाटा

 400.  श्री  के०  प्रधानी  :

 श्री  पी  ०  Fo  कोरिया  :

 aft  रतन  सिह  राजद  :

 श्री  एन०  राजन :

 भी  मूल  चन्द  डागा

 श्री चित  qa  :

 भी  पी०

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :

 a  चा ayy  oo
 बताने  की  कृपा Sto  कृपा सिन्धु  भोई  खाद्य  site  नागरिक  पूर  पर

 करेंगी
 :

 क्या  कामिक  विभाग  के  प्रशासनिक  सुधार  खंड
 के  सदस्यों  से  qat  एक

 अध्ययन  दल  जिसने  पश्चिम  बंगाल  के  महत्वपूर्ण  वसूली  क्षेत्र  और  उपभोक्ता  क्षत्र  का  दौरा
 e

 किया  है  द्वारा  प्रस्तुत  रि  पो Te ठ्  से  पता  चला  है  कि  at  '19 98 Va 1-82  में Vas  गावाजाद्दी  और  भण्डारण
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 के  दौरान
 भारतीय  खाद्य

 निगम  को  6,  60000  टन  खाद्यान्न  की  हानि  हुई  जिसका
 मूल्य

 118

 करोड़  रुपये

 क्या  उक्त  रिपोर्टे  में  यह  भी  बताया  गया  है  खाद्य  निगमਂ  में

 संगत  और  नवीनतम  स्टाक  आंकड़े  एक  साथ  उपलब्ध  नहीं  और

 यदि  तो  इस  मामले  और  आवाजाही  में  सुधार  करने  में  बार-बार  होने  वाले

 नुक़सान  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  तथा  खाद्य  शर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री

 एस०  संजीवी  :  और  जी  हां  ।

 सरकार  ने  पहले  ही  अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  की  जांच  करने  और  भारतीय  खाद्य

 निगम  में  मार्ग  तथा  भण्डारण  में  हानियों  को  कम  करने  के  लिए  faa  करने  के  लिए  एक

 सशक्त  समिति  का  गठन  कर  दिया  है  ।  निगम  भी  साथ-साथ  डिपुओं  सहित  सभी  स्तरों  प  ra

 रिकार्ड  रखने  और  उनकी  जाँच  करने  विषयक  प्रणाली  में  सुधार  कर  रहा  है  ।  उचित  तौल  करने

 की  व्यवस्था  लदान  और  उतरान  स्थानों  पर  प्रभावकारी  ढंग  के  साथ  देख-रेख

 परिवहन  और  प्राप्तियों  के  समय  बोरियों  को  तौलने  और  उनकी  गणना  डिपुओं  पर  स्टाक

 की  प्रत्यक्ष  जांच  सूचना  प्रणाली  में  सुधार  करने  आदि  तथा  लापरवाही  और  कलाकारों

 के  लिए  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  को  उपयुक्त  सजा  देने  जैसे  अन्य  उचित  पग  भी  उठाए

 गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्ष  त्र  योजना  की  परिकल्पना  में  हुई  प्रगति

 401.  श्री  के  ०  प्रधानी  हग

 य०  आजमी  :  क्या  निर्माण  और  mara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  उनके  मन्त्रालय  के  एक  उपदल  ने  राजधानी  में  जीवन  स्तर

 कानून  और  व्यवस्था  तथा  राजधानी  की  अनिवायंताओं  के  लिए  2001  ई०  तक  दिल्ली  महानगर

 क्षेत्र  की  आबादी  को  1.35  करोड़  तक़  सीमित  रखने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ओर  इस  संकट  की  स्थिति  का

 मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का  और

 व्यान  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  की  परिकल्पना  को  लागू  करने  में  अब

 तक  क्या  प्रगति  हुई  है  और  उस  पर  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  जेसे  पड़ौसी

 की  क्या  प्रतिक्रिया  रही

 खेल  विभाग  निर्माण  शौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्री
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 तथा  facet  और  परिधीय  क्षेत्रों
 के

 विकास  के  लिए  स्थायी

 समिति  द्वारा  नियुक्त  उपदल  ने  facet  और  इसके  परिधीय  क्षत्रों  में  जनसंख्या  के  निर्धारण  की

 कतिपय  सिफारिश  की  थी  ।  स्थायी  समिति  ने  प्रस्तावों  को  स्वीकार  नहीं  किया  ।  महानगर  क्ष  त्र

 में  जनसंख्या  को  सीमित  करने  की  आवश्यकता  पर  विचार  किया  गया  था  ।  सरकार  ने  राष्ट्रीय

 राजधानी  क्षत्र  योजना  जिसमें  समूचे  क्ष  त्र  के  लिए  संतुलित  संबद्ध  त  पर  विचार  किया  गया

 को  अद्यतन  रखने  एवं  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  प्रोत् सा रनों  और  हतोत्साह ों  की  प्रस्तावित

 प्रणाली  के  माध्यम  योजना  में  यह  अपेक्षा  की  गई  है  कि  भविष्य  की  औद्योगिक  एवं  वाणिज्यिक

 स्थापनाओं  को  दिल्‍ली  से  बाहर  दूर  भास-पास
 के  चुनिन्दा  समतुल्य  कस्बों  में  ले  जाया

 जाए  |

 मुख्यतया  सांविधिक  सांस्थानिक  प्रबन्धों  के  अभाव  के  राष्ट्रीय  राजधानी

 क्षेत्र  योजना  का  कार्यान्वयन  अब  तक  पूर्ण  आशनुकूल  नहीं  हुआ  ।  अब  उत्तर  प्रदेश

 और  राजस्थान  के  पड़ौसी  राज्यों  ने  सांविधिक  as  के  गठन  पर  सहमति  दे  दी  है  और  राष्ट्रीय

 राजधानी  क्षेत्र  को  संकल्पना  के  लिए  अपना  पूर्ण  सहयोग  एवं  समर्थन  देने  का  आश्वासन

 दिया  है  ।

 नई  दिल्‍ली  की  शांतिनिकेतन  कालोनी  में  स्कूल  के  लिए

 प्लाट  का  श्राबटन

 402.  श्री  के ०  प्रधानी  :  क्या  निर्माण  श्र  mara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  की  कालोनी  शांतिनिकेतन  में  स्कूल  के  लिए  आरक्षित  एक  पहाड़ो

 जैसे  भू-क्षेत्र  को  हाल  ही  में  एक  गैर-सरकारी  शिक्षा  सत्ता  को  आबंटित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इस  भूखंड  का
 क्षे  सफल

 कितना  है  और  किन  शर्तों  पर  आबंटित

 किया  है  तथा  इसको  समतल  बनाने  और  स्कुल  भवन  के  निर्माण  के  लिए  क्या  कोई  समय

 अवधि  निर्धारित  की  गई

 क्या  इस  संस्था  को  एक  नर्सरी  स्कूल  बनाने  के  लिए  शांतिनिकेतन  में  एक

 अन्य  भूखंड  भी  arafea  किया
 गया

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  शर्तें  क्या

 a  अमय
 क्या  सम्बन्धित  गेर  सरकारी  शिक्षा  न्यास  ने  इस  प्ला  ८  10५  a  करने  के  लिए

 अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  और  गत  लगभग  10  वर्षों  से
 जनता  द्वारा  इंस  जगह  का

 उपयोग  सार्वजनिक  शौच स्थल  के  रूप  में  करते  रहने  के  कारण  य  स्थान  स्वास्थ्य  की  दुष्टि  से

 निरन्तर  हानिकर  बना  हुआ  और

 इस  स्थिति  को  ठीक  करने  हेतु  सरकार  का  विचार  बया  उपचारात्मक  कदम  उठाने
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 निर्माण  श्रीवास  मंत्रालय  में
 उप  मन्त्री  मोहम्मद  उस्मान  ब्रा  )  (*)

 ar  |

 शान्ति  निकेतन  में  साध  वास्वनी  मिशन  को  सकल  की  इमारत  के  लिए  2.5  एकड़

 और  खेल  के  मैदान  के  लिए  4.31  एकड़  भूमि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन  सामान्य  शर्तों  पर

 आबंटित  की  गई  है  कि  सो साइटों  कब्जे  की  तारीख  से  दो  वर्षों  के  भीत तर
 स्कूल दि क  नन  दे  द N  wy  की  इमारत  का

 निर्माण  परा  करेगी  |

 इस  मिशन  को  नर्सरी  स्कूल  के  लिए  एक  प्लाट  का  भी  आबंटन  किया

 गया

 नसरी  सकल  के  आवंटन  की  शर्तों  का  आबंटन  पत्र  की  प्रतिलिपि  अनुलग्नक  प्राक्

 पर  संलग्न है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  7723/84]

 बताया  जाता  है  कि  यह  प्लाट  पहले  ही  समतल  है  ।  मिशन  ने  स्कूल  की  इमारत

 बनाने  के  लिए  अभी  तक  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  है  क्योंकि  उन्हें  खेल  के  मदान  का  कब्जा  अभी

 लेना  स्थल  का  निरीक्षण  करने  से  भी  पता  चलता  है  कि  प्लाट  का  दुरुपयोग  नहीं  किया

 गया

 खेल  के  मदान  का  कब्जा  सौंपे  जाने  के  पश्चात  स्कूल  की  इमारत  को  शीघ्र  प्रा

 करने  के  लिए  सोसाइटी  को  कहा  जाएगा  |

 प्रवास  site  बाहरी  विकास  निगम  द्वारा  स्वीकृत

 श्रीवास  परियोजनाएं

 403  श्री  लक्ष्मण  मलिक  क्या  निर्माण  mara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कया  ag  सच  है  कि  आवास  और  शहरी  विकास  निगम  ने  72-15  करोड़

 रुपये  लागत  की  114  नई  आवास  परियोजनाओं  को  स्वीकृति दे
 दी  है  और  उनको  46-68  करोड़

 रुपए  की  ऋण  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  आबंटन  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है

 खेल  विभाग

 निर्माण
 और

 श्रीवास  मंत्रालय

 में  तथा  सस सदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री

 :  ह

 राज्यवार  नियतन  के  बारे  में  ब्यौरे  विवरण  में  दिये
 गये  हैं

 ।
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 विवरण

 हुडको  दारा  झपना  79  वों  ate  बैठक जो
 कि  26.12.83  को

 ने  स्वीकृत  योजनाश्रों  के  राज्यवार  पोर

 राज्य/संघ  राज्य  ata  योजनाओं  परियोजना  स्वीकृत  ऋण  रिहायशी  प्लाट

 की  संख्या  लागत  एकक

 रु०

 आन्ध्र  10  35  3.62  3916

 गुजरात  522-972  391.95  5440  69

 हरियाणा  23  4-13  164-48  940

 हिमाचल  प्रदेश  8  5-06.  54.65  144

 कर्नाटक  470-60  178.225  11720

 केरल  10  671.01  249.93  39 10556

 मध्य  प्रदेश  193.13  128-97  2016

 महाराष्ट्र  32  1984. 54  1327.43  14202

 उड़ीसा  554.47  380.24  1792

 पंजाब  313.07  195.01  1194

 1122 राजस्थान  12  787-44  553.92  2195

 585-57  366-63  1993  961
 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश  429.31  294.79  1359  1264

 अण्डमान  तथा  निकोबार  1  160.01  15

 द्वीप  समूह

 चण्डी  गढ़  1  73.99  52-65  260

 योग  114
 7278-922  4668-445

 57742  3455
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 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  कौर  मल  व्ययन

 संस्थान  में  लम्बित  जांच  कौर  लेखा  प्रतिवेदन

 404.  sf  निहाल  fag:  क्या  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  तथा  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  और  मल  व्ययन  संस्थान  में

 1967-68  से  31  1983  तक  की  अवधि  के  कितने  जांच  प्रतिवेदन  और  लेखापरीक्षा

 सम्बन्धी  आपत्तियां  लम्बित  पड़ी हैं  तथा  उन्हें  अभी  तक  न  निपटाने  के  क्या  कारण

 क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  अपना  प्रतिवेदन  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत  नहीं  करता

 और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 (7)  क्या  भविष्य  में  दिल  नगर  जल  प्रदाय  शर  मल  व्ययन  संस्थान  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  और  दिल्‍ली  faa  सप्लाई  संस्थान  के  प्रतिवेदन  संसद  में  रखे  जाएगे  |

 खेल  विभाग  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  sa  विभाग  में  उप  मंत्री

 मल्लिका जु  :  दि ली  विकास  प्राधिकरण  सुचित  किया  है  कि  1967-68  से

 31-12-  983  तक  की  अवधि  के  लिए  लम्बित  पड़ी  लेखा  परीक्षा  आपत्तियों  की  संख्या  3050
 तरे
 ध प्रतिवर्ष  नये  निरीक्षण  किये  जाते  और  लम्बित  पड़े  पेरों  को  पुराने  लम्बित  पड़ा

 आपत्तियों  में  शामिल  किया  जाता  है  जबकि  पुराने  पैरों  को  निपटाया  जाता

 लम्बित  पेरों  को  निपटाने  के  लिए  गम्भीर  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  अनुस्मारक  जमा  किये  जा

 रहे  हैं  ।

 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने
 सूचित  किया  है  कि  नगर  पालिका  मुख्य

 लेखा  परीक्षक  से  प्राप्त  नवीनतम  सूचना  के  अनुसार  31-12-83  तक  1967-68  से  1982-83

 की  अवधि  की  362  निरीक्षण  रिपो  तथा  102  लेखा  परीक्षा  टिप्पणियां  लम्बित  पड़ी  है  ।  ये

 निरीक्षण  रिपीट  तथा  लेखा  परीक्षा  टिप्पणियां  इसलिए  लम्बित  पड़ी है  क्योंकि  लेखा  परीक्षा

 विभाग  कों  उत्तर  भेजने  से  पहले  मूल  रिपोर्टे  की  जांच  की  जाती  है  ।

 दिल्‍ली  नगर  नियम  अधिनियम  की  धारा  206  (5)
 के  अंतगर्त  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट

 की  मुद्रा त  प्रतियां  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  जानी  अपेक्षित  हैं  ।  क्योंकि  इस  सम्बन्ध

 में  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकार  का  प्रयोग  दिल्‍ली  के  उप  राज्यपाल  द्वारा  किया  जा

 रहा  है  इसलिए  लेखा  परीक्षा  रिपोर्टों  की  प्रतियां  निगम  द्वारा  दिल्ली  प्रशासन  को  भेजी  जा

 रही  हैं
 ।

 a

 दिल्‍ली  नगर  निगम  के  3  लेखा  खाता  सामान्य  विंग  का  लेखा  खाता  दिल्ली

 जल  प्रदाय  तथा  मल  ध्यान  संस्थान  का  लेखा  खाता  और  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  का

 कਂ  का  नए  उ
 लेखा  से  सम्बन्धित  लेखा  परीक्षा  रिपोर्टो

 कौ  xf नो  |  प्रस्तुत  क  रने  के  लिए  दिल्‍ली  नगर

 निगम  अधिनियम  में  कोई  सांविधिक  प्रावधान  नहीं  है  ।
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 जहाँ  तक  दिल्‍ली  विकास  प्राचीन  रण  सम्बन्ध  लेखा  परीक्षा  रिपोट  में  प्रस्तुत  की

 a
 जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  A  घाटा

 405.  श्री  निहालसिंह  :  क्या  निर्माण  शौर  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि

 क्या  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  को  वह  1975-76  से  1979-80

 तक  के  लिए  627  लाख  रुपये  का  राजस्व  अभी  वसूल  करना  जिसके  परिणामस्वरूप  50.19

 लाख  रुपये  की  ब्याज  की  धनराशि  की  प्रति  वर्ष  हानि  होती

 यदि  तो  उक्त  धनराशि  को  समय  पर  वसूल  करने  के  क्या  कारण  हैं  तथा

 उन  अधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  लापरवाही  के  कारण  यह  धनराशि  वसूल  नहीं  की  जा

 और

 31  1983  तक  ब्याज  को  मिलाकर  उक्त  राशि  कुल  कितनी  इसमें  से

 कितनी  धनराशि  वसूल  की
 गई  है  ?

 निर्माण  site  श्रीवास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  श्री  उस्मान
 :

 जल

 प्रभारों  का  बकाया  31-3-76  तथा  31-3-80  को  196  लाख  रुपये  तथा  620  लाख

 रुपये  था  ।

 कुल  बकायों  में  से  452  लाख  रुपये  सरकारी/अद्ध  सरकारी  विभागों  पर  तथा

 व्यक्तिगत  उपभोक्ताओं  पर  किराये  के  बकाया  थे  ।  जहां  तक  सरकारी/अद्ध  सरकारी  विभागों

 पर  बकायों  का  सम्बन्ध  इस  पर  निरन्तर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  जहां  तक  व्यक्तिगत

 उपभोक्ताओं  का  सम्बन्ध  कनेक्शन  काटने  के  नोटिस  जारी  किये  जाते  हैं  और  भुगतान  को

 या  तो  किश्तों  में  लिया  जाता  है  या  एकमुश्त  ।  यदि  भूगतान  प्राप्त  नहीं  होता  है  तो  पानी  के

 कनेक्शन  काट  दिये  जाते हैं  /

 1-4-1983  तक  पानी  के  प्रभारों  की  कुल  बकाया  राशि  736  लाख  रुपये  थी

 जिसमें  से  611  लाख  रुपये  स्थानीय  सरकारी  तथा  अद्ध  सरकारी  विभागों  पर  तथा

 शेष  राशि  व्यक्तिगत
 उपभोक्ताओं

 पर  है  ।

 जल  प्रभार  भ्रौर  जल  कर  से  सम्बन्धित  चेकों  का  समय  पर

 न  भुनाया  जाना

 406.  श्री  निहाल  सिंह  :  क्या  निर्माण  झ्र  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 क्या  सरकार  ने  19  70-71  से  मैचों  1978-79  तक  अवधि  के  दौरान  बैंकों

 में  जल  प्रभार  और  जल  कर  के  बिलों  के  भुगतान  के  रूप  में  जमा  कराये  गये  21.17
 लाख

 रुपये

 के  चेकों  को  जल  प्रदाय  और  मल  व्ययन  संस्थान  के  कर्मचारियों  द्वारा  उपभोक्ताओं  द्वारा  समय

 र  न  भुनाये  जाने  की  जांच  की  और

 यदि  तो  सरकार  अब  इस  मामले  की  जांच  करेगी  और  दोषी  पाए  जाने

 वाले  कर्मचारियों  के  विरूद्ध  कार्यवाही  करेगी  ?

 fain  ste  श्रीवास  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उस्मान  :  तथा

 दिल्‍ली  जल  पूर्ति  एवम्‌  मल-व्ययन  संस्थान  ने  कोई  जांच  करना  आवश्यक  नहीं  समझा

 क्योंकि  25.17  लाख  रुपये  के  चैक  जब  भी  प्राप्त  हुए  भारतीय  स्टेट  बैंक  में  जमा  करा  दिए  गए

 थे  और  इन्हें  किसी  अधिकारी  ने  नहीं  रखा  था  ।  25.17  लाख  रुपये  में  बेक  के  खाते  में

 आकलित  19.74  लाख  रुपये  की  राशि  का  पता  चला है  |  5.43  लाख  रूपये  की  शेष  राशि

 का  शीघ्र  समायोजन  करने
 के

 लिए  मामले  को  बंक  के  साथ  तेजी  से  उठाया  जा  रहा  है  ।

 खाद्यान्नों  के  मूल्यों  में  वृद्ध

 407.  थी  इंद्रजीत  गुप्त :

 श्री  चाहा  बसु
 :  खाद्य  ste  नागरिक

 पुत
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि
 खाद्य  हों

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  बावजूद  बाजार  में  खाद्यान्नों

 के  मूल्यों  में  वृद्धि  जारी  रही

 यदि  तो  खरीफ  के  मौसम  में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  का  ब्यौरा  कया  है  और

 वर्ष  की  इसी  अवधि  के  उत्पादन  की  तुलना  में  इनकी  क्या  स्थिति

 वर्ष  1983  के  दोरान  माहवार  खाद्यान्नों  के  मूल्य  उससे  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में

 कितने  भोर

 देश  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  करने  के  लिए  कया  उपाय  किए

 जा  रह ेहैं  बौर  उनके  क्या  परिणाम  रहे  ?

 इलेक्ट्रॉनिक विभाग  में  तथा  खाद्य  ake  नागरिक  पति  मंत्रालय में  उप  मंत्रो  एम०

 दस  संजीवी
 :  कई  कारणों  से  खाद्यान्नों  के  मूल्यों  मैं

 पिछले ad  से  वृद्धि  हुई  है  |

 मूल्यों  में  मौसमी  और
 क्ष  घट-बढ़  भी  हुई  है  ।
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 अनुमान  है  कि  1983-84  के  दौरान  खरीफ  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  840  लाख

 मीटरी  टन  के  मास-पास  होगा  जब  कि  1982-83  में  695  लाख  मीटरी  टन  खरीफ  खाद्यान

 की  उत्पादन  हुआ  थाी  ।

 1983  गौर  1982  के  दौरान  विभिन्‍न  खाद्यान्नों  के  थोक  मूल्यो ंके  मासवार

 सूचकांक  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 देश  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  लाग  करने  और  उसका  विस्तार  करने  के

 लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  देश  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  1983  में

 162.24  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  रिका  स्तर  पर  वितरण  किया  गया  था  जबकि

 1982  में  147.68  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  बांटे  गए  थे  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार

 काय  ऋम

 रियायती  दरों और  भूमिहीन  ग्रामीण  रोजगार  सुजन  योजना  के  अधीन  गांव  के  गरीब  लोगों को

 पर  चावल  और  गज  atare  पं Ss  इ  किया  जा  रहा  है  |
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 भ्र निवासी  भारतियों  को  एशियाड  के  फ्लैटों  को  बेचा  जाना

 408.  श्री  दया  राम  शाक्य :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मन्त्री  अनिवासी  भारतियों  को

 एशियाई  खेल  गांव  फ्लैटों  के  बारे  में  19  1983
 को

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4252  के

 संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 अनिवासी  भारतीयों  से  एशियाड  खेल  गांव  में  प्रत्येक  श्रेणी  के  फ्लैटों  की  बिक्री ag

 कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 वास्तव  में  कितने  फ्लैट  बेचे  जा  चुके  और

 T)  क्या  सरकार  इस  योजना  पर  हुई  प्रतिक्रिया  से  सन्तुष्ट  है
 ?

 खेल  विभाग  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्री

 सीरीज  से  इस  योजना  के  अंतगंत  आवेदन  पत्र  राष्ट्रीयकृत

 की  विदेशी  शाखाओं  द्वारा  प्राप्त  कर  भारत  में  स्थित  उनके  समन्वय  शाखाओं  के  माध्यम  से

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  प्रेषित  किये  जाते  हैं  ।  आवेदन  पत्रों  को  प्राप्त  करने  की  अन्तिम

 तारीख  29-2-1984  तक  बढ़ा  दी  गई  है  तथा  इस  स्थिति  में  प्रतिक्रिया  का  वास्तविक  मियां

 कन  करना  असामाजिक  है  |

 भारतीय  वन  सेवा  में  भर्ती  किए  गए  श्रधिकारो

 409.  श्री  दया  राम  वाक्य  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  वन  सेव  में  1978  में  कितने  अधिकारियों  की  भर्ती  की

 उनमें  से  कितने  अधिकारियों  को  अब  तक  स्थायी  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  सेवा  में  वर्ष  1978-80  के  बेच  के  अधिकारियों  को  स्थायी

 करने  में  उन्हें  कितना  समय  लगेगा  ?

 कमी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेंद्र  :
 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा

 आयोजित  भारतीय  वन  सेवा  परीक्षा  के  परिणामों  के  आधार  पर  1978  के  दौरान  भारतीय  वन

 सेवा  में  101  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  की  गई

 उपरोक्त  101  अधिकारियों  में  से  18  ने  अपनी  परिवीक्षा  की  अवधि  पूरी  करने  से

 qa  हीं  भारतीय  वन  सेवा
 से

 दे  दिया  ।  शेष  83  अधिकारियों  में  से  अब  तक  46

 कारियों  को  स्थायी  कर  दिया  गया  है  ।

 शेष  मामलों  में  संबंधित  राज्य  सरकार  से  अभी  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  हैं
 ।
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 खाद्य-तेल  की  आवश्यकता  पुरा  करना

 410.  श्री  रवीन्द्र  ani:

 श्री  बापूसाहिब  परूलेकर  :

 Sto  अजित  कुमार  मेहता  :  क्या  खाद्य  wie  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  इस  आशय  की  रिपोर्टे  सरकार  की  जानकारी  में  थायी  है  कि  1984-85  में

 देश  में  खाद्य  तेल  की  75  प्रतिशत  मांग  देशी  उत्पादन  से  हो

 यदि  तो  इस  बारे  में  तथ्य  क्या

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  तेयार  की  गई  समयबद्ध  योजना  का  क्या  ब्यौरा

 अर

 पिछले  ag  ot  चालू  वित्तीय  ag  के  दौरान  इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  we  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री

 संजीवी
 :  भोर  देश  में  खाद्य  तेल  की  कुल  मांग  का  लगभग  75%,  भाग

 पहले  ही  देशी  स्रोतों  से  पूरा  किया  जा  रहा  यद्यपि  1984-85  के  दौरान  खाद्य  तेलों  के

 देशीय  उत्पादन  के  बारे  में  अभी  कोई  भविष्यवाणी  नहीं  की  जा  सकती  1984-85  में

 तिलहनों  के  उत्पादन  को  वर्ष  1983-84  के  लक्षित  उत्पादन  से  लगभग  14  लाख  मीटरी  ठन

 और  बढ़  ने  का  प्रस्ताव  है  ।  देशी  तेलों  की  मांग  और  उपलबस्यत्ता  के  बीच  के  अन्तर  को  आयात

 करके  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 देश  में  वनस्पति  तेलों  में  आत्मनिभे रता  प्राप्त  करने  के  लिए  संगठित  रूप  से  प्रयास

 किए  जा  रहे
 हैं

 ।  इन  प्रयासों  के  1984-8  5  तक  खाद्य  तेलों  में  आत्मनिभें
 रता

 प्राप्त  करना  संभव  नहीं  हो  क्योंकि  तेलों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  के  साथ-साथ  इनकी

 मांग  भी  बढ़  रही  है  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  योजनाओं  के

 रिक्त  सरकार  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  कर
 रही  है

 —

 (1)  तिलहन  उत्पादन  राज्यों  में  तिलहनों  के  विकास  के  लिए  गहन  कार्यक्रम  चलाना  |

 इस  योजना  का  उद्देश्य  कृषकों  के  खेतों  में  प्रदर्शन  आयोजित  बीजों  के

 उत्पादन  तथा  वितरण  की  व्यवस्था  को  मजबूत  पौध  संरक्षण  उपायों  का

 विस्तार
 सिंचित  क्षेत्र  कां  विस्तार  करना  आदि  है  ।

 (2)  गुजरात  से  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  मूंगफली  तथा  मध्य  प्रदेश  में  सोयाबीन  के  उत्पादन

 arryxar झ के  लिए  विशेष  परियोजना  च  प  कर  नाउ
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 a

 (3)  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करके  उत्पादकों  को  बेहतर  प्रोत्साहन  देना  ।

 (4)  तिलहनों  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंधान  प्रयासों  में  तेजी  लाना  ।

 (5)  गैर-पारम्परिक  तिलहनों  जेसे  सोयाबीन  और  सूरजमुखी  की  फसलों  के  अंतर्गत

 क्षेत्र  बढ़ाना  तथा  वृक्ष  तथा  वन  मूल  के  चावल  की  भूसी  आदि  का

 उपयोग  करना  |

 (6)  वनस्पति  उद्योग  द्वारा  तेल  के  उपयोग  के  बारे  में  उचित  नीति  ताकि

 मेर-पारम्परिक  तेलों  के  अधिक  प्रयोग  को  बढ़ावा  सिल  सके  ।

 तेल  वर्ष  1982-83  के  खरीफ  के  मौसम  में  सूखे  की  स्थिति  के  होने  के

 कारण  तिलहनों  का  उत्पादन  105.5  लाख  मीटरी  टन  हुआ  था  ।  व्यै  1983-84  के  लिए

 gal  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  125.00  लाख  मीटरी  दन  नियत  किया  गया  है  ।  मौसम  की  भूल

 स्थिति  तथा  किए  गए  प्रयासों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  उत्पादन  के  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  की

 अच्छी  सम्भावनाएं  हैं  ॥

 स्टेडियमों  का  रखरखाव

 411-  भरी  एस०ए०  दौरान  सेबस्तियन  :  कया  खेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एशियाड  के  लिए  निर्मित  सभी  स्टेडियमों  के  रख-रखाव  के  लिए  क्या  व्यवस्था

 की  गई  और

 क्या  यह  सच  है  कि  नेहरू  स्टेडियम  में  बने  कमरे  गैर-सरकारी  संगठनों  को  किराए

 पर  दे  दिए  गए  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खल  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  रोक  गहलौत  )  :  (=)  एशियाड  स्टेडियमों  का  रख

 रखाव  अभी  भी  निम्नलिखित  निर्माण  एजेंसियों  के  हाथ  में  हैं  :  --

 वि

 स्टेश्यिम  का  नाम  निर्माण  ए गर्त ।
 ore)

 ae

 1
 ——

 2  3

 1  जवाहरलाल  नेहरू  स्टेडियम  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 2.  नेशनल  स्टेडियम  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 3  लान
 टेनिस

 हॉज  खास  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 इन्द्रप्रस्थ  इनडोर  स्टेडियम  दलली  बिकास  प्राधिकरण

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण यमुना  वेलोड्रोम
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 6.  शूटिंग  तुगलकाबाद  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 7  तरणताल  तई  दिल्‍ली  नगर  पालिका

 जवाहर  लाल  नेहरू  स्टेडियम  का  कोई  भी  कमरा  किसी  भी  ऐसे  निजी  संगठन  को

 किराए  पर  नहीं  दिया  गया  है  जो  खेलों  से  संबंधित  नहीं  है  ।

 देश  में  खेल-संस्कृति  का  परिरक्षण  शौर  उसका  विस्तार

 412.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  खेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  है  कि  प्राचीन  काल  से  ही  देश के  विभिन्‍न  भागों  जैसे  कि

 राष्ट्र  में  और  लेजिम  जैसे  कई  कार  के  विशिष्ट  खेल  और  शारीरिक  ब्यायाम

 चले
 आ

 रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  आशय  न  केवल  उनकी  सुरक्षा  करना  बल्कि  उनका

 देश के  सभी  भागों  में  प्रसार  करने  का  जिससे  लोगों  को  हमारी  उच्च  परम्परा  की  जानकारी

 हो  और

 क्या  इस  दिशा  में  कोई  प्रयास  किए  गए  इन  खेलों  में  निपुणता  प्राप्त  करने  के

 लिए  अपना  जीवन  समय  करने  वाले  खिलाड़ियों  को  छात्रवृत्तियां  दिलाने  के  लिए  कोई

 बाहर  की  गई  है  ?

 खेल  मन्त्रालय में  उप  मन्त्री
 mats

 :
 से  परम्परा

 गत  खेलों  alt  शारीरिक  स्वस्थता-व  सांस्कृतिक  कायंकलांपों  की  भारत  के  पास  एक  समृद्धि

 सांस्कृतिक  बपौती  है  ।  खेल  एक  राज्य  विषय  होने  के  यह  राज्य  सरकारों  की

 जिम्मेदारी  है  कि  वे  इन  कार्यकलापों  को  बढ़ावा  केन्द्रीय  सरकार  संबंधित  मान्यता  प्राप्त

 राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  सहायता  द्वारा  विभिन्न  खेलों  का  समन्वय  तथा  उनको  बढ़ावा  देती  है  ।

 खेल  प्रतिभा  खोज  छात्रवृत्ति  योजना  के  मान्यता  प्राप्त  राष्ट्रीय  खेल  संघों  के  जरिए

 कबड्डी  और  खो-खो  जैसी  ऐसी  परम्परागत  खेलों  के  लिए  भी  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  जाती
 हैं

 ।

 यदि  स्वैच्छिक  प्रयासों  द्वारा  अन्य  परम्परागत  खेलों  के  लिए  राष्ट्रीय  खेल  संघ  बनाए  जाते  हैं

 और  उन्हें  सरकार  हारा  मान्यता  प्राप्त  है  तो  ऐसी  सुविधाओं  के  लिए  वे  भी  पात्र  होंगे  ।

 ae  घारियों  दुबारा  फ्लैटों  को  बिक्री

 413.  श्री  ware  पाटिल :  कया  निर्माण  भोर  आवास  aa  यह  बताने  वो  कृपा

 करेंग  कि  :

 (#)  क्या  ag  सच है
 कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बनाए  गए  प्लेटों  के  पट

 aifcat  को  दस  वर्षो  के  अपने  कब्जे  के  बाद  उन्हें  बेचने  की  अनुमति
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 यदि  हां  तो  इसके  लिए  मालिकों  की  औपचारिकताएं  पूरी  करने  की

 यकता  होती  और

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  1981,  1982  और  1983  के  वर्षों  में  कुल

 कितने  फ्लैटों  को  बेचने  स्थानान्तरण  करने की  अनुमति  दी  गई  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उस्मान  :

 नहीं  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  खरीदे  गए  बने  बनाए  फ्लैटों  को  10  वर्ष  की  समाप्ति  से

 पर्व  अन्तरण  पर  लगी  पूर्व  रोक  12-10-1982  से  हटा  ली  गई  है

 भा बंटी  को  निम्नलिखित  शर्ते  पूरी  करनी  पड़ेंगी  —_—

 (i)  प्रति हस्तान्तरण  fara  के  पंजीकरण  के  बाद  बिक्री  कें  लिए  दिल्‍ली  विकास

 करण  से  पूर्वानुमति  ।

 (1)  इस  आशय  के  शपथपत्र  का  प्रस्तुतीकरण  कि  दिल्ली /नई  दिल्ली  छावनी

 से  न  तो  वह  न  ही
 उसकी  पत्नी/पति  अथवा  उसके  कोई  अवयस्क  अथवा  आश्रित  शिशु  अथवा

 आश्चर्य  माता  पिता  उसके  साथ  रह  रहो/रहा  आश्रित  अवयस्क  बहनें  तथा

 भाई  के
 पास  पूर्ण  अथवा  आंशिक  रूप  में  कोई  रिहायशी  प्लाट  अथवा  मकान  हैं  अथवा

 किराया  खरीद  व्यापार  पर  कोई  रिहायशी  फ्लैट  आबंटित  किया  गया  है  ।

 (iii)  भूमि  के  मूल्य  में  50  प्रतिशत  अर्जित  वृद्धि  का  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को

 भुगतान  |

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 श्याम  प्रदेश  में  1982-83  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  श्रनुसू चित

 जनजातियों  के  लिए  भकानों  का  निर्माण

 414.  श्री  ara  रमलू  मल्ल चची  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 आन्त्र  प्रदेश  में  1982-83  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जातियों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  की  प्रगति  का  ब्यौरा  कया  और

 सरकार  द्वारा  1983  के  दौरान  इसके  लिए  स्वीकृति  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा

 व्या हैं  ?

 ऋण  कत  लाय  bores  ayo7 खल  विभाग  निर्माण  दावा  में  तथा  दि  ह्य  कार्य  विभाग  में  उप  मन्त्री

 :  तथा  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी
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 eee

 भिवंडी  में
 बूचड़  खाना

 स्थापित  करने  पर  हिसा

 415.  श्री  eto  नेगी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भिवंडी  में  बूचड़  खाना  स्थापित  करने  के  कारण  हुई  हिसा

 की  और  दिलाया  गया

 (15  1983  का
 इण्डिया

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  दुधारू  पशुओं  की  हत्या  न  की

 पशुओं  की  उपलब्धता  या  सप्लाई  के  प्रश्न  की  जांच  और  विश्लेषण  किया  और

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  उत्पादकता  केन्द्रों  के  बहाने  आप्रेशन  फ्लड-दो

 कार्यक्रम  के  अंतगर्त  इसी  प्रकार  के  बूचड़खाने  स्थापित  किये  जा
 रहे  हैं

 और  यदि  इन्हें

 भांति  नियंत्रित  नहीं  किया  गया  तो  दूध  का  उत्पादन  घट  जाएगा  तथा  भविष्य  में  हमें  राष्ट्रीय

 हितों के  दुग्ध  उत्पादों  का  आयात  करना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  योगेन्द्र  :  से  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 |  केरल  में  रियल  उत्पादकों  को  सहायता

 419.  श्री  जकारिया  थामस  :

 पी०  so  कुरियन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  उन  नारियल  उत्पादकों  को  जिनके  नारियल  के  पेड़  बीमारियों  से  नष्ट  हो

 गए  फिर  से  पेड़  लगाने  के  लिए  आर्थिक  सहायता  और  क्षतिपूर्ति  देने  के  लिए  केरल  को  कुल

 कितनी
 श ्
 निप्र re य  सहायता  दी  गई  और

 अब  तक  कितनी  राशि  बांटी  गई  है  और  फिर  से  पेड़  लगाने  भारी  में  अब  तक

 क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  केरल  में  उत्पादकों  को  फिर

 से  वृक्ष  लगाने  के  लिए  राज  सहायता  और  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  निम्नलिखित  केन्द्रीय  सहायता

 उपलब्ध  करायी  जाती  2:

 (1)  केरल  में  नारियल  की  रोगग्रस्त  और  अनुत्पादक  जोतों  को  पुनः  जीवित  करने  की

 एक  योजना  1977-78  से  क्रियान्वित  की  जा  रही है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 अवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  51.465  लाख  रुपये  की  धनराशि

 उपलब्ध  करायी  गई  है  ।
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 निप

 (2)  एक  अन्य  योजना  नारियल  विकास  बो  के  अन्तर्गत  क्रियान्वित  की  जा  रही  है

 ताकि  3  वर्ष  के  लिये  24.75  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  से  केरल  राज्य  में

 जड  मुरझाना  से  प्रभावित  नारियल  के  ताड़ों  को  हटाने  के  लिए  नारियल

 उत्पादकों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करायी  जा  सके  |  उक्त  प्र  योजन  के  लिए

 वह  1983-84  के  लिये  30  लाख  रुपए  की  अतिरिक्त  धनराशि  उपलब्ध  करायी

 गई

 (1)

 केरल  में  नारियल  की  रोगग्रस्त  और  अनुत्पादक  जोतों  को  जीवित  करने  की

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  1982-83  तक  53.243  लाख  रुपए  की

 धनराशि  वितरित  की  गई  केरल  में  जड़  मुरझाना  रोग  से  प्र  भावित  नारियल

 के  ताड़ों  को  समाप्त  करने  के  लिए  नारियल  उत्पादकों  को  वित्तीय  सहायता

 उपलब्ध  कराने  की  योजना  के  अन्तर्गत  नारियल  विकास  बो  द्वारा  1982-83

 तक  16.50  लाख  रुपए  की  धनराशि  वितरित  की  गई

 (2  )
 केरल  में  33,000  हेक्टर  क्षत्र  को  नारियल  के  रोगग्रस्त  जोतों  को  जीवित

 रने  की  योजना  के  अस्तगत  लाया  गया है  ।  जड़  मुरसलीन  रोग  से  प्रभावित

 22,000  ताड़ों  को  उखाड़  कर  हटाया  गया  इसके  अतिरिक्त  बोड़

 नए  वृक्ष  लगाने  के  लिए  3,000  रुपए  प्रति  हेक्टर  की  दर  से  राजसहायता  भी

 उपलब्ध  करा  रहा

 नारियल  ats  का  पुनर्गठन

 417.  श्री  जकारिया  थामस  :  क्या  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  के  पास  रबड़  बोर्ड  की  तरह  नारियल  बोले  के  पुनर्गठन  का  भी  कोई

 tala

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :
 जी  नहीं  ।

 तथा  tas  नोड  तथा  नारियल  विकास  की  विशेष  आवश्यकता  सहित

 विभिन्न  सांविधिक  जिन्स  aret  की  मुख्य  विशेषताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नारियल  विकास

 बोर्डे  1979  के  अन्तर्गत  नारियल  विकास  ats  का  गठन  किया  गया  है  ।

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  से  खाद्यान्नों  को  बिक्री  में  गिरावट

 418.  श्री  वी०  पी०  देसाई  :  कया  खाद्य  कौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  far
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 क्या  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  अक्टूबर  और  नवम्बर

 के  महीनों  में  खाद्यान्नों  की  बिक्री  में  कमी  होने  से  बफर  स्टाक  में  वृद्धि  हुई

 तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 1983  तक  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाणी  के  लिए  खाद्यान्नों  का  कुल

 कितना  भंडार

 क्या  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  खाद्यान्नों  के  भंडार  की  स्थिति  काफी
 क अच्छी  थी  और  ag  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  art  1984  तक  क  ||  फी  थ  |  हि

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  में  भंडार का  यह  स्तर  उच्चतम

 ard  Miah wor  fr  a  वितरण  प्रणाली  के  लिए  खा  Teal  सम्बन्ध  में  नवीनतम  स्थिति |  mu  |  ह  नः

 क्या

 क्या  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  ख  के  भंडार  में  सुधार  को  देखते

 उनके  मूल्य  उतने  कम  नहीं  हुए  जितने  कि  होने  चाहिए  भर

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  श्र  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री

 एस०  संजोवी  :  और  सरकार  ऐजन्सियों  के  से  अक्टूबर

 भर  1983  के  दौरान  क्रमश  13.68  लाख  12.79  लाख  मी०  टन  और  11-48

 लाख  do  टन  खाद्यान्नों  का  वितरण  किया  गया  था  जबकि  1983  में  कुल  13.94  लाख

 मी०  टन  खाद्यान्नों  का  वितरण  किया  गया था  ।  आगामी  खरीफ  फसल  की  अच्छी  सम्भावनाएं

 होने  तथा  इसके  फलस्वरूप  प  बाजार-स्थिति  सुगम  होने  के  कारण  ही  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 पर  दबाव  कम  हुआ  है  |

 से  सरकारी  एजेन्सियों  के  पास  1983  के  अन्त  तक  153.9  लाख

 do  टन  खाद्यान्नों  का  कुल  स्टाक  होने  का  अनुमान है  |  यद्यपि  वर्ष  के  अन्त  को  यह  स्टाक

 पिछने  तीन  वर्षों  की  तुलना  में  अधिकतम  है  लेकिन  यह  बफर  स्टाक  की  नीति  विषयक

 आवश्यकताओं  से  ay  कम  AT  ।

 सरकारी  एजेन्सियों  के  पास  1-2-84  को  154.1  लाख  मी०  टन  खाद्यानों  का

 स्टाक  होने  का  अनुमान  है  ।

 और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  खाद्यान्नों
 के

 स्टाक  निर्धारित
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 जे  राजय नन ू  ra  निगम  मूल्यों  पर  केन्द्रीय  भण्डार  से  जारी  किए  जाते  हैं  ।  SUSE  हायता  प्राप्त  मूल्य

 होते  हैं  और  स्टाक  स्थिति  में  परिवर्तन  होने  से  इनमें  घट-बढ  नहीं  होती  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  गोदाम  से  सीमेंट  का  चोरी  होना

 419.  डा०  वसंत  कुमार  पण्डित :  क्या  निर्माण  ake  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (*)  वर्ष  1981,  1982  और  1983  के  अन्त  के  दौरान  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  के  गोदामों  निर्माण  स्थलों  से  और  ढुलाई  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  सीमेंट  की

 चोरी  कम  सप्लाई  की  खराब  हुआ  कौर  उपयोग  के  लायक  नहीं

 अथवा  अन्यथा  गायब  हुआ ;

 vai  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  सीमेंट  में  भारी  मात्रा  में  कमी  और  हानि  के

 कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई  है  और  शक्र  वस्ती  रेलवे  साइडिंग  से  हाल  में

 कनक  oe
 ट्  स  प्रकार की  चोरी दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  15,000  टन  सीमेंट  की  जो  चोरी

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ;  कौर

 1982  और  1983  के  दौरान  चली  विकास  प्राधिकरण  को  कितने  मूल्य  की

 सीमेंट की  हानि  हुई  ?

 खेल  विभाग  निर्माण  शौर  श्रावास  मन्त्रालय  सें  तथा  संसदीय  साथ  विभाग  में  उप  मंत्री

 मोहम्मद  उस्मान
 :  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  रिकार्डों

 के  अनुसार  सूचना  निम्नलिखित  ¢:—

 सीमेंट  की  कोटि  1981  1982  1983  अक्तूबर  को  समाप्त

 मीट्रिक  टनों

 30-45  62.50  22.5 (i)  चोरी कृत  (i)

 (ii)  673.65

 (ii)  कम  सप्लाई  शून्य  शुन्य  शून्य

 (iii)  खराब  तथा

 अनुयोज्य  25-95  शुन्य  शुन्य

 (४)
 गोदामों  से

 अन्यथा  गायब  शुन्य  शून्य  5-95
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 i

 orferarour  ने  चाकर  सस्ती जी  दिल्‍ली  विकास  WTA ऋण  |  क  लग्  रेलवे  साइडिंग से  673.65

 मालिक  टन  सीमेंट  की  चोरी  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  ढुलाई  ठेकेदार  द्वारा  रेलवे  स्टाफ

 दिलों  विकास  प्राधिकरण  के  कर्मचारियों  तथा  कतिपय  प्राईवेट  graded  की  मिलीभगत  से

 हुई  बताई

 मामले  को  पुलिस  में  दर्जे  करा  दिया  गया  था  जिसने  मामले
 की  विस्तृत  जांच  की  तथा

 इसमें
 लिप्त  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  है  ।  मामला  न्यायालय  में  दर्ज  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  आगे  सुचित  किया  है  कि  भविष्य  में  ऐसे  मामलों  की

 थाम  के  लिए  पद्धति  को  सरल  एवम्‌  कारगर  बनाकर  एवम्‌  विभिन्‍न  रोक  तथा  नियन्त्रणों  को

 gag
 करके  कुछ  उपाय  किए

 गए
 इस  प्रयोजन  के  लिए  उन्होंने  एक  गैर  सरकारी  सुरक्षा

 अभिकरण  की  भी  नियुक्ति  की  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बताई  गई  स्थित  निम्न  प्रकार  --

 वर्ष  क्षति  राशि

 a7Tr=>
 1982  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  at  कोई  चात  नहीं  क्योंकि  या  at

 सीमेंट  ठेकेदार  से  प्राप्त  हो  गया  अथवा  उससे  वसूली  की

 गई

 1983  22.5  मीट्रिक  टन  सीमेंट  की  चोरी  के  कारण  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  की  कोई  क्षति  नहीं  हुई  क्योंकि  ठेकेदार  से  या  तो

 सीमेंट  प्राप्त  हो  गया  अथवा  वसूली  कर  नी  गई  ।

 673.65  मीट्रिक  टन  सीमेंट  की  चोरी  के  कारण  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  क्षति  की

 राशि  5.93  लाख  रुपए  है  ।  5.93  लाख  रुपए  में  से  5.84  लाख  रुपए  की  राशि  पहले  ही

 दुलाई ठेकेदार  की  बकाया  के  रूप  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  है  जिसे  क्षति के  प्रति

 समायोजित  कर  लिया  जाएगा  |  ठेकेदार  से  वसूलने
 योग्य  शेष  राशि  तथा  जुर्माने  के  लिए  ठेके  के

 प्रावधानों  के  अन्तर्गत  कायेवाही  की  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  में  भूमि  की  विपणन  दरों  की  श्रनसुची  जारी  करना

 420.  वसन्त  कुमार  पंडित :  क्या  निर्माण  तौर
 मा
 arate  मन्त्री  यह बताने  की  कृप

 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली क्या  यह  सच  है  कि  उनका  मन्त्रालय  समय-समय  पर  |  ह  द  है  में  भूमि  की  विपणन

 दरों  की  असली  जारी  करता  रहा  है  और  उसकी  प्रतियां  दिल्‍ली  प्रशासन  और  अन्य  को  भेजता

 रहा
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 क्या  इस  प्रकार  की  एक  अनुसूची  संख्या
 पप  (ii),  14

 1972  को  जारी  की  गई

 क्या  यह  सच  है  दि  दिल्‍ली  नगर  निगम  उक्त  अनुसूची  को  उच्चतम  न्यायलय  द्वारा

 सिविल  अपील  संख्या  1143/44/73  कौर  120  1973  में  दिवान  दौलत  राय  बनाम  नई

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  मामले  में  दिये  गये  निर्णय  की  शर्तों  के  अनुसार  अचल  सम्पत्तियों  के

 मानक  किराया  निर्धारण  के  मामले  में  सम्मान  देने  से  मना  कर  रहा  और

 यदि  हां  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  और  जनता  की  कठिनाईयों  को

 दूर
 करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 खेल  विभाग  निर्माण  ate  arara  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्री

 मल्लिका जु
 :  हां

 सम्बन्धित  प्राधिकरणों  को  इन  दरों  को  भेजने  वाले  कार्यालय  आदेशों  में  विभागीय

 प्रशासनिक  अनुदेश  हैं  और  इनकी  प्रतियां  को  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 रिहायशी  तथा  वाणिज्यिक  दोनों  प्रकार  की  भूमि  के  लिए  इस  समय
 चालू  बाजार

 दरों  तथा  पूर्व  संशोधित  दरों  का  एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।  चालु  31  1985  तक  लागू

 रहेंगी  |

 (7)  भर
 :  रिहायसी  तथा  वाणिज्यिक  भूमि  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 बाजार  दरों  की  सूची  मुख्य  रूप  से  सरकार  द्वारा  भूमि  ate  विकास  अधिकारी  के  माध्यम  से  भूमि

 पट्टों  के  प्रशासन  अर्थात  पटेल  पर  दी गई  सम्पत्तियों  की  बिक्री  में  पट्टे  की  शर्तों  के  अनुसार

 अनधिक  वृद्धि  की  हर्जाना  की  पट्टे  पर  दी  गई  भूमि  का  उपयोग  बदलने  की

 अनुमति  देने  के  प्रयोजन
 के  लिए  हैं  ।

 विवरण

 रियायती  वाणिज्यिक समूह

 1-4-79  से  1-4-81  से  1-4-79  से
 14-4-81  सें

 31-3-81  तक  31-3-85  तक  31-3-8  31-3-85  तक

 प्रति  वर्ग  at
 प्रति  ait

 |  है  720  2000  4800  13000
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 1905

 3  4  5

 ए
 720  2000  3600  10500

 कनाट  THA,  बाराखम्बा

 कर्जन  हनुमान

 जनपथ  से  विंडसर

 प्लेस  तक  बोर्ड  मंदिर

 माग
 आदि  ।

 111  720  2000  2160  6000

 अजमल  खाँ  खान

 मिनटों

 डिप्लोमैटिक

 पंचकुइया

 डिफेंस  कालोनी  कमला

 करोल  भगत

 fag  मार्किट  आदि  |

 समुह--ए  600  1600  1200  4800

 (पुर्वी/पश्चि मी
 पटेल

 राजिन्द्र  लाजपत

 राय

 atg—V  480  1200  960
 2400 _

 लाजपत

 जवाहर

 माल  रोहतक

 अलीपुर

 मालवीय  राजपुर

 ऐ
 360  1000  2000

 720

 अनसारी

 डीबी गुप्ता  गोखले

 खुरशीद

 खनना  मार्किट  तेलीवाड़ा  1,

 विजय  आजाद

 मोती  नगर
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 समूह-्  ा  240  800  480  1600

 स्टेण्ड  क्षत्र

 भारत  गुलाबी

 किग्रा  सेवा  नगर

 रमेश  तिमारपुर

 इन्दिरा  झील  क़ुरैजा

 सम  ह  VIII  120  400  240  800

 तथा  अन्य  बाहरी

 बस्तियाँ
 लाा

 टिप्पणी

 1
 वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  बाजार  भाव  समूह  प्  और  दवा  के  लिए  250  का

 फ  क्षेत्र  अनुपात  समूह  पा  के  लिए  150  का  फर्शी  क्षत्र  अनुपात  पर

 और  अन्य  समूहों  के  लिए  मोजूदा  फर्शी  क्षेत्र  अनुपातों  पर  आधारित  हैं  ।

 रिहायसी  दरें  विभिन्‍न  क्षेत्रों
 के लिए  निर्धारित  मौजूदा  फर्शी  क्षेत्र  अनुपात

 पर  आधारित  हैं  ।

 शी  क्षत्र  अनुपात  में  घटाने  या  बढ़ाने  के  लिए  ये  दरें  आनुपातिक  रूप  से

 घटाई  या  बढ़ाई  जाएगी  ।

 2  जहां  तक  होटल  और  सिनेमा  स्थलों  का  सम्बन्ध  प्रत्येक  मामले  पर

 गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 पट्टा कर्त्ता  के  अर्जित  वृद्धि  के  अंक  का  परिकलन  करने  और  वसूली  के  प्र

 100  वर्गगज  (83.613  वर्ग  या  कम  के  रिहायशी  पट्टों  के  बारे

 में  ज़िक्र  य  अनुमतियां  देते  1-4-79  से  31-3-81  तक  की  अवधि  के  लिए

 निर्धारित  की  गई  भूमि  की  दरें  लागू  होंगी  ।

 4  जो  स्थान  असली  में  नहीं  है  उसके  तुलनीय  क्ष  त्रों  के  लिए  दरें  लाग  की

 जाएंगी  ।

 कालकाजी  दिल्‍ली  में  धार्मिक  स्थानों  की  अनधिकृत  इमारतें

 421.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  निर्माण  शौर  भ्राता  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा

 कि
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 द
 क्या  यह  सच  है  कि  अधीन meal,  DIMDIMI  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  एस०

 एफ  एस०  योजनाओं  सड़  कों  और  पार्कों  के  लिए  नियत  क्षेत्रों  में  अवध  कब्जा  कर  धार्मिक

 स्थलों  की  अनधिकृत  इमा  रतें  बनाई  गई  हैं  जिससे  इनके  भाप पास  के  प्लेटों  के  आतंकियों  को

 भारी  कठिनाइयां  पैदा  हो  रही  हैं

 >
 |  अनुमति  देने  के यदि  at,  तो  इस  मामले  के  तथ्य  कया  अनधिकृत  कब्जों  क

 लिये  जिम्मेदार  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अधिकारियों:का  क्या  ब्यौरा  है  और  इस  मामले  में

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 (7)  अनधिकृत  कब्जों  को  कब
 समाप्त

 किया  और

 क्या  सरकार  इससे  oe  आबंटियों  को  वैकल्पिक  फ्लैट  आबंटित  करने  अथवा

 उनको  समुचित  क्षतिपूर्ति  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 निर्माण  श्र  श्रावास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उस्मान  तथा

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  एक  मस्जिद  और  ae  उन  परिसरों  के  समीप

 gra  के  लिए  छोड़ी  गई  भूमि  के  एक  रस्से  पर  अनधिकृत  रूप  से  बनाए  गए  हैं  जहां  स्ववित्त

 पोषित  योजना  के  तहत  फ्लैट  बनाए  गए  हैं  ।  उसने  अपने  अधिकारियों  का  इन  अतिक्रमणों  में

 शामिल  होने  का  खण्डन  किया  है  ।

 तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  धार्मिक  संरचनाओं  को

 मौजूदा  स्थान  से  हटाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  समय

 सीमा  निर्धारित  करना  व्यवहाये  नहीं  है  ।

 ग्रामीण  क्षत्रों  के  उत्थान  की  योजानाश्रों  का  कार्यान्वयन

 $22  att  गिरिधर  गो मांगो  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#) )
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  और  ग्रामीण  आबादी

 के  afar  उत्थान  के  लिये  उनके  मंत्रालय  ने  कौन-सी  योजनायें  और  कार्यक्र  म  शुरू  किये

 उनके  मन्त्रालय  द्वारा  छठी  योजना  की  वार्षिक  योजनाओं  के  दौरान  इन  योजनाओं

 और  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  राज्यवार  कितनी  राशि  प्रदान  की  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  पद्धति

 पर  ग्रामीण  जनसंख्या  के  लिए  पाक  आर्थिक  उत्थान  कार्यक्रम  शुरू  किये  हैं  और  गरीबों  को  और

 अधिक  राजसहायता  देते  हुए  उन्हीं  काय  क्षत्रों  में  विस्तारित  किया  और

 यदि  तो  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  अब  तक  कितने  परिवार  राज्य

 द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्र  मों  तथा  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रमों  के  अंतगर्त  आ  गए  हूं  ?
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 वि

 aviter
 विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  ग्रामीण  क्ष  त्रों  के  विकास  और  ग्रामीण  आबादी  के  आर्थिक  उत्थान  के  लिए  इस

 मंत्रालय  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  मुख्य  योजना  ये
 हैं

 ग्रामीण  विकास

 कार्यक्र  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्र  सूखाग्रस्त  क्ष  त्र  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन

 रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  |

 छठी  योजना  की  वार्षिक  योजनाओं  के  दौरान  इन  योजनाओं  भर  कार्यक्रमों  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  इस  मन्त्रालय  द्वारा  राज्यों  को  दी  गयी  निधियों  को  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  हैं  |

 गौर  जी  हां  ge  राज्यों  ने  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  तरह

 भारिक  उत्थान  के  लिए  अलग  कार्यक्रम  आरम्भ  किए  जैसे  कर्नाटक  में  अन्त्योदय  कार्यक्रम

 तथा  उड़ीसा  में  ग्रामीण  निधियों  के  लिए  आधिक  पुनर्वास  कार्यक्रम  ।  इस  मन्त्रालय  द्वारा

 राज्यों  के  नाम  कौर  राज्य  द्वारा  ऐसे  प्रायोजित  कार्यक्र  मों  के  अन्तरगत  लिये  गए  परिवारों  की

 सुचना  संकलित  नहीं  की  जाता  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अभी  तक  समन्वित  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  सहायियत  परिवारों  को  दर्शाने  वाला  संलग्न  है  ।

 ग्रस्त  क्षेत्र  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा
 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 गारंटी  कार्यक्र म  मुख्य  रूप  से  आधारभूत  विकास/रोनगार  सृजन  कार्यक्रम  है  ।
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  समन्वित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  ग्रन्तगंत

 सहायियत  परिवारों  की  संख्या  को  दरबानी  वाला  विवरण

 ह

 क्रम  राज्य/किन्द्र  भाषित  क्षत्र  का  नाम  सहायिका  परिवारों  की  संख्या

 ao  1983-84

 1980-81  से  1982-83  1984

 पदर a  em

 ||  wo 2

 CER

 आधार  प्रदेश  690112  132273

 असम  82044  46380

 बिहार  891153  240280

 395382  114185 गुजरात

 हरियाणा  285831  14113

 हिमाचल  प्रदेश  128722  34208

 जम्मू  और  कश्मीर  7248 1  18093*

 कर्नाटक  330222  94945

 केरल  304718  82286

 10  मध्य  प्रदेश  779731  191091

 1]  महाराष्ट्र  472191  142005

 12  मणिपुर  14753  4369

 13  मेघालय  18769  588

 14  नागालैण्ड  29286  5307

 15  उड़ीसा  491569  134674

 16  पंजाब  248663  61550

 17  राजस्थान  387661  112976

 18  सिक्किम  3449  1359
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 नमन

 885111 19.  तमिलनाडु
 173431

 30274  5897 20.  त्रिपुरा

 2094126  381395 21.  उत्तर  प्रदेश

 22.  पश्चिम  बंगाल  200360  62414

 23.  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप

 75  257 समूह

 24.  अरूणाचल  प्रदेश  22342  1690

 25.  चण्डीगढ़  405  असूचित

 26.  दादरा
 any  न
 ain  a  गर  हवेली  249  273

 21.  दिल्‍ली  9628  2561

 28.  दमन  और  da  16992  5541

 29.  लक्षद्वीप  312  196

 30.  मिजोरम  4169  3516*

 4834  1213 31.
 पांडिचेरी

 ग  एएल्‍एतएल्‍ए  एं  एएल्‍एतयल्‍एल्‍ल्‍एल्‍इएल्‍एल्‍एल्‍ल्‍एल्‍एएल्‍ए  एएए

 योग  95612  95.0

 rye,

 *
 सूचना  1983  तक

 वानिकी  कार्यक्रमों  के  लिए  विदेशी  सहायता

 423.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  संया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  और  कुछ  राज्यों  ने
 राज्यों  को

 वनों  के  विकास  और  वानिकी

 कार्यक्रमो ंके  लिए  कुछ  मित्र  देशों  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  राज्यों  द्वारा  आरम्भ  किए  गए  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  और

 उनके  मन्त्रालय  द्वारा  उन्हें  अब  तक  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  और

 अब  तक  की  राज्यवार  उपलब्धियां  क्रय  की  गई  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  योगेन्द्र  :  राज्यों  की  वनों  तथा

 वानिकी  कार्यक्रमों  का  विकास  करने  के  लिए  कुछ  देशों  की  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई  है  !

 तथा
 (1) = Usai

 राज्यों  द्वारा  शुरू
 क्  गए  कार्यक्रमों

 के  उन्हें
 अब  तक

 नीतू कत  की  गई  वित्तीय  सहायता  तथा  उपलब्धियां  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  दी  गई

 पह  सहायता  fad  मन्त्रालय  द्वारा  नियुक्त  की  जाती  है  ।
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 बड़ा नाला  मंगोली  सिचाई  परियोजना  के  लिए  faza  बेक  से  ऋण

 424.  श्री  गिरिधर  गो मांगों  :  क्या  मन्त्री  ्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क़्या  विश्व  बैंक  उड़ीसा  की  बड़ानाला  मंझौली  सिचाई  परियोजना  के  लिए  द्वितीय

 पंक्ति  का  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  कितनी  ऋण  सहायता  स्वीकार  किया  गया  है  तथा  समझौते  के

 बाद  से  अब  तक  कितनी  धनराशि  जारी  की  गई

 बड़ानाला  सिचाई  परियोजना  की  स्वीकृति  से  लेकर  1983-34  तक  उड़ीसा

 सरकार  और  विश्व  बक  ने  बड़ानाला  सिंचाई  परियोजना  के  लिए  कितनी-कितनी  धनराशि

 प्रदान  की  और

 इस  दिशा  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  बौर  1984-85  के  लिए  क्या

 क्रम  हैं  तथा  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकार  के  क्या  प्रस्ताव  हैं  तथा  इसे

 निर्धारित  समय  में  पुरा  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 सिचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  भीर  att

 बड़ानाला  सिचाई  परियोजना  उन  18  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं  में  से  एक  है  जिनको  भई ०

 डी०  ए०  से  सहायता-प्राप्त  उड़ीसा  सिंचाई  परियोजना  स०  के  अंतरंग

 कार्यान्वयन  के  लिए  शुरू  किया  गया  है  ।  58  मिलियन  अमरीकन  डालर  के  क्रेडिट  को  चरण-एक

 के  अंतगंत  पूरी  तरह  से  उपयोग  कर  लिया  गया  विश्व  बैंक  द्वारा  क्रेडिट  की  दूसरी  लाईन

 के  अंतर्गत  जिसमें  105  मिलियन  अमरीकन  डालर  के  क्रेडिट  के  लिए  1983  में  करार

 पर  हस्ताक्षर  हुए  थे  भर  जिसको  14  1983  से  प्रभावी  घोषित
 किया

 गया

 31  1984  तक  धनराशि  का  कोई  उपयोग  नहीं  किया  गया  था  ।

 और  उड़ीसा  सरकार  ने  1983-84  वर्ष  तक  इस  परियोजना के  लिए

 1.58  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  है  जिसके  पुरी  तरह  से  उपयोग  हो  जाने  की  प्रत्याशा  है  |

 राज्य  सरकार  ने  1984-85  के  लिए  35  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  की  है  ।

 खुदाई  और  भराई  के  प्रारम्भिक  कार्य  पूर्ण  हो  चुके  हैं  ate  राज्य  सरकार  का

 1984-85  में  निर्माण-कार्य  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  इस  परियोजना  को  1988

 तक  पूर्ण  किया  जाना  नियत  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  लगातार  प्

 425.  को  सुभाष  चन्द्र  यादव  :  क्या  खाद्य  शौर  नागरिक  पूरी  मन्त्री  यह  बताने  की  HF

 करेंगे  कि  :
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 में  प्रकाशित क्या  सरकार  ने  दिनांक  30  1984  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में

 इस  समाचार  को  देख  लिया  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  को  वर्ष

 1931-82  के  दौरान  खाद्यान्नों  को  लाने  ले  जाने  और  भण्डारण  में  118  करोड़  रुपये  मूल्य  के

 6,60,000  टन  खाद्यान्नों  का  नकसान  उठाना  पड़ा  था

 यदि  तो  उक्त  नुकसान  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  है  और  किन  केन्द्रों  पर

 खाद्यान्नों  की  कमी  पाई  गई  भर

 क्या  उक्त  नुकसान  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  है
 ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ate  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  एम०

 संजीवी
 :

 जी  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  विभिन्‍न  क्षत्रों  में  av  1981  के  दौरान  जहाज  में

 मार्गेस्थ  कमियों  सहित  area  और  भण्डा रण  में  हानियों  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।

 (7)
 मार्ग  और  भण्डारण  में  खाद्यान्नों  के  स्टाक  की  कुछ  हानि  और  क्षति  अवश्य  हो

 जाती  तूफानों  आदि  अथवा  लम्बे  अर्से  तक  भण्डारण  करने  से  किस्म  में  खराबी

 आ  हैंडलिंग  और  संचलन  में  नुकसान  हो  नमी  से  नुकसान  हो  जाने  आदि  जैसे  कई

 एक  कारणों  ऐसा  होता  है  ।  अपेक्षित  जांच  करने  के  बाद  इस  प्रकार  के  नुकसान  के  लिए  तब

 जिम्मेदारी  निर्धारित  की  जाती  है  जब  यह  देखा  जाता  है  कि  नुकसान  सामान्य  कारणों  से  नहीं

 हुआ
 और  उपयुक्त  सीमा  से  अधिक  नुकसान  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  सावधानी  नहीं  बरती

 गई थी  ।

 विवरण

 वह  1981-82  में  जहाज  में  मागस्थ  हानि  सहित  srraranit  शरीर

 भण्डारण  में  हुई
 टा  fa  के इ  हानि  ७  (|  क्षे  सवार  ब्यौरे  बताने  वाला  विवरण

 मात्रा  हजार  मीटरी  टन  में

 मलय  लाख  रुपयों  में

 जान

 क्रम  स०  क्षत्र  का  नाम  मात्रा  मलय

 जम्म  तथा  कश्मीर  12.73  219-14

 पजाब  167.28  3122-60

 हरियाणा  2:26  45.64

 उत्तर  प्र  देश  17.29  300.05
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 2  3

 5  दिल्ली  20-80  363-70

 6!  राजस्थान  2.44  37-62

 हिमाचल  प्रदेश  0-07  1.05

 जोड़  4087.70
 222.73  re  ce

 आधार  प्रदेश  36-53  631-81

 तमिलनाडु  14.65  248.42

 10  कर्नाटक  12.63  229.14

 11  केरल  28-90  525-66

 12  पोट  ऑफिस  मद्रास  5-05  72.63

 13  पोर्ट  आफिस  विभाग  1.05  12.31

 ना  et

 जोड़  86-61  1550-09

 अ  =  el es  te

 हजार  मोटरी  a  १)

 क्रम  सं०  क्षेत्र  का  नाम
 मात्रा

 मूल्य

 14  मध्य  प्रदेश  31,02
 55 1-8

 15  महाराष्ट्र  32-40  935.07
 ~

 16  9.48  164.37 गुजरात

 पोर्ट  आफिस  कांडला 17  0-28  6.45

 —_...—e

 93.18  1657.71 जोड़
 ि

 18  Te  आफिस  कलकत्ता  35.4]  611-55

 19  असम  31.53  560-61
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 20  बिहार  4705  820-00

 21  उड़ीसा  12.30  206.30

 22  ई०  एफ०  7-20  126-10

 23  पश्चिमी  बंगाल  124-35  2257-28
 et  ee  [11.01

 जोड़  (gat)  257.84  4581-84

 re  ce  nee  ee  ne  >  nw

 सकल  जोड़  660-36  11877.34

 केरल  में
 खाद्यान्नों

 का  बफर  स्टाक  बनाना

 426.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन :
 क्या  खाद्य  site  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 .

 क्या  केरल  सरकार  ने  केरल  में  भारतीत  खाद्य  निगम  द्वारा  बफर  स्टाक  तथा  थोक

 और  खुदरा  बनाने के  लिए  कही  है  ताकि  बिना  किसी  गतिरोध  के  राशन  की  उचित

 सप्लाई  सुनिश्चित  की  जा

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  ने  केरल  में  राशन  की  अबाध  सप्लाई  के  लिए  वहां  अधिक  भण्डार

 बनाने  की  दिशा  में  कोई  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  ate  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  एम०

 एस०  संजीवी  :
 से

 केरल  सरकार  ने  अनुरोध  किया  था  कि  उनके  राज्य  में

 चावल  का  पर्याप्त  स्टाक  रखा  जाना  चाहिए  ।  खाद्यानों  के  बफर  स्टाक  को  अखिल  भारत

 आधार  पर  रखा  जाता  है  भर  केरल  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  को  प्रत्येक  मास  पर्याप्त  मात्रा  में

 चावल,/गेहूं  भेजा  जाता  है  और  उन्हें  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  रखा  जाता  है  ताकि

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किए  गए  मासिक  आवंटनों  की  आवश्यकता  को  पुरा  किया  जा  सके  ।

 केरल  को  पामोलिव  का  आवंटन

 427.  श्री  पी०  Fo  कोडियन  :  क्या  खाद्य  शर  नागरिक  पूरी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 लिखित

 उत्तर का गी

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  केरल  में  नारियल  का  जो  कि  वहां  मुख्य

 रूप  से  खाया  जाता  की  कीमतों  में  सतत  वृद्धि  के  रुख  को  देखते  हुए  वह  पामोलीन  की  बढ़ती

 हुई  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  केरल  को  पामोलीन  का  वर्तमान  मासिक  आबंटन  अपर्याप्त

 यदि  तो  गत  at  जुलाई  से  केरल  को  किये  गये  उक्त  तेल  के  मासिक  आबंटन

 का  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  तेल  की  बढ़ती  मांग  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इलेक्ट्रॉनिक  विभाग  में  तथा  खाद्य  शर  नागरिक  पूरी  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  एम०

 संजीवी  :  तथा  केरल  को  आयातित  खाद्य  तेलों  के  आबंटन  में  काफी  वृद्धि
 की  गई  को  आयातित

 तेलों
 का  किया  गया  मास-वार  आबंटन  नीचे  दिया  गया

 है  e e

 a  SSUES

 ala  आबंटित  मात्रा  मी०  टनों  में

 पामोलीन  सोयाबीन  तेल

 '3.325 1983

 1983  3,325

 1983  4,300  ~eee  —e

 1983  3,000

 5,000 1983

 1983  5,000  थाा

 नयन
 1984  5,000.

 1984  3,000  2,000

 4  ae नन्  es

 33,950

 परिएयतए  ar  2,000

 1984  के  लिए  सोयाबीन
 के  तेल की  500  मी०  टन  अतिरिकत  मात्रा  का

 आबंटन  अनुमोदित  किया  गया  जिससे  उस  महीने  के  लिए  आयातित  तेलों  के  आबंटन  की

 कुल  मात्रा  5,00  मीटरी  टन  हो  गयी  है  ।
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 सूखा प्रवण  जिलों
 में  कृषि  विकास

 428.  श्री  नित्यानंद  मिश्र  क्या  ग्रामीण  बिकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  सरकार  ने  सुखा  प्रवणजिलों  में  कृषि  विभाग  पर  अधिक  बल  दिया

 यदि  तो  *  विभिन्‍न  राज्यों  में  किन-किन  जिलों  को  सूखा प्रवण  पाया  गया

 इन  जिलों  के  कृषि  विकास  तथा  सूखा  रहत  के  लिए  कितना  केन्द्रीय

 आवंटन  किया  गया  और

 उड़ीसा  में  सूखाग्रस्त  जिलों  में  आरम्भ  किए  गए  अथवा  आरम्भ  किए  जाने  वाले

 कृषि  विभाग  कार्यों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालन  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  :  जी  हां  ।

 तथा  :  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  1  तथा  2  में  दिए  गए  हैं  ।

 उड़ीसा  में  यह  कार्यक्रम  शुष्क  भूमि  पर  कृषि  का  विकास  भूमि  तथा  नमी

 संरक्षण  की  सुधरी  हुई  पद्धतियों  की  अपना  कर  तथा  इन  क्षत्रों  के  जल  संसाधनों  को  विकसित

 करके  और  उनका  उत्पादन  उपयोग  करके  कृषि  फसलों  की  उत्पादकता  को  सुधारने  तथा  उसे

 स्थिर  करने  के  लिए  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वनरोपण  तथा  बागवानी  का  विकास  अन्य

 मुख्य  सम्बन्ध  गतिविधियां  हैं  ।

 सखावत
 क्षेत्र  कार्यक्रम  का  कार्य  क्षत्र

 राज्य  जिला  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  शामिल

 खण्डों  की  संख्या

 1

 सूखाग्रस्त क्षे  त्र  कार्यक्रम

 "1.  आन्ध्र  प्रदेश  1.  अनन्तपुर  16

 2.  चित्तूर

 3.  कुटनापा
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 महबूबनगर  12

 13

 प्रकासम

 रंगारेड्डी

 ee

 उपयोग  66

 re  अध

 2.  बिहार  पलामू  24

 संथाल  परगना

 ee

 उपयोग  31

 3.  गुजरात

 अमरेली

 भावनगर

 लाम नगर

 कच्छ

 पंचमहल

 राजकोट

 सुरेन्द्र  नगर

 क  ee

 उपयोग  42

 ह  के  याक

 4,.  हरियाणा  1.  मोहिन्दर गढ़

 ee  eo

 उपयोग

 ee

 5.  जम्मू  तथा  काश्मीर  1.  डोडा

 2.  ऊधमपुर

 ३ उपयोग

 ततवणततणणधतनतायतमाभारा| 13
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 6.  कर्नाटक  ब्रीजापुर  11

 बेल्लारी

 बेलगांव

 चित्रदुर्ग

 14 धारवाड़

 कोलार

 ट्म्कुर

 गुलवर्गा

 विचार

 10  रायचूर
 जिन  ee

 उपयोग  70

 7.  मध्य  प्रदेश  खर गांव

 झनम  12

 शाहदौल
 *

 5

 वार

 सिधी

 बैतूल

 eae  ——  etn  ant  anata

 उपयोग  48

 et  es  ee  य

 8.  महा  सट्  अहमद  नगर

 शोलापुर

 नासिक

 सांगली

 सतारा

 1  4c
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 _ लिखित

 उत्तर

 at

 औरंगाबाद

 जालना

 जलगांव

 10  बीड़

 SS  ND

 उपयोग  53

 et क

 उड़ीसा  फूलवनी  14

 कालाहांडी  Lk:

 बालनगिर

 सम्बलपुर

 उपयोग  39
 साननाਂ

 10  राजस्थान -  अजमेर

 बसवाड़ी

 डूंगरपुर  bas

 उदयपुर  पैकिंग

 उपयोग  18-

 1}  तमिल  नाडु  धर्मपुरी  10

 रामनाथपुरम  16

 पुडुकोट्टई

 उपयोग  30

 12,  उत्तर  प्र  देश  1.
 मिर्जापुर

 10

 2.  बाँदा  "£6

 3.  areata
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 I

 984

 हमीरपुर

 झाँसी

 ललितपुर

 7  बहराइच  14

 गोंडा

 खीरी

 10  सीतापुर
 ee

 उपयोग  63
 nt

 13.  पश्चिम  बंगाल  पुरुलिया  17

 मि
 दानापुर

 बांकुरा

 उपयोग  29

 कुल  योग  511

 ne  es

 faazta-II

 वर्ष  1988-84  के  दौरान
 सूख  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्र म  के  अंतर्गत  केन्द्रीय  आवंटन  तथा

 सूखा राहत  हेतु  सं स्वीकृत  केन्द्रीय  सहायता  को  दर्शाने  वाला  विवरण 1

 रुपये
 ty

 राज्य  1983-84  के  दौरान

 कार्यक्र  म  के  अन्तर्गत  सूखा  राहत  हेतु  स्वीकृत

 केन्द्रीय  सहायता 1983-84 हेतु

 केन्द्रीय  आवंटन  संस् वी  कृत  कृषि  क्षत्र  हेतु

 सहायता  की  सं स्वीकृत

 सहायता कुल  अधिकतम

 सी सा+

 1.  Wee  4.95  28-26  3.24

 “2.  बिहार  2-32  ६-95
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 3.15  9.18 गुजरात

 हरियाणा  0.68

 जम्मू  तथा  कश्मीर  0.98

 कर्नाटक  5-25  14-00  0-86

 मध्य  प्रदेश  3.60  22-29

 8  महाराष्ट्र  3.98  11-63  3.80

 9  उड़ीसा  2.92  24-65  7-00

 10.  राजस्थान  1  35  39.85  1.93

 iI.  तमिल  नाडु  2.25  59-15.  4-64

 12.  उत्तर  प्रदेश  4.72  1-57  1-00

 पश्चिम  बंगाल  2.18  "30-59  2.42
 13:

 कल  38-33  250-15  24-89

 राहत  अभिन्न  राहत  कार्यों  के  अन्तर्गत  दी  गई  है  ।

 राजस्थान  से  जल  प्राप्त  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  की  कठिनाई

 429.  श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  कया  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :,

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  मध्यप्रदेश  की  चम्बल  कमान  एरिया  में  वर्षों

 से  राजस्थान  से  अपने  पानी  का  हिस्सा  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  हो  रही  और

 क्या  यह  सच  है  कि  सिंचाई  के  लिए  राजस्थान  द्वारा  समय  पर  तथा  उपयुक्त

 मात्रा  में  मध्य  प्रदेश  को  जल  की  सप्लाई  न  करने  के  कारण  मध्यप्रदेश  सरकार  को  कानून  और

 व्यवस्था  की  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रामनिवास  :  और  यह  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  हैं  कि  मध्यप्रदेश  को  पारवती  जलवाहिनी  से  आने  दक्षिण  तट  नहर  से  उनकी  सीमा
 ०
 में  चम्बल  के  जल  से  उनके  भाग  की  अपेक्षित  मात्रा  में  एवं  समय  पर  सप्लाई  नहीं  मिल  रही  है  ।

 इसी  युक्त  चीन  परियोजना  से  लाभान्वित  होंने  बाला  दूसरा  राज्य
 राजस्थान
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 Satna  अ

 को  भी  यह  शिकायत  रही  है  कि  मध्यप्रदेश  गांधीसागर  बांध  के  जल  ग्रहण  क्षेत्र  में  ली  और  मध्यम

 जल-संचयन  जलाशयों  का  निर्माण  कर  रहा  है  और  इस  तरह  से  जलाशय  में  जल  के  प्रवाहों

 में  रुकावट  डाल  रहा  है  ।  मध्य  प्रदेश  को  जल  की  सामयिक  कम  सप्लाई  प्रप्त  होने

 के  कारण  उनकी  पेश  आ  रही  कानन  और  व्यवस्था  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में  उनसे  कोई  विशिष्ट

 शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  इन  मामलों  को  सुलझाने  के  उद्देश्य  से  केन्द्र  दोनों  राज्यों  के  साथ

 अधिकारी  स्तर  पर  विचार  विमर्श  करता  रहा  है  और  अभी  हाल  ही  में  1984  में

 बठक  मं  दोनों  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  ने  यह  प्रस्ताव  किया  था  कि  चम्बल  नहर  से  मध्ध

 प्रदेश  को  समय  पर  तथा  पर्याप्त  मात्रा  में  जल  की  सप्लाई  की  समस्या  को  वे  स्वयं  देख  लेंग  ।

 फील्ड  एजेन्सी  के  लिए  मध्य  प्रदेश  राजस्थान  श्रन्तरज्यीय

 नियंत्रण  ate  समझौता

 430.  श्री  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नियमित  सप्लाई  के  लिए  मध्य  प्रदेश  राजस्थान  अन्तर्राज्यीय  नियन्त्रण  बोड़

 ने  अपनी  30  1982  की  बैठक  में  जल  नियमन  के  लिए  एक  फील्ड  एजेंसी  स्थापित

 करने  का  समझौता  किया  और

 क्या  जल  fi qRA  के  लिए  इस  फील्ड  एजेंसी  की
 स्थापना

 हो  गई  है  और  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सिंचाई  मन्त्रा/य  के  राज्य  मन्त्री  ( ait  राम  निवास
 :

 और  राजस्थान

 सरकार  से  प्राप्त  हुई  सूचना  के  अनुसार  मध्यप्रदेश  राजस्थान  अन्तर्राज्यीय  नियन्त्रण  बोर्डे  जो

 अन्य  बातों  के  साथ  चम्बल  के  संचालन  का  कार्य  भी  देखता  चम्बल  जल  के  नियमन

 के  लिए  एक  फील्ड  एजेंसी  की  अभी  तक  स्वीकृति  नहीं  दी  है  ,  एक  स्थायी  समिति

 स्थायी  समिति  2  कहलाती  जिसमें  दोनों  राज्यों  के  प्रतिनिधि  शामिल  जो

 दोनों  राज्यों  को  जल  के  नियमन  के  काय  को  देखती

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  कम  राय  वाले  लोगों  के  लिए  आवासों  का  निर्माण

 431,  श्री  जी०  argo  कृष्णन  :  व्या  निर्माण  शौर  grata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कम  आय  वाले  विशेषकर  ग्रामीण  क्ष  त्रों  में
 के  लिए  आवास  और  निर्माण  की  कोई  योजना  तैयार

 की
 —  ery

 (  यदि  तो
 सरकार

 की  उस  योजना  FT  राज्यपाल  ब्यौरा  कपा  और

 आवास  और  शहरी  विकास
 निगम

 द्वारा  योजनाओं  तथा  ऋण  कें

 ब्यौरे  सहित  कया  सहयोग  दिया  है
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 निर्माण  कौर  rata  मंत्रालय
 में  उप

 मन्त्री  मोहम्मद  उस्मान  तारीफ )  (  तथा

 आवास  राज्य  का  विषय  है  ।  बागान  कर्मचारियों  के  लिए  सहायता  प्राप्त  आवास  की

 केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षत्र  द्वारा

 नगर  तथा  ग्रामीण
 क्षेत्रों

 में  सभी  सामाजिक  आवास  योजनाओं  का  कार्यान्कर्थन  अपनी-अपनी

 योजनाओं  के  अंग  के  रूप  में  किया  जा  रहा  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशसनें  अपनी-अपनी

 आवश्यकताओं  एवम  प्राथमिकताओं  के  अनसार  अपनी-अपनी  अन  मोहित  यो  जना  नियमों  के

 भीतर  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  स्वतन्त्र  हैं  ।  राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्र  प्रशासनों

 द्वारा  ग्रामीण  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिए  ग्रामीण  आवास  स्थल  तथा  निर्माण
 योजना

 भी

 जो  संशोधित  आर्थिक  कार्यक्रम  का  अंग  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  तहत

 उद्यमी  निधियों  में  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।  छठी  योजना  का  लक्ष्य  लगभग  68
 '
 लाख

 ग्रामीण  भूमिहीन  श्रमिक  परिवारों  का  आवास  स्थल  और  लगभग  36  लाख  ऐसे  परिवारों  को

 निर्माण  सहद्दाग्रता  देने  का  प्रावधान  है  जिन्हें  पहले  ही  स्थल  आबंटित  किए  गए  हैं  ।  राज्यवार

 ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए
 हैं  ।

 1977-78  से  और  31-1-1984  की  स्थिति  के  आवास  नगर

 विकास  निगम  ने  जो  एक  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  ग्रामीण  क्षत्रों  में  आर्थिक  दृष्टि

 से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  लगभग  7.84  लाख  रिहायशी  एककों  के  निर्माण  के  लिए  कुल  368

 ग्रामीण  आवास  योजनाएं  मंजर  की  हैं  ।  इस  प्रयोजनाओं  इसने  136.88  करोड़  रुपये  की  ऋण

 राशि  मंजर  की  ।  राज्यवार  ब्योरे  विवरण  तहह  में  दिए  गए  हैं  ।

 विचरण  1

 श्रम  संख्या  'राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  छठी  योजना  (1980-85)  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य

 का  नोल  आवास  स्थल  का  प्रावधन  निर्माण  सहायता

 3

 oe

 i  आन्त्र  प्रदेश
 11,10,000  4,90,000

 2  असम  2,30,000  70,000

 3  बिहार  16,  80,000  (1  6,00,000

 4  गुजरात  2/00:000  1,53,000

 हरियाणा  1,20,000  80,000

 हिमाचल  घदेञअ  शून्य  (2)  शून्य
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 1  2

 10,000  5-000
 जम्मू  कश्मीर

 कर्नाटक  3,50,000  3,00,  000

 270,000  90,000

 10  मध्य  प्रदेश  3,  50,000  2.78,000

 1,13  000
 11  महाराष्ट्र  90,000

 12  उड़ीसा  3,20,000  128.000

 13  पंजाब  60,000  8  8,000

 4  राजस्थान  1,90,000  2:35,000

 15  तमिलनाडु  13,20,000  4,60.000

 16  त्रिपुरा  20:000  13,000

 17  उत्तर  प्रदेश  3:70:000  4,03,0  00

 18  पश्चिम  बंगाल  60.  000  85,000

 19  भण्डमान  तथा  मिक् रो बार  द्वीपसमूह  4,000  1000

 20  दिल्ली  10  000  3,000

 21  पांडिचेरी  10,000  '3.000

 लिए re  नाना

 योग  67:74  :000  35,98,000

 ara  tris  4६1  ANA  प्रजा  ख  परिवार  है  । (1)  राज्य  सरकार-सका  भाग्यशाली  £2,745,  000  णा

 (2)
 राज्य  सरकार  5,304  आवास  स्थल  मुहैया  करके  अपना  लक्ष्य  पूरा  करने  के  योग्य

 हो  गया
 लक्ष्य  शुन्य  है  ।

 (3)  यह  योजना  शेष  राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्रों  में  नहीं  चल  रही
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 विवरण  11

 राज्य  योजना  की  संख्या  स्वीकृत  स्वीकृत  रिहायशी

 रुपयों  मे ं)  एकक

 आन्ध्र  प्रदेश  46  18.54  104615

 बिहार  18  6-60  30600

 गुजरात  69  22-32  138407

 हरियाणा  0.63  3161

 कर्नाटक  70  27.36  235908

 केरल  26-68  120600

 मध्य  प्रदेश  31  3-63  18366

 महाराष्ट्र  19  1-64  12181

 उड़ीसा  5:50  20000

 10  पंजाब  12  5.25  25241

 1]  राजस्थान  33  8.85  29496

 12  तमिलनाडु  24  10.48  45787

 Animator

 योग  08  136-88  783754

 ea  a  ae  en  nent

 उड़ीसा  में  पारादीप  में  मछली  पकड़ने  के  बन्दरगाह

 432.  aitratt  जयन्ती  फ्टवायक  :  कया  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)
 क्या  सरकार  का  1984-85  के  दौरान  उड़ीसा  में  पारादीप  में  मछली  पकड़ने  के

 लिये  बन्दरगाह  का  निर्माण  करने  की  परियोजना  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उस  परियोजना  के  लिये  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 गई  भोर

 saa
 परियोजना

 के  तेजी  से  क्रियान्वयन  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?
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 1984

 कुकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  से  पारादीप  में  मछली

 लि
 परद ने

 के  जिए  बन्दरगाह  का  निर्माण
 के

 लिए  स्थान  के  चुनाव  को  अभो  अंतिम  रूप  नहीं

 दिया  गया  2.0 य  ।

 राष्ट्रीय  वन  नीति

 433.  प्रो ०  नारायण  चन्द  परिसर  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वनों  के  संरक्षण  और  साथ-साथ  आदिवासियों  और  अपने

 यापन  के  लिये  जंगलों  पर  निर्भर  रहने  वाले  अन्य  पहाड़ी  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  तथा  उन्हें

 शोषण  से  बचने  के  लिये  कोई  व्यापक  राष्ट्रीय
 वन

 नीति  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  तयार  की

 यदि  तो  इस  नीति  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  ऐसी  कोई  व्यापक  राष्ट्रीय
 नीति  बनाई

 और

 ऐसा  करने  की  संभावित  तारीख  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  ft  at

 मोजूदा
 नीति  के  ये  उद्देश्य  हैं  :--

 (1)  संतु  लत  और  पूरक  भूमि  उपयोग  प्रणाली  का  विकास  करना  |
 é

 (2)  भूमि  कटाव  की  रोकथाम  करना  ।

 (3)  वृक्ष  भूमि  की  स्थापना  करना  |

 (4)  कृषि  उपस्करों  के
 लिए

 छोटी  लकड़ी  और  जलावन  लकड़ी  की

 सप्लाई  में  वृद्धि  करना

 (5)  राष्ट्रीय  आवश्यकता  थों  के  लिए  इमारतों  लकड़ी  और  अन्य  बने  उत्पाद  की

 QT  सप्लाई  करना  |

 (6)  अधिकतम  वार्षिक  राजस्व  की  वसूली  करना  जो  उपयु क्त क्त  उद्देश्यों  की  प्राप्ति

 के  अनुरूप  नीति  में  यह  भी  निर्धारित  हैं  कि

 (1)  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  के  उत्पादक  और  संरक्षक  दोनों  ही  वरूप  में

 भूमि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भूमि  पर  मूलभूत  अधिकार  दर्गनिकी

 का  है  ।
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 {

 ाप्उ्च DEM  T  की  आवश्य  PAL  कते
 जिनक  एक (2)  स्थानीय  जन  संगत  सीमातक  ता

 पूरा  लेकिन  न  तो  राष्ट्रीय  हितों  बलिदान  फिया

 जाए  और  न  ही  भावी  पीढ़ी  के  अधिकारों  और  हितों  को  बेईमान

 पीढ़ी  की  अदू रद् शता  के  अधीन  रखा  जाए  ।

 और  इस  नीति  के  संशोधन  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  और  शीघ्र  ही

 इसकी  घोषणा  की  जाएगी  ।

 पेयजल
 सप्लाई  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  लाई  गई  जनसंख्या  का  प्रतिशत

 434.  प्रो०  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  निर्माण  ale  श्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  ह  :

 प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  में  1  1984  तक  विभिन्‍न  पेयजल

 कार्यक्र  मों  अन्तरगत  कुल  और  कितनी  प्रतिशत  जनता  को  लाया  गया

 प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षत्र  में  कितने  समस्याग्रस्त

 31  1984  तक  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षत्र  की  कुल  कितनी  जनसंख्या  को  इस

 क्रम  के  अंतगर्त  लाने  हेतु  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षत्र  के  लिये  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 और

 1984-85  में  इस  काम  के  लिये  कितनी  धनराशि  का  नियतन

 किया  गया  है  ?

 निर्माण  site  grata  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  मोहम्मद  उस्मान  :

 1-4  1980  की  स्थिति  के  अनुसार  पता  लगाये  गये  समस्याग्रस्त  ग्रामों  की  कुल  जनसंख्या  तथा

 30  1983  की  स्थिति  के  अनुसार  पेय  जल  पति  कार्यक्रमों  से  लाभान्वित  की  गई

 > समस्याग्रस्त  ग्रामों  की  जनसंख्या  के  ब्यौरे  में  दिये  गये  श  ।  1-1-1984  की  स्थिति के

 > AT  लाभान्वित  की  गई  जनसंख्या  के  सम्बन्ध  में  सूचना  सुलभता  से  उपलब्ध  नहीं  है  |

 (a)  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  1-4-1980  की  स्थिति  के  अनुसार  समस्याग्रस्त

 ग्रामों  की  संख्या  31-3-1983  तक  लाभान्वित  किए  गए  समस्या  ग्रस्त  ग्रामों  की  संख्या  और

 aq  1983-84  के  लिए  लक्ष्य  विवरण  yy  में  दिया  गया  जनसंख्या  लाभान्वित  करने  का

 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 1754-62
 1004.26  Cee

 क॑  लिए  नियतन  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  fear  गया वर्ष
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 लिखित  उत्तर
 1984 गिल mn

 विवरण If

 ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम

 लोक  सभा  के  दिनांक  27-2-84  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  434  के  भाग  के  उत्तर

 में  उत्लिखित  विवरण  ।

 सभी  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  पेय  जल  की  पूर्ति--छठी  योजना :

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  छठी  योजना  के
 1980-81  से  983-84  के  दौरान

 आरम्भ  में  पता  1982-83
 जलपूर्ति  मुहैया

 लगाए गए  (3  के  कराने  का  लक्ष्य

 ग्रस्त  ग्रामों  को  समस्याग्रस्त  ग्रामों  की दौरान  जलपूर्ति

 संख्या  मुहैया  कराए

 की  संख्या

 rd  en  ह  काक  काक  मल  क  आया  का  ete  क  etd  ननवा

 2,  4

 ह te  at  te  ee  et  me  en

 भाग्य  प्रदेश
 5,160*:  1,478*

 3,839  2,380

 बिहार  15,194  2,760*
 8,37

 5*

 गुजरात  3,318  1,000*

 हरियाणा  3,440  885  355

 हिमाचल  प्रदेश  7,815  3,366,  800

 4,698  1,027  460 जम्मू  तथा  कश्मीर

 15,456  10,469*  7,728**

 1,158  174*  200

 मध्य  प्रदेश  24,944  17,963*  6,000

 12,935  7,919*  3,563

 4477  145 1,212

 मेघालय  2,9 27
 315  415
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 at  a  ब  निरण

 नागालैण्ड  649  229  80

 23,616  8,795"  5,060

 1,767  207  125

 19,803  10,056*  3,200*

 सिक्किम  296  102  88*

 तमिलनाड़ु  6,649  4,410"  1400

 Faget  2,800  1,349  633

 उत्तर  प्रदेश  28,505  7,401*  8,000*

 पश्चिम  बंगा  25,243  6,1668  2,400

 अपमान  तथा  निकोबार

 द्वीपसमूह  173  61*  63

 भ्षरुणा चल  प्रदेश  1,740  790  430

 चण्डीगढ़  शना

 दिल्ली  77  जह ट

 ——~ दादर  तथा  नागर  हवेली

 गोआ  देमण  तथा  दीव  66  38  14

 लक्ष  द्वीप
 —_—

 मिजोरम  214  43  39

 पांडिचेरी  118  78  130

 योग  2,30,784  1,08,659  48,846

 इसमें  आंशिक  रूप  से  लाभान्वित किए  गए  ग्राम  शामिल  हैं  ।

 **इसमें  गत  वर्ष के
 आंशिक  रूप  से  लाभान्वित  किए  गए  वे  समस्याग्रस्त  श्राम  शामिल  हैं

 जिन्हें  अब  पूर्ण  रूप  लाभान्वित  किया गया  है  ।
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 ह
 छ

 न्यूनतम  _
 आवश्यकता  कार्यक्रम

 के
 अन्तर्गत  स्थल  स्रोतों  के  |  परिषद  कार्यक्रम  के

 otf
 अन्तर्गत  1980-8 61  AT? भर  10 1981

 ?>  के  दौरान  ला |  दिक्कत  SU  भावी  किए  गए  ग्राम  शामिल  नहीं

 हैं  ।

 3  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  अन्तरित  कर  गया  है

 और  सात  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  wis  दिया  गया  है  ।

 1982-83 में  लाभान्वित  किया  1983-84
 में

 बताया  गया

 खतरनाक  कर मिना दाक  औषधियों  का  आयात

 क्या  कथित  मंत्री  वह
 ह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  च

 435.  श्री  क  स्वामी

 1981-82  और  1982-83 के  दौरान  हमारे  देग  ने  कितनी क्या  ब्रश  1980-81

 मात्रा  में  कीटनाशक  औषधियों  का  आयात  किया  और  उन  कृमिनाशक  औषधियों  के  नाम

 क्रय  5
 @)

 (=)
 निर्यातक

 देशों  के  उत्पाद
 वार

 और  देशवार  नाम  क्या-क्या  थे

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  कृमिनाशक  औषधियों  पर  उन  में  प्रतिबन्ध  था ;

 +>  जि
 यदि  हाँ  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क़्या है  AN

 )  निकट  भविष्य  में  एसी  बू-मीनाक्षी  औषधियों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  हेतु

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 करब  मंत्रालय  में  राउथ  मन्त्री  योगेन्द्र  मकराना )  जेसा  कि

 वाणिज्यिक  और  सांख्यिकी  कलकत्ता  के  प्रकाशन  स्टैटिस्टिक्स  आफ  फारेन

 आफ  इण्डिया  में  किया
 गया  सभी  प्रयोजनों  के  लिए  कृमिनाशक  औषधियों  की

 लिखित  जिनमें  फेंक  arate  और  खरपतवार  नाशी  औषधियां  आदि  शामिल  हैं

 द्य  1980-81  और  1981-82  के  aia  आयात  की  गई  थी

 aq  मीटरीं  टन  में  मात्रा

 ee

 1980-81  14,454

 4,915 198t-5

 बर्ष  1982-83  के  लिए  सूचना  उपलब्ध  नहीं  हो  सकी  ।

 आयातित  कमिनाशी  औषधियों  के  न।म  और  उनका  नियति  करने  बाले  देशों  के

 विषय  में  सुना  मन्थली  रटे  टिस्टिद्स  आफ  फारेन  ट्रेड  आफ  इण्डिया-वाल्यूम  में

 प्रकाशित  की
 र  नाती  हैं

 है  ।  इसकी  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय
 में  उपलब्ध  Ts  जाती  हैं  ।

 वास्तविक
 आयात  पर  MTS  sat  1980-S  के  faa ही  उपलब्ध gi  उस  ag  के  वाद  अंक  भ्र
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 प्रकाशित  नहीं  किये  गए  ।

 से  (z.)  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  कुछ  देशों  ने  बी

 एच०  सोडियम  डी०  बी ०  सी ०  2,  4,-5

 जैसी  कुमारी  औषधियों  के  उपयोग  पर  प्रबंध  लगा  है  तथा  संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 में  ही  कुछ  देशों  ने  हेप्टाम्लोर  2-4,  डी०  डी०  टी०  जैसी

 कछ  कुमारी  औषधियों  के  उपयोग  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  और  यूरोपीय  आधिक  समुदाय

 के  कुछ  देशों  में  डी०  डी०  हू ँवटावलोर  हैवसाक्लोरोवेन्जिन  फ्लोर  डेन

 vested  आदि  जैसी  कुमारी  औषधियों  के  उपयोग  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  है  भारत  ने  भी

 18  कुम मिना शी  औषधियों  के  जहरीले  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुये  उनक  पंजीकरण  के  लिए

 मंजूरी नहीं  दी  है  ।

 देश  केवल  उन  कीटनाशी  Taft at  का  आयात  करने  की  अनुमति  दों  जाती  जिनक

 पंजीयन  समिति  के  पास  विधिवत  रूप  से  पंजीकरण  किया  जाता  है  तथा  जिनको  पंजीकरण  प्रद  न

 करने  से  पहले  समिति  उस  उत्पाद  की  सुरक्षा  तथा  जैविक  के  विषय  में  स्वयं  पूर्ण  रूप  से

 संतुष्ट  हो  जाती  है  ।  केन्द्रीय  कीटनाशी  औषधि  बोर्ड  के  परामर्श  पर  Yer  गुण  रखने  वाले

 प्रत्येक  रसायन  को  भारत  सरकार  द्वारा  राजपत्र  में  एक  अधिसूचना  द्वारा
 कीटनाशी  औषधि

 1968  की  अनुसूची  में  शामिल  किया  जाता  कीटनाशी  अधिनियम  की

 अनुसूची  में  शामिल  किये  जाने  के  पश्चात  उस  रसायन  at  भारत  की  कीटनाशी  औषधि  मान  लिया

 जाता  है  ।  कोई  व्य वित्त  जो  क्सी  कीटनाशी  aisha  को  अन्य  देशों  से  आयात  करना  या  देश  में

 ही  निर्माण  करना  चाहता  जो  पंजीयन  समिति  के  पास  आवेदन  व  रना  पड़ता  है  और  एक  पंजीयन

 प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करना  पड़ता  है  ।  पंजीयन  जिसमें  विभिन्‍न  विषयों  के  विशेषज्ञ  शामिल

 होते  कमीनों  औषधियों  का  पंजीकरण  करती  है  तथा  विचाराधीन  कीटनाशी  औषधियों  की

 प्रभावोत्पादकता  तथा  मनुष्यों  और  पशुओं  की  इससे  सुरक्षा  के  विषय  में
 संतुष्ट  हो  जाने  के  पश्चात

 एक  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  जारी  करती  है  ।  मनुष्यों  पशुओं  के  लिए  हानिकारक/खतरनाक

 समझी  गई  कीटनाशी  औषधि  के  विषय  में  पंजीयन  समिति  द्वारा  पंजीकरण  की  स्वीकृति  नहीं  दी

 जाती  ।  अनुसंधान  और  प्रयोग  के  प्रयोजनों  के  हेतु  किसी  कीटनाशी  औषधि  की  थोड़ी  सी  मात्रा  का

 आयात  करने  के  लिए  भी  पंजीयन  समिति  की  अनुमति  लेना  अपेक्षित  इसके

 शुल्क  प्राधिकारी  किसी  भी  पार्टी  वो  भेजी  गई  कीटनाशी  औषधियों  के  किसी  भी  प्रेषित  माल  को

 लब  तक  मंजूरी  नही  देते  जब  तक  की  वैद्य  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  न  दिखाया  इन  सभी

 नियंत्रणों  से  सुनिश्चित  होता  है  कि  केवल  वही  कीटनाशी  औषधियां  देश  में  आयात  की  जाती  हैं  ।

 जिनकी  प्रभावोत्पादकता  तथा  सुरक्षा  के  विषय  में  पूरी  तरह  से  संतुष्ट  हो  जाने  के  पश्चात  पंजीयन

 समिति  द्वारा  पंजीकरण  किया  जाता है  ।

 हिमालय  की  परिस्थिति  को  व्यवस्था  में  हस्ती  प

 436.  श्री  के०  ए०  स्वामी  :  बया  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  बिकेंगे  कि  :

 ba
 क्या  यह  सच

 है  कि  लोगों  द्वारा
 बहुमूल्य

 पेड़ों
 के

 अ  घाधुध  काटने  और  खुदाई  करने
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 के  कारण  हिमालय  की  जीवनदायी  परिस्थिति  की  व्य
 =roerr
 fey]

 में
 हस्तक्षेप  पड़ता  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  ऐसी  हानिकर  गतिविधियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (7)  इन  हानिकर  गतिविधियों  को  बन्द  करने  हेतु  क्या  विशेष  उपाय  किये  गए  हैं
 ?

 कुकी  मंत्रालय  में
 राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र

 से  हिमालय  क्षेत्र  की

 पारिस्थितिकीय  के  कुछ  भागों  में  वक्षों  की  खान  कार्यकलापों  तथा  अन्य  घट कीं

 के  कारण  क्षति  हुई  है  ।  बाद  में  विशेषकर  इस  क्षेत्र  के  वन  क्षेत्रों  में  इस  प्रवृत्ति  को

 रोकते  के  लिए  अनेक  उपाय
 किये  गए

 हैं  ।  अधिक  महत्पूर्ण  उपाय  नीचे  दिये  गए
 हैं  ।

 (1)  योजना  आयोग  द्वारा  पहाड़ी  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  विशेष  क्षेत्र

 समझा  गया  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  कुल  योजना  परिव्यय  447  करोड़

 _  रुपये  जो  छटी  पंच  वर्षीय  योजना  में  बढ़ाकर  3915  करोड़  रुपये हो  गया

 (2)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वन  रक्ष r)  1980  बनाया

 (3)  राज्य  सरकार  द्वारा  उपयुक्त  कानून  बनाने  सहित  वन  संसाधनों  का  संरक्षण  करने  के

 लिए  संरक्षण  उपायों  में  वृद्धि  करना  ।

 (4)  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  वन  रोपण  और  मृदा  संरक्षण  उपाय  शुरू

 (1)  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  स्रवण  क्षेत्र  में  मृदा  संरक्षण  ।

 बाढ़  प्रवण  नदियों  के  स्रवण  क्षेत्रों  में  समेकित  जल  विभाजक  प्रबन्ध  । (2)

 (3)  हिमालब के
 क्षेत्र  में  गदा  जल

 और  वृक्ष  संरक्षण

 (4)  ग्रामीण  ईधन  की  लकड़ी  के  वृक्षारोपण  सहित  सामाजिक  वानिकी  ।

 (5)  उत्तर  प्रदेश  में  हिमालय  क्षेत्र  में  जल  विभाजक  प्रबन्ध  परियोजना

 (6)  उन्नत  भू-उपयोग  पद्धतियों  at  अपना  कर  और

 (7)  वनों  के  प्रबन्ध  के  लिए  मानदण्ड  निर्धारित  करना  |

 उद्योग  के  लाभ  के  लिए  रक्षित  वन

 437  श्री  के०  ए०  स्वामी  :  कया  कथा  मन्त्री  यह  बताते  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  उद्योग  के  लाभ  के  लिए  बना म  के  सम्बन्ध

 में  कोई  नीति  निर्णय  लिया  है  ;  और

 बदी  at,  तो  दत् संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?

 कवि  ata  में  राज्य  मंत्री  (3
 :  (*)  जी  नही ं।
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 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 सफेद
 क  परों  का  लगाया

 ~
 |  vl  sok  च्च्छा  दि  ८  ठ

 438.  श्री  छठ  ए०  स्वामी  :  क्या  थी  मन्त्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  हाल  ही  में  कमी  योग्य  भूमि  में  सफेदे  के  पेड़ों  के

 लगाए  जाने  और  उसके  हानिकारक  प्रभावों  के  बारे  में  दी  गई  चेतावनी  से  अवगत  हैं  ;

 क्या  सरकार  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  नीम  के  दीक्षित  लाभों  के  देखते  हुए  उन्हें  लगाए

 जाने  को  प्रोत्साहन  देने  के  सुझाव  से  अवगत  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  मन्त्रालय  अपनी  वन  सामाजिक  वानिकी  नीतियों  और

 योजनाओं  और  प्राकृतिक  पर्यावरण  और  परिस्थिति  के  संरक्षण  के  लिए  विशेष

 zat घ्यान  देख  कार्यवाही  की  योजना  को  अद्यतन  बनाने  पर  विचार  कर  द् नाथ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  व्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  तथा  हाँ  ।

 तथा  परिस्थिति  की  संतुलन  को  बनाये  रखने  के  लिए  संशोधित  राष्ट्रीय  चन

 नीति  में  संरक्षण  पर  fate  ध्यान  देते  हुए  इन्हें
 भी

 सम्मिलित  किया  गया  है  संशोधन  नीक

 विचाराधीन  है  ।

 मछली  उत्पादन

 439.  भो
 जयपाल  fag  कश्यप  :  कया  काबू  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1980,  1981,  1982,  1983 के  दौरान  और  1984  तक  देश में  कुल

 कितना  और  कितने  का  मछली  उत्पादन  हुआ  ;

 उपयुक्त
 वर्षों  के  दौरान  समुद्र  और  देश  के  विभिन्न  जल  ata  से  पृथक-पृथक  कितना

 उत्पादन  हुआ  ;

 कितनी  मात्रा  में  मछली  का  निर्यात  किया  गया  और  इसका  सत्य  बया  है  ?

 ela  मन्त्रालय  में
 राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  से  एक  विवरण

 संलग्न  है

 (1)  उत्पादन  तथा  farata  के  आंकड़े  नीचे  दिए  यए

 /
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 उत्पादन  लाख  मीटरी टन  में  उत्पादन  को
 अनुमान  नित  समुद्री  उत्पादों  का

 लागत
 ज

 वह  समूची  अअन्तंदेशी  योग  मात्रा  मोटरी  मूल्य

 टन  में  करोड़  रुपए

 1980  15.6  8.9  24.4  74  पन्  42  218.9

 1981  14.4  10.0  24.4  1060.2  75,375  286.7

 1982  $4.4  8.9  23.3  1211.1  75,136  342.2

 के  के  के  क  के  क  के  ०
 L983  उपलब्ध  नहीं  अभी  उपलब्ध  नहीं  77,511  331.5

 अनी  i  ee

 (2)  उत्पादन  के  आंकड़ों  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  रिपोर्टों  पर  आधारित  हैं

 उत्पादन  की  लागत  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  द्वारा  किए  गए  राष्ट्रीय  आय  के
 ह

 अनुमानों  पर  आधा  रित  हैं  ।

 (3)  1982  में  अन्तर्देशीय  मछली  उत्पादन  में  गिरावट  का  मुख्य  कारण  इस  ad  सख्त

 सूखा  पड़ना

 उत्तर  प्रदेश  को  बाढ़  सहायता

 440.
 श्री  जयपाल fag  waar  :

 कया  कुकी  मंत्री  ag  बताने  की  कूप  करेंगे  कि  :

 क्या  1983  में  आई  बाढ़  के  कारण  हुए  नुकसान  की
 क्षतिपूर्ति  के  लिए  प्रत्येक  राज्य

 को  दी  गई  केन्द्रीय  आर्थिक  सहायता  का  ब्यौरा  कया  है  ।

 1983  में  आई  बाढ़  से  प्रभावित  लोगों  को  राहत  पहुँचाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को

 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के  रूप  में  कितनी  धनराशी  दी  गई  है  और  राज्य  सरकार  द्वारा  स्वयं

 इसके  लिए  स्वयं  कितनी  धनराशी  जुटाई  ;

 उत्तर  प्रदेश  के  बरेली  और  बदायूं  जिलों  को  इस  वर्ष  आई  बॉड  के  कारण  कितना

 मुकलान  उठाना  पड़ा  हैं  और  उसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  द्वारा  अलग-अलग

 कुल  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ;

 सरकार  at  बाढ़  से  प्रभावित  उन  गाँवों  की  जि  कोई  सहायता  नहीं  दी

 गई
 है

 ;  कितनी  धनराशी  की
 सहायता

 देने  का  विचार है  भौर मह
 कब  तक  दे  दी

 जाएगी  ;  कौर
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 क्या  सरकार  का  कमी  से  संबंधित  भू-राजस्व  और  अन्य  करों  की  वसूली

 को  छोड़  देते  और  स्थगित  करने  का  है  ?

 कमी  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :  बाढ़  से  राहत  के  लिए

 1983-84  के  दौरान  मंजूर  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  की  अधिकतम  सीमा  के  संबंध  में  राज्यवार

 ब्यौरे  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।

 बाढ़ से  राहत  के  लिए  उत्तर  प्रदेश को  वर्ष  1983-84 के  दौरान  65.0  करोड़

 रुपए  1984-85 के  लिए  9.35  करोड़  रुपए  भी  शामिल  की  अधिकतम  केन्द्रीय

 सहायता  की  मंजूरी  दी  गई  है
 ।  राज्य  सरकार  को  afaray  व्यय  सीमा  के  25  प्रतिशत  भाग  की

 पति  अपने  संसाधनों  के  जरिये  करनी  होगी  |

 तथा  इन  जिलों  को  पहुंचे  नुकसान  के  सम्बन्ध  जेसा  कि  राज्य  सरकार  ने

 अपने  ज्ञापन  में  सुचित  किया  नीचे  दिया  गया  a

 बरेली  बदायूं
 ———_—_$—

 प्रभावित  ग्रामों  को  संख्या  120  328

 प्रभावित  जनसंख्या  0.40  2.16

 प्रभावित  संगत  क्षेत्र  4252  33,215

 क्षतिग्रस्त  मकानों  की  संख्या  543 280

 मृत  व्यक्तियों  की  संख्या

 न
 6  गुमशुदा  मवेशियों  की  संख्या  श

 इन  दो  जिलों  में  हुए  नुकसान  के  रूप  के  सम्बन्ध  में
 एकत्र

 की  जा

 हो-प्  |  राज्य  की  केन्द्रीय  सहायता  की  मंजूरी  कुल  मिलाकर  दी  जाती  राज्य  सरकार  बाद

 सें  स्थिति  की  गंभीरता  के  आधार  पर  विभिन्‍न  जिलों  को  धनराशी  का  करती  है  ।  राहत

 कार्यो  पर  होने  बाले  व्यय  पर  नियंत्रण  रखना  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  है

 (s.)  राज्य  सरकार  कृषि  से  सम्बधित  भू-राजस्व  तथा  अन्त  करों  आदि  की  वसूली  को

 छोड़ने  ऑर  स्थगित  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  जिसमें  बाढ़

 राहत  सहायता  की  मांग  की  गई  के  अनुसार  भू-राजस्व  तथा  ae  सम्बन्धी  देय  अन्य  धनराशि

 क  वसूली  का  काय  स्थगित  कर  दिया  गया  है
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 विवरण

 1983-84  के  दौरान  चक्रवात  आदि  के  लिए  मंजूर की  मई  अधिकतम  केन्द्रीय

 सहायता  को  ब  t  वाला  विवरण

 राज्य/वंघ  राज्य  क्षेत्र  बाढ़/चकऋवात  आदि

 «नकद 7.0

 Sm  Tate  ehh  ब्या  ि  दे  क  वी  क  ह  क  SRR  Reet  पणव

 1.  आतिथ्य  प्रदेश  96.70

 £1.07

 बिहार

 39.22

 हरियाणा  17.07

 हिमाचल  प्रदेश  8.29

 कर्नाटक  3.29

 मध्यਂ  प्रदा  5.69

 10.  14.91
 महा  राष्ट्र

 Tf.  मेघालय  0.16

 2.  उड़ीसा

 43

 14  8.93

 151  तमिलनाडू

 16.  त्रिपुरा
 4.50

 17.  उत्तर  प्रदेश  65.79 >६

 18.  are
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 eee

 19.  अरूणाचल  प्रदेश

 20.  पांडिचेरी  0.16

 मिजोरम

 भारत  275.78

 वाला  ि  ाकणाटाणअपणथणथणथण्ाथ्

 X  (1984-85 के  लिए  9.35  करोड़
 लए  ati fits

 है  |

 खाद्यान्न का  आयात

 441.  श्री  अमर  सिंह  राठवा
 :

 कया  साहा  site  नागरिक  मृत्  मंत्र
 यह  बताने  की  कपास

 करेंगे

 (a)  1982  और  1983  में  देश  की  मांग  को  परा  करने  के  लिए  कितने  खाद्यान्न  का

 आयात  किया  गया  और  कितना  धन  किया  गया

 उन  देशों  के  नाम  क्या  जिनसे  आयात  किया  गया  ;  और

 क्या  सरकार  वर्ष  1984  के  लिए  खाद्यान्न  के  सम्बन्ध में  आयात  नीति  की  पुंडरी क्षा

 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  हैं  ?

 विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  भर्ती  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री

 एम०  एस०  संजीवी  और  अपेक्षित  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 खाद्यान्नों  का  आयात  करने  विषयक  नीति  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  और

 सरकार  ज़ब  कभी  आवश्यक  और  व्यवहार  है  तब  खाद्यान्नों  का  आयात  करने  का  विकल्प

 अपने  पास  रखती  है  ।

 विवरण

 1982  और  1983  के  दौरान  आयात  किए  गए  गेहू  और  चावल  की  मात्रा  और  मूल्य

 को  बताने  वाला  विवरण |

 aq  जिन  देश  खरीदी  गई  मात्रा  अनुमानित  मूल्य

 मीटरी  तक  निष् प्रभार

 ट  2  3  4  5
 ——

 1982  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  39.50
 654.778

 मिलियन  अमेरिका

 चावल
 e  क ०

 2979



 लिखित  उत्तर  27  1984
 ———

 1983:  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  9.80  154.814  मिलियन  अमेरिकी  डालर

 कनाडा  5-00  80.246
 मिलियन

 अमरिकी  डालर

 क  wy ची 6.50  मिलियन  अमेरिकी  डालर

 चावल  1.70  38.25  मिलियन  अमेरिकी  डालर

 बर्मा  2.00  39.625  मिलियन  अमेरिकी  डालर

 aq  1983-84  के  दौरान  aaa  रोज  ह || &  योजना
 के

 अन्तर्गत  राज्यों  को  स्वागत

 धनराशि

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने की  छुपा  करेंगे
 442.

 sit  अमर
 सिंह  राठवा

 कि

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  सरकार  ने  ग्रामीण  रोजगार  योजना  के
 अन्तर्गत

 प्रत्येक

 राज्य  को
 कितनी-कितनी  धनराशि

 स्वीकृत
 की  है

 1983  तक  प्रत्येक  राज्य  कितनी-कितनी  धनराशि  खर्च  की  थी  तथा

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्य
 द्वारा किए

 गए  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 आगामी  वर्ष  के  लिए
 योजना

 आयोग  ने  प्रत्येक  राज्य  हेतु  कितनी-कितनी  धनराशि

 निर्धारित की  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  हरिनाथ  :  और  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1983-84  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों/केन्द्र  शासित  क्षेत्रों

 को  आबंटित  निधियों  तथा  aye  दौरान  उनके  द्वारा  उपयोग  में  लाई  गई  निधियों  को  दर्शाने

 वाला  विवरण  -1,  संलग्न  हैं  ।  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  सृजित  परिसम्पत्तियों  को  दर्शाने  वाला

 भी  संलग्न  है  ।

 1984-85  के  बजट  को  अन ्खतम  OH  ष्ह्  थ  MUA eq
 ry

 wr  अराल व पवन  न  ष  के  लिए  विभिन्‍न

 my  wr  wary
 राज्यों  aq  धनराशि  निर्धारित  uel  गा  एगो  |
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 हनाफी  हारा  प्याज  का  कम  मात्रा  सें  निर्यात  4...  जाना

 443.
 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा :  क्या  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जैसा  कि  उत्पादकों  ने  आरोप  लगाया  है

 1984)  इस  वर्ष  भी  प्याज  के  कम  मात्रा  में  निर्यात  के  लिए  जिम्मेदार

 क्या
 का

 कार्य  निष्पादन  लगातार  बिगड़ता  जा  रहा  है  और  ह  तो

 उसके क्या  कारण  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  अपने  लक्ष्यों  और  उद्देश्यों  को  पूरा
 hand ae v3 प सरकार  में  व्यवसाय वित  प्रबंधकों  की  व्यवस्था  करेगी  ?

 afr  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  नहीं  ।

 नहीं ।  ना फेड  ने
 1980-81

 में  2.37  करोड़  रुपये
 1981-82

 में
 2.48

 करोड़  रुपये  का  लाभ  कमाया  है  |

 ahs  प्रबन्धकीय  स्टाफ  इसके  निदेशक  मंडल  द्वारा  नियुक्त  किया  जाता  है  ।  इस

 निदेशक  मंडल
 के  प्रयासों का  उद्देश्य  संगठन  की  कार्यात्मक  क्षमता  में  सुधार  करना  है  ।  ना फेड को

 सरकार  की  सहायता से  अपने  बन्ध  निदेशक  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  1982 से

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  सेवाय  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 अष्डों  के  उत्पादन  में  गत्यविरोध

 444.  श्री  हेमवती नन्दन  बहुगुणा  :  क्या  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  को  अण्डों के  उत्पादन  में  आये  गत्यावरोध  की  जानकारी  है  जिससे

 अण्डों के  मूल्यों में  और  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  और  यदि  तो  उसके  लिए  क्या  उपचारात्मक

 कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार है  (afeaite  3-2-84);  और

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  स्थिरता  अनुसंधान  और  विकास  प्रयोगशालाओं  की  असफलता

 के  कारण  है  जबकि  इसके  विपरीत  उनका  दावा  है  कि  यह  गति विरोध  पशुओं का  आहार  निर्यात

 किये  जाने  के  मूर्तियों  के  लिए  अच्छी  किस्म  का  आहार  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध न त
 होने

 at  वजह  से  पैदा  हुआ
 ?

 afa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  अण्डों  के  उत्पादन  में  कोई

 गत्याविरोध  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  पुनर्वास  कालोनियों  मेंस
 faery

 445.  श्री  सज्जन  कुमार

 ,  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  1
 कया  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  |  करेंगे  कि  ।

 304
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 ae  ee  ee

 के  अधीत q  चापਂ  वर प्रधान  मन्त्री  के  20-q  कार्यक्रम

 कालोनियों  में  1984-85  में  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  का  ब्यौरा  कया  और

 पुनर्वास  कालोनियों  में  इन  सुविधाओं  को  शीघ्र  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 खेल  विभाग  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय कार्य  विभाग में  उप  मंत्री

 मल्लिका  प्रधान  मन्त्री  के  कार्यक्रम  में  इस  प्रकार  की  पुनर्वास  कालोनियां

 शामिल  नहीं  हैं  ।  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  योजना  के  अनुसार  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा

 पुनर्वासस  कालोनियों  से  निम्नांकित  अतिरिक्त  सुविधाए  मुहैया  को  जा  रही  हैं

 |  अलग-अलग  कनेक्शनों  के  लिए  जलपूर्ति  की  मुख्य

 2  मल-जल

 3  बरसाती  पानी  की  नालियों  और  पुलियों  का  सुधार

 4  सड़कों  एवं  भागों  का  सुधार

 5.  परिधीय  सेवाएं  और

 6  ऊपरी  टैंक  और  भूमिगत

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  था  कि  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  कार्य  शीघ्र

 पूरा  किया जा  रहा है  ।

 रोहिणी  योजना  के  अंतगर्त  प्लाटों  के  लिए  आवेदन  पत्र

 446.  श्री  सज्जन
 कुमार  :

 क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 रोहिणी  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  प्लाटों  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को

 भेजे  गए  आवेदन  पत्रों  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्या

 कुल  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  और  उनमे ंसे  कितने  व्यवितयों  को  25

 1984  तक  प्लाट  आबंटित  किए जा  चुके  और

 शेष  लोगों  को  कब  तक  प्लाट  आबंटित  कर  दिए  जाए गे  तथा  विलम्ब  के  क्या  कारण

 खेल  विभाग  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री

 महिंलक्ाजु  रोहिणी  रिहायशी  आवास  योजना  में  विभिन्‍न  वर्गों  के  प्लाटों

 के  आबंटन  लिये  1  are  |
 os

 विकास  प्राधिकरण  ने  निम्नलिखित
 विवरण

 के  अनुसार  82,384

 आवेदन  प्राप्त  किये  थे  —
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 आवेदन पत्रों  की  संख्या

 आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वग/जनत।  18,390

 निम्न  आय  ait  38,105

 मध्यम  आय  वर्ग  25,889

 en

 82,384

 उक्त  योजना
 में  पंजीकृत

 82,384
 आवेदकों  में  से  20,389  पंजीकृत ों  को  25-2-84

 तक  प्लाट  आबंटित  किए गए हैं  ।

 शेष  पंजीकृत ों  को  प्लाटों  का  आबंटन  पांच  वर्षों  की  अवधि  में  चरणवा  किया

 जायेगा  |

 मकान  मालिक  किरायेदार  सम्बन्धों  पर  ्  होने  वाले  कानून  को  युक्तियुक्त  बनाना

 447.  श्री  माधव  राव  सिंधिया :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 मकान  मालिक-किरायेदार  सम्बन्धों  पर  लागू  होने  वाले  कानून  को  युक्तियुक्त  बनाने

 सम्बन्धी  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  और  क्या  इस  के  लिए  संसद  से

 कोई  कानन  लाए  जाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उस्मान

 at  ||

 ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  देने  के  पश्चात्‌  संशोधित  विधेयक
 संसद  में

 पेश  किया  जायेगा  ।

 सार्वजनिक वितरण  व्यवस्था  के  माध्यम  से  सप्लाई  की  जानें  वाले  चीनी  चावल

 तथा  गेह  के  मृत्य में  वृद्धि

 448.  श्री  माधवराव  सिंधिया

 श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र
 |

 |

 श्री  रसीद  >  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो

 श्री  ato  डी०  fag

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सार्वजनिक  वितरण  व्यवस्था  के  माध्यम  से  वितरित  की  जाने

 वाली  लेवी  चावल  तथा  गेहूं  के  मूल्यों  में  हाल  हो  में  वृद्धि की  गई

 यदि  तो  कितनी  और  इस
 वृद्धि  के  क्या  कारण

 और
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 लिखित  उत्तर

 क्या  इसका  प्रभाव  सामान्य  मूल्य  विशेषतः  उपभोक्ता  वस्तुओं  पर  पड़ा  और

 यदि  तो  कितना  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एम०

 एस०  संजीवी  और  सभी  किस्मों  के  चावल  के  निगम  मूल्यों  में  16.1  84a

 प्रति  गेहूं  के  निर्गम  मूल्यों  में  15.4.83  से  12/-ko  प्रति  fac  और  चीनी  के

 निर्गम  मूल्यों  में  1.2.84  से  प्रति  क्विंटल  की  वृद्धि  की  गई  है  ।  धान  और  गेहूं  के  मामले

 में  बढ़ाये  गए  समर्थन  मूल्यों  के  प्रभाव  को  समाप्त  करने  और  चीनी  के  मामले  में  बढ़ी  हुई  उत्पादन

 लागत  को  पुरा  करने के  उद्देश्य  से  निगम  मूल्यों  में  वृद्धि  की  गई  थी  ।

 चीनी  और  चावल  को  अत्यधिक  राजसहायता  प्राप्त  मूल्यों  पर  संवैधानिक

 प्रणाली  के  माध्यम  से  जारी  किया  जाता  है  ।  उनके  निगम  मूल्यों  में  जो  इस  समय  वृद्धि  की  वितरण

 गई  है  उससे  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  बाजार  भावों  में  किसी  प्रकार  की  समूची  वृद्धि  करने में  मदद

 मलने  की  कोई  सम्भावना नहीं  है  ।

 राष्टीय  राजधानी  क्षत्र  की  योजना  का  उल्लंघन  करके  औद्योगिक  बस्तियों  का  विकास

 449.  श्री  माधव  राव  सिंधिया  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  gary  की  कृपा

 ay  कि

 क्या  उनके  मन्त्रालय में  एक  उप-वर्ग  द्वारा  एक  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है

 कि  नोएडा  तथा  कुण्डली  जैसी  औद्योगिक  बस्तियों  का  विकास  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षे  योजना  की

 पूर्णतः  उल्लंघन  करके  किया  गया  है

 यदि  तो  में  उल्लेख  किए  गए  मुद्दों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मानी  और  आवास  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  मोहम्मद  उस्मान आ  हा ँ।

 उच्च  शक्ति  प्राप्त  परामर्शी  बोर्ड  द्वारा  1982  की  दिल्‍ली  की  बृहद  योजना  तथा

 1973  में  अनुमोदित  राष्ट्रीय
 राजधानी

 क्षेत्र  योजना में
 a  नोएडा

 न
 a  के  विकास  पर

 विचार  किया  गया  था  ।

 सरकार  उत्तर  प्रदेश  तथा  हरियाण  के  पड़ोसी  राज्यों  को  सन  2001  तक

 at  जनसंख्या  5  लाख  तक  सीमित  करने  तथा  कुण्डली  के  विकास  को  इसके  वर्तमान  स्तर

 से  आगे  हतोत्साहित  करने  के  लिए  सहमत  कराने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।

 कंघी  उत्पादों के  निर्यात  पर  रोक

 450.  श्री  माधव  राव  सिंधिया  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  विपणन  संघ  ने  यह  मांग  की  है

 कि  मूल  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  में  निजी  व्यापार  रोक  लगाई  जाये  ताकि  उनका  अनुचित
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 व्यापार  समाप्त  किया  जा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कमी  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  और  कृषि  frat  के  निर्यात

 बढ़ाने  के  लिए  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  लि०  ने  कुछ  सुझाव  दिए  हैं

 जिनमें  निर्यातों  को  जारी  रखने  की  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  की  सुनिश्चित

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  की  लगातार  निगरानी  शामिल  है  ।  इस  संबंध  में  नेफेड  द्वारा  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ इस  बात  पर  भी  विचार  व्यक्त  किया  गया  कि  आयात  करने  बाले  देशों  की  आवश्यकता

 को  पुरा  करने  के  लिए  गुणवत्ता  के  निर्वाह  और  इसकी  सतत्‌  उन्नति  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  नेफेड  जेसे

 संगठनों  द्वारा  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  किसानों  को  उचित  संगत  मूल्य  दिलाने

 की  सुनिश्चितता  की  भी  आवश्यकता  ताकि  उन्हें  निर्यात  हेतु  आवंश्यक  क्वालिटी  की  वस्तुओं

 का  उत्पादन  करने  के  लिए  प्रेरित  किया  जा  सके
 ।

 नेफेड  ने  सुझाव  दिया  है  कि  कृषि  निर्यात  में  नेफेड

 जैसे  संगठनों  को  शामिल  करके  इन  पहलुओं  का  ध्यान  रखा  जा  सकता  नेकेड  द्वारा  दिए  गए

 विभिन्‍न  सुझावों  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  है  और  विभिन्‍न  कृषि  वस्तुओं  के  नियति  हेतु

 नीति  बनाते  समय  उन्हें  ध्यान  में  रखा  जाता है  ।

 सोन  उठाऊ  कनहार  बखार  बेजान  और  धोवा  पम्प  नहर  का  निर्माण

 451.
 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका

 :
 क्या  सिंचाई  मंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  धन  की  कमी  के  कारण  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  सरकार  ने  मिर्जापुर  जिले  में  सोन  उठाऊ  नहर  के  निर्माण  mere  बांध  निर्माण  बखार

 बेलान  का  रुख  मोड़ने  और  धोखा  पम्प  नहर  का  निर्माण  रोक  दिया  है  जिनमें  कुल  स्वीकृत

 धनराशि  में  से  50  प्रतिशत  राशि  तो  पहले  ही  खरच  हो  चुकी

 यदि  तो  qa  और  बाढ़  वाले  क्षेत्र  के  लाभ  को  लक्ष्य  करके  बनाई  गई  उपरोक्त

 परियोजनाओं  को  पुरा  करने  में  आ  रही  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर

 रही

 क्या
 सरकार  इस  परियोजना  के  लिए  विशेष  निधि  स्वीकृत  करने  पर॑  विचार  कर  रही

 और

 यदि  तो  कितनी  ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  से  इन  सभी

 जनेओं  पर  निर्माण  कार्य  चल  रहे  हैं  ।  1984  कनहार  सिंचाई  परियोजना  यथा  सोन

 लिफ्ट  नहर  परियोजना  पर  अद्यतन  अनुमानित  लागत  89.47  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  क्रमशः

 20.73  करोड़  रुपए  तथा  16.46  करोड़  रुपए  खर्चे  हो  जाएंगे  ।  राज्य  ने  अगले  वर्ष  1984-85

 के  लिए  इन  परियोजनाओं  में  से  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  .1  करोड़  रुपए  का  प्रस्ताव  रखा

 बाखर  बेजान  विज्ञापन
 स्कीम

 धोखा  पम्प  नहर  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया

 ह
 "408



 af 8  190  न्य  ह

 नगा  थ

 है  कि  इन  कार्यों  को  बाढ़-प्रणव  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  शुरू  किया  गया  था  तथा  इन  परियोजनाओं

 का  शेष  कार्य  अब  वृहद  तथा  मध्यम  सिंचाई  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आरंभ  किया  जा  रहा  है  ।  बाखर

 बेलान  स्कीम  के  लिए  1984-85  के  दौरान  31  लाख  रुपए  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  गया  है

 तथा  इस  परिव्यय  से  स्कीम  के  पूरा  होने  की  संभावना  धोवा  पम्प  नहर  के  लिए  के

 लिए  60  रुपए  का  प्रावधान  रखा  गया  है  तथा  इस  स्कीम  के  1985-86  में  पूरा  हो  जाने

 की  संभावना  है  ।

 सिंचाई  एक  राज्य  विषय  है  अतः  सिचाई  स्कीमों  की  वित्त-व्यवस्था  और  क्रियान्वयन  स्वयं

 राज्यों  द्वारा  किया  जाता  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  तथा  अनुदानों  के  रूप  में  सम्पूर्ण  राज्य

 के  लिए  दी  जाती  है  तथा  वह  विकास  के  किसी  सेक्टर  था  परियोजना  से  सम्बन्धित  नहीं  होती  ।

 उचित  दर  दुकानदारों की  कमीशन  बढ़ाने  की  मांग

 452.  श्री  राम  प्यारे पनिका  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  उचित  दर  दुकानदारों  ने  अपने  कमीशन  में  वृद्ध  करने  की  मांग

 की

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  द्वारा  उनकी  मांगों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में
 अब

 तक  कोई  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो
 उसके

 कया  कारण  हैं  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एम ०

 एस०  संजीवी  से  आवश्यक  वस्तुओं  के  सार्वजनिक  वितरण  की  विमान  योजना

 के  सम्बन्धित  राज्यों  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  गठन  तथा  संचालन  की  जिम्मेदारी

 प्राथमिक  तौर  पर  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  की  है  और  उचित  दर  दुकान  के  मालिकों  को  दिए

 जाने  वाले  कमीशन  में  वृद्धि  की  मांग
 यदि

 कोई  राज्य  सरकार  को  ही  विचार  करना  होता

 खाने  के  तेलों  की  कीमतों  में  वृद्ध

 453.  शी  मोती  भाई  आर०  चौधरी

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण

 श्री  भीम  सिह :  कया  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 देश  में  हाल  ही  में  खाने  के  तेलों  में  भारी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  खाने  के  तेलों  में  वृद्धि
 को

 के
 लिए  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  सहायता  लेने

 का  विचार
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 वि  OO  ee

 क्या  दिल्ली  आयल  मिल्स  एसोशिएशन  ने  सरसों  का  तेल  17  रू०  प्रति  किलोग्राम

 पर  बेचने  की  पेशकश  की  और

 (z.)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा
 खद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एम०

 एस०  :  और  पिछने  कुछ  महीनों में
 ara  तेलों  के  मूल्यों  में  कुछ  वृद्धि  हुई

 है  परन्तु  हाल  ही  में  मूल्यों  में  गिरावट  आनी  शुरू  हो  गई  है  ।  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 प्रयासों  के  सरकार  खाद्य  खेतों  को  मांग  व  पूर्ति  के  बीच  के  अन्तर  को  आयात  द्वारा  पूरा

 कर  रही है  ।  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  रुख
 को

 नियंत्रित  करने  तथा  साथ  ही  इसके  मूल्यों  में  कमी

 लाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए

 1984  के  दौरान  गत  परप  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  आयातित  खाद्य  तेलों  काफी  अधिक

 आबंटन  किया  है  ।  छोटे  बैंकों  की  यो  जना  के  अन्तर्गत  भी  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दौरान  किए

 गए  आबंटन  की  तुलना में
 अधिक  आबंटन  किया  गया  हैँ  ।

 से  (3.)  :  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  आयल  मिल्स  एसोसिएशन  के  साथ  सुपर  केन्द्रीय

 दिल्‍ली  राज्य
 नागरिक  पूर्ति  निगम  तथा  बल्ली  थोक  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डार  के  बिक्री

 पर  से  ा केन्द्रों  के  माध्यम  से  सरसों  का  तेल  17.50  रु०  प्रति  कि०  ग्रा०  की  दर  र  नय  ने  के  प्रबन्ध  किए

 हैं  ।

 कमजोर  वर्गों  लोगों  को  सस्ती  दरों  पर  खाद्यान्न  देना

 454,  श्री  मोती  भाई  आर०  चौधरी  :

 थ्री  सत्येन्द्र  नारायण

 श्री  भीम  सिंह  :  क्या  ग्रामीण  fanta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कमजोर  वर्गों  के

 सस्ती  re
 खाद्यान्न  देने  की  की

 यदि  at
 इस  योजना  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  को  अलग  कितनी  मात्रा  में

 खाद्यान्न
 दिया  गया

 इन  खाद्यान्नों  का  सही  लोगों  तक  पंहुंचना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किए

 गये  और

 इन  खाद्यानों  के  आवंटन  के  लिए  क्या  मानदंड  अपनाए  गएं  हैँ  ?

 gutter  मंत्रालय  के  राज्य  विकास  मंत्री
 हरिनाथ

 :  से  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  हां ही  में  लिए गए  निर्णय  के  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  मजदूरों  को  मजदूरी  के  भाग  के  रूप  में  प्रतिदिन  प्रति

 ह  शक्इातापा

 एक  किलोग्राम  खाद्यान  रियायती  दरों  पर
 दिया

 |
 एगा

 |
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 शाल्गुन, भज

 1905

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम/ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  विभिन्न/राज्यों  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों
 को  एक  किलोग्राम  खाद्यान्न  प्रति

 श्रमदिन  के  आधार  पर  आवंटित  खाद्यान्नों  मात्रा  को  शनि  वाला  एक  विवरण  है  ।

 राज्यों  को  खाद्यान्नों  का  आवंटन  इन  कार्यक्रमों  के  लिए  उपलब्ध  लिपियों  को  ध्यान  रखते  हुए

 राज्यों  में  सम्भावित  श्रम  दिनों  के  सूजन  के  आकलन  के  आधार  पर  किया  जाता  राज्यों  को

 निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  16  1984  को  अथवा  उसके  बाद  किए  गए  कार्य  हेतु  खाद्यान्न  इन

 कार्यक्रमों  हेतु  आवंटित  खाद्यान्नों  में  से  रियायती  दरों  पर  सप्लाई  किए  जाने  राज्यों  से

 पह  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  मजदूरों  को  मजदूरी  के  भाग  के  रूप  में  खाद्यान्नों  का  वितरण

 सुनिश्चित  करने  हेतु  उचित  प्रबंध  करें
 ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रूमिंग  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के

 जगत
 1983-84  के  दौरान  राज्यों  को  आवंटित  खाद्यानों  को  दर्शिनी  वाला  विवरण

 «-«  ााााणणणााााािगएतं

 टन

 ब

 केन्द्र  मत  aa  राष्ट्रीय  ग्रामीण  ग्रामीण  भूमिहीन
 ae

 राज्य

 सख्या  रोजगार  कार्यक्रम  के  रोजगार  गारंटी

 अन्तरगत  आबंटित  कार्यक्रम के  अन्तर्गत

 आबंटित  खाद्यान्न

 ह  अ  खाद्यान  a

 2  3

 गत” ए गिएएएएलललट गए

 आधा  प्रदेश  29850.00  6000.00

 6570.00  1000.00

 बिहार  40546.00
 8382.00

 गुजरात  8666.00  1778.00

 हरियाणा  1568.00  323.00

 हिमाचल  प्रदेश  1164.00° ”  364.00

 जम्मू  तथा  काश्मीर  1800.00  375.00

 17538.00  3300.00

 12130.00
 ”

 2400.00

 10  मध्य  25200.00  5571.00

 11  महराष्ट्र  29538.00  6077.00

 12  मणिपुर  330.00  69.00
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 1  2

 मेघालय 13  480.00  100.00

 14  नागालैंड  100.00  63.00

 15  उड़ीसा  18200.00  3750.00

 16  पंजाब  563.00 2750.00

 17  राजस्थान  6776.00  1412.00

 18  सिक्किम  90.00  50.00

 19  तमिल  नाडु  30858.00  6000.00

 20  त्रिपुरा  990.00  206.00

 21  55040.00  11367.00

 31100.00  6417.00

 केन्द्र  बासित  क्षत्र

 23  अ  मान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  28.00~  62.00

 24  80.00 अरुणाचल  प्रदेश  44.00

 25  चंडीगढ़  6.00  7.00

 दादरा  तथा  नगर  हवेली  50.00  36.00

 दिल्ली  70.00  17.00

 28  दमन  तथा  दीव  366.00  75.00

 28  14.00  13.00

 30  मिजोरम  46.00  40.00

 31  पांडिचेरी  232.00  62.00

 se

 -3,22,226.00  65,823.00

 भारतीय
 खाद्य  में  निगम  लाने  ले  जाने  में  खाद्यान्नों में  कमी  होना

 455.  श्री  अजवविद्वास  :

 श्री मूल  चन्द

 ait  रसीद  मसूद
 :

 श्री  जयपाल  सिंह  कश्यप  :  कया  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे  कि

 वर्ष  1981,  1982  और  1983
 के

 दौरान
 भारतीय  खाद्य  निगम

 खाद्यान्नों  की

 आवाजाही  में  कुल  कितनी  कमी  हुई :
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 हित a  we  ना भ नगण क लीव ह्

 आवाजाही  में  कमी  होने  के  क्या  कारण  और

 सरकार ने  इस  कमी  को  घटाने  हेतु  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में
 उप  मंत्री  (Sto  एमए

 एस०  संजीवी  :  भारतीय  खाद्य  निगम  को  1980-81,  1981-82  और  1982-83.

 के  वर्षों  के  दौरान  आवाजाही  में  खाद्यान्नों  की  जो  कमी  हुई  उसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता

 मात्रा

 मी ०  टन

 1980-81  3.61

 1981-82  4.09

 1982-83  5-14

 निगम  द्वारा  जो  परिचालन  विषयक  कार्य  किए  जाते  हैं  उनके  स्वरूप  को  देखते  हुए

 कुछ  मार्ग  हानियां  होना  स्वाभाविक होता  इन  कार्यों  में  प्रत्येक  मास  कई  लाख  मी
 ०

 टन

 खाद्यान्नों  का  परिवहन  करना  और  विभिन्‍न  स्थानों  पर  बहु-हैंडलिंग कार्य  करना  शामिल  होता है

 अनाज के  चोरी  और  उठाईगिरी होने  आदि  के  कारण  भी  कुछ  नुकसान  होता  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  कमियों  को  कम  करने के  लिए  उपयुक्त  तौल  लदान

 और  उतरान  स्थानों पर  प्रभावकारी  देख-रेख  परिवहन  तथा  प्राप्तियों  के  समय  बोरियों  को

 तोलने  तथा  उनकी  गणना  सुरक्षा  प्रबंधों  को  कड़ा  डिपुओं  पर  स्टाक  की  प्रत्यक्ष  जांच

 सूचना  देने  की  प्रणाली  को  सुधारने  आदि  और  लापरवाही  तथा  कदाचार  करने  के  दोषी  पाए

 गए  अधिकारियों  को  उपयुक्त  सजा  देने  जैसे  कई  एक  पग  उठाए  हैं  ।

 दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  दिया  गया  प्रोत्साहन

 456.  डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  !

 arma  किशोरी  सिन्हा

 Jos

 em

 मह  बहाने  की  कमा  ले शी  मनोहर लाल  सेनी

 (®)  क्या  यह  सच  है  कि  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कोई

 विशेष  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तथ्य  कया

 दालों  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 नया  सरकार
 की

 इस  संबंध  में  भविष्य  के  लिए  कोई  समय-बद्ध  योजना  और

 (z.)  यदि  ory ता  तत्समय aa  at
 ory रा  कया है  ?
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 कमी  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 योगेन्द्र

 :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 दलहनो ंके  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  की  दृष्टि  से  केन्द्रीय  सरकार  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजनाओं  के  माध्यम से  अनेक  विकास  कार्यक्रम  लागू कर  रही  है  ।

 दलहन  के  विकास  सम्बन्धी  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  किसानों  को  सहायता

 प्रमाणी कृत  क  तरह  के  लेबल  लगाये  गये  वनस्पति  रक्षण  वनस्पति  रक्षण  उपकरणों

 संचालनात्मक  व्ययों  तथा  रिजोबियम  कल्चर  पर  राजसहायता  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।  ग्रीष्म  मौसम

 के  दौरान  दलहनों  के  उत्पादन  हेतु  प्रदर्शन  करने  तथा  प्रजनक/आधारी  बीजों  के  उत्पादन  तथा

 सिंचाई  प्रभारों  के  लिए  भी  राज्य  सरकारों  को  सहायता  दी  जाती  है  ताकि  किसानों  की  उन्नत

 पैकेज  पद्धतियां  अपनाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  सके  ।  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के  तहत  एक

 मिनी  किट  प्रदर्शन  कार्यक्रम  लागू  किया  जा  रहा  जिसके अ  तगत  उन्नत  किस्मों  को  लोकप्रिय  बनाने

 तथा  अधिक  क्षेत्र  कवर  करने  के  लिए  किसानों  दलहन  को  बीज  पैकेट  निःशुल्क  वित्तीय  किये  जाते

 1983-84  के  दौरान  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  के  लिए  एक  नई
 योजना  शुरू  की  गई

 जिसके  अन्तर्गत  दुलहनों  और  ह. उचंकों  के  मिनिकिट  सप्लाई  किए  जा  रहे  हैं  ।

 तथा  उपयु क्त  कार्यक्रम  छठी  योजना  अवधि  के  लिए  प्रस्तावों  पर  विचार  किया

 जा  रहा है

 गन्दी  बस्तियों के  निवासी

 |

 457.  श्री  सूरज  भान
 :

 क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 निर्माण
 और  आवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उस्मान  :  अखिल

 तीय
 आधार  पर  मलिन  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों  का  पता  लगाने  के  लिए  अब  तक  कोई  विस्तृत

 सर्वेक्षण नहीं  किया  गया  है  ।  कुछ  अलग  अलग  राज्य  सरकारों  ने  कतिपय  शहरों  में  मलिन  बस्तियों

 की  आबादी  का  इस  प्रयोजन  से  पता  लगाया  है  कि  मलिन  बस्ती  निवासियों के  लाभों  विशिष्ट

 योजनाओं  के  तहत  उन्हें  लाभान्वित  किया  जा  सके  ।  यह  पहचान  अपूर्ण  है  और  बहुत  ही  सीमित

 छठी  योजना  के  दस्तावेजों  में  यह  अनुमान  लगाया  गया है  कि  कुल  शहरी  आबादी  का

 लगभग  पांचवां  हिस्सा  मलिन  बस्ती  आबादी  का  इस  अनुमान  के  वर्ष  1981  में  मलिन

 बस्तियों  की  आबादी  3.12  करोड़  थी  |

 जो  के  उत्पादन सें  कमी

 458.
 श्री  कृष्ण  ्य  गोयल

 :
 कया  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या
 यह  सच

 है  कि  जौ  के  क्षे  सफल  और  उत्पादन  में  कमी
 हो

 रही

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जौ  के  थोक  नृत्यों  में  लगातार  वृद्धि  से  बीयर  और  नाश्ते
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 लागा  ee

 की  वस्तुओं  के  निर्माण  जैसे  जी  पर  आधारित  उद्योगों  की  अर्थव्यवस्था  को  आधात  पहुंचा  और

 जौ  का  रक्षित  भंडार  जौ  को  कच्चा  औद्योगिक  माल  घोषित  करने  और  माल्ट

 बनाने  वाले  एककों  को  बिना  लाभ  हानि  के  आधार  पर  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  और  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 कुकी  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 जी  हां

 जौके  थोक  मूल्यों में  वृद्धि  तथा  इसके  फलस्वरूप  बीयर  भर  नाश्ते  से

 सम्बधित  खाद्य  निर्माण  उद्योगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  के  बारे  में  कोई  विशेष  शिकायत  नहीं  मिली

 है

 सरकार  इस  संबंध  में  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 राजस्थान  में
 पेय  जल  उपलब्ध

 459.  श्री  कुष्ठ  कुमार  गोयल
 :

 क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है
 कि

 राजस्थान  में  पेयजल  उपलब्ध  कराने  की  केन्द्र  की  योजना  से

 राज्य  के  अनेक  नगरीय  और  उप  नगरीय  क्षेत्रों  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  और

 नगरीय  और
 उप  नगरीय  क्ष  त्रों  पानी  की  सप्लाई  के  प्रबन्धों  में  वुद्धि  करने  के  लिए

 कौन  सी  नई  योजनाएं  आरम्भ  की  गई  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  उस्मान  जल  पूर्ति

 राज्य  का  विषय  है  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  योजनाएं  बनाई  जाती  हैं  और  उनका  कार्यान्वयन  किया

 जाता  है  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  पता  लगाए  गए  समस्याग्रस्त

 गावों  के  ग्रामीण  क्षत्रों को  पीने  के  पानी  की  सप्लाई करने  के  लिए  सहायता  अनुदान  देकर

 केवल  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  की  प्रतिपूर्ति  करता  है  ।

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  शहरी  तथा  अधे  शहरी  क्ष  त्रों  में  जलपूर्ति  के  प्रबन्धों  को

 बढ़ाने  के  लिए  आराम  की  गई  योजनाओं  के  बारे  में  इस  मन्त्रालय  के  पास  कोई  सुचना  नहीं  है

 क्योंकि  इस  विषय  पर  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  ।

 भारतीय  क्रिकेट  टीम  का  खेल  प्रदर्शन

 460.
 श्री  ब्रजमोहन

 :
 क्या  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  वेस्ट  इंडीज  के  विरुद्ध  खेली  गई  पिछली  क्रिकेट  मैच  श्र  खला  में  भारत  के  समग्र

 रूप  से  निराशाजनक  खेल  प्रदर्शन  का  कोई  विश्लेषण  किया  गया

 कया  खेल  के  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  बोर्ड  को  राष्ट्रीय  चयन  नीति  में  परिवर्तन  को

 आवश्यकता  और
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 क्या  सरकार  हमारी  कमियों  का  विश्लेषण  करने  और  खेल  क  स्तर  को  सुधारने  के

 उपाय  सुझाने  हेतु  क्रिकेट  बोर्डे  के  प्रतिनिधियों  सहित  देश  के  प्रसिद्ध  खिलाड़ियों  को  एक  समिति  का

 गठन  करने  पर  विचार  करेगी
 ?

 खेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  अशोक  गहलौत  )  भारतीय  क्रिकेट  नियन्त्रण  बोर्ड

 जो  भारत  में  क्रिकेट  के  स्तर
 को

 बढ़ाने  के  लिए  जिम्मेदार  ने  सुचित  किया  है  कि  कुल  मिलाकर

 किसी  भी  भारतीय  क्रिकेट  खिलाड़ी  को  शारीरिक  स्वस्थता  पर्याप्त  नहीं  है  जिससे  भारतीय  क्रिकेट

 टीम  के  निष्पादन  पर  असर  पड़ा  है  ।

 सरकार से  राष्ट्रीय  खेल
 संघों

 की
 चयन  प्रक्रिया  में  हस्ती

 प
 करने  की  अपेक्षा  नहीं

 की ज

 नहीं  ।  आशा
 की

 जाती  है  कि  भारतीय  क्रिकेट  नियंत्रण
 ats

 इस  मामले

 में  स्वयं  उचित  कदम  उठायेगा

 सें  नकद  फसलों  की  क्षति

 461.  श्री.स्कारिया  थामस  :  क्या  थी  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 केरल में  सूख ेके  कारण  व्यापक  रूप से  क्षतिग्रस्त  हुई  मुख्य  नकद  फसलों  के  नाम

 गया

 इसके  फलस्वरूप  कुल  कितनी  क्षति  हुई  हैं

 इन  फसलों  को  पुनः  लगाने  के  लिए  केरल  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  की  मांग

 की  गई  है

 केन्द्र  द्वारा  हब  तक  कितनी  धनराशि  दी  गई  और

 क्या  केरल  की  मांग  को  पूर्णतया  स्वीकृत  किया  जाएगा
 ?

 कुकी  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  केरल  में  सुखे  के  कारण  मुख्य

 नकदी  फसलें  काफी  तथा  आदि  क्षतिग्रस्त  हुई  हैं  ।

 केरल  सरकार
 ने  सूचित  किया  है  कि  केरल  में  हाल  में  आए  सुखे  के  कारण  नकदी

 फसलों  का  विनाश  होने  से  करीब  176
 करोड़  रुपए  की  क्षति  होने  का  अनुमान  है  ॥

 इन  फसलों  को  फिर  से  लगाने  के  लिए  केरल  सरकार
 ने

 एक  ज्ञापन
 भेजा  जिसमें

 8.32  करोड़
 रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की  गई  जिसमें  मौसमी  फसलें  भी  शामिल

 ह

 सूख ेसे  राहत के  लिए  राज्य  को  1982-83 के  लिए  4.10  करोड़ रुपए  तथा
 1983-83  के  लिए  42.46  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  की  अधिकतम  धनराशि  की  मं  जूरी

 दी  गई  है  ।  नारियल के  के  लिए  जड़  रोग  से  प्रभावित  ताड़  के  पेड़ों  को  हटाने  तथा

 16...
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 नारियल  के  पौदों  के  लिए  नारियल  विकास  ats  के  जरिए  49  लाख  रुपए  की  अतिरिक्त  धनराशि

 दी  गई  है  ।  उपरोक्त  फसलों  को  फिर  से  लगाने  के  लिए  कई  अन्य  कदम  उठाए  गए  |

 पहले  ही  पर्याप्त  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  चुकी है

 श्री  सत्यसाधन  चकवर्ती  महोदय  ने  और  उसके

 जिनमें  पंजाब  भौर  हरियाणा  भी  शामिल  की  स्थिति के  संबंध  में  एक  स्थान  प्रस्ताव  का  नोटिस

 दिया है  ।  इस  पर  वाद-विवाद कब  होने  जा  रहा

 श्री  मनी  राम  बागड़ी  :  आप  पहले  हमें  सुनेंगे  या  पहले  आप  कुछ  कहेंगे  और  उस

 के  बाद  में  हमें  सुनेंगे ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको
 बताऊगा  |

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  एजोनंमेंट मोशन  आज  ही  ले  लीजिए

 अध्यक्ष  महोद॑य  :  मैंने  सभी  विपक्षी  दलों  की  एक  बैठक  बुलाई
 थी

 ।  मैं  एक  मत  पर  पहुंचा

 हूं  और  उसके  अनुसार  मैंने  कल  4  बजे  को  समय  बहस  के  लिए  निर्धारित  किया  है  ।

 aft  रसीद  मसूद  :  हमें  इत्तिला  नहीं  हुई  थी  मीटिंग  की
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  सबको  इतला  थी  मीटिंग  की
 ।

 श्री  रशीद  संसद  :  हमारी  पार्टी  को  आपकी  मीटिंग  की  इत्तिला  नहीं  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सबको दी  थी  ।

 श्री  रशीद  मसूद  :  हमें  इत्तिला  नहीं  इतनी  इम्पोर्ट  मीटिंग  थी
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पता  करा  लेंगे

 ott  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात  है
 कि

 दिल्‍ली
 और

 उसके  बाहर  कुछ

 घटनाएं  घट  रही  हैं
 ।

 सरकार  हमें  यह  सूचना  देने  के  लिए  अभी  तक  संसद  के  समक्ष  नहीं  आई
 कि

 वे  कौन  कौन  से  उपाय  कर  रही  है  तथा  वे  क्या  सोच  रही  हैं  ।  संसद  को  जानबूझकर नजर  अ  दाज

 किया जा  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  इसकी  अनुमति  दे  चुका  हूं
 आप  कल

 इस
 पर

 चर्चा  करने
 जा  रहे

 थी  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  क्या  सरकार  को  सामने  आकर  यह  नहीं  बताना  चाहिए  कि  वे

 उपाय  कर  रहे  उनका  यह  कार्यक्रम है
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 हिन काक  i

 महोदय  :  आप  अनावश्यक  रूप  से  यह  मामला  उठाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  अनावश्यक  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 एकदम  अनावश्यक  है  ।

 प्रो०  क् ०  तिवारी  :  सदन  के  समक्ष  बड़ी  अजीब  स्थिति  आ  गई  है  ।

 इस  सदन  के  एक  जो  भारत  सरकार  के  विधि  मंत्री  से  aia  प्रदेश  विधान  सभा  ara

 स्पष्टीकरण  मांगने  की  कोशिश  की  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  चिता  आपको  क्यों  है  ?

 प्रो ०  के०  के०  तिवारी  :  यट  बहुत  महत्वपूर्ण है  ।  इस  सदन का  एक  सदस्य **

 अध्यक्ष  सहोदय :  यहां  कुछ  नियम हैं  ''

 प्रो  ष्ह्  |: / हु  तिवारी  :  इस  सदन  का  विशेषाधिकार  दांव  पर  है  |

 श्री  रामविलास  पासवान
 :

 ब्रीच  आफ  प्रिविलिज  तो  यहीं  पर  चलना  चाहिए  .  इन्होंने  ब्रीच

 आफ  प्रिविलेज किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आप  अनावश्यक रूप  से  कयों  बोल  रहे  मैं  उन्हें  उत्तर  दे  रहा  हूं  ।

 प्रो ०  ऐसे  कुछ  नियम  पुर्व  वृत्त  कुछ  ऐसी  परिस्थितियां  हैं  जिनमें  किसी  विधान  सभा

 द्वारा  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ।  कुछ  नियम  बनाए  गए  हैं  और  उन्हें  उनके  अनुसार  चलना  होगा  ।

 इस  बारे  में  चिता  मत  कीजिए  ॥

 Sto  डी०
 तिवारी

 :
 प्रो ०  मधु  दंडवते  के  मामले  महाराष्ट्र  विधान  सभा  में  ऐसा  ही

 विशेषाधिकार
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  था  और  आपने  यह  निर्णय  दिया  था  कि  इस  सदन

 के
 भी

 सदस्य  को  विधान  सभा  के  विशेषाधिकार  हनन  करने  का  दोषी  नहीं  ठहराया  सकता  ।  इस

 मामले  में  भी  यह  लागू  होना  चाहिए ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 हर  काम  नियमों  के  अनुसार  होने  जा  रहा  है  ।

 प्रो ०  क ०  क्  तिवारी  :  आप  इसे  स्पष्ट  करें  |  प्रो०  मधु  दंडवते  के  मामले  में

 आपने  यह  सेब  किया '  ''

 अध्यक्ष  महोदय
 :  इस  मामले  में  भी  यही  होने  जा  रहा  है  ।  यह  fa  मामला  नहीं  हो

 सकता  ।  आपको  चिंता  नहीं  करनी  चाहिए  ?

 शमी  जानें
 फ़र्नान्डिस

 :
 मैंने  प्रदेश

 की  विधान सभा  द्वारा  पारित

 संकल्प  के  मामले  पर  प्रधान  मंत्री  और  उनकी  मंत्री  परिषद  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  हनन के  प्रस्ताव

 का  नोटिस  दिया  2°"

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  ra  विचाराधीन  हैं  ।
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 सभा  पटल

 पर  रखे  गए  पत्र

 ६  जाज  फर्नाडीस  :  इसे  पिछने  कई  महीनों  से  संसद  के  समक्ष  नहीं  रखा  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  विचाराधीन  है  |

 अब  सभा-पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 आधिक  1983-84

 वित्त  मंत्री  प्रणव  मुखर्जी  )
 :  मैं  सर्वेक्षण

 ,
 1983-84  की  एक  प्रति

 तथा  अग्रे  जी  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7681-84)

 वनस्पति  तेल  उपकर  1983  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 की  मंत्री  बीरेन्द्र
 :

 मैं  वनस्पति  तेल  उपकर  1983  की  धारा

 3  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  fro  882  जो  8  1983

 के  भारत  के  रा जप तन्न  में  प्र  गीत  हुई  थी  तथा  जिसमें  यह  विनिर्दिष्ट  किया  गया है  कि  वनस्पति

 तेल  पर  5  रुपये  प्रति  क्विंटल  उत्पाद-शुल्क  लगाया  जाये  और  उपकर  के  रूप  में  प्रस्तुत  किया

 की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  सभा  अटल  पर  रखता हूं  ।

 मंत्रालय  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  eto  7683/84)

 दिल्‍ली  निकास  प्राधिकरण  और  संशोधन  1984,  नेशनल  बिल्डिंग

 कंस्ट्रक्शन  कार पोर दान  तथा  प्रीपेड  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1982-83

 के  प्रतिवेदन  आदि

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास
 मंत्री

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  दिल्‍ली  विकास  <  1957  की  धारा  58  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली  विकास

 करण  और  संशोधन  1984  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी

 जो  11  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा
 ०

 ato  नि०  145  में  प्रकाशित हुए  थे

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7683/84)

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उप-धारा  (1)  के  अंतगर्त

 लिखित  पत्रों
 को  एक-एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  :--

 नेशनल  बिल्डिंग  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  दिल्‍लीं के वर्ष के  वर्ष  1982-83

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |
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 सभा  पटल
 स्व  गए  पत्र

 27  198

 उ  स् नेशनल  बिल्डिंग  कंस्ट्रक्शन  का  वर्ष  1982
 83  का  afer  परी  oN feta  लखे  तथा  उन  पर  तक-महा ले  खा -
 परीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 क

 ः
 ्  मंत्रालय  में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  7684/84  थ

 )

 3  रकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  प्रीपेड  नई  के  वर्ष  198-
 ae

 थ
 कार्यकरण की

 हिन्दुस्तान  प्रीपेड  नई  के  1982-83  का  विधिक

 लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महा  परीक्षक  कर

 टिप्पणियां  ।

 ् रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  7686/84)

 es

 दंडवते  :

 cr  सी  नियम

 ffi

 करते  का
 रस

 चीनी  1983-84  के  उत्पादन  के  लिए  मूल्य  1984

 डस्ट्रीज नई  दिल्‍ली के  वर्ष  1982-83 के  विधिक  प्रतिवेदन  आदि  तथा

 भारतीय  are  निगम के  वर्ष  1982-83  के  विधिक  प्रतिवेदन  आदि  तथा  भारतीय  खाद्य

 वच  1982-83  के  ates  प्रतिवेदन  आदि  को  समय  पर  सभा  पटल  पर  न  रखें  जाने  क  ब

 बनाने  याला  विवरण

 खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ‘at  भागवत झा  :  मैं

 खित  पत्र  सभा-पटल पर  रखता  हूं

 (1  )  आवश्यक वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उप-धारा (6)  के  चीनी

 1983-84  के  उत्पादन के  लिए  मूल्य  1984  एक  प्रति

 तथा  अ  ग्रेजी  जो  11  1984 के  भारत के  राजपत्र  में

 क
 अधिसूचना  संख्या  पा०  का

 ०  fro 28  \ (a  में  प्रकाशित  हुआ  था
 ।

 ग्रंथालय  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  7687/84)

 )  कम्पनी  1956  की  धारा
 619%

 की  उप-धारा  (1)

 क

 अंतगर्त

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी

 माडल  फूड  इंडस्ट्रीज  नई  के
 वर्ष  1982-83 की

 करण की  सरकार  द्वारा  समीक्षा ।
 ह

 का  बारीक
 ज  फूड  इन्डस्ट्रीज  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1982-83

 लेखा री  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महा  लेखापरीक्षक  क  टिप्पणियाँ  ।

 (3)
 उपयु  क्त  (2) )  में  उल्लिखित पत्रों  को  सभा  रखने  ag  ए  विलम्ब के  कारण
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 य

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा्अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7688/  84]

 (4)  भारतीय  खाद्य  निगम  के  वर्ष  1982-83  के  विधिक  प्रतिवेदन  और
 लेखापरी  क्षित

 लेखा  वष्र  की  समाप्ति  के  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  में  सभा  पटल  पर

 न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  विवरण  तथा  अ  प्रेमी  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7689/84]

 विभिन्‍न  बचनों  आदि  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  sata  बाला  विवरण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  wade  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच०  के०  एल०  लोक  सभा  के  विभिन्‍न  सत्रों  के  दौरान  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गए

 वचनों  और  की  गई  प्रतिज्ञाओं  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  दर्शनी  वाले  निम्न

 लिखित  विवरण  तथा  अग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 विवरण  संख्या  1979  छठी  लोक  सभा (1)

 (2)  विवरण  संख्या  1980

 (3)  विवरण  संख्या  1980

 (4)  विवरण  सख्या  1981

 (5)  बबली  सख्या  19

 tq  Cy  सख्या  1981  सातवीं  लोक  संभा (6)

 (7)  विवरण  सख्या  1982

 (8)  विवरण  सख्या  1982

 (9)  विवरण  संख्या  1982

 (10)  विवरण  संख्या  1983

 (11)  विवरण  सख्या  बार हवा  1983

 (12)  विवरण  संख्या  1983

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  दी ०  7684/84]

 बेतवा  नदी  लोहे  झांसी  के  वर्ष  1982-83  के  विधिक  प्रतिवेदन  आदि

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  मैं

 Ect

 पत्र  सभा-पटल

 पर  रखता
 हू ं:

 (1)  बेतवा
 नदी  बोर्ड  1976  की  धारा  15  की  उप-धारा  (1)  के  अ तगत

 बेतवा  नदी ब  9.0  झांसी
 के  वह  1982-83  के  विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण  लेखे  तथा  उन  पर  लखा  परोक्ष  AlAgeet  |
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  1984

 (2)  बेतवा  नदी  केवल  1982-83
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  और  उपयु क्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों को  सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  विलम्ब  के  कारणों  का  एक  विवरण  तथा  अ  प्रेमी  |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7692-84)

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  संस्थान  हैदराबाद  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  लेखे  तथा

 उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन

 ग्रामीण  मंत्रालय  में  विकास  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  मैं  राष्टीय  ग्रामीण  विकास

 संस्था  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा अ  ग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखता  हू
 ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  Eto  7683-84)

 दिल्‍ली  विकास  दिल्‍ली  का  1982-83  का  विधिक  प्रवासन  प्रतिवेदन  आदि

 खेल  विभाग  में  निर्माण  तथा  आवास  मंत्रालय  तथा  संसदीय  विभाग  में
 उप  मंत्री

 मल्लिकार्ज  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  रखता  हुं

 (1)  दि एਂ  विकास  1957  की  धारा  26  के  अतंत  दिल्ली  विकास

 के  वर्ष  1982-83  के  वारिक  प्रशासन  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अ  ग्रेजी

 (2)  दिल्‍ली  विकास  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  सम्बन्धी  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 सीमा  शल्क  1982  के  अ  तर्गत  अधिसचनाएਂ  तथा  82

 तवां  गट  निरपेक्ष  दिखा  सम्मेलन  और  राष्ट्रमंडल  शासनाध्यक्ष  पर  खच  किए

 गए  व्यय  का  विवरण ।

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  पूजारी )  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता हूं  :

 (1)  सीमा  शुल्क  *1962  की  धारा  159  के  अंतर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी

 ao  to  fro  56  जो  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  9  1978  की  अधिसूचना

 संख्या  शठ  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  ताकि  अग्रिम  लाइसेंस

 पर  बिना  सीमा  शुल्क  के  मिश्रण  के  लिए  चाय  का  आयात  करने  हेतु  उक्त  अधिसूचना

 की  अनुसूची  में  चाय  मद  को  जोड़ा  जा  सके
 तथा

 उसका  शुल्क  छूट  योजना
 के

 wa
 पुनः  निर्यात किया  जा  सके  ।

 7  1983  की  अधिसूचना  सं  दिली  To AUG  ०  शुल्क  अधिलंघन में  ato  काट८
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 नि०  73  जो  17  1984  के
 भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे

 तथा  एक व्याख्यात्मक  जो  रूसी  रावल  को  भारतीय  में  अथवा  भारतीय

 मुद्रा  को  रूसी  रूबल  में  बदलने  सम्बन्धी  पुनरीक्षित  विनिमय  दर  के  बारे  ।

 में  रखे  गए  देखिए  संख्या  एल०  दी  7694/84

 _  (2)  एशियाड  82,  सातवां  गुटनिरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  और  राष्ट्रमंडल  शासनाध्यक्ष ों  के

 सम्मेलन
 पर  खच  किए  गए  व्यय

 का
 विवरण

 तथा  अग्रेजी  संस्करण )  |

 रखा  गया  |  देखिए  संख्या  do  7694  [o4}
 (34)

 में

 ray

 प्राक्कलन  समिति

 प्रतिवेदन  और  कार्यवाही  सारांदा

 sit  बन्सी लाल  )  मैं  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्रालय-प्राथमिक  शिक्षा  के  बारे  में

 प्राक्कलन  समिति क॑  |  प्रतिवेदन  तथा  अग्रेजी  संस्करण  )  तथा  तत्सम्बन्धी

 बैठकों  के  कार्यवाही-सा  Ok uy  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के
 विषय

 पर  ध्यान  दिलाना

 मकबूल  बट्ट  को  फांसी  दिए  जाने  के  बारे  में  तथा  कथित  और  कश्मीर
 मुक्ति

 मोच ਂ  के के  नेताओं  की  ओर से  ब्रिटिश  टेलीविजन  पर  भारत  विरोधी  प्रचार  के  समाचार

 श्री  अब्दुल  रानी  काबुली  ः  मैं  विदेश  मन्त्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  निम्न  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हु  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में

 वक्तव्य  दें

 भट्ट  को  फांसी  दिए  जाने  के  बारे  में  तथाकथित  और  कश्मीर  मुक्ति

 के  नेताओं  की  ओर  से  ब्रिटिश  टेलीविजन  पर  भारत-विरोधी  प्रचार  के  समाचार  तथा  इस  मामले  में

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही

 विदेश  मंत्री  पी०  dto  नरसिंह  :  अध्यक्ष  महोदय  21  1984  को  रात

 में  काफी  देर  से  ब्रिटिश  टेलीविजन  के  चैनल  4  जो  कि  एक  वाणिज्यिक  चैनल  एक  कार्यक्रम

 दिखाया  गया  था  ।  इस  कार्यक्रम  में  पहले  तो  कुमारी  बेनजीर  भुट्टों  के  साथ  इन्टरव्यू  दिखाया

 गया  और  बाद  में  बेमिचंम  में  भारत  के  सहायक  होई  कमीशन  में  सहायक  कमिश्नर  के  रूप  में  नियुक्त

 श्री  आर०  एच०  म्हात्रे  के  अपहरण  और  हत्या  के  संबंध  में  में  रहने  वाले  काश्मी  रियोंਂ  की

 प्रतिक्रिया  दिखाई  गई  थी  ।  इस  कार्यक्रम  के  कमेंटेटर  ने  यह  कहा  कि  इस  भारतीय  राजनयिक  की

 हृत्या  पर  संसार-भर  में  आघात  महसुस  किया  गया  है  और  इसकी  निन्दा  की  गई  है  लेकिन
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 वा  =  Sa.
 एएए  एएए  एएन

 रहने  वाले  काश्मीरीਂ  इस  अपराध  के  प्रति  कुछ  अधिक  सहानुभूति  रखते  हैं  ।
 इसके  याद

 अलग  लोगों  की  प्रतिक्रिया  दिखाई  जिनमें  ब्रिटेन  स्थिति  तथाकथित  जम्मू  एण्ड  काश्मीर

 शिन  फ्रंट  के  अध्यक्ष  अमनुल्ला  हशीम  जो  जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  एक  दोष  सिद्ध

 विमान  अपहरणकर्ता  काश्मीरी  aha  यूनियन  के  मोहम्मद  यूनुस  और  अन्य  लोग  भी  शामिल  थे  ।

 इन  लोगों  को  हद  तक  अपने  कट्टर  विचार  प्रकट  करने  की  छू  दिल  गई  कि
 उन्होंने

 भारत  के

 माननीय  नेताओं  के  प्रति  अपशब्दों  का  भी  प्रयोग  किया  ।  हशीम  कुरैशी  को  यह  धमकी  ने  तक  की

 इजाजत  दी  गई  कि  मकबूल  बट  की  फांसी  का  लिया  जाएगा  ।

 12.08

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ः

 इस  टेली  विजन  कार्यक्रम  की  जब  हमें  रिपीट  मिली  तो  बडा  आश्चर्य  हुआ  |  ह  a  ब्रिटेन

 के  प्राधिकारियों  और  संस्थाओं  को  ब्रिटेन  के  भीतर  आतंकवादी  गतिविधियों  क
 नकारी

 और  अनुभव  है  ।  ब्रिटेन  के  प्राधिकारी  उन  अपराधियों  का  पता  लगाने  की  कोशिश  क
 हे  हैं

 जिन्होंने  श्री  म्हात्रे  की  हत्या  की  हमारे  लिए  यह  सोचना  भी  मुश्किल  है
 कि

 के  टेलीविजन  पर  कोई  भीं  जिम्मेवार  आदमी  इस  तरह  के  कट्टर  विचार  व्यक्त  करने  की  औ

 ऐसे  नाजुक  मोड़  पर  बदले  और  fear  की  इस  तरह  की  बात  को  इजाजत  देगा

 तदनुसार  सरकार  ने  लन्दन  में  अपने  हाई  कमिश्नर  को  यह  निदेश  दिया  कि  वे  ब्रिटेन  के  प्राधिकारियों
 के  साथ  इस  मामले को  उठाए  ।  हमारे  हाई  कमिश्नर  ने  ब्रिटेन  के  विदेश  मंत्री  सर  aver  होव  और

 ब्रिटेन  के  गृहमंत्रालय  में  मंत्री  श्री  वेडिग्टन  से  भी  मुलाकात  की  ।  हमारेਂ  हाई  कमिश्नर  ने  इस  कार्य
 द
 ं क्रम के  बारे में  बहुत  बलपूर्वक  अपना  क्षोभ  और  क्रोध  व्यक्त  ।  साथ  ही  उन्होंने  दोनों  मंत्री

 का  ध्यान  इस  और  आकृष्ट  किया  कि  इस  कार्यक्रम  में  खुल्लम  खुल्ला  हिसा  की  जो  वकालत की  गई

 है  वह  शायद  ब्रिटेन  के  अपने  विनियमों  का  भी  उल्लंघन  है  ।  हमारे  हाई  कमिश्नर  ने  दोनों  मंत्रियों

 को  एक  उपयुक्त  स्मरण  पत्र  भी  दिया  ।  इसके  साथ  ही  हमारे  हाई  कमिश्नर ने  इस  कार्यक्रम

 विषय-वस्तु  के  संबंध  में  इंडिपेंडेंट  ब्राड कार स्टिंग  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  से  भी  विरोध  प्रकट  किया
 ग

 हमें  यह  सुचना  मिली  है  कि  ब्रिटेन  के  मंत्रियों ने  हमारे  दृष्टिकोण को  समझा  है  और  चैनल  4  के

 प्रायोजकों के  साथ  इस  मामले  को  उठाने  का  वायदा  किया  है  ।  इसके  साथ  ही  उन्होंने  ब्रिटेन के

 प्रचलित  कानून  के  अनुसार  इस  कार्यक्रम  की  बिजय-वस्तु  की  जांच  करना  भी  स्वीकार  किया है  ।

 वर्मिघंम  में  हमारे  राजनाथ  हों
 आर०  म्हात्रे  के  अपहरण और  हत्या  को  लेकर  ब्रिटेन

 के  कुछ  अखबारों  और  समाचार  माध्यमों  ने  घटनाचक्र  खासतौर  पर  काश्मीर  के  संदर्भ  में  पक्ष

 में पापपूर्ण  अथवा  सनसनी  खेज  रूप  में  प्रस्तुत  किया है  ।  हमारे  प्रतिनिधियों  ने  हमारे  दृष्टिकोण

 प्रस्तुत  किया  है  और  जोरदार  ढंग  से  प्रस्तुत  किया  है
 ।  माननीय  सदस्य तो  जानते  ही  हैं

 कि

 ्
 ह

 वाद  और  विवेकवाद  साथ-साथ  नहीं  चलते  ।  इस  सिलसिले  में  हमारे  हाई  कमिश्नर  जब  ब्रिटिश

 सरकार  के  नेताओं  से  मिले थे  तो  उन्होंने  ब्रिटेन  के  अखबारों  की  इंस  प्रवृत्ति  की
 और  उनका  तय

 आकृष्ट किया  था  ।

 श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली  :  उपाध्यक्ष  मैं  यह  अज  करना  चाहता  हूं  कि
 जहां

 तक

 रवीन्द्र  म्हात्रे  का  ताल्लुक  जिन  हालात  में  उनकी  मृत्यु  हुई  और  जिस  ढंग  से  उनका  केवल  हुआ
 है

 उससे  पुरे  मुल्क  को  सदमा  पहुंचा  है  और  मैं  आपको  यकीन
 दिलाता हूं  जम्मू-कश्मीर के

 लोग

 इस
 स  मे  में  बराबर  के

 ्  अ

 fara  हालात  में
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 बरमिंघम  में  म्हात्रे  की  वफात  के  विषय  में  किसी  जम्मू-कश्मीर  लिबरेशन  we  का  नाम  और

 जम्म-कश्मीर  आर्मी  का  नाम  खासतौर  से  जोड़  दिया  गया  है  ।  सरकार  को  बताना  चाहता  हूं

 कि
 ये  जिस  ढंग  से  हर  मामले  में  कश्मीरियों  का  नाम  इससे  मिलाया  जा  रहा  मैं  समझता

 कि  इससे  न  सिफ॑  जम्मू-कश्मीर  के  साथ  बल्कि  पुरे  हिन्दुस्तान  के  साथ  नाइंसाफी  है  ।  बदकिस्मती

 से  हमारे  यहां  के  रेडियो  और  टेलीविजन Car  अख़बारात
 जब  भी  कई  गिरफ्तार  हुआ  या  कल  की

 ही  है  जब  अब्दुल  रजा  नाम  का  कोई  आदमी  गिरफ्तार  हुआ  तो  उसके  साथ  भी  नाम  जोड़

 दिया  गया  कि  वह  कश्मीरी  है  ।  जब  यह  बात  चल  रही  है  कि  प्रे  जम्मू-कश्मीर  के  बारे में  कोई

 अच्छी  भावना  पैदा  नहीं  होती  और  इन  हालात  में  जबकि  वहां  एक  सरकार  नेशनल  की

 बनी  है  उस  सरकार  में  और  मरकज  की  सरकार के  बीच  तनाव  वे  अपनी  जगह  हैं  और  सियासी

 मामले अपनी  जगह  हैं  ।  जहां  तक  नेशनल काज  है  उस  काज में  जम्मू-कश्मीर के  लोगों  को

 प्वाइट  नहीं  होना  चाहिए  कि  ये  लोग  हैं  जो  कि  कोई
 इंटरनेशनल  तौर

 पर  कोई  कांसीप्र सी  कर

 रहे  हैं  और  मैं  आपसे यह  कहना  चाहूंगा  कि
 दिनों  जो  वाकया  इ  ग्लैण्ड  में  हुआ  और  जिन

 लोगों  ने  ऐसा  अव्वल  तो  हम  नहीं  जानते  कि  किन  लोगों  का  हाथ  है  क्योंकि  सारी  इन्क्वायरी

 ब्रिटिश  गवर्नमेंट  ने  करनी  है  और  कर  रहे  और  इतना  हमें  कल  तक  बताया  गया  है  कि  अब्दुल
 रजा  नाम  का  आदमी  गिरफ्तार  हुआ  और  उनकी  कस्टडी  में  वह  है  जिसने  हमारे

 डिप्लोमे  को  किडनैप  किया  इससे  ज्यादा  हम  नहीं  जानते  हैं  ।  लेकिन  मैं  आपको  बताना  चाहता

 हूं और  दुःख  का  इजहार  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  दिन  म्हात्रे  जी  का  कत्ल  हुआ  उसके

 फौरन  बाद  हमारे  हुक्मरान  पार्टी  से  ताल्लुक  रखने  '  वाले  जनरल  सेक्रटरी  मपनार  ने  जो  स्टेटमेंट

 दिया  उसकी  और  मैं  तवज्जह  दिलाना  चाहता  हू  ।  आज  जब  दुनिया  की  तमाम  साजिशों  के  खिलाफ

 हमको  एक  होकर  आगे  आना  है  ऐसे  समय  में  बदकिस्मती  से  ag  बताना  चाहता  हूं  कि  श्री  मूपनार

 ने  म्हात्रे  के  कत्ल  के  सम्बन्ध में
 जो  स्टेटमेंट

 है  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार

 इसके  बारे  में  क्या  विचार  रखती  हुक्मरान  जमात  क्या  विचार  रखती हैं  जिसने  पी०  टी  ०  आई०

 की  तरफ  से  यह  खबर  रिलीज  फरवरी  7  को  और  सारे  हिन्दुस्तान  के  अखबारों  इसको  प्रकाशित

 किया  ।  उन्होंने  इसमें  लिखा  इस  किस्म  की
 हेड  लाइन्स

 लिखी  थीं---राजनयिक  की  छाया  के

 लिए  नई  दिल्‍ली  नेਂ  फारूख  की  नीतियों  को  दोषी  और  जिसमें  यह  बताया  गया

 1.0  जो  अग्रेजी  का  अखबार  है  और  जम्म  से  निकलता है  पी०  टी०  आई०  को  कोट  करके

 ‘ofaa  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  के  महासचिव  ने  यहां  जारी  किए  गए  om  विवरण  में  खेद  प्रकट

 किया  है  कि  उग्रवादियों  और  ऐसे  अन्य  तत्वों  से  सख्ती  प्रभावी  ढंग  से  निपटने की  केन्द्र की

 चेतावनी  और  सलाह  के  **

 और  सत्तारूढ़ नेशनल  कान्फ्रेंस  ने  उन  राष्ट्रविरोधी तत्वों  को  संरक्षण  प्रदान  करना  जारी

 रखा  है  जो  अपने  गणित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  हेतु  कुछ  भी  कर  सकते हैं  ।

 जगह  और  पी०  टी०  आई०  को  कोट  करके  बताना  चाहूंगा

 उनका  कहना  है  कि  देशभक्त  भारतीय  को  अपनी  किसी  भी  राजनीतिक  निष्ठा  के  होते

 हुए  यह  अनुभव  करना  चाहिए  कि**  के  नेतृत्व  वाली  नेशनल  कान्फ्रैंस  और  फोर  साम्प्रदायिक

 और  उग्रवादी  तत्वों  द्वारा  उस  राज्य  में  सांठ-गांठ  करके  राष्ट्रीय  एकता  और  अखण्डता  के  ढांचे  को
 rn  लए  ee

 कार्यवाही ही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया
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 ना

 अत्यधिक  हानि  पहुंचाई  जा  रही  है  ।

 श्री  सपना ने  कहा है  कि  यह  बड़े  ga  की  बात है  कि  राजनीतिक  दलों  जिनहें

 धर्म  निरपेक्षता  के  सिद्धान्त  में  विश्वास  है  और  जिन्होंने  देश  की  एकता  और  अखण्डता  के  प्रति  अपनी

 वचनबद्धता  की  खुलेआम  घोषणा  की  कि  वे  उपलब्ध  साक्ष्य  के  बावज़ूद  जम्मू  और  कश्मी र  में  नेशनल

 कान्फ्रेंस  और  राष्ट्रविरोधी  ताकतों  के  कुत्सित  गठजोड़  की  निन्दा  करने  के  लिए  आगे  नहीं

 भाये  हैं  ।

 और  फिर  दूसरी  जगह  यह  बताया  है  :

 साथ  ही  साथ  जम्मू  और  में  कांग्रेस  ने  नेता  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  ने

 आज  भी  यह  दोष  लगाते हुए  अपने इस  आरोप को  दोहराया  है  कि**  के  तथाकथित  कश्मीर

 लिबरेशन  mee  से  सम्बन्ध हैं  ।

 इस  तरह  की  बहुत  सारी  स्टेटमेंट्स हैं  ।  यह  पुरे  हिन्दुस्तान के  अखबारों  ने  लिया ।  मैं

 इसलिए  बता  रहा  हूं  कि  इलेक्शन  के  फौरन बाद  जो  वहां  पर  कांग्रेस
 और  नेशनल

 कॉन्फ्रेस
 का

 टकराव  उसकी  गहराई  में  मैं  नहीं  जाना  क्योंकि  इलेक्शन  होते  रहते  हैं  ।  एक  पार्टी

 आएगी  और  दूसरी  चली  जाएगी  ।  1977  में  जनता  पार्टी  आई  और  फिर  1980  में  कांग्रेस  आ

 गई  ।  यह  का  सिलसिला  यह  चलता  रहेगा  ।  मैं  आपसे  अज  करना  चाहूंगा

 fe  नेशनल  कान्फ्रेंस  ने  जिस  दिन  से  जम्मू-कश्मीर में  इक्तिदार  हासिल  किया  उसके  फौरने  बाद

 कांग्रेस  सरकार  और  कांग्रेस  के  कुछ  बड़  और  लोकल  नेताओं ने  यह  मोहित  चलाई  कि  यह

 प्रो-पाकिस्तान  एन्टी-नेशनल  एलिमेंट्स  की  गवर्नमेंट  बनी  है  और  इसका  एवसट्रीमि  इट्स  के  साथ

 ताल्लुक है  ।  मैं  यह  बताना  चाहुंगा कि  इससे  मुल्क  को  कोई  हेल्प  नहीं  मिलती  है  बल्कि  नुकसान

 ही  हुआ  कुछ  एडवेंचर  जो  इ  ग्लैमर में  दर-ब-दर  फिरते  थे  और  कोई  पूछने

 वाला  नहीं  वे  इन् करेज  हुए  कि  शायद  फारूख  अब्दुला  की  सरकार  वहां  रेवोल्यूशन  लाना  चाहती

 है  ।  ऐसा  लगता है  कि  शायद  गवर्नमेंट  आफ  इण्डिया  और  जम्मू-कश्मीर  के  बीच  जंग  शुरू  हो  चुकी

 है  और  हमेंਂ  भी  इसमें  अपना  हिस्सा  अदा  करने  चाहिए  ।

 इस  तरह  इन  मिस-गाइडेड  लोगों  ने  इसका  फायदा  उठाया  ।  लन्दन  में  जो  हालात  पैदा

 हुए  उनके  बारे  में  मैं
 अफसोस

 के  साथ  ae  रहा  हूं  कि  श्री
 म्हात्रे

 के
 कत्ल  के  मामले में  कांग्रेस

 पार्टी  और  कांग्रेस के  वो  लीडर
 जिम्मेदार  हैं  जिन्होंने  ऐसी  सरकार की  कंडमनेशन  की  है

 to
 wo

 के०
 तिवारी

 :  क्या  आप  सोचते  हैं  कि  यह  उचित  हैं  कि
 यह

 नाम  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  किया  जाए ?  यह  महाशय  उनका  नाम  ले
 रहे  हैंਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  कार्यवाही  वृत्तान्त को  पढ़  गा ।

 प्रो०  क्क्०  Fo  तिवारी  कृपया  उनसे  कहिये  कि  कि  नाम  न  लें  ।  उन्हें  ऐसा  बात  नहीं

 बोलनो  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  ध्यानाकर्षण  पर  बोल  रहे  हैं
 ।,

 मैं  चाहता  हूं
 कि  वे  कुछ  पृष्ठ  भूमि

 ण —__—  =.
 बनाए  और

 उसका
 उल्लेख  करें  ।  किन्तु  वह  पृष्ठभूमि

 विषय
 से  सम्बद्ध

 होनी  चाहिए
 और

 उसे
 संक्षेप ne

 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 में  होना  चाहिए  ।

 प्रो०  Fo  के०  तिवारी :  चाहे  जो  भी  उन्हें  इस  प्रकार  नहीं  बोलना  चाहिएं  ।  उन्हें  ऐसा

 करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ag  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  केवल

 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  में  उठाये  गए  विषय  पर  ही  बोलें  |

 मैं  प्रत्येक  मामले  में  यही  निवेदन  करूंगा  कि  माननीय  सदस्यों  को  राजनीतिक  बातों  को

 यहां  घसीटने  कीं  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यह  तो  इस  विशिष्ट  विषय  पर  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  है  ।

 घरो ०  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  (waren  :  उपाध्यक्ष  कया  मैं  एक  निवेदन  कर

 सकता हूं  ?  )

 oft  इन्द्रजीत  गप्प  :  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  हम  गैर-राजनीतिक  भाषण  करें  ?

 उपाध्यक्ष  म  होदय  :  प्रत्येक  ध्यानाकर्षण  से  इसको  क्या  लेना  देना  है  ?  श्रीमन  इन्द्रजीत  गुप्त

 जी  इस  ध्यानाकर्षण से  इसका  क्या  सम्बन्ध  है  ?  यह
 तो

 श्री  मूपनार  महोदय  का  एक  वक्तव्य है

 जिन्होंने  यह  वक्तव्य  एक  राजनीतिज्ञ  होने  के  नाते  बाहर  दिया  है  ।  अब  यहां  इसका  क्या  काम  है  ?

 वह  सरकार  की  आलोचना कर  सकते हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ध्यानाकर्षण  का  नियम  बहुत  स्पष्ट  है  ।  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  क्या

 होता  है  ?  नियम  क्या  है  ?  नियमानुसार  ag  केवल  एक  प्रश्न  पुछ  सकते हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  तो  फिर  आपको  यह  नियम  सभी  पर  लागू  करना  चाहिए  ।

 iv) (eran )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  बहुत  सी  बातें  उठाकर  ध्यानाकर्षण  के  मामाले  का  महत्व  समाप्त

 at  जाता  है  ।  इसको  स्पष्ट  करने
 के  आपको  प्रश्न  पूछना  चाहिए  और  सरकार  से  उत्तर

 प्राप्ति  का  प्रयास  करना  चाहिए  और  यदि  सम्भव  ही  तो  आपको  अपने
 तुर्कों

 से  सरकार  घेरने

 का  प्रयास  अवश्य  करना  चाहिए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  काबुली  आप  अपनी  बात  जारी  रखिए  ।  आप  अपने  तो

 i
 पहले  ही  उठा  चुके  अब  अपने

 प्रशन  पूछिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  किसी  को  भी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती :  कांग्रेस  ने  एक  राजनीतिक  वक्तव्य  दिया  है  ।  अतः  नेशन  ल

 कान्‌फेन्रा  को  स्वयं  का  बचाव  करने  का  अधिकार  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हर  बात  पर  आम  चर्चा  होने  लगी  है  ।  मैं  सदन  की  कार्यवाही  नियमों

 के  अनुसार चला  रहा  हूं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्रीमन्‌  काबुली  जी  आप  पहले  ही  10  मिनट  ले  चुके  हैं  । अब  असली

 बात  पर  आइये  ।
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 लाा  ना

 श्री  maga  रशीद  काबुली  :
 मैं  इसलिए  यह कह  रहा  हूं  कि  इंटरनेशनल  स्टेज  एरिना

 पर  लोगों  ने  इसका  नाजायज  फायदा  उठाया  मैं  अपने  फारेन  मिनिस्टर  को  खबरदार  करना

 चाहता  हूं  ।  जिन  नेशनल  कान्फ्रेन्स  के  लोगों  ने  काश्मीर  में  सीसफूल  कंडीशंस  पैदा  की  वह

 हिन्दुस्तान  की  बहुत  बड़ी  फतह  है  ।  नेशनल  कान्फरन्स  की  वहां  पर  गवर्नमेंट  बनी  है  और  वहां  पर

 लोगों  ने  जो  वोट  दिया  है  वह  इडियन  युनियन  को  वोट  दिया  है  ।  वहां  पर  सीसफूल  क  डिशेज  है  ।

 मदद  जव  इस  बात  को  कहते  हैं  कि  वहां  क  डिशेज  ठीक  नहीं  पाकिस्तान  एलिमेंट्स  एक्टिव

 तो  इसका  फायदा  फारेन  क  ट्रीज  में  गुरिल्ला  और  एंटी  इडियन  एलीमैंट्स  उठाते  हैं  जो  काश्मीर

 ब्रेन  के  नाम  पर  वहाँ  भंडा  खड़ा  किए  हुए  हैं  ।  यह  एक  नेशनल  ea  है  पौर  इस  पर  मैं  आपको

 खबरदार  करना  चाहता  था  ।

 महीने  की  वफात  हो  गई  ।  प्रेस में  आया  है  और  शिकायत  यह  की  गयी है  कि  उनकी

 मिसिज  को  आखिरी  दम  तक  सरकार  की  तरफ  से  कोई  कांटेक्ट  नहीं  किया  कुछ  बताया  नहीं

 गया  और  जो  कुछ  भी  उनकी  फैमिली  को  पता  चला  या  उस  तक  पहुंचा  वह  थ  न्यूज  मीडिया  पहुंचा  ।

 और  आपकी  मदद  से  वह  महरूम  रही  ।  उनके  साथ  आपको  जस्टिस  इस  मामले  से  नहीं  करना

 चाहिए  था  ?

 बर्मिंघम  में  हमारा  एक  असिस्टंट  हाई  कमिश्नर  है  ।  वही  हाई  कमिशन  का  सबसे  बड़ा

 राह  है  ।  यह  ऑफिस  आज  हिन्दुस्तान  की  इज्जत  और  फिर  की  मिशाल  बन  कर  सामने  आया  है  |

 उसको  पांच  मील  तक  बस  से  सफर  करना  पड़ता  था  ।  क्या  हमारा  मुल्क  ऐसे  डिप्लोमेसी  के  लिए

 इतनी  बेसिक  फैसिलिटीज  भी  प्रोवाइड  नहीं  कर  सकता  था  कि  ट्रांसपोर्ट  के
 लिए

 कार  दे  देता  ।

 हमारे  जगे  देश  के  इतने  बड़े  अफसर  को  पांच  किलोमीटर  का  सफर  बस  स्टेंड  तक  जाने  के  लिए

 करना  पड़  कौर  उसके  बाद  पांच  मील  का  सफर  उसको  गाड़ी  से  करना  पड़  यह  as  दुःख  की  बात

 है  ।  हमारा  देव  महान  देश  है  और  इतनी  बड़ी  कौर  अहम  हमारी  इ  टर नेदा नल  पालिसीज  वगैरह

 भी  है  तो  इन  हालात  में  जबकि  बर्मिंघम  में  नब्बे  हजार  काज़मी री  ज
 फ्राम  आजाद  काइमीर  और  लिविंग

 देअर  सो  कार्ड  आज़ाद  सबसे  भारी  मैजोरिटी  पाक  आक्यूपाइड  काश्मीर  के  लोगों  की  वहां

 है  और  मैं  समझता  हूं  कि  जब  बर्मिंघम  में  पाक  ama  और  ए  टीम  faa  एलिमेंट्स  की  एक्टिविटी ज

 चल  रही  थीं  तो  कयों  नहीं  आपने  इस  चीज  को  गम्भीरता से  लिया  भौर  उसकी  जान  की

 हिफाजत
 और  उसकी  पक्की  सिक्योरिटी  वर्गरह  की  जिम्मेदारी  को  क्यों  नहीं  निभाया  और  क्यों  इस  मामले  में

 लैप्स  zt?

 श्री  पी०  ato  नरसिंह  राव  :  डिप्टी  स्पीकर  पहले  तो  मैं  यही  ast  करूंगा  कि  आन

 केबिल  मेम्बर  ने  शुरूआत  तो  बहुत  अच्छी  लेकिन  बीच  में  बहुत  दूर  भटक  गये  ।  आपने  पहले  जो

 यह  कड़ा  कि  दूसरे  मुल्क  में  जो  होता  है
 उस  पर  हम  सबकों  इत्तफाक  करना  वहां  पार्टीबाजी

 की  कोई  गुंजाइश  नहीं  इससे  मैं  मुत्तफ़िक़  हूं  ।  यह  काल  अटेंशन  उस  प्रोग्राम  के  बारे  में  है  जो

 ब्रिटिश  टी ०  वी०  पर  दिखाया  गया  ।  देश  के  अन्दर  क्या  होता  फिर  पार्टी  ने  इन्हीं  पार्टी  को

 क्या  और  दूर  री  पार्टी ने  पहली  को  क्या-क्या  जवाब  दिया  इसका  यहां  तज़किरा  पैर  इस  काल
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 अटेंशन  ताल्लुक  से  तजकिरा  मेरी  समय  में  नहीं  आता  और  यहां  बैठता  नहीं  है  ।  उसके  लिए  को :

 दूसरा  मौका  हो  सकता  है  ।  होम  मिनिस्ट्री  की  डिमान्ड्स  पर  कह  सकते  और  दूसरे  मौके  पर  कुछ

 कह  सकते  लेकिन  इसके  लिए  न  यह  मौका है  और  न  माहोल  इसलिए  माफी  चाहता हूं  ।

 यह  कहते  हुए  कि  आपने  बिल्कुल  एक  गर  मुताल्लिक  चीज  लाने  की  कोशिश
 की

 ।

 श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली  :  यह  कलेक्टर  है  सारा  |

 श्री  पी०  ato
 नरसिंह

 राव  कनेक् टेड  तो  सारी  दूनिया  है  |  क्वेश्चन  यहां  पदा  करने

 बताने  की  जो  कोशिश  कर  रहे  हैं  वह  नाकाम  कोशिश  ऐसा  कोई  ताल्लुक  इन  दोनों  में  नहीं

 मैं  आपकी  शुरू  की  स्प्रिट  से  मुत्तफ़िक़  और  आपने  नाम  निहार  जो  he  की  जो  बात  कही

 उसी  चीज  को  इनवर्टेड  कौमा  में  रखे  कर  मैंने  अपने  बयान  में  कहा
 है  एक  नाम  निहार  we  जो  वहां

 उससे  हम  सारे
 कमी  रियों  पर  यह  कलंक  नहीं  लगा  सकते  यहीं  मैं  कहना  चाहता हूं  ।  इंस  लिए

 आपसे  मैं  उस  मामले  में  gates हूं  ।  इसको  आप  इंस  सिलसिले  में  किये  और  सिलसिले  में  उठा

 सकते  हैं  ।

 ्  जेद्दा  तक  श्रीमती  महतरे  को  इत्तला  न  होने  का  सवाल  कोई  बात  नही ंहै  और  श्री

 महीने  के  लिए  गाड़ी  का  इंतजाम  क्यों  नहीं  किया  मुक्त  तो  यह  अजीब  सा  सवाल  लगता  है  ।

 लोग  बसों  में  सफर  कर  रहे  आज  तक  ऐसी  कोई  वारदात  नहीं  हुई  है  और  न  कोई  ऐसा  खतरा

 महीने
 ने  खुद  महसुस  न  उसके  बारे  में  कोई  तजकिरा  हुआ  न

 प्रोपोज  आया  ।  हम  कहों

 ऐसा  खतरा  खाते  यहां  से  भी  इंतजाम  करने  की  कोशिश  करते  वहां  की  सरकारों  को  कह  कर

 भी  करवाते  हैं  ।  लेकिन  आज  एक  हैंड  साइट  के  तोर  चू  क्रि एक  कत्ल  जिससे  हम  सबको  दुख

 लेकिन  उस  कत्ल  से  यह  नतीजा  निकालें  और  पूछने  लगें  कि  गाड़ी  क्यों
 नहीं  यह  मैं  समझता

 हूं  बजा  नहीं  ऐसा  आपको  कहना  नहीं  चाहिये  ।

 a  श्री  wits  का  :  उपाध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  द्वारा  अभी-अभी  दिया  गया

 वक्तव्य  और  उससे  पहले  का  लिखित  विवरण  दोनों  ही  निराशाजनक  हैं  ।  स्वतन्त्र  ब्रिटिश

 टेलिविजन  कम्पनी  के  दूरदर्शन  कार्यक्रम  पर  कुछ  ऐसी  बातें  कही  गई  हैं  जो  हमारे  राष्ट्रीय  हित  के

 विऋद्ध  जाती  है  ।  यहां  पर  किसी  दल  का  प्रदान  नहीं  नां  ही  भावनाओं  का  ही  कोई  प्रश्न है
 ।

 ब्रिटेन  की  साम्राज्यवादी  ताकतों  हमारे  देश का  एक  बार  तो  विभाजन  किया  जा  चुका  वे

 ताकतें  जिन्होंने  उसी  वर्ष  अर्थात्‌  1947  में  फिलिस्तीन  का  बटवारा  किया  जिन  ताकतों  ने  उसी

 साल  अर्थात्‌  1947  में  आयर-लैण्ड  करा  बटवारा  किया  था  और  फिलिस्तीन  या  आयरलैण्ड

 में  बहाना  बनाया  था  कि  ara  झगड़ों  और  संघर्षों  का  ।  हमें  एक  ऐसी  स्थिति  का  सामना  करना

 पड़  रहा  जबकि  वही  ब्रिटेन  नागालैण्ड  के  स्व-घोषित  राष्ट्रपति  fest FY को  आश्रय  प्रदान  रहा

 है  और  यहां  तक  कि  उसने  उसे  अपनी  नागरिकता  भी  प्रदान  कर  दी  है--मेरा  मतलब  यहां  श्री

 "tsi  से  है  !  ब्रिटिश  साम्राज्यवाद  का  स्पष्ठ  भ्राता  अर्थात  अमरीका  एक  और  अन्य  ब्यक्ति  को

 पनाह  दे  रहा  जो  कि  aaa  खालिस्तान  का  स्व-घोषित  राष्ट्रपति  उसके  पास  हमारा
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 कि

 पासपोर्ट  नहीं  है
 और  हमारे  विरोध  के  बावजूद  सभी  अन्तर्राष्ट्रीय  नीतियों  और  विधियों

 का  उल्लंघन  करके  ऐसा  किया  जा  नहा  है  |

 ऐसी  स्थिति  टिप्पणीकार
 ने  स्वतन्त्र  ब्रिटिश  प्रसारण  प्रणाली  के  माध्यम  से  जो  कुछ  कहा

 है  उसमे  सम्बद्ध  मन्त्री  महोदय  के  वक्तव्य  को  मैं  उद्धत  कर  रहा  ।  उसमें  कहा  गया है

 कार्यऋम के  टिप्पणीकार  ने  बताया  है  कि  जबकि  विश्वभर  को  इस  हत्या  पर

 घात  लगा  और  उसकी  निन्दा  की  गई  तो  के  कश्मीरी  इस  अपराध  के  प्रति  बहुत

 सहानुभूति  रखते

 टिप्गीकार  का  यह  मत  था  और  फिर  कुछ  व्यक्तियों  को  एक-एक  करके  बुलाया  गया

 जिनमें  से  कप  से  कम  एक  सिद दोष  विमान  अपहर्ता  भी  था  मत  सब  कुछ  उजागर  यह  बात

 नही ंहै  कि  किमी  ने  कुछ  कहा  और  यह  बात  भी  नहीं  है  fn  हम  भाषण  पर  ऊंगली  उठा  रहे

 परन्तु हम  यह  कहना  चाहते हैं  कि  एक  दोषसिद्ध  विमान  अपहर्ता  टिप्पणीकार  द्वारा  व्यक्त

 किए  गए  विचारों  ब्गसमर्थन  करने  के  लिए  दूरदर्शन  बुलाया  गया  था  और  फिर  एक  हत्यारे

 गे  विधिवत  फासी  पर  चढ़ाए  जाने  का  हत्याओं  के  माध्यम  से  बदला  लेने  के  लिए  उपदेश  दिया

 गया

 ऐसी  स्थिति  मन्त्री  महोदय  का  वक्तव्य  और  उनके  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचार  निश्चय

 ही  निराशा  जनक  क्योंकि  आजकल  हमारी  प्रधानमन्त्री  महोदया  रात-दिन  देश  से  यही  अपील

 करती  रहती  हैं  कि  हमारी  एकता  बनाये  रखीं  जाए  ।  इस  बात  पर  देश  सर्वसम्मत  है  कि  देश  की  एक

 को  हर  कीमत  पर  बनाए  रखा  जाए  ।  ऐसी  feefa  में  इस  ध्यानाकर्षण  को  लाया  गया  इसलिए  नहं

 लाया  गया  कि  व्यक्ति  के  कुछ  भी  कहने  के  अधिकार  पर  प्रश्न  चिन्ह  लगाया  .  परन्तु  ब्रिटिश

 दूरदर्शन  प्रणाली  के  इस  तथ्य  को  भी  उजागर  करने
 के  लिए  लाया  गया  एक  ऐसे  ब्यक्ति  को

 टिप्पणीकार  के  feat  का  समर्थन  करने  कै  लिए  लाया  गया  जो  कि  विमान  अपहर्ता  के  छप  में

 पहले
 ही  दोषी  पाया  गया  है  तथा  जो  कि  हमारे  राजनयिकों  भीर  अन्य  की  हत्या  की  धमकी  देता

 है  ।  स्थिति  की  यह  गंभीरता  है

 ऐसी  Fesy cy qT  मैं  इस  बात  पर  तो  बल  नहींहै  रहा  हु  कि  मन्त्री  महोदय  बिल्कुल  वहीं  शब्द

 परन्तु  यही  पर्याप्त  है  कि  उन्होंने  यह  बताया है  कि  g 4 “ra  लोगों  को  इस  सीमा  तक  अपने

 धर्मोन्मादपुर्ण  विचार  व्यक्त  करने  की  अनुमति  दी  गई  कि  भारत के  स्मरणीय  नेताओं  का

 coe  शर्मनाक  भाषा  में  किया

 वह  प्रबल  बात  है  ।  न  केवल  उसकी  अनुमति  दी  गई--बात  तो  यह  है  उन्हें  बहू  सब  बात

 स्पष्ट रूप
 सै  कहने  के  लिए  ही  लाया  गया  था  ।  ऐसी  स्थिति  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इस

 पर  हमारे  राजदूत  द्वारा  ब्रिटिश  सरकार  को  दिए  गए  नोट  का  उन्होंने  क्या  उत्तर
 दिया

 कि  कया

 ब्रिटिश  दूरदर्शन  प्रणाली  को  किसी  हत्यारे  को  विधिवत  फांसी  पर  लटकाए  जाने  पर  बदला  लेने

 वाले  वक्तव्यों  का  प्रसारण  करने  या  हमारे  राष्ट्र  के  सम्मानित  नेताओं  पर  गन्दी  गालियां  बरसाने  की

 अनुमति  दी  जाती  है  ।
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 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  उस  प्रणाली  का  क्या  उत्तर  था  ।

 जेसा  कि  वक्तव्य  बताता  है  स्वतन्त्र  प्रसारण  प्रणाली  का  विरोध  किया  गया  था  ।  ऐसा

 दिखाई  देता  है  जैसे  कि  वहां  कोई  उत्तर  नहीं  मानो  युनाइटेड  किंगडम  में  सरकार  के  भीतर

 कार  है  ।  हमारे  दूतावास  के  safest  और
 हमारे

 राजनयिकों  की  सुरक्षा  विशेषकर  ऐसे
 ट
 रों म

 जो  स्पष्ट  रूप  से  हमारे  राष्ट्रीय  हितों  के  है ं,  क्या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  भी  इनमे

 कुछ  अन्य  देश  भी  हैं  ।  पाकिस्तान  हम  लगातार  ऐसी  खबरें  सुनते  रहते  है ंकि  वहां  हमर

 राजनयिक  के  साथ  दुर्व्यवहार  और  मार-पीट  की  गई  हाल  ही  हम  राष्ट्रमंडल  सम्मेलन  के  आतिथेय

 रह ेहै ंबौर  हम  aa  भी  राष्ट्र  म  इल  में  हैं  ।  यदि  ब्रिटिश  सरकार  हमारे  राष्ट्रीय  अपमान  की  उचित

 रूप  से  प्रतिपूर्ति  नहीं  करती  यदि  ब्रिटिश  सरकार  श्री  जो  अपने  आपको  आजाद  नागालैंड

 का  राष्ट्रपति  कहते  हैं  और  जो  यहां  अन्य  कई  मामलों  में  भी  दोषी  हैं  के  बारे  मैं  कछ  नहीं  करती  है

 यदि  ae  स्थिति  ऐसी  ही  बनी  रहती  है  राष्ट्रमंडन  से  ही  छुटकारा  क्यों  व  पा  लिया  जाए

 भोर  हमारी  स्वतन्त्रता  और  स्वतन्त्र  बिकास  के  शर्मनाक  अध्याय  को  समाप्त  क्यों  न  कर  दिया

 जाय  ।  इस  wea  के  माध्यम  से  मैं  कहना  चाहता  हुं  किन  तो  यह  कोई  दलगत  मुद्दा  त  ही  यह

 Ng  व्यक्तिगत  मुद्दा  यह  एक  ऐसा  मुद्दा  है  जिस  पर  पूरी  सभा  को  एक  होना  चाहिए  और  मेरे

 विचार  से  माननीय  मन्त्री  sq  भवना  को  स्वीकार  करेंगे  और  इसी  भावना  से  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राब  :  सबसे  मैं  सभा  से  अनुरोध  करता g  कि  ag

 कण  के  विषय  तक  ही  अपने  को  सीमित  रखें  ।  इसके  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए

 मुद्दों  का  उत्तर  देने  का  प्र  यास  करूंगा  ।  हमने  न  केवल  कड़ा  विरोध  किया  अपितु  यह  भी  बताया

 कि  रेडियो  पर  उन  लोगों  द्वारा  जो  शब्द  बोले  गए  हैं  वह  सा  को  खुली  वकालत  जो  यूनाइटेड

 किंगडम  में  ही  इस  समय  लाग  कुछ  कानूनों  का  उल्लंघन  है  ।  हमने  इस  बारे  में  बताया  जिसके

 परिणामस्वरूप  हमें  सूचना  दी  गई  कि  ब्रिटिश  मन्त्री  हमारे  दृष्टिकोण  से  सहमत  और  चनल  4

 के  प्रायोजकों  के  साथ  इस  मामले  को  उठाने  का  वचन  दिया है  ।  साथ  ही  वह  इस  पर  भी  सहमत  हो

 गएँ कि  प्रचलित
 कानून

 के  ग्रनुसार  कार्यक्रम  की  विषय-सुची  पर  विचार  किया  जाए  ।  अतः
 उनके

 देश  में  प्रचलित  कानून  के  प्रावधान  के  अनुसार  कार्यक्रम  की  विषय-सुची  पर  विचार  करने  के  बारे

 में  उन्होंने  हमें  सकारात्मक  उत्तर  दिया है  |  यह  श्ित्कुल  वही है  जो  हम  उनसे  चाहते  थे  और  यही

 करने  का  उन्होंने  हमें  वचन  दिया  है  ।  प्रसारण  प्रणाली  के  बारे  चेनल  4  का  हमने  विरोध  किया

 att  जितना  मैं  जानता  हूँ  इस  बारे  में  अभी  तक  वहाँ
 से  कोई  प्रतिपूर्ति  नहीं  हुई  है  यदि  कोई

 प्रति  पूष  होती  है  तो  मैं  बाद  में  उस  पर  सदन  को  विश्वास  में  ले  सकता  किन्तु  जाज  प्रात

 तक  इस  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  मिली

 सुरक्षा  के  बारे
 मैं

 संक्षेप  में  बताना  चाहूंगा  ।  जनेवा  संधि  के  अनुसार  विदेशों  में  हमारे

 दूतावासों  और  उनके  कायें क्रमों  की  सुरक्षा  का  उत्तर  दायित्व  आतिथेय  सरकार  पर  है  ।  इसी  के

 दूरदर्शिता  इसी  में  है  कि  जहां  हमें  उपयुक्त  उपाय  भी  करने  सुरक्षा  के

 उपायों  का  लगात।र  समीक्षा  की  जाती  रही
 है

 foe  जहां  भी  आवश्यक  को
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 देश  भेज  दिए  गए  जबसे  थ्री  म्हात्रे  के  अपहरण  का  समाचार  प्राप्त  हुआ  तबसे  सभी  दूतावासों

 को  अत्यन्त  aah  कर  गया  और  उन्हें हैं  अनुदेश  दिया  गया  था  कि  वे  स्थानीय  पुलिस

 अधिकारियों  की  सहायता  और  सहयोग  प्राप्त  करें  |  महत्वपूर्ण  दूतावासों  में  अनप  बहुत  से  उपाय  भी

 किए  गए  थे  ।  किन्तु  इस  बारे  में  पूरे  ब्यौरे  देता  वाँछनीय  नहीं  होगा  ।  सभा  को  आश्वस्त  करने  के

 लिए  ag  पर्याप्त  होगा  कि  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  जो  भी  बात  सम्भव  हो  सकती  उसका  अनुमान

 लगा  लिया  गया  है  तथा  विश्लेषण
 करने

 के  बाद  मिशनों  को  समुचित  उपयोग  कीं  सलाह  दी  गई  हैं  |

 सुरक्षा  की  यह  स्थिति है  ।

 जहां  तक  राष्ट्र-मण्डल  का  सम्बन्ध  श्री  भोगेन्द्र  भा  राष्ट्र  मण्डल  में  भारत  के  बने  रहने
 हक

 के  वे से  ही  विरुद्ध हैं  उन्होंने  फिर  स  अपनी  राय  जाहिर  करने  का  मौका  ढूढ़  लिया  किन्तु

 हम  उनकी  बात  से  सहमत  नहीं  हैं  ।

 प्रो०  के०  के ०  तिवारी  । उपाध्यक्ष  महोदय

 थ्री  भोगेन्द्र  भा  ब्रिटिश  सरक्रार,की  राय  और  इस  पर  ब्रिटिश  सरकार  की  प्रतिक्रिया  के

 वारे  में  प्रशन  था  |

 श्री  पी०  ato  सरासर  राव  मैं  उत्तर  दे  चुका  हू  ।  मैंने  निवेदन  किया  है  कि  हम  उन्हें  बता

 चके  हैं  कि  इस  तरह  की  बातें  तो  स्वयं  उनके  देश  में  लाग  कानून  का  उल्लंघन  है  और  वे  इस  मामले

 पर  विचार  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  स्वाभाविक  रूप  से  इस  मामले  पर  विचार  करने

 के  लिए  और  पता  लगाने  के  लिए  कि  कानून  का  प्रावधान  क्या  जिसके  बारे  में  हमने  कहा  है  कि

 उन्होंने  उल्लंघन  किया  उन्हें  कुछ  समय  तो  देना  ही  sleet  अतः  भागे  कायंबाही  करने  की

 जिम्मेदारी  उन  पर  है  ।

 प्रो०  एन०  जोश  रंगा  बर्मिंघम  में  हमारे  सहायक  आयुक्त  को  वाहन  देने  के  बारे

 में  एक  सुभाव  दिया  गया  था  क्योंकि  उन्हें  एक  मोटर  प्रदान  नहीं  की  गई  है  ।

 रोके  क्‌०  तिवारी  :  उपाध्यक्ष  जब  मैं  इस  ध्यानाकर्षण  के  बारे  में

 वोल  रहा  हूं  ,  तो  विपक्ष  की  ओर  से  धुरंधर  सदस्यों  के  ऐसे  मामले  पर  भी  जिसे  वे  अत्यन्त  राष्ट्रीय

 महत्व  का  कहते  हैं  प्रकट  किए  गए  व्यवहार  के  कारण  मेरे  हृदय  को  आघात  पहुंचा  है  और  यह

 अथाह  संताप  से  भरा  हुआ  है  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :
 फिर  वहू  विपक्ष  की  बात  कर रह  ह  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  कृपया  आप  मूल  विषय  पर  आइए  ।  इस  बारे
 में

 मैं  मानवीय  मंत्री

 भी  अनुरोध  कर  चके
 हैं

 प्रोटीन न्  क ०
 तिबारी  :  मैंने  अभी  अपनी

 बाते
 ae  ही  की  है  उन्हें  a  बोलने

 को

 मति  देनी  चाहिए  ।
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 >

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  विषय  पर  आइए  |

 श्री  हकीकत  बहादुर  :  विपक्ष  का  हवाला  कयों  दिया  जा  रहा  है

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  विषय  पर  आइए  ।  मंत्री  महोदय  इस  पर  ध्यान  देंगे  ॥

 प्रो ०  के०  क  तिवारी  :  श्री  भोगेन्द्र  भा  ने  साम्राज्यवादियों  के  बारे  में  जाने-पहचाने

 तरीके  से  बात  की  है  ।

 थो  बापुसाहिब  परुलेकर  आप  इनके  नोटिस  में  वह  नियम  क्य  ay  लता

 हैं ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  ला  चुका  हू  ।  अब  आप  भी  उनके  नोटिस  में  ला  चुके  हैं  ।

 Sto  क़०  तिवारी :  साम्राज्यवादी  और  नव-उपनिवेशवादी  शक्तियों  के  षडयन्त्र

 पहचान ेहैं
 और  मेरे  विचार  से  देश  के  चारों  ओर  जो  कुछ  हो

 रहा  है
 उससे  विपक्ष

 के
 मेरे  प्रबुद्ध

 सा  जियों  की  आंखें  खुल  जानी  चाहिए  ।

 )

 श्री  aaa  बिहारी  बाजपेयी  :  वह  फिर  विपक्ष  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  Fo  Ho  तिवारी  जम्म  में  क्या  हो  रहा
 है  ?

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  हम  बहुत  ही  नाजुक  मसले  पर  चर्चा  कर  रहे  बीच

 में  काश्मीर  और  विपक्षी
 दलों

 को  मत  लाइए  ।

 शो  एड्ग्रार्डो  aaa  :  आप  देर से  आए  आपको  यह  बहले  करना

 चाहिए  था ।

 भरी  पी०  ato  नसीहत  राव  वाजपेयी  आपके  आने  से  पहले  ऐसा  हुआ  है  ।
 मैंने

 अपील की  है  उनसे  tar  न  करने  के  लिए  ।  आप  भी  मत  कीजिए  ॥

 थी  सत्य  चक्रवर्ती  :
 ऐसा  कहा  गया  ओर  उस

 पर  oat
 भी  कीं  गई  थी  ।  वह  दुबारा  इस  बात का  क्यों  उल्लेख कर  रहे  हैं  ?

 प्रो ०  के०  क्त  तिवारी  :  मैं  ठीक  ही  इसका  उल्लेख  कर  रहा हू  क्योंकि  मामले  -  को  छेड़ा

 गया  है  ।
 *  *

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रत्येक  सदस्य  बोल  रहा  कृपया  बैठ  जाइए  ।  आप  क्यों  उठ  कर  खड़

 हो-रहे  हैं  ।  कार्यवाही  वृतान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया

 जाएगा

 * RAAT EL-TART
 में  सम्मिलित  नहीं  किंया  गया  ।
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 प्रो ०  के ०  कण  तिवारी  :  ब्रिटिश  ब्रिटिश  रेडियो  और  ब्रिटिश  संचार  माध्यमों

 पर  किया  रहा  प्रचार  इस  देश  अखण्डता पर  एक  साम्राज्यवादी  हमला  और  मेरे

 विचार  से  हर  एक  को  यह  स्पष्ट  हो  जाना  चाहिए  कि  इस  देश  की  आजादी  खतरे  में  है  ।  हमारे

 राजनयिक  की  हत्या  जम्मू  तथा  कश्मीर  और  इस  देश  के  अन्य  हिस्सों  में  जो  हो  रहा  उससे

 अलग  करके  नहीं  देखा  जा  सकता  |  उपाध्यक्ष  एक  जाने-पहचाने  सिद्धदोष  अपराधी  मकबूल

 az  को  फाँसी  दिए  जाने  के  बाद  जो  कुछ  हुआ  उसे  अनदेखा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इससे  पहल

 मैं  माननीय  मन्त्री  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  एयरलाइंस  के  विमान  कां

 अपहरण  करने  वाले  अपराधी  श्री  कुरेशी  पाकिस्तान  के  पारपत्र  पर  ब्रिटेन  गए  ।  इस  बारे  में  क्या

 किया  गया  है  ?  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जम्मू  तथा  काश्मीर  मुक्ति  मोर्चा  और  जम्मू  तथा  काज़मी र

 मुक्ति  सेना  के  नाम  से  पाकिस्तान  और  ब्रिटेन  से  अपनी  गतिविधियां  चला  रहे  शरारती  तत्वों  द्वारा

 न  केवल  एक  सुनियोजित  षड्यंत्र  रचा  जा  रहा  अपितु  उन  तत्वों  का  गहरा  सम्बन्ध  जम्मू  तथा

 काश्मीर  के  लोगों  से  भी  या''*  (

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री
 महोदय

 इसका  उत्तर  देंगे  ।

 प्रो  के०  न  तिवारी  :  मैं  नहीं  जानता  कि  मैं  जो  कुछ  बोलता  हु  उन्हें  यह  क्यों  चुभती  है  ।

 )
 _

 मैं  समझता  हुं  कि  tara  की  हत्या  निंदनीय है  और  वह  एक  ऐसे  षड्यंत्र  का  परिणाम

 जिसका  सम्बन्ध  उन  साम्राज्यवादी  ताकतों  से  है  जो  हमारी  राजनीतिक  पद्धति  को  अस्थिर  करने

 में  लगी  हुई  हैं  और  वे  यह  काम  जाने-पहचाने  बिचौलियों  और  एजेन्टों  के  माध्यम  से  कर  रहे

 इस  सभा  में  और  इस  देश  में  वामपंथी  दल  भी  है  और  मैं  नहीं  जानता  कि  वह  क्यों  इस  बात  को

 स्वीकार  करने  से  वर्मा  रही  हैं  ।  मैं  यह  बात  माननीय  मन्त्री  के  ध्यान  में  लाया  हूं  और

 मैं  चाहता  हूं  कि  ag  इस  बारे  में  उत्तर  देंगे  कि  मकबूल  बट्ट  को  फांसी  दिए  जाने  के  बाद  क्या

 हुई  क्या  यह  सच  नही ंहै  कि  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  बंद  आयोजित  किए  गए  तथा  सभा यें

 की  गई  ।  जब  जिया-उल-हक  ओर  पाकिस्तान  सरकार  मकबूल  बट्ट  को  एक  शहीद  के  रूप  में  चित्रित

 कर  रही  थी  तभी  साथ  ही  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  भी  वहां  के  मुख्य  मन्त्री  जिन्हें  महान  देश  भक्त

 कहा  जाता  है  के  अधीन  उन्हें  बहुत  महत्व  दिया जा  रहा  था  ।  उनके  मित्र  हाल  ही  में  बने  दोस्त

 मीर वेज  मौलवी  फारूकी  ने  आह्वान  किया  था
 '

 प्रो०  सैफुद्दीन  ae  इन  टिप्पणियों  को  कार्य वा ही
 वृत्तांत

 से  निकाल  दिया

 जाना  चाहिए

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  आप  इतनी  बातें  क्यों  बीच  में  ला  रहे  आप  असंगत  बातें  क्यों  बोल

 रहे  हैं  |

 प्रो०  के०  के०  तिवारी
 का क  कनिका आअ  सपन  बात  बया  इस  ध्यानाकर्षण  का  विषय  कया  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ब्रिटिश  टेलीविजन  पर  भारत-क्रोधी  प्रचार  का  समाचार  ॥
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 प्रोਂ  के  ०  Ro  तिवारी :  पुरा  विषय  पढ़िये  ।

 उप:ध्यक्ष  महोदय  :  फारूक  अब्दुल्ला  और  अन्य  बातें  आप  क्यों  बीच में  ले  आये  ?

 मैं  खेद पु वंक  यह  बात  कहता  हु  faze  सभा  में  कोई  भी  सदस्य  इस  पक्ष  से  या  उस  पक्ष  से

 किसी  भी  समस्या  को  राजनीतिक  रंग  नहीं  दे  सकता  है  कृपया
 मल

 विषय  पर  आइए

 भीर  मंत्री  जी  से  अपना  प्रश्न  पूछिए  ।  मैं  सभा  की  कार्यवाही  का  संचालन  कर  रहा
 हू

 ।

 हर  एक  सदस्य  क्यों  खड़ा  हो  रहा  है
 ?  मैं  आपको  निदेश  दे  रहा  हु  कि  मूल  विषय  से  परे  मत  जायें  ।

 मूल  fart  पर  ही  बात  ।

 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :  इन  टिप्पणियों  को  काय  वाही-तांत  से  निकाल  दियां  जाना  चाहिए  |

 प्रो ०  के०  के०  तिवारी  :  विषय  az  मकबूल  az  को  फांसी  दिए  जाने  के  बारे
 में

 कायत  * जम्प  और  कश्मीर  मुक्ति  मोच  के  नेताओं  की  ओर  से  ब्रिटिश  टेलिविजन  पर  भारत

 विरोधी  प्रचार  का  समाचार  तथा  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  को  गयी  कार्यवाही  |

 मकबूल  ag  को  फाँसी  ज्ञाना  इस  प्रस्ताव  का  fare  और  फांसी  दिए  जाने  के

 पश्चात  जम्बु-कश्मीर  में  बया  वहां  बंद  बिस  प्रकार  आयोजित  क्या  गया  ear  इसको

 आयोजित  बनने  वालेलोग  कौन  थे  ।

 श्री  प्रब्दुल  रसीद  काबुली  :  यह  विषय  से  सम्बद्ध  नहीं
 है  ।  मेथी  सभा  में  इस  पर  अवश्य

 योजना  चाहिए  t

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  ध्यानाकर्षण  विषय  पर  ही  बोलिएगा

 थ्रो ०  के०  तिवारी :  मैं  खेद  के  साथ  यह  कहता  हूं  कि  आपकी  टिप्पणी  इससे  सम्बद्ध  नहीं

 इसीलिए  जब  हम  राष्ट्रीय  महत्व  के  ऐसे  विषय  पर  चर्चा  करते  तो
 मैं

 जानता  हूं  और  मैं  कभी

 भी  ऐसे  विषय  को  विवादास्पद
 दृष्टिकोण

 से  नहीं  रखता  ।  मैं  उससे  कोई  राजनीतिक  लाभ  नहीं

 उठाना  चाहता  हूं  किन्तु  जब  कई  सदस्य  चिल्लाना  शूरू  कर  देते  हैं  तो  मैं  इस  प्रकार  से  बोलने  पर

 विवश  हो  जाता हूं  अन्यथा  मैं  इस  प्रकार  की  बात  नहीं  बोलता *
 *'

 )

 थी  अब्दुल  रशीद  काबुली :  चिल्लाना  असंसदीय  शब्द
 इसको

 कार्यवाही  बहुतात  से

 निकाल  दिया  जाना  चाहिए  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  कार्यवाही  वृतांत  की  जाँच  करूगा  ।  अब  कृपया  झपना  श्वसन  पूरा

 कीजिए

 )
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 कृपया  अपना  wag  पूछिएਂ
 **

 sto  के ० क ०  तिवारी  :  मैं  माननीय  मंत्री
 से

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  घटना--यह

 के०  में  महीने  की  हत्या--के  परिणाम  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  टेलिविजन  पर  दिखाए  गए  arta

 से  भी  अधिक  दूरगामी  होंगे  ?

 इस  घटना  में  क्या  पाकिस्तानी  तत्व  भी  शामिल  हैं  अथवा  जम्मू  तथा  काश्मीर  सरकार

 संरक्षण  में  वहां  के  कुछ  लोग  भी  इससे  सम्बद्ध  हैं  ?  मुझ  बताया  गया है
 कि  जम्मू  तथा  कमी

 मुक्ति  मोर्चे  के  अध्यक्ष  अमानुत्ला  खां  के  मित्र  हुर  और  वहां  के
 कुछ

 लोग  इससे  गहरे  रूप  में  जु

 हैं

 श्री  अब्दुल  रसीद  काबुली  :  इन  शब्दों  को  कार्यवाही  वृतांत  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कार्यवाही  वृतांत  की  जांच  करूंगा  ।  यदि  कोई  आरोप  लगाने  are

 टिप्पणी  हुई है  तो  मैं  उसे  देखू गा
 के क ७

 श्री  अब्दुल  रसीद  काबुली  :  जब  तक  इन  टिप्पणियों  को  कार्यवाही  वार्ता  से  नहीं  निका

 दिया  तब  तक  हम  उन्हें  बोलने  नहीं
 देंगेਂ

 *'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  के  ऊपर  arg  आरोप  मत  लगाइये *  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  उनसे  कह  रहा  हूं  कि  मैं  कार्यवाही  वृतांत  की  जांच  करूंगा  --

 )  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कह  चुका  हूਂ  कि  मैं  कार्यवाही  बुताते-की  जांच  करूगा  अर  भाषण

 का  जितना  हिस्सा  आरोप  लगाने  वाली  बातों  का  होगा  उसे  निकाल
 दूगा

 is

 )

 sito  सैफुद्दीन  सोज  :  किसी  के  ऊपर  हम  आरोप  नहीं  लगाने  देंगे
 '*'  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  का  संचालन  नियमों  के  अनुसार  ही  कर  सकता  मैं  आफ

 कह  चुका
 कज

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतांत  में
 ह

 al त्म्द्  oof
 सम्मिलित  मत  किजिए  ।

 **

 बने  x

 ++
 कार्यवाही  नल वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  उपाध्यक्ष  महोदय ,  क्या  इस  बात  की  अनुमति  है  कि  किसे

 राज्य  सरकार  के  निर्वाचित  मुख्य  जो  यहाँ  उत्तर  देने  के  लिए  मौजूद  भी  नहीं  हैं  पर  तरह  तरह

 के  आरोप  लगाए  जाएं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  कह  चुक  हूं  कि  मुख्य  मंत्री  सहित  किसी  भी  ऐसे  व्यक्ति

 जो  इस  सभा  का  सदस्य  नही ंहै  किसी  तरह  का  आरोप  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  मैं  कार्यवाही

 वृतांत
 का  जांच  करू

 गा
 ।  कोई  आरोप  नहीं  लगाया  जा  सकता

 (

 मैं  इस  प्रकार  से  नहीं  कर  सकता .  हूं
 ।  मैं  कार्यवाही  वृतांत  की  जांच  करूगा  और  यदि  मुख्यमंत्री

 अथवा  किसी  ऐसे  जो  इस  सभा  का  सदस्य  नहीं  के  खिला
 इन्  शव  न  फ

 कोई  आरोप  पायी  तो

 मैं  उसे  कार्यवाही  वृतांत  से  निकाल  zat

 अब  मंत्री  उत्तर  देंगे  ।

 प्रो ०  के०  क े०  तिवारी  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हू  कि

 बीजने  कार्यक्रम  में  शामिल  लोगों  की  धमकियों  से  जेसा  दिखाई  देता  उन्होंने  बहुत  से  महत्वपूर्ण

 देशों  का  समर्थन  प्राप्त  कर  लिया  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  क्या  Haq  उठाए  क्या  अन्य  देशों  में

 भी  इस  प्र  कार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  होगी  ?  ER  पक्का  विश्वास  है  कि  जब  तक  सरकार  इस

 देश  में  मौजूद  उनके  सहयोगियों  के  खिलाफ  सख्त  कायंवाही  कर  उन्हें  नहीं  दबाती  तब  तक  हम  ऐसी

 घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  में  सफल  नहीं  इसीलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  उन  सभी

 जिनका  मैं  पहले  उल्लेख  कर  चुका  हूं--इस  मोर्चे  हमारे  देश से  सेन  और

 साम्राज्यवादी  तथा  नव-उपनिवेशवादी  जो  इनकी  बहुत  हमें  द्वारा  इन्हें  व्यापक  रूप  से

 समर्थन  दिए  जाने  के  बारे में  स्पष्ट  उत्तर  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बिल्कुल  ठीक  है  ।  अब  मंत्री  महोदय  उत्तर  देंगे  ।  हमारे  लोगों  पर

 ब्रिटिश  टेलिविजन  द्वारा  किए  गए  आक्रमण  का  हवाला  किसी  ने  नहीं  दिया  ।

 श्री  पी०  वी
 ०  नरसिंह  राव  इसीलिए  मेरा  निवेदन

 शनी  श्रटल  बिहारो  बाजपेयी  अध्यक्षपीठ  के  दो  मापदण्ड  नहीं  होने

 एक  कदमी र  के  हमारे  सदस्यों  के  प्रति  और  दूसरा  अन्य  सदस्यों  के  प्रति  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मरा  केवल  एक  ही  मापदंड  है  ।  में  उनसे  भी  वही  बात कह  चुका  हू  ।

 ait  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  हमने  परोक्ष  रूप  से  भी  कभी  यह  नहीं  कट्टा  कि  कांग्रेस  नेता

 देशभक्त  नहीं  किन्तु  वह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  मूल  विषय  से  दूर  चली  गयी  है  |
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 श्री  पी०  ato  नरसिंह  राव  ध्यानाकर्षण  का  मैं  फिर  एक  बार  दोहरा  देता  हूं  ।

 ध्यानाकर्षण  का  विषय  यूनाइटेड  किंगडम  में  टेलिविजन  पर  एक  विशेष  दिन  प्रसारित  एक  विशेष

 कार्यक्रम  में  तथाकथित  और  कश्मीर  मुक्ति  मोर्चे  के  कुछ  नेताओं  के  कथनों  के  बारे  में  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  आंखों  से  पूरी  तरह  भोगल  हो  चुका  है  ऐसी  दिखाई  देता  है  कि

 aft  पी०  ato  नितिन  राव
 :

 किसी  कारणवश  एक  भौर  छोड़  दिया  गया  है  ।

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  प्रो०  तिवारी  ने  उसका  सम्बन्ध  किसी  अन्य  से  जोड़  दिया  है  ।

 श्री  पी०  ato  नरसिंह  राव  :  जिसने  जो  भी  में  माननीय  सदस्य  से  कहुंगा  कि  वह

 विषय  की  ओर  आ  जायें  |  जहां  तक  श्री  महान  की  हत्या  को  सम्बन्ध  वास्तव  इसका  कोई

 सीधा  सम्बन्ध  यहां  से  नहीं  है  ।  किन्तु  में  इतना  अवद्य  कहूंगा  कि  ब्रिटिश  अधिकारियों  द्वारा  जांच  की

 जा  रही  है  ।  पूरी  बातें  तो  तभी  पता  चल  पायेंगी  जब  जाँच  पूरी  हो  जायगी  अत  जहां  तक  दुष्कर -

 रित  करने  वाले  सहायता  करने  वाले  निकट  सहयोगियों  का  सम्बन्ध  यह  सब  बातें  इन  SATATHE Ty

 की  परिधि  से  पूरी  तरह  से  बाहर  हैं  ।  में  दिवेदन  करू
 गा

 कि  यह  अवसरਂ ऐसा  नहीं  है  अथवा

 यह  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  प्रस्ताव  नहीं  है  जिसके  लिए  ऐनी  जानकारी  प्रकाश  में  लाई  जाए  ॥

 यही  मे  रा  निवेदन  है  ।

 eft  हरिकेश  बहादुर  :  हमारे  राजनयिक  श्री  महीने  की  हत्या  वास्तव  में  एक

 दार्शनिक  कार्य  है  ।  इस  घटना  की  निंदा  और  भर्त्सना  करने  के
 लिए  मत  शब्द

 नहीं  मिल
 पा  रहे  हैं  ।

 ध्यानाकर्षण  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  एक  बाध्य  दिया  है  ।  मैं  उस  वक्तव्य  की  कुछ  पंक्तियां

 करना  चाहता हूं
 |  वह  कहते  हैं  :

 *"रात  में  काफी  देर  से  ब्रिटिश  टेलिविजन  के  चेनल  4  जो  कि  एक  वाणिज्यिक  चैनल

 एक  कार्यक्रम  दिखाया  गया  था  | ह

 यह  दर्शाता  है  कि  ब्रिटिश  टेलिविजन  द्वारा  वाणिज्यिक  चैनलों  का  उपयोग  भी  भारत  विरोधी

 प्रचार  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  यह  एक  प्राचीन  जनक  बात  तत्पश्चात  ag  कहते  हैं  !

 भाग  में  ब्रिटेन  में  रहने  वाले  कश्मीरियों  की  प्रतिक्रिया  दिखाई  गयी  थी  बी

 फिर  आश्चर्यजनक  बात  यह  है  कि  साक्षात्कार  के  लिए  ब्रिटिश  टेलिविजन  को  इन  लोगों

 जो  भारत  विरोधी  हैं  और  इस  समय  ब्रिटेन  में  रह  रहे  के  अतिरिक्त  कोई  और  व्यक्ति  नहीं

 मिला  था  ।  इनमें  एक  ब्रिटेन  में  तथाकथित  और  काश्मीर  मुक्ति  ध््दी मोच  के  अध्यक्ष

 at  एक  हशीम  कुरी  जैसा  कि  सभा  को  पता  जो  एक  दोषसिद्ध  विमान

 हरण कर्ता  और  तीसरे  वकंसें  यूनियन  के  यूनुसਂ  थे  ।
 इस  विशेष  घटना  के

 बारे  में  साक्षात्कार  करने  के  लिए  ब्रिटिश  टेलिविजन  को  इन  लोगों  के  अतिरिक्त  we  कोई  व्यक्ति

 नहीं  मिला  था  ।  इससे  यह  स्पष्ट  संकेत  मिलता  है  कि  ब्रिटेन  में  भारत  के  प्रति  सद्भावना  नहीं
 है  ।

 अन्यथा  ब्रिटिश  टेलिविजन  के  लोग  साक्षात्कार  के  लिए  ऐसे  लोगों  को  नहीं  बुलाते
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 अपने  वक्तव्य  में  मंत्री  महोदय  कहते  हैं

 लिए  यह  सोचना  भी  मुश्किल है  कि  ब्रिटेन  के  टेलिविजन  पर  कोई  भी  जिम्मेवार

 आदमी  इस  तरह  के  कटर  विचार  व्यक्त  करने  की  ओर  ऐसे  नाजुक  मोड़  पर  बदले  और  हिंसा  की

 इस  तरह  की  बात  कहने  की  इजाजत  देगा  ।

 इससे  स्पष्ट  संकेत  मिलता  है  कि  इस  कार्यक्रम  का  प्रबन्ध  कुछ  गैर  जिम्मेदार  लोग  कर  रहे

 इन-कारण  ऐसी  ast  हुई  ।  यदि  ब्रिटिश  सरकार  अपने  टेलिविजन  और  रेडियो  आदि  पर

 ऐसे  लोगों  को  कार्य  करने  की  अनुमति  देती  है  तो  इससे  पत्ता  चलता  है  कि  ब्रिटिश  सरकार  की

 भारत  के  प्रति  कोई  सहानुभूति  नहीं  अन्यथा  उस  टेलिविजन  प्रसारण  के  लिए
 ऐसे

 भारत

 विरोधी  लोगों  को  न  बुलाया  गया  होता  ।

 श्री मन  यह  भी  प्राचीन  की  बात
 है

 कि  ब्रिटेन  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  और  जैसे  कुछ

 अन्य  देशों  में  ही  भारत  विरोधी  प्रचार  और  गतिविधियां  जारी  हैं  ।  यहां  तक  कि  तथाकथित

 स्तान  समर्थक  भी  संयुक्त  राज्य  भ्र मेरी का  और  कनाडा  से  अपना  काय  संचालन  कर  रहे  थे  ।

 वास्तव  में  ,  शायद  wars  ने  ऐसी  गतिविधियों  को  रोक  दिया  है  किन्तु  मैं  नहीं  जानता  कि  ब्रिटेन  श्र

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  क्या  हुआ  |

 श्री मन  यह  दिखाई  देता है  कि  उन  देशों  को  अपने  यहां  भारत  विरोधी  प्रचार  और  भारत

 विरोधी  गतिविधियों  की  अनुमति  न  देने  के  लिए  भारत  सरकार  उन  देशों  की  सरकारों  को  राजी

 करने  में  असफल  रहटी है  ।  और  श्री मन  अमनुल्ला  खां  और  हशीम  कुरैशी  ने  जो  भी  बोला  था

 वह  ब्रिटेन  कानन  के  भी  खिलाफ  था  ।  किन्तु  उन  लोगों  को  ऐसी  वात  टेलिविजन  पर  बोलने  की

 अनुमति  दी गई  थी  ।  इसका  आशय  है  कि  वहाँ  भारत  विरोधी  भावनाएं  इतनी  अधीक  थी  कि  उन्होंने

 इस  मत  की  भी  परवाह  नहीं  की  कि  वक्ताओं  द्वारा  उनके  देश  के  कानून  का  ही  उल्लंघन  किया  जा  रहा

 था  भर  उन्होंने  उन्हें  ऐसी  बात  बोलने  की  अनुमति  दे  दो  थी  ।  यहां  तक  कि  ब्रिटिश  लेबर  पार्टी  के

 संसद  सदस्य  श्री  जनेट  भी  उस  टेलिविजन  प्रसारण  को  अपमानजनक  और  असंतुलित  बताया

 यह  बात  आज  के  बहुत  से  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुई  है  कि  उस  टेलिविजन  प्रसारण

 को  अपमानजनक  और  असंतुलित  बताया  वास्तविक  स्थिति  यह  है  ।

 मेरा  मुद्दा  है  कि  हमें  ब्रिटिश  सरकार  तथा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  यह  अनुरोध

 करना  चाहिए  कि  वे  अपने  देश  से  भारत  विरोधी  गतिविधियां  जारी  रखने  की  अनुमति  न  दें  ओर

 यदि  गतिविधियां  होती  तो  निश्चत  रूप  से  यह  हमारे  देश  के  हिंद के  विरुद्ध  -  है

 2 (२  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस  तरह  से  उनके  साथ  इस  मामले  पर  विचार  करना  चाहिए

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  भी  चाहता  हूं  कि  यदि  ब्रिटिश  सरकार  हमारे  इस  कि

 ag  ब्रिटेन  से  ऐसी  गतिविधियां  जारी  रखने  की  अनुमति  न  का  उत्तर  नहीं  क्या  सरकार

 राष्ट्र  मण्डल  से  अपना  नाम  वापिस  लेने  पर  विचार  करेगी  |  यह  बहुत  ही  स्पष्ट  प्रश्न  है  और  मैं

 मंत्री  ने  इसका  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  यद्यपि  यह  प्रश्न  पहले  भी  पूछा  गयो  था  लेकिन

 मंत्री  महोदय  ने  इसका  उत्तर  नही  दिया  ।  अतः  मैं  इस  बारे  में  जानना  चाहता  हू  ।
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 एक  मामला  काश्मीर  मूवीज  सेना  का  इस  बारे  में  मैं  नहीं  जानता  कि  मंत्री

 महोदय  को  इसकी  कोई  सुचना  क्या  यह  सेना  वहां  कायें  कर  रही  है  या  नहीं  ।  वह  कह  रहे  हैं  कि

 काश्मीर  मुक्ति  सेना  नही ंहै  ।  लेकिन  जहां  तक  काश्मीर  मुक्ति  मोर्चे  का  सम्बन्ध  यह  मोर्चा

 संघीय  गणराज्य  नीदर  बेल्जियम  तथा  संयुक्त  राज्य

 अमे  रिका  जैसे  देशों  में  बहुत  सक्रिय  था  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  भारत  सरकार  ने  इन  देशों  की

 सरकारों  के  साथ  इस  विशेष  मामले  पर  बिचार  किया  है  या  नहीं  ।  और  क्या  भारत  सरकार

 अथवा  ब्रिटन  स्थित  हमारे  उच्चायोग  ने  तथा-कथित  जम्मू  और  काश्मीर  मुक्ति  मोर्चे  की

 विधियों  के  प्रशन  पर  ब्रिटेन  के  अधिकारियों  से  बातचीत  की  है  अथवा  नहीं  ?  यदि  इस  मामले  पर

 उनके  साथ  बातचीत  की  गई  तो  कब  की  गई  थी  तथा  ब्रिटेन  सरकार  ने  क्या  प्रतिक्रिया  व्यक्त

 की

 श्री  पी०  ato  नरसिंह  राव  :  मैं  समझता  ह  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछे  गए

 सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।  मैं  केवल  इतना  ही  और  कहना  चाहता हूँ  कि  यदि

 कोई  ऐसी  संस्था  है  जो  स्वयं  को  मोर्चा  या  कुछ  और  कहती  है  तथा  यह  वहां  कार्य  कर  रही  हैं  तथा

 इसका  कार्यालय  ओर  अपना  नाम  पट्ट  होने  मात्र  से  इस  संस्था  को  बने  रहने  का  अधिकार  नहीं

 मिल  जाता  ।  हमें  देखना  है  कि  इसकी  गतिविधियां  कया  और  जब  कभी  किसी  व्यक्ति  किसी

 संस्था  द्वारा  कोई  आपत्तिजनक  कायें  किया  गया  है  हमने  नियमित  रूप  दृढ़ता  से  ate  प्रभावशाली

 ढंग  से  इन  मामलों  पर  अपनी  सरकार  से  बातचीत  की  है  ।  सभी  मामलों  में  ऐसा  ही  हुआ  है  |

 जब  कभी  किसी  व्यक्ति  ने  ऐसा  कार्य  किया  है  या  ऐसी  कोई  बात  कही  है  जो  हमारे  देश  के  हित  में

 नहीं  है  अथवा  जो  भारत  के  लिए  अपमानजनक है  अथवा  भारत  के  प्रतिकूल  हमने  निरपवाद

 रूप  से  इन  प्रश्नों  पर  बातचीत  की  है  तथा  इनका  विरोध  किया  तथा  इस  विशेष  मामले

 हमारे  विरोध  का  यह  प्रभाव  पड़ा  कि  ब्रिटेन  के  अधिकारियों  ने  स्वयं  ब्रिटेन  को  वर्तमान  कानूनों  की

 दृष्टि  से  इस  कार्यक्रम  की  विषय  वस्तु  पर  विचार  करने  का  वचन  था  ।  मैं  समानता  हु

 कि  सदस्यों  द्वारा  पूछे  गए  सभी  मुद्दों  का  उत्तर  दे  दिया  गया  है  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  उन्होंने  राष्ट्र  मंडल  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा है  ।

 श्री  पी०वी०
 तरमीम

 राव  :  मैं  पहले ही
 उत्तर  दे

 चुका  हू  ।  अब  में
 समझा  हू ँकि

 आप

 भी
 भारत

 के  राष्ट्र  मंडल  में  होने  के
 विरुद्ध  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यट  कार्यवाही  वृत्तांत  में  आ  चुका है  कि  आप  भी  भारत  के  विरोधी

 हैं  ।,

 श्री  पी०  नामग्याल  माननीय  डिप्टी  स्पीकर  हमारे  असिस्टेंट  हाई

 कमिश्नर
 श्री  मल्होत्रा  का  जो  ब्रिटेन  में  कत्ल  उसको  जितने  भी  सख्त  शब्दों  में  कंडोम  किया

 वहू  कम  होगा  मौजू  पर  इस  हाउस  में  जो  कालिंग  अटेंशन  रखा  गया  उसके  बारे

 में  बैकग्राऊंड  में  जाने  की  जरूरत  है  ।
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 उपसभाध्यक्ष  महोदय  :  पृष्ठ  भूमि  में  व्यवधान  नहीं  डाला  जाना  हिए ।

 श्री  पी०  आपने  हमारे  नेपाल  प्रेस  को  देखा  होगा  ।  में  23  फरवरी  के  इ  डायन

 एक्सप्रेस  से  कोट  करने  जा  रहा  हू  ।  मैं  इस  पेपर  से  कोट  करते  हुए  कहना  इस  पेपर  में

 कहा  गया

 भट्ट  की  हत्या  का  बदला  लेगाਂ

 जिसे  1971  में  भारतीय  विमान  का  अपहरण  कर  पाकिस्तान  ले  जाने  का

 दोषी  ठहराया  गया  ने  कहा  कि  उसे  विश्वास  था  कि  काश्मीर  के  लोग  भारत  में  या  उससे

 कार मीर  में  या  काश्मीर  से  बाहर  उसका  बदला  लेंगे

 यह  मामला  बहुत  सीरियसली  लेना  चाहिए  ।  यह  जो  जे०  के०  एल०  एफ०  इसके  बारे  में

 कहा  जाता  है  कि  यह  1976  में  नाम  निहाद  आजाद  कार्मिक  के  एमिग्रन्टान  ने  लन्दन  में  बनाया

 और  आजाद  काश्मीर  फ्रन्ट  दोनों  ग्रहों  के  लोगों  ने  मिल  कर  इसे  बनाया  था  ।  अमान-उल्लाह

 खांजो  कि  आर्मी  का  एक  रिटायर  मेजर  की  क्या दत  में  यह  आर्गेनाइजेशन  बना  यह  भी  कहा

 जाता  है  कि  इस  आर्गनाइजेशन  को  पाकिस्तान  सरकार  की  तरफ  से  पेसा  दिया  जाता  है  ।  इसको

 माला  इमदाद  दी  जाती  है  ।

 सन्‌  1976  में  जो  इण्डियन  एयर  लाइसन्स  का  हवाई  जहाज  हाई  जेक  हुआ  था  उसके

 वाकये  के  एक  माह  पहले  जो  पाकिस्तान  के  उस  वक्‍त  के  एम्बेस्डर  थे  ,  उन्होंने  जव  जे०  के०  एल०

 एफ०  लन्दन  में  फोम  हुआ  था  उन  लोगों  को  आफिशियल  लेटर  लिखा  था  कि  पाकिस्तान

 गर्वनमेंट  तुम  लोगों  को  हमेशा  सपोर्ट  करती  रहेगी  ।  इसी  बेंकग्राऊ
 ड

 में  मैं  *“इंडिया  29  फरवरी

 के  इश  से  कोट  करना  चाहता हूं
 ।  इस  इशू  के  पेज  21  पर  दिया  हुआ है  जिसको  कि  मैं  काट

 कर  सुनाना  चाहता  हूं

 लगता  है  घटनाओं  की  एक  सक्रिय  जिसका  चरमोत्कर्ष  म्हात्रे  की  हत्या

 पर  यह  पिछले  में  ही  भारत  तथा  ब्रिटेन  में  प्रारम्भ  हो  गई  यद्यपि  दोनों

 देशों  में  होने  वालीं  घटनायें  असंबद्ध  सितम्बर  भारत  सरकार ने  काश्मीर  में

 गुप्तचर  विभाग  को  निदेश  जारी  किए  कि  वह  फाइलें  तैयार  करेਂ  तो  सभी  जाने-माने

 उग्रवादियों  के  रहने  के  स्थानों  का  पता  अक्तूबर  उनमें  से  कई  लोगों  को  भारत  और

 बेस्ट  इंडीज  के  बीच  खेले  गये  क्रिकेट  मेच  के  दौरान  अशांति  फैलाने  के  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार

 किया  गया  ।  यह  उल्लेखनीय  है  मि  गिरफ्तार  किए  गए  लोगों  में  व्यक्ति  कासिम  कुरकी  का

 छोटा  भाई  इकबाल  कुरेशी  था  ।  तत्पश्चात  26  जनवरी  को  भारत  सरकार  ने  अपराघियों  को

 पकड़ने  के  आदेश  अगले  कुछ  दिनों  में  कम  से  कम  60  लोग  गिरफ्तार  किए  गए  जो

 संदिग्ध  नेता  या  उग्रवादियों  के  मुख्य  अधिकारी  गिरफ्तारियां  शुरू  होते  ही  कासिम

 कुरेशी  लन्दन  के  लिए  रवाना  हो  गिरफ्तारियाँ  2  फरवरी  को  समाप्त  हुई  ।

 3  फरवरी  की  म्हात्रे  का  अपहरण  किया  गया  ।'
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 और  जब  यह  किडनैप  दिया  गया  तो  feats  क्या  ay  उनकी  ।  उन्होंने  डिमांड  ये  की  थी  कि

 एक  तो  मकबूल  भटट  को  फाँसी  पर  न  चढ़ाया  जाय  और  छोड़  दिया  जाये  और  दूसरा  था  जो  यहाँ
 पर  क्रिकेट  मेच  के  समय  लोग  पकड़े  गए  थे  कुरी  aire  भीर  ज़ो  स्टेडियम  में  बम  ब्लास्ट  के

 मुल्जिम  पकड़े  गए  उनको  रिलीज  84  आदमियों  का  उन्होंने  नाम  दिया

 इसके  अलावा  दस  लाख  पौण्ड  भी  डिमांड  किया  था  ।  इससे  यह  साफ  जाहिर  होता  है  कि  श्री  म्हात्रे
 का  जो  किडनैपिंग  हुआ  और  बाद  में  कत्ल  किया  गया  ag  कश्मीर  वैली  के  एक्स्ट्रा  मिस्ट  जो  पकड़े

 गए  उनके  साथ  डायरेक्टरी  लिंक्ड  लगता  खासतौर  से  प्रो०  तिवारी  जी  ने  जो  ख्यालात

 जाहिर  किए  ।  मकबूल  भट्ट  को  भांसी  पर  चढ़ाने  के  बाद  कश्मीर  बन्द  का  काल  दया  गया

 मिस्ट  ao  के  द्वारा और  उसमें  कुछ  वे  लोग  भी  थे  ।  जिनका  चुनावों  में  नेशनल  कान्फ्रेंस  से

 तालमेल  था  ।

 श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली  :  इसका  क्या  त  loan *  ?
 wg?  ge.

 श्री  पी०
 नामग्याल  :  ताल्लुक  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मामग्याल  आप  अध्यक्ष  पी०  को  सम्बोधित  कीजिए  और  प्रदान

 पूछिए  |

 श्री  पी०  नामग्याल  :  फिर  नैक्स्ट  फ्राइडे  को  प्रेयर  के  लिए  अवामी  एक्शन  कमेटी के

 चेयरमेन **

 छी  अब्दुल  रशीद  काबुली  :  वह  भी  अपना  मामला  प्रस्तुत  करने  के  लिए  उपस्थित  नहीं  है  ।

 वह  नामजद  हैं--एक  ऐसे  व्यक्ति  जो  अपना  बचाव  नहीं  कर  सकते  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  |  आप  हर  वात  के  लिए  खड़े  हो  रहे  हैं  |  कुछ

 ada  बात  नहीं  कही  गई  है  ।  कृपया  उन्हें  बोलने  की
 अनुमति  दीज़िए  ।

 श्री  पी०  नामग्याल  :
 ठीक

 है  मैं  नाम  नहीं  लेता  हु  ।  अवामी  aga  कमेटी  के  चेयरमन  ने

 कहा  है  कि  वहां  पर  हड़ताल  की  जाए  भर  मकबुल  भट्ट  को  जो  फांसी  दी  गई  है  उसके  लिए  प्र  यर

 ग़ायबाना  की  जाए  ।  इसके  साथ-साथ  कश्मीर  में  श्रीनगर  और  दूसरे  age  में  पोस्टर

 उद्  और  a  ash  में  लगाए  गए  जिसमें  धमकियां  दी  गई  कि  नेशनल  ass  को  ब्लास्ट  कर  देंगे

 और  ऐसी  कई  घटनायें  पहले  भी  हुई  थीं  जब  इ  डिपैंडैंस  डे  को  श्री  नगर  स्पाइस  स्टेडियम  में  एक

 बम  ब्लास्ट  हुआ  था  उस  वकत  नेशनल  कान्फ्रेंस  वालों  ने  कहा  कि  यह  कांग्रेसियों  का  काम  है  |

 इस  सिलसिले  में  आज  जो  लोग  पकड़े  गए  हैं  उनसे  बात  साफ  हो  mss  ।  मैं  यह  इस  लिए  कह  रहा

 g  कि  ve  ही  कुछ  इल्ज़ाम  लगाए  जाते  हैं  और  असली  मुल्जिमों  को  नहीं  पकड़ा  जाता  ।  इसी

 प्रकार  मेरे  दोस्त  तिवारी  जी  ने  अभी  कहा  कि  प्रसिडेंट  जिया  उल  हक  ने  मास्को  जाने  से  पहले

 एक  प्रस  कानफ्र स
 स

 में  कहा  यह  मकबूल  भट्ट  मीटर
 ्

 ध
 ।
 a

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 इससे  यह  साफ  जाहिर  होता  है  कि  इस  कासपीरेसी  का  बरमिंघम  में  ही  नहीं  afer

 और  HAT  बेली  में  भी  ताल्लुक  है

 श्री  अब्दुल  रद्द  लद्दाख  में  नहीं  तो  कारगिल  में  भी  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  लद्दाख  को  शामिल  नहीं  किया  है  ।

 saga  रशीद  काबुली  :  कारगिल  के  प्रतिनिधि  नेशनल  कान्फ्रेंस  में  वहीं

 भी  हैं  ।

 श्री  पी०  नामग्याल :  जो  काश्मी र
 के  चीफ

 मिनिस्टर  मैं  उनका  नाम  नहीं  लेना  चाहता

 उनके  बारे  में  भी  हमें  प्रस  में  बहुत  कुछ  पढ़ने  को  मिला  है  ।  अमान-उल्लाह  जिन्होंने  ब्रिटेन

 में  टेलीविजन  पर  इन्टरव्यू  दिया,**  फोटोग्राफ  भी है  यह  फोटोग्राफ्स मेरे  पास  हैं
 क  के  9  क  के

 इनको  मैं  सदन  की  टेबल  पर  रखता  हू  ।  )

 मैं  आपको  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इस  फोटो  में  मकबुल  भट्ट  भी
 मौजूद  है

 कटु  फोटो  में  है

 प्रो०  सेहु.दुदीन  सोज  :  उपाध्यक्ष  वह
 किसी

 का  फोटो  प्रदर्शित  नहीं  कर  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  मुझसे  अनुमति  नहीं  ली  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 मन्त्री  महोदय  उत्तर  देंगे

 ।
 यदि  इसमें  कुछ  असंगत  तो  ag  उस

 मुद्दे  का  उत्तर  नहीं  देंगे  ।

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :
 क्या

 आप
 इन  सब  बातों  की  अनुमति  देते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  नहीं  ।

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  यह  जारी

 नहीं  ल ae  a उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  मुसे  अनुमति  ही  ।  नियम  एकदम  स्पष्ट  उन्होंने

 wa  अनुमति  नहीं  ली  ।  सदन  में  कुछ  प्रदर्शित  करना  नियम  के  अनुकूल  नहीं  आपका
 प्रश्न  काल

 अब  समाप्त  होता है  ।  अब  मन्त्री  महोदय  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  पी०  नामग्याल  :  मैं  अपना  सवाल  करने  से  पहले  इडियन  एक्सप्रेस  को  कोट  करना

 चाहता  g  )

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 थ  i
 आपको  आगे  वोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा हूं  ।

 sae 3 बत **  कार्यवाही  त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 प्रो०  सोज
 :

 आप  अनुशासन  केवल  हम  पर  ही  लागू  करना  ares  आप

 पहले ही  मंत्री  महोदय  को  प्रश्न  का  उत्तर  देने  का  अनुरोध  कर  चुके  हैं  ।

 प्रो०  क्०७  के०  तिवारी  :  आप  यह  बताने  वाले  कौन  होते हैं
 ?  श्राप  बेठ  सकते हैं  ।  उन्हें

 बोलने  दीजिए  ।

 प्रो०  सोज :  वह  डा०  फारूक  जो  कि  निर्दोष  व्यक्ति  के  बारे  में

 कुछ  नह  कहीं  सकते  वह  पहले  ही  भयग्रस्त  हैं  ।  आप  मंत्री  महोदय  से  उत्तर  देने  के  लिए
 कह

 चुके

 हैं  ।  मैंने  इतना  ही  कहा है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  है  ।  आप  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 श्री  पी नामग्याल  :  महोदय  मैं  23  फरवरी  के  इडियन  एवसप्र स  से  उद्धत  करता हूं
 :--

 की  रात  के  कार्यक्रम  के  संवाददाता  ने  यह  कहते  हुए

 अपनी  बात  आरम्भ  की  कि  मकबूल  भट्ट  जब  तक  जीवित  बर्मिंघम  में  काश्मीरी

 संप्रदाय  के  हीरो  रहे  ।  लेकिन  अब  उनकी  मृत्यु  के  पश्चात  वह  ade  हो  गए  तथा  लोगों

 की  चर्चा  का  विषय  बन  गए  थे  ड्

 उप सभाध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  अपना  प्रश्न  पूछिए  |

 ी  पी०  नामग्याल  .  मैं  इ  डायन  एक्सप्रेस  से  उद्धत  करता हूं

 के  संवाददाता  ने  संक्ष  प  में  दोहराया  कि  काइमीर  के  लोग  इतने  sd  जित  हो

 हो  गए  थे  कि  अब  उन्होंने  खुल्क-खिला  बदला  लेने  और  हिंसा  करने  की  बात  कही  क

 प्रो ०  सेफ दीन  सोज :  उन्हें  Yate  की  जानकारी  नहीं  है  ।  यह  पाक  अधिकृत  काश्मीर

 जम्म  और  काश्मीर  नही ं।

 श्री  पी०  नामग्याल  :  मैं  एक्स टनेल  एशेज  fafaex  साहब  से  पुछना  चाहता हूं  कि  जो

 रिप्लाई  उन्होंने  दिया  है  उसनें  कहीं  इस  किस्म  के  शब्द  मौजूद  नही ंहैं और  क्या  उन्होंने  इसको

 फाई  किया  है  कि  वाकई  ऐसी  बातें  कही  गयी  हैं  या  नहीं  कही  गयी  हैं  जो  मैंने  अभी  कोट  की  है

 अगर  नहीं  किया  है  तो  मैं  समान  गा  कि  यह  सरकार  की  ल  दस

 दूसरा  मेरा  सवाल  है  कि  जो  लिक  की  बात  मैंने  आपके  सामने  रखी  है  डायरेक्टरी  काश्मीर

 वैली  के  साथ  होना  लगता  है  क्या  उसके  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  साल  गवर्नमेंट  के  पास  आयी  है  जिससे

 पता  चलता  हो  कि  लंदन  के  काश्मीरी  एक्स्ट्रीमिस्ट्स  और  क्राइसिस  बेली  के  सेशसनिस्ट्स  का  किस

 कदर  लिक  है  ।

 श्री  पी०  ato  नरसिंह  राब  :  मैं  स्पष्ट  रूप  रो  यह  कहना  च  हैं  कि  दूरदर्शन  कार्यक्रम
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 संशोधन
 विधेयक

 |

 पर  जो  कुछ  कहा  गया  था  वह  हमारे  पास  उ
 उपलब्ध

 है
 ।  मैं  ध्यानाकर्षण  का  उत्तर  देते  समय

 इसे  उद्धत  करना  नहीं  चाहता  |

 प्रो०  दंडवते  इसका  प्रचार  मत  कीजिए  |

 थ्री  पी०  ato  नसीहत  राव  लेकिन  मैं  इस  बारे  में  काफी  बता  चुका  हूं  और  मैंने  इसकी

 जैघन्यता  के  बारे  चू  कि  यह  आवश्यक  है  स्पष्ट  कर  दिया  किसी  सदस्य  को  यह  धारणा

 बनाने  कि  आवश्यकता  नहीं  कि  हमने  शब्दशः  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  हमने  इसे  पढ़ा  है  और

 हमारे  पास  इसका  पुरा  पाठ  मौजूद  है  ।  यहीं  कारण  था  कि  हमने  कड़े  शब्दों  में  इसका  विरोध  किया

 था  और  हम  ब्रिटिश  जिनमें  दो  मंत्री
 भी

 शामिल  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाने  का

 दृढ़  निश्चय  कर  लिया  था  कि  इस  कार्यक्रम  में  जो  कुछ  दिखाया  गया  था  वह  हमारे  लिए  बिल्कुल

 अस्वीकार  है  ।  जो  कुछ  दिखाया  गया  है  तथा  इसमें  जो  कुछ  कहने  की  अनुमति  दी  गयी है  हमें  उससे

 बहुत  दख  हुआ  है  ।  यह  प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  कि  हमें  इस  कायें  क्रम
 अथवा  इस  कार्यक्रम  में  कही

 गयी  बातों  की  जानकारी  नहीं  इस  बार  में  मैं  सदन  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  ।

 अब  संबंध  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 चूकि  यह  शब्दों  में  व्यक्त  किया  गया  है  ,  में  वास्तव  संबंधों  के  संबंध  में  प्रश्नों  का  कोई  उत्तर

 नहीं  fart  गया  है  ।  इस  बात  की  जांच  की  जा  रही  है  कि  किसने  क्या  ag  कब  किया

 इसकी  पृष्ठभमि  क्या
 क्या  कोई  षडयंत्र  रचा  गया  गया  था  और  यदि  यह  कोई  षडयंत्र  था  तो

 उसमें  कौन  कौन  से  लोग  सम्बद्ध  थे  ।  इन  सब  बातों  का  पता  जांच  पुरी  होने  के  पहचान  ही  लगेगा  ।

 हमें  अभी  से  जांच-पड़ताल  के  पुर्वानुमान  नहीं  लगाना  चाहिए  ।  यह  उचिंत  नहीं  होगा  ।

 मकबूल  as  के  बारे  मैं  काश्मीर  में  हुई  घटनाओं  पर  कुछ  नहीं  कहुंगा  ।  लेकिन  निहित

 रूप से मैं  श्री  के ०  के ०  तिवारी  द्वारा  दी  गयी  सूचना  से  सहमत  हूं  कि  पाकिस्तान  के  प्राधिकारियों

 ने  उसे  बहुत  महत्व  उसके  वारे  में  बहुत  प्रशंसात्मक  बातें  कहीं  और  इसी  से  हम  समय  सकते

 हैं  कि उनकी  देशभक्ति  का  Teay  क्या  है  ।  इस  बारे  में  इतना  ही  कहा  जा  सकता  हमें  उसे  पर

 और  टिप्पणी  करने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  मैं  इस  तथ्य  की  पुष्टि  करता  हूं  कि  पाकिस्तानी  नेताओं  ने

 मकबूल  वट्  और  अन्य  लोगों  के  वारे  में  प्रशंसा  की  बहुत  सी  बातें  कहीं  हैं

 ्

 उद्योग  विकास  ओर  विनियमन  संशोधन  विधेयक

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  उद्योग

 और  अधिनियम  1951  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाये  |
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 27  1984 नियम  377  कें
 अधीन

 मामले

 लक  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है  :

 उद्योग  और  1951  में  और  संजो  त  करने
 वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  | ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 शी  नारायण  दत्त  तिवारी  :  श्री मन  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 उद्योग  बिकास  और  विनियमन  संशोधन  आदेश  1984,  के  बारे  में  विवरण

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  श्रीमन्‌  मैं  उद्योग  और

 संशोधन  1984  द्वारा  तुरंत  विधान  बनाये  जाने  के  कारण  बतानेवाला  एक  व्याख्यात्मक

 विवरण  और  अ  ग्र जी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  ग्रन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०  zo  7696/84]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  2  बजकर  25
 मिनट

 म०  Fo  पर  समबेत  होने  के  लिए

 स्थगित  होती  है  ।

 13.25

 इसके  पश्चात्‌  लोक  सभा
 मध्याह्न

 भोजन  के  लिए  2  बजकर  25  मिनट  स  ०  प०  तक  के

 स्थगित  हुई  ।

 14
 25

 मध्याह्न  भोजन के  पश्चात  लोक  2  बजकर  25  मिनट पर  ga:  समवेत  हुई

 14,25

 उपाध्यक्ष  कररा
 Hole  पीठासीन  हुए

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 जम्मू
 और  काश्मीर  राज्य  में  पन-विजयी  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  केन्द्रीय
 वित्तीय

 सहायता  दिये  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  श्रन्दुल  रशीद  काबुली  :  इस  रीतकालीन  मौसम  में  बिजली  की  कमी

 के  कारण  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  के  लिए  और  विशेषकर  काश्मीर  घाटी  के  लोगों  के  लिए
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 renee

 नियम  377  के  wea  BMA

 अनेक  कठिनाइयां  खड़ी  हो  गयी  हथकरघा  उत्पादन  argt,  होटलों  कौर  यहां  तक  कि  व्यापारिक

 संस्थानों  को  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  और  उन  लोगों  की
 कठिनाइयों

 में  और

 वृद्धि  हुई  है  जो  कि  पहले  ही  ठंड  से  ठिठुर  रहे  हैं
 ।

 राज्य  में  और  राज्य  से  बाहर  बिजली  की  कमी  की  इस  चिरकालिक  समस्या  का  दुल

 सलाल  ऊपरी  आदि  राज्य  की  विराट  पच  बिजली  परियोजनाओं  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 करके  पुरा  करने  से  हो  सकती हैं
 ।  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  390  मेगावाट  की  दुल हस्ति  पन  बिजली

 परियोजना  नौकरशाही  सनक  के  अलावा  धन  के  अभाव  के  कारण  पूरी  नहीं  हो  रही है  ।  घाटी  में

 पन  बिजलो  परियोजना  (270-400  सबसे  अधिक  बिजली  पैदा  करने  वाली  योजना

 होगी  घन  के
 अभाव

 में  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  मेगावाट  की  सलाल  पन  परियोजना

 भी  पिछड़  रही  घन  के  अभाव  में  केन्द्रीय  और  राज्य  क्षत्रों  में  पन  बिजली  परियोजनाओं  के

 पूरा  होने  से  विलम्ब  हो  रहा है
 भर  लागत  भी  बहुत  रही  इनकी  वजह  से  राज्य  और  केन्द्र

 को  कृषि  और  औद्योगिक  योजनाकारों  के  लिए  बिजली  की  सप्लाई  से  वंचित  रहना  पड़  रहा  है  ।

 प्रथम  चरण  में  राज्य  बिजली  उत्पादन  का  अनुमान  10,000  मेगावाट  आंका  गया

 जिसमें  से  अधिकाँश  भाग  देश  अन्य  हिस्सों  को  भेजा  जा  सकता  है  ।  राज्य  में  नदियों  द्वारा

 बिजली  उत्पादन  की  क्षमता  बहुत  अधिक है  ।  एक  वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  चुनाव  नदी  की

 बिजली  उत्पादन  क्षमता  25000,  मेगावाट  ara  गई  है  इसके  सिन्ध  और  लिद्दर

 ऊर्जा  के  विद्या  स्रोत  हैं  ।  केन्द्र  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर
 राज्य

 बिजली  योजन  में

 धन  लगाना  चाहिए  ।

 (2)  उड़ीसा  में  देती  इस्पात  परियोजना  का  शोघ  कार्यान्वयन  सुनिश्चित

 करने
 की  श्ावदयकता

 श्री  अज  न  सेठी  ।  1980  में  भारत  सरकार ने  उड़ीसा में  एक  नया

 स्वात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  था  ।  इसने  एक  सरकारी  स्वामित्व

 वाली  कम्पनी  इस्पात  निगम  की  स्थापना  27  1982  को

 उड़ीसा  में  की  थी  ।  मेकोन  के  एक  विस्तृत  परियोजना  feats  तैयार  करने  दायित्व  गया

 जिमे  अपनी  रिपोर्टे  1983  की  आखरी  तिमाही  तक  पेश  करनी  थी  ॥

 सलाहकार  मेकोन  रो  जो  परामर्श  देता  विस्तृत  परियोजना  रिपो  अभी  भी  प्राप्त  नहीं

 हुई  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निवेश  और  विदेशी  फर्मों  द्वारा  वित्तीय  सहायता  के  बारे  में  भी  अभी

 तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  -
 है  ।

 अगर  रिपोर्ट  सही है  तो  अभी  तक  उस  स्थान  पर  आधारभूत  ढांचे  के  कार्य  के  लिए  भी

 कोई  राशि  उपलब्ध  नही ंहै
 ।  राज्य  सरकार  ने  aga  स्थापित  करने  के  लिए  जो  कुछ  एकड़  भूमि

 ली  उसका  मूल्य  अदा  करने  के  लिए  भी  कम्पनी के
 पास  घन  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इसके

 इस्पात  निगम  द्वारा  तमंचा  Cash
 |  ध ि  I  की  भर्ती को  भी  रोक  fear  गया  20
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 दयाली  तकनीशियन  जो  कि  नई  परियोजना  पर  कार्य  करने  के  लिए  अपने  पुराने  पदों  को  छोड़

 आये  बिल्कुल  निराश  हो  चुके

 राज्य  के  लोगों  और  कर्मचारियों  में  यह  धारणा  बन  गई  है  कि  इस  परियोजना  को  केन्द्रीय

 इस्पात  मंत्रालय  की  प्राथमिकता  सुची  में
 बहुत

 नीचे  रखा  गया  है  ।

 इन  बातों  से  दूसरी  इस्पात  परियोजना  पर  शीघ्र  काय  होने  की  सम्भावना  धूमिल  हो

 I

 इसलिए  मैं  केन्द्रीय  र  से  अनुरोध  करता हूं
 कि  इस  परियोजना  को  किसी  भी  हालत

 में  प्राथमिकता  सुची  में  नीचे  न  रखा  जाये  ।

 (3)  दिल्‍ली  बिद्युत  प्रदाय  संस्थान  का-असंतोषजनक  कार्यकरण

 श्री  भीखा  भाई  :  मैं  आपका  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के

 विषय  की  ओर  दिला  रहा  क्योंकि  अगर  जल्द  ही  सुधारात्मक  कार्यवाही  न  की  गई  इससे

 लाखों  लोगों  को  खतरा  हो  सकता  है  ।  मामला  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  झिलमिल

 जिले  में  काम  से  संबंघित  है

 राष्ट्रीय  महत्व  की  मुख्य  सड़कों  जैसे  जी०  टी०  रोड  पर  पुराने  यमुना  पुल  से  उत्तर  प्रदेश

 की  सीमा  तक  प्रकाश  की  व्यवस्था  अपर्याप्त  हैं  |

 प्रीत  विहार  से  पुरे  आनन्द  विहार  और  उत्तर  प्रदेश  सीमा  तक  की  सड़क  पर  प्रकाश

 की  कोई  व्यवस्था  नहीं  यह  इस  बात  के  बावजूद  है  कि  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  ने  खुद

 वहाँ  के  निवासियों  को  यह  आश्वासन  दिया
 है

 कि  जल्द  ही  यह  are  हो  जायेंगी  ।  लेकिन  अभी  तक

 बसु  ने  कोइ  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।

 नियमित  कालोनियों  में  छोटे  मकान  बनाने  वालों  को  भी  कनेक्शन  बहुत  विलम्ब  से  दिए

 जाते  है ं।

 उपभोक्ता  द्वारा  सारी  आवश्यक  सुविधायें  प्रदान  कर  दिए  जाने  के  पश्चात्‌  भी  कनेक्शन

 दिए  जाने  में  वहुत  भ्रमित  देरी  की  जाती  है  ।

 ava  + योजना  विहार  जैसी  कालोनियों  में  सड़कों  पर  प्रकाश  की  व्यवस्था  बहुत  खरा

 वहां  के  निवासी  बहुत  असुरक्षित  महसूस  करते  हैं  ।  कई  दफा  लिखित  शिकायत  किए  जाने  के  बाद

 भी  यह  हालत  है  ।

 झिलमिल  जिले  के
 इंजीनियर  और  अधिकारी  अधिकांश  समय  अपने  कार्यालय  में  उपस्थित

 नहीं  होते  और  यही  उत्तर  दिया  जाता  है  कि.वे  बाहर  स्थल  निरीक्षण  के  लिए  गए  हुए

 इसलिए  मैंਂ  सूचना  देता  हूਂ  कि  facfaa  जिले  के  कार्यकरण
 की

 जाँच  के  लिए  उच्च
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 स्तरीय  जाँच  करायी  जाये  ।  अगर  ऐसा  जल्द  न  किया  गया  तो  gw  डर  है  कि  स्थिति  दिन-प्रति

 दिन  खराब  होती  जायेगी  ।

 (4)  सैनिक  अभ्यासों  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हुई  सड़कों  की  मरम्मत  हेतु  राजस्थान  सरकार

 को
 वित्तीय  सहायता

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  उपाध्यक्ष  राजस्थान  प्रान्त  के  सीमावर्ती

 बी  जोधपुर  एवं  गंगानगर  जिलों  में  थल  सेना  व  aire  अभ्यास  काय  करीब  15

 वर्षों  से  सर्दी  के  दिनों  में  प्रति  ag  चल  रहा  है  ।  थल  सेना  अभ्यास  के  समय  बड़े  बड़े  वाहनों  के

 टेंकरों  आदि  का  प्रयोग  करती  है  ।  उक्त  वाहनों  क  प्रयोग  के  कारण  राज्य  सकड़ों  सड़कें

 नहस  एवं  क्षतिग्रस्त  हुई  जिनके  कारण  राज्य  को  करोड़ों  रुपयों  की  हानि  हुई  है  ।

 राज्य  की  जनता  को  आवागमन  में  बाघा  के  कारण  बड़े  कष्ट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 है  ।

 राज्य  सरकार  की  वित्तीय  स्थिति  इस  प्रकार  की  नहीं  जो  प्रतिशत  उक्त  सड़कों  की

 मरम्मत  का  काम  हाथ  में  ले  ।

 अतः  केन्द्र  सरकार  के  रक्षा  विभाग  से  निवेदन है
 कि  वे  अपने  प्रतिनिधि  को  तुरन्त  मौके

 पर  भेजे  और  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधि  को  साथ  में  लेकर  सम्पूर्ण  नुकसान  का  पता  लगा  कर

 राज्य  सरकार  को  मुआवजे  के  रूप  में  तुरन्त  से  तुरन्त  राशि  प्रदान  ताकि  गर्मी  की  वर्षा  से

 पहले  पहले  उक्त  सड़कों  की  मरम्मत  एवं  सुधार  का  कार्य  संपूर्ण  किया  जा  सके  |

 1437

 महोदय  पीठासीन

 (5)  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश की  पूर्ववर्ती  नीति  को  लाग

 करने  की  श्रावदयता

 श्री  ao  डी०  fag  अध्यक्ष  महोदय  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय

 ने  1973  हैं  प्रवेश  की  एक  ऐसी  नीति  को  स्वीकृत  किया  एवं  सत्र  1974-75  से  क्रियान्वित

 किया  जिससे  निर्बल  at  के  तथा  सामाजिक  आधिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षत्रों  परिवारों  के  छात्रों

 को  विशेष  सुविधा  प्रदान  करके  उन्हें  विश्व  विद्यालय  में  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  का  अवसर  सुलभ

 कर  दिया  जाता  था  ।  परन्तु  अभी  हाल  में  विश्वविद्यालय  के  अधिका  रियों  ने  निर्णय  लेकर  उस  प्रवेश

 नीति  को  समाप्त  कर  दिया  ।  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  उन  छात्रों  जो  आधिक

 अलावा  क्षेत्रीय  दृष्टि  से  पिछड़े  प्रवेश  के  समग्र  अंकों  में  वह  छूट  नहीं  प्रदान  की  जो  पू

 प्रवेश  नीति  के  अंतगर्त  प्रदान  की  जाती  थी  ।  ऐसा  कहा  जाता है  कि  उस  नीति  से  दिक्षा  के  स्तर  में

 Bla  हुआ  जो  वास्तविकता  से  पर ेहै  ।  डाक्टर
 जाकिर  हुसैन  सेन्टर  फ़ार  एजुकेशनल  स्टडीज

 जे०  एसयू  के  एक  अध्ययन  के  afirracaeq  विदित  हुआ  है  कि  इन  पिछड़  वर्गों  से  आए

 छात्रों  का  अध्ययन  स्कोप  एवं  उनकी  क्षमता  कहीं  अच्छी  रही  है  ।  प्रवेश  की  प्रगतिशील  नीति  छात्रों

 ्
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 शिक्ष
 कों कों  तथा  घिश्वत्रिद्यालीय  समितियों  के  बिचार  विमश  के  पश्चात्‌  निर्धारित  की  गई  परन्तु

 उसे  समाप्त  करते  समय  विस्तृत  विचार-विमश  नहीं  कियां  गया  ।

 मैं  माननीया  शिक्षा  मन्त्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश

 की  पूर्व  नीति  के  क्रियान्वयन  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  समिति  जिसमें  छात्रों  शिक्षकों  एवं

 विश्वविद्यालय  की  समितियों  का  प्रतिनिधित्व  बनाई  जो  नीति  का  विस्तृत  वैज्ञानिक

 अध्ययन  करके  सुझाव  दे  |

 (6)  बोकारो  इस्पात  परियोजना  में  इंजीनियरों  की  पदोन्नति  के

 अवसरों  का  अवरुद्ध  होना

 ७... |  रास  बिहारी  बहेरा  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  के  परियोजना  विभाग

 के  983  जीनियरों  का  भविष्य  अधर  में  लटका  क्योंकि  उनके  लिए  पदोन्नति  के  अवसर

 बिल्कुल  नहीं  उनकी  पदोन्नति  9  वर्ष  से  अधिक  समय  से  एक  रेल  में  रहने  के  कारण  नहीं

 हुई  फिर  भी  वे  1200  करोड़  रुपये  की  परियोजना  के  कायें  को  देख  रहे  हैं  ।

 परियोजना  इंजीनियरों  ने  बोकारो  इस्पात  संयुक्त  एस  के  विस्तार  के  काम  को

 पहले  ही  हाथ  में  ले  लिया  है  जो  1986  में  पुरा  हो  जायेगा  ।  परन्तु  खेद  की  बात  है  कि  भारतीय

 इस्पात  प्राधिकरण  लि०  के  प्रबन्धकों  ने  उन्हें  आगे  कहां  लगाया  जाना है  इस  बारे में  कोई

 योजना  नहीं  बनाई  है  ।

 उपरोक्त  बातों  को  देखते  हुए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  सेल  इस्पात

 करण  में  एक  केन्द्रीय  परियोजना  डिवीजन  बनाये  और  उन्हें  उसमें  रखा  जाये  इन  लोगों  को

 अन्य  संगठनों  जिनका  विस्तार  किया  जाना  जेसे  एन०  टी ०  पी०  सी ०  आदि  से  रोजगार  के  अवसर

 उपलब्ध  कराये  जायें  ।  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  कू ंकि  वे  उपरोक्त  मामले  पर  शीघ्र

 कार्यवाही करें  ।

 7  गांधी  पर  दुर्घटनाश्रों  की  संख्या  में  वृद्धि

 श्री  राम  विलास  पासवान  अध्यक्ष  मैं  आपका  एवं  सदन  ध्यान

 1  फरवरी  को  घटी  अत्यन्त  ही  हृदय  विदारक  घटना  की  और  करना  चाहता  हू  1  फरवरी

 को  नौ  बजे  सबेरे  महात्मा  गांधी  सेतु  पर  एक  मिनी  बस  रेलिंग  तोड़  कर

 पुल
 के  नीचे  चली  गयी  जिसमें  49  व्यक्तियों  की  तत्काल  मृत्यु  हो  गयी  ।  मृतकों  में  अधिकांश  मेरे

 क्षेत्र  के  ही  यह  बिहार  राज्य  की  सबसे  बड़ी  बस  दुर्घटना  है  ।  जब  से  इस  पुल  का  निर्माण  हुआ

 है  तब  से  ट्रक  एवं  बैलगाड़ी  की  दर् घट्नाओं  का  बाढ़  लग  गया  है  ।  कोई  ऐसा  महीना  नहीं  जाता

 है  जिस  महीने  में  दुष्ट  ना  नहीं  होती  हो  और  लोगों  की  जान  नहीं  जाती  हो  ।  दुर्घटना  का  सबसे  बड़ा

 nes

 उड़िया  में  दिर  गए  भाषण  के  अ  ग्रेजी  अनवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 कारण  यह  है  कि  एक  तो  अभी  तक  पुल  का  एक  ही  हिस्सा  पूरा  हो  पाया  दूसरा  दोनों  तरफ  पुल

 का  रेलिंग  इतना  कमजोर  है  कि  थोड़ा  सा  ठोकर  लगने  के  नाद  वह  ट्ट  कर  नीचे  गिर  जाता  है  ।  जो

 aq  या  मिनी  बस  बिहार  में  चलती है  उसमें  क्षमता  से  कई  गुने  अधिक  यात्रियों  को  चढ़ा  लि  या

 जाता है  और  गति  सीमा  से  अधिक  रफ्तार  से  गाड़ी  लापरवाही  से  चलायी  जाती  पिछले  2

 महीनों  में  200  से  अधिक  लोगों  की  जाने  जा  चुकी  हैं  ।  बिहार  सरकार  द्वारा  मृतक  परिवारों  को

 जो  राशि  दी  जाती  रही  है  वह  नगण्य  है  ।

 केन्द्र  सरकार  से  मांग  है  कि  अधूरे  पुल  को  अविलम्ब  पुरा  दोनों  तरफ  रेलिंग  को

 मजबूत  किया  क्षमता  से  अधिक  यात्रियों  को  ढोने  वाले  एवं  गति  सीमा  से  afar  चलाने  वाले

 वाहनों  क ेखिलाफ  कड़ी  कार्यवाही  की  जाय  ।  एवं  प्रत्येक  मृत  परिवारों  को  समुचित  मुआवजा  दिया

 जाय |

 8  उत्तरी  ब  गाल  के  पिछड़े  जिले  के  लोगों  कोम्पनी  12  सूत्री  मांग  पत्न

 के  संबंध  में  पदयात्रा

 श्री  आनण्द  पाठक  श्री मनु  नियम
 377

 के  अंतगर्त  मैं  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व के  विषय  की  भर  ध्यान  दिलाना  चाहता हूं  ।

 उत्तरी  बंगाल  के  पिछड़े  जिले  के  लोगों  ने  19  फरवरी  1984  से  दार्जिलिंग  से  कलकत्ता  तक

 एक  ऐतिहासिक  पदयात्रा  आरंभ  की  जो  कि  15  ate  1984  को  कलंकित 1  में  एक  विशाल  रैली

 के  रूप  में  समाप्त  होगी  |  इस  पदयात्रा  का  मुख्य  रद्द  दस  12  सूत्री  मांग  पत्र  के  सम्बन्ध  में  आवाज

 गहन  सिचाई  आरम्भ उठाना  और  उन्हें  लोकप्रिय  बनाना  इन  मांगों  में  शामिल हैं

 तीसता  परियोजना  के  अन्तरगत  Peart  सिचाई  प्रणाली  लागू  मट् नंदा  मास्टर  प्लान  ओर

 पुनर्वा  जल  परियोजना  को  लागू  बन्द  पड़े  चाय  बागानों  का  प्रबंध  राज्य  सरकार  के

 प्रबन्ध  के  अधीन  चाय  बगान  को  केन्द्रीय  सहायता  बड़  पैमाने  पर  पश्चिम  दिलनाज

 पुर  में  ताप  बिजलीघर  स्थापित  फरवरी  TAO  टी ०  पी०  सी ०  को  पूरा  जलेपाईगुड़ी

 में  डोलोमाइट  उद्योग  स्थापित  उतर  बंगाल  के  विभिन्‍न  भागों  में  कृषि  पर  आधारित  उद्योग

 स्थापित  जनसंख्या  के  आधार  पर  बैंक  मालदा  और  बालुरघाट
 के  बीच  नयी  रेल

 लाईन  बेहतर  संचार  व्यवस्था  के  लिए  वायु दूत  सेवा  शुरू  नये  डाकघर  खोलना  और

 टेलीफोन  व्यवस्था  का  ्  पैमाने  पर  संविधान  के  acca  अनुच्छेद में  नैपाली  भाषा  को

 शामिल  कराया  जाना  और  पश्चिम  बंगाल  राज्य
 के

 भीतर  ही  दार्जिलिंग  के  लोगों  को  क्षेत्रीय

 यता  प्रदान  आदि  शामिल  हैं  ।

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  अब  तक  उतर  बंगाल  के  उपेक्षित  लोगों  की  महत्वपूर्ण  मांगों

 पर  विचार  करें  और  लोगों  की  दशा  में  सुधार  करने  के  लिए  कदम  उठाये  ।

 eee

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर
 धन्यवाद  प्रस्ताव

 श्री  ato  आर०  भगत
 :  अध्यक्ष  मैं  श्री  राष्ट्रपति  जी  की  सेवा  में
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 en ee

 निम्नलिखित  दादों  में  एक  समावेदन
 प्र

 स्राव  प्रस्तुत  करता  हूं
 :

 इस  क्षत्र  में  समवेत  लोक  सभा  के  सदस्य  राष्टपति  के  उस  अभिभाषण  के  लिए
 जो  उन्होंने  23  1984  को  एक  साथ  समवेत  संसद  की  दोनों  सभाओं  के

 समक्ष  देने  की  कृपा  की  उनके  अत्यन्त  आभारी  हैं  डਂ

 अध्यक्ष  राष्ट्र  पति  जी  ने  अपने  अभिभाषण  के  अन्त  में  जो  विचार  व्यक्त  किया है  उसी  का

 हवाला  देते  हुए  मैं  अपना  भाषण  आरम्भ  करना  चाहता  हूं  ।  राष्ट्रपति  जी  ने  कडह्ठा है  कि  हमारा

 गणराज्य  तनाव  के  दौर  से  गुज
 र  रहा  है  और  आज  हमारे  लिए  राष्ट्रीय  आदर्शों  के  प्रति  समर्पण

 की  भावना  की  अत्यन्त  जरूरत

 जेसी  कि  आज  ter  की  स्थिति  आजादी  के  बाद  कभी  भी  वसी  स्थिति  नहीं  हुयी  थी  ।

 आज  देश  के  अन्दर  तनाव  तो  है  साम्प्रदायिक  तथा  दूसरी  शक्तियां  फूट  की  भावना

 भी  फला  रही  साथ  ही  साथ  बाहर  से  भी  तरह-तरह  के  खतरे  हमारे  देश  के  लिए  उपस्थित  हो

 गये  हैं  ।  अन्दर  से  ऐसी  ताकतें  हमारी  राष्ट्रीय  स्थिरता  को  कमजोर  कर  रही  डी-स्टेविलाइजेशन

 को  बढ़ाती  हैं  ।  और  बाहर से  जो  नया  साम्राज्यवाद  दुनिया  में  उभर  आया  वह  भारत  जैसे  राष्ट्रों

 को  अपने  दबाव  में  लेना  चाहता  है  ।  इसलिए  आज  हमारे  देश  पर  बहुमुखी  संकट  है  ।  इस  मौके  पर

 हमें  उन  बातों  की  तरफ  देखना  होगा  जिनके  आधार  पर  हमारा  राष्ट्रीय  आंदोलन  चला  था  और

 हमने  न॑  केवल  भारत में  ही  एक  नये  गणराज्य  की  स्थापना  की  बल्कि  दूनिया  में  उन  लोगों  को  भी

 जो  कि  अपनी  आजादी  के  लिए  लड़  रहे  हमने  एक नई  प्र  रक्षा  दी  जिससे  तमाम  दुनिया  में  एक

 बहुत  बड़ी  क्रान्ति  आज  उन  भावनाओं  की  तरफ  हमें  विशेष  रूप  से  देखना  होगा  जो  कि  हम

 भी  के  हृदयों  को  मिलाए  ।

 आज  यहां  संसद  में  सभी  दलों  के  लोग  और  नेतागण  भोजन  हैं  ।  आज  सभी  से  यह  अपेक्षा

 की  जाती है  कि  राजनीतिक  मतभेदों  और  संकीर्ण  हितों  की  छोड़  राष्ट्र  के  ऊपर  जो  खतरा

 आया  हुआ  है  उसको  हल  करने  का  प्रयत्न  करें  ।  अभी  पिछले  दिनों  राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌  की  बठक

 हुयी  थी  जिसमें  इन  बातों  चर्चा  गयी  थी  मुख्य  रूप  से  दो  बातों  की  चर्चा  की  गयी  थी  ॥

 एक  तो  ऐसे  आन्दोलन  जो  ह्विन्सा  में  परिवर्तित  हो  जाते  हैं  या  जो  हिसा  को  बढ़ावा  देत ेहै  उनका

 विरोध  होना  चाहिए  और  आज  देश  सामने  जि  तने  भी  सार्थक  निक  सवाल  हैं  उनके  बारे

 में  कन् सेन्सस  के  आधार  पर  बात-चीत  करके  फैसला  करना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  में  सभी

 दलों  के  लोग  थे  और  इन  दो  बातों  पर  वहाँ  वात-वीत  हुई  थी  लेकिन  दुख  इस  नबात  का  है  कि

 परिषद  में  इन  मौलिक  बातों  पर  हम  निर्णय  तो  लेते  हैं  लेकिन  जब  उनपर  अमल  करने  की  बोत

 आती  है  तो  उसमें  कमी  ग्रा  जाती  है  ।  चाहे  फिर  एक  समुदाय  का  हित  पार्टी  का  हित  हो  या

 दसरे  राज  नितिन  हित  हों--इन  संकीणं  स्वार्थों  की  तरफ  लोग  देखने  लगते  राष्ट्रपतिजी  ने

 अपने  अभिभाषण  में  इसका  जिक्र  किया  हे  कि  पंजाब  में  ऐसी  शक्तियों  की  गति  asta  i  जन

 वरी  में  राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌  की  बटक  हयी  थी  और  उसके  बाद  हम  देखते  हैं  कि  ऐसी जो  ताकतें

 352



 8  फाल्गुन  1905  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 ——————  ——

 जो  उम्र  वादी  हैं  पंजाब  उसमें  अधिकतर  ऐसी  हैं  जो  साम्प्रदायिक  और  सम्प्रदायवा दी  हैं

 उन्होंने  इस  आन्दोलन  को  बढ़ाने  की  कोशिका  की
 ।  मु  यह  दुःख  के  साथ  कहना

 पड़ता  है  कि  हमारे  बहुत  सारे  राज  नितिन  नेताओं  ने  उनसे  जाकर  उनकी  तरफ  की  बात  की  ह  ।

 लेकिन  एकता  प  रद्द  या  दूसरी  सभी  ट्रीपाटाईट  मीटिंग्स  मे  एक  दृष्टिकोण  रखते  हैं  ate  हिसा  के

 विरोध  की  बात  करते  हैं  ।  पृथक  शाक्ति  यों  के  प्रति  करने  के  की  बात  करते  मग  र

 जब  उनके  सामने  ज  तले  हैं  तो  दूसरी  त  रह  की  बाते  करते  हैं  ।  यह  दोहरी  नीति  ठीक  नहीं  है  ।  इससे

 देश  ही  नहीं  देश  ही  टूट  जायगा  ।  देश  मौलिक  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  खड़ा  आगे  बढ़

 अगर  यह  देश  ही  नहीं  तो  कोई  राजनीतिक  पार्टी  भी  नहीं  रह  सकती  है  भौर  कोई

 नहीं  रह  सकता  है  ।

 आज  पंजाब  एक  टैस्ट  केश  बन  गया  है  |  ब्र रा बर  प्री  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  हम  पंजाब

 मामले  मिलकर  तय  करना  चाहते  हैं  ।  ag  बात  फैलाने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  कि  हमारी

 प्रधानमंत्री जी
 या  किंग्स  सी  भाईयों  के  प्रति  डिसक्रिमिनेशन  की  भावना  रखते  उन्होंने  सदा  ही  कि

 भाई-भाई  के  दिल  में  जो  भेद  पैदा  हो  रहे  दिल  ae  रहे  उनको  मिलाने  की  कोशिश  को  जा

 रही  जहां  तक  पंजाब  का  सवाल  अकाली  दल  द्वारा  sara  गये  सवाल  उन  प्र  विचार

 करने  की  कोशिश  की  गई  है  ।  जहां  तक  घार्मिक  सवालों  का  सवाल  जसा  वे  चाहते

 करीब  वह  मान  लिया  गया  भर  उनकी  घोषणा  दी  गयी  है  ।  जहां  तक  दूसरे  सवालों  का

 प्रशन  जैसे  अबोहर  या  पानी  के  सवाल  इन  सब  के  लिए  कई  श्र।पशन्स  दी

 गई
 हैं  कि  इस  तरीके  से  ये  हल  हो  सकते  हैं  ।  इसके  बाद  14  फरवरी  को  विरोधी  अकाली  दल

 के  लोगों  से  बात  चीत  जिसमें  सभी  दल  के  लोग  चाहते  हैं  कि  आपस  में  बैठकर  तय

 किया  हिंसा  की  भावनाओं  को  न  बढ़ने  दिया  जाए  ।  पृथकतावादी  ताकतों  को  न  बढ़ ने  दिया

 जाये  ।  लेकिन  उसी  दिन  से  हरियाणा  पंजाब  में  और  हिमाचल  प्रदेश  में  शुरू  होता है
 |

 वह  आन्दोलन  हिन्दु  परिषद  के  तत्वावधान  में  शुरू  हुआ  कौर  देखिए  किस  तरह  से  वह

 wa  हिसा  का  कारण  बन  गया  है  |  एक  तरफ  कान्फ्रेंस  द्वारा  बातचीत  चल  रही  जिसमें  विरोधी

 दल  और  अकाली  दल  के  प्रतिनिधि  मौजूद  थे
 और  उसी  दुनिया  आन्दोलन  शुरू  हुआ  उसमें

 पंजाब  के  एक्सट्रीमिस्ट  भी  faa  हो  गोलियां  चलाईਂ  गई  और
 व्यक्तियों

 क्रि  जाने  गईਂ  और  सेंट्रल  faa  पुलिस  पर  भी  गोलियां  चलाई  गई  ।  इससे  आप  देखेंगे  कि  उग्रवादी

 पा  साम्प्रदायिक  चाहे  पंजाब  में  हरियाणा  में  हिन्दुओं  में  हो  या  सिक्खों  में  वे  मिल  कर

 चुनौतिवां  दे  रहे  हैं  ।  उन  सभी  ताकतों  को  जने  दिल्‍ली  में  बैठकर  चाहते  शांतिपूर्ण  तरीके  से  इम

 मामलों  को  हल  फिया  मेल-मिलाप  से  हल  किया  सम्प्रदाय धिक  या  उग्रवादी  ताकत

 न  बढ़ने  उसको  वे  किस  तरह  से  बढ़ा  रह ेहैं  ।  हमें  इन  सबका  मुक़ाबला  करना है
 |  एक  तरफ

 पंजाब  की  समस्या  और  दूसरी  तरफ  जम्मू-कश्मीर  की  वहां  तो  दूसरी  तरह  की  बात  ही

 देख  रहे  हैं  ।  क्रिस  तरह  से  काश्मीर  लिबरेशन  आर्मी  बरमिंघम  तक  हिसा  और  कत्ल  का  वातावरण

 पैदा  करना  चाहते  हैं  और  जो
 राष्ट्रवि  रोधी  ताकते  उनको  बढ़ावा  मिल  रहा  इन  सब  मामलों

 को  हल  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  ताकतों  को  देश  के  अन्दर  एकजूट  होकर  काम  करना  पड़ेगा  ।  सभी
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 दलों को  इन  मुद्दों  पर  ईमानदारी  हिम्मत  स्पष्टवादिता  के  आधार  पर  काम  करना  यह  देश

 के  लिए  खतरा  है  और  आजादी  के  बाद  इतना  बड़ा  खतरा  देश  के  सामने  कभी  नहीं  भाया  ।  फूट  से

 ददा  हमेशा  शिरा  इसलिए  हमें  कोशिश  करनी  होगी  कि  इसको  रोकें  ।

 इस  में  एक  बात  कहना  चाहता  हू--आज  साम्प्रदायिकता  का  क्या  रूप
 समय के  हिसाब

 से  यह  रूप  बदल  गया  है  ।  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  नें  अपनी  आटोबायोग्राफी  में  लिखा  था--यह

 अनाजों  के  जमाने  की  बात  लेकिन  वह  आज  भी  लागू  हमें  बारे  में  सोचना  पड़गा  ।

 उन्होंने  लिखा  था--मैं  उनकी  आटोबायाप्राफी  से  कोठ  कर  रहा  हू

 मुस्लिम  और  हिन्दु  सम्प्रदायवादियों  ने  भारत  में  ब्रिटिश  शासन  के  बने

 रहने  की  वकालत  कीਂ  एक  ने  मुस्लिम  हितों  की  रक्षा  के  लिए  और  दूसरे  ने  हिन्दू  हितों

 की  रक्षा  के  लिए  ।'

 कम्यूनलिज्म  के  वे  दोनों  रूप  आज  यहां  मिलते हैं
 ।  पंजाब  ओर  हरियाणा  में  हिन्दू

 रक्षा  समिति  हिन्दू  भाइयों  को  बचाने  के  लिए  और  उग्रवादी  पंजाब  में  सिख  भाइयों  को  बचाने

 के  लिए  दोनों  मिलकर  हिसा  की  ऐसी  वार्ता  पदा  कर
 रहे  हैं  जिनसे  यहां  सब

 faz  गया  है  धौर  देश के  लिए  खतरा  पदा  हो  गया  है  और  इस  तरह  की  घटनाओं  ने  उन

 सारी  ताकतों  को  जो  देव  को  चाहती  कमजोर  चाहती  बढ़ावा  मिल  रहा

 आज  जितने  राजनैतिक  नेता  यहां  बेठ  हुए  मैं  उनसे  अपील  करना  चाहता  हूं--हमें  इस

 समस्या  पर  गम्भीरता
 से  विचार  करना  चाहिए-राज  ये  साम्प्रदायिक  और  प्रथकतावादी  ताकतें

 हिंसा  के  माध्यम  हिसा  को  लाद  कर  हर  चीज  को  जबरदस्ती  क  रबाना  चाहती  हैं  या  पोलिटिकल

 ब्लेक-मेल  से  दबाव  डालकर  करवाना  चाहती  हमें  इन  बातों  से  कभी  कॉम्प्रोमाइज  नहीं  करना

 चाहिए  ।  हमें  इनसे  लड़ना  इनकी  मुकाबला  करना  तभी  राष्ट्र  के  जो  मूलभूत  सिद्धांत

 हैं  उनको  हम  मजबूत  कर  सकते  हैं  जिनके  आधार  पर  हमारा  यह  गणतन्त्र  कायम  है  ।

 प्रो०  मघ  दण्डवत  :  इस  आधार  पर  क्या  आप  विंमान  सरकार  की  ब्रिटिश

 सरकार  से  तुलना  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  ato  ato  भगत  न्यूज  खेद  है  कि  आप  अपनी  Taw  से  यह  गलत  निष्कर्ष
 निकाल

 रहे  हैं  ।  कृपया  साम्प्रदायिक  जाल  में  न  इस  ।

 अध्यक्ष  असम  में  आज  पहले  से  अधिक  शान्ति  और  स्थिरता  है  और  इसके  लिए

 वहां  कीं  राज्य  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार  नेजो  प्रयास  किये  हैं  उनके  अच्छे  फल  fara  हैं  ।

 पिछले  चुनावों  के  बाद  जबसे  राज्य  सरकार  भराई  तब  से  उसका  कार्य  सराहनीय  है  और

 यही  कारण  है  कि  वहां  आज  शाँति  और  अमन  है  ।  कई  ठोस  कदम  असम  के  विकास  लिए  उठाये

 गए  हैं  और  मुझे  भरोसा  है  कि  विदेशी  नागरिकों  का  जो  मामला  जिसके  लिए  उनके  कानून  के

 अंतगर्त  जो  अधिकरण  बनाए  गए  ट्राइव्यूनल्स  बनाये  गए  हैं  उन्होंने  अपना  काल  शुरू  कर  दिया
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 इस  समय  6  ट्री  इव्यूनल्स  काम  कर  रहे  हैं  और  कानून  में  20  ट्राइव्यूनल्स  का  विवरण  वे  भी

 जैसे  जसे  जजेज  मिलते  वैसे-वैसे  उनका  काम  बढ़ेगी  ।  जहां  तक  विदेशियों  की  छान  बीन  के

 मामले हैं  उनमें  काम  हो  रहा  है  भर  हम  चाहते  है ंकि
 उन  में  सबका  सहयोग  मिले  ।  लेकिन  आगे

 घुसपैठ  न  हो  इसके  लिए  भी  कुछ  ठोस  कदम  उठाए  गए  बंगाल  देवा  की  सीमा  पर  तार  लगाने

 का  काम  तथा  अधिक  चौकियां  स्थापित  किए  जाने  का  काम  किया  जिनसे  हमें  उम्मीद  है

 कि  घुसपैठ  बन्द  होगी  ।  लेकिन  इस  पृष्ठभूमि  में  हमें  एक  बात  साफ  कह  देनी  होगी--आज  जैसी

 पंजाब  की  स्थिति  वैसी  असम  की  भी  है  ।  हमारे  देश  के  सभी  लोगों  का  सह  अस्तित्व  के  आधार

 चाहे  भाषा  की  बात  हम  की  बात  बराबर  का  अधिकार  अगर  किसी  असमी  भाई

 की  आईडेन्टिटी  की  बात  होती  है  तो  उसकी  संस्कृति  और  कल्चर  की  आईडेन्टिटी  भी  होनी

 इसमें  कोई  दो  राय  नही ंहै  हम  हर  कोशिश  करेंगे  और  राष्ट्र  की  तरफ  से  ge  कोशिश

 होती  असम  भावनात्मक  रूप  से  हमारे  नजदीक  आए  और  असम  का  जो  मामला  उसका  हम

 मिलजुल  कर  आपस  में  कोई  रास्ता  निकाल  कर  तय  करें  ।  सरकार  की  जो  इस  बारे  में  नीति  है  कि

 वह  बात  चीत  के  जरिए  से  इस  मामले  को  तय  करना  चाहती  वह  बिल्कुल  सही  नीति  है  और

 उस  पर  हमें  मजबूती  से  काम  करना  चाहिए  ।  यह  असम  की  बात  है  और  सभी  दलों  के  लोगों  ने

 इसमें  साथ  दिया
 मीर

 हमने  मिलजुल  कर  जो  रास्ता  वह  ठीक  रास्ता  है  |

 15.01

 (at  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  पीठासीन

 आज  की  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  वह  जैसा  fr  राष्ट्रपति  जी  ने  कहा  aifaraa

 नही ंहै
 और  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  आज  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  है  वह  बहुत  जटिल  भयावह

 आज  जो  खतरा  वह  दोहरा  खतरा  है  ।  एक  तरफ  आप  यह  देखेंगे  कि  फौज  के  सामान

 इकट्ठा  हो  रहे  हैं  और  बड़े  बड़े  हथियार  आणविक  हथियार  जमा  हो  रहे  हैं  ।  हमारा  हिन्द

 सागर  राज  श्राणविक  हथियारों  का  बहुत  बड़ा  अड्डा  बन  गया  है  और  पंजीयन
 गल्फ  में  क्या  हो

 रहा  यह  आप  सभी  जानते  हैं  इसके  अलावा  पाकिस्तान  में  शी  मेड़  Tavs  पर  तैयारी  हो  रही

 हैं  और  यहां  तक  सुना  जाता  है  कि  पाकिस्तान  न्यूक्लियर  बम  भी  बनाने  वाक  है  ।  ऐसे  खबरें  जो

 हमें  अखबारों  से  मिल  रही  ये  सब  बातें  आगाह  करती  हैं  कि  हमें  इस  खतरे
 से  सावधान

 होना

 चाहिए  ।

 दूसरा  खतरा जो  है  वह  आर्थिक  नियों-इम्पा  रियलइज्म  का  है  ।  यह  सोचने  की  ara  है  कि

 आज  दुनिया  में  शस्त्रीकरण  पर  जसा  कि  राष्ट्रपति  जी  ने  है  600  मिलियन  डोलर  यानी

 600  खरब  आप  लगाइये  कितनी  एस्ट्रीनामीकल  यह  फिगर  हर  साल

 शास्त्रों  पर  खर्च  हो  रहे
 और  जितने  विकासशींतदेश

 '
 डेवलपिंग  कन् ट्रीज  +उनको
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 कितनी  आर्थिक  मदद  मिल  रही  सव  मल्टी-लैटरल  सांसें  a  od

 बेक  argo  डी०  व  arfe  से  सॉफ्ट  और  हाई  लौन  की  शक्ल  में  केवल  60  मिलियन

 डोलर ही
 मिलते  ।  जबकि  हथियारों  पर  600  मिलियन  डोलर  खर्च  हो  रहा  है

 और  इसके  लिए  भी  बड़े  बड़े  देश  यह  कहते हैं  कि  हमारे  पास  पैसा  नहीं  हमारा  द्वि वालिया पन  हो

 गया  है  ।  और  यह  बात  सही  भी  है  कि  बड़े  बड़े  औरया  पथिक  देशों  का  दिवालियापन  हो  गया  है  ।

 आप  अन्दाजा  लगाइये  कि  अमेरिका  और  पश्चिमी  युरोप  के  जो  बड़े  बड़े  देश हैं  जो  औद्योगिक

 दुष्टि  से  बहुत  आगे  बढ़े  हुए  उनके  यहां  2  करोड़  80  लाख  आदमी  बेकार  हैं  और  उनकी  जो

 नियोजित  पूजी है  वह  30,  35  परसेन्ट  अनयूटेलाइज्ड  पड़ो  हुई  है  उनके  यहां  मन्दी  रेसेशन

 है  और  इसलिए  वे  देश  आज  60  बिलियन  डोलर  मदद  भी  विकासशील  देशों  के  उत्थान  के  लिए

 नहीं  देना  चाहते  वे  कहते  हैं  कि  हमारा  दिवालियापन  हो  गया  दिवालियापन  तो  होगा  ही

 क्योंकि  600  बिलियन  डोलर  वे  हथियारों  पर  खच  करते  हैं  जो  कि  उनकी  ताकत  के  बाहर

 भर  इसीलिए  उनके  यहां  मंहगाई  बढ़  रही  बेकारी  है  और  मंदी  हैं  और  उनके  यहां  भी  सब

 तरह  के  आर्थिक  संकट  हो  गये  हैं  और  आर्थिक  सहायता  कम  करके  वे  आर्थिक  संकट  हमारे  ऊपर

 ला  रहे  हैं  ।
 आज  भी  fs  है  दुनिया  ag  व्यापार  संकट  में  आ  गया  वह  व्यापार  रियल

 ara  में  गिराया  कम  हो  गया  है  और  जो  विकासशील  देश  हैं  चाहे  वह  भारत  हो  या  दूसरे  देश

 कोई  चाय  बाहर  भेजता  कोई  कोपर  बाहर  भेजता है  और  कोई  टिन  बाहर  भेजता  ये  जो

 कमोडिटी  एक्सपोर्ट स
 उनके  दाम  लन्दन  और  न्यूयॉर्क  के  मार्केट्स  गिरा  देते  हैं  और  आज  हमारे

 सामने  यह  आर्थिक  संकट  है  और  इसी  को  नियो  रियलइज्म  कहते  हैं  ।  पहले  कोलोनियलइज्म

 था  जब  ब्रिटेन  का  भारत  पर  कब्जा  और  जब  फिजीकल  कब्जा  नहीं  रहा  उसके  बाद

 आर्थिक  और  राजनीतिक  संकट  आया  और  इसी  को  नियो-इम्पा  रियलइज्म  कहते  हथियारों  की

 दौड़  लगाकर  सारी  दुनिया  में  एक  ऐसा  बता वरण  तैयार  कर  दिया  है  कि  बड़  से  बड़े  राष्ट्र  के  साथ

 भारत भी  बंघ  जाए  |

 संसार  में  आज  दूसरे  भी  ऐसे  देश  हैं  जो  अपनी  स्वतन्त्र  रूप  से  आर्थिक  व्यवस्था  कर  रहे

 अपने  देश  को  नेशनल  इकोनोमी  इ  डीपेन्डेन्ट  बना  रहे  स्वावलम्बी  बना  रहे  सैल्फ

 इसकी  नीति  पर  अपने  को  चलाना  चाहते  हैं  ।  ऐसे  देश  भारत  की  ओर  देखते  हैं  और  वे  भारत  के

 साथ  हैं  ।  भाज  वे  सभी  देश  भारत  के  साथ  नपो  इम्पा  रियलिटी
 के  शिकार  हैं  ।

 आज  दुनिया  में  हमारे  ऊपर  दोहरा  ख़तरा  है  ।  एक  संकट  खतरा  है  जिससे

 यह  सारे  सवाल  पैदा  हो  रहे  हैं  ।  दूसरा  खतरा  है  हस्तक्षेप  का  ।  राष्ट्रपति  जी  ने  अपने  अभिभाषण

 में  ag  कहा  है  कि  हमारे  देश  में  कुछ  अन्दरूनी  और  कुछ  बाहरी  ताकतें  अशांति  वातावरण  पैदा

 करना  चाहती  हमारे  देश  में  अस्थिरता  की  स्थिति  पेदा  करना  चाहती  हैं  ।

 दंडवते  जी  fag  कहना  चाहता  g  कि  साम्प्रदायिकता  का  एक  और  भी  रूप  जी  कि

 एक  नया  रूप  है  ।  ag  जो  पो
 इम्पी  रियलिटी

 यह
 rut?
 AUN  प  थों  में  इकोनोमिक  क्राइसिस  पाया  करके
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 इसको  उभार  रहा  है  जैसा  कि  मैंने  अभी  हवाला  दिया  कि  दुनिया  के  बड़े  राष्ट्र  जो कि  राष्ट्र

 हैं  दुनिया  के  ट्रेड  को  व्यापार  को  अपने  हाथ  में  केन्द्रित  करते  जा  रहे  दूसरे
 महा  युद्ध  के

 खस  कर  वे  ऐसा  करते  जा  रहे  हैं  ।  दूसरेन्यो  इम्पीरियलिज्म  की  ताकतें  हमारे  देश  में  ऐसी  ताकतों

 को  बढ़ावा दे  रही  हैं  जो  प्रतिक्रियावादी  ताकतें  साम्प्रदायिक  ताकतें  साम्प्रदाधिक्रता  को

 बढ़ावा  देने  वाली  ताकतें  भाई-भाई  में  महज ब  के  नाम  पर  भाषा  के  नाम  क्ष  त्रिपता  के

 नाम  पर  भंगड़ा  कराने  वाली  ताकतें  इन् साइड  कम्यून  आऊटसाईड  नपो  इम्पीरियलिज्म

 इन  दोनों  का  आपस  में  गठजोड़

 प्राकार  देखना  होगा  कि  इस  देश  के  अन्दर  कौन  सी  ऐसी  ताकत  हैं  जो  बाहर  के

 वादी  ताकतों  से  मुकाबला  करना  चाहती  अपने  को  मिलाना  चाहती  अगर  आप  देखेंगे  तो

 आपको  पता  लेकिन  आज  इस  बात  का  दु:ख  है  कि  अभी  तक  हमारे  देश  में  वो

 परम्परा  रही  थी  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  अब  देश  के  सामने  खतरे  का  सवाल  पदा  होता  था  तो

 देश  की  स्वतंत्रता  काਂ  सवाल  पैदा  होता  था  तो  हम  एक  रहते  थे  ।

 ot  अटल  बिहारी  बाजपेयी  यह  परम्परा  किसने  तोड़ी  है  ।

 श्री  alo  आर०  भगत  आपने  तोड़ी  ei  जब  हम  कहते  हैं  कि  पाकिस्तान  में  अस्त्रों  का

 इतना  अम्बार  जमा  हो  रहा  जमा  हो  रहे  और  हमें  इनसे  खतरा  है  तो  अटल  बिहारी

 वाजपेयी  कहते  हैं  कि  कोई  खतरा  नहीं  यह  तो  चुनाव  में  जितने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  कह  रही

 जब  हम  कहते  हैं  कि  हमारे  चारों  तरफ  नपो  इम्पीरियलिज्म  का  खतरा  है  तो  इस  खतरे  के  बारे  में

 कहा  जाता  है  कि  यह  रूलिंग  कांग्रस  पार्टी  अपने  फायदे  के  लिए  कह  रही  है  असल  में

 कोयी  खतरा  नहीं  है  ।  अगर  देवा  को  खतरा  है वह  चाहे  पाकिस्तान  से  वह  चाहे  इडियन  ओसन

 में  हो  या  दूनिया  में  शस्त्रीकरण  से  या  जो  दनिया में  आर्थिक  संकट  पदा  किया  जा  रहा  उ

 हो  तो  ये  निश्चित  रूप  स्पष्ट  रूप  से  खतरे  और  हमें  इन  खतरों  को  मानना  चाहिए  ।  थे  खतरे

 इसलिए  नहीं  कि  आज  हम  रूलिंग  पार्टी  में  और  हम  कहते  हैं  कि  खतरे  ये  खतरे  वास्तविक

 खतरे  हैं

 इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  मधु  दंडवते  जी  देखिए  कि  किस  तरह  से  इन्टरनल  कम्यन  लियम  एएन

 रिएक्शानिज्म  eat  इम्पीरियलिज्म  आज  की  qsoylay  में  इकट्ठ  हो  रहे  हैं  ।  हमें  देखना है  कि  आज

 वे  कौन  सी  ऐसी  ताकते  हैं  जो  बाहर  की  ताकतों  पर  निमार  करके  ऐसा  करना  चाहती  हैं  ।  आज  यह

 द्श्ख च्  की  बात है
 कि  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  खतरे  की  पृष्ठभमि  में  जो  हममें  राष्ट्रीय  एकता  होनी  सभी

 राजनीतिक  दलों  मे ंदेश  की  सुरक्षा  के  देश  को  खतरे से  बचाने  के  देश  की  स्थिरता  के
 लिए

 एकता  होनी  उसकी  परम्परा  तोड़  दी  गयी  आज  देश  में  वह  परम्परा  दिखायी  नहीं दे

 रही  है  ।  आज  देश  गुमराह  करने  की  कोशिश  की  जा  रही  में  चाहता  हूं  कि  यह  कोशिश  बन्द

 होनी  चाहिए  क्योंकि देश  को  खतरा  सभी  के
 लिए  खतरा  है  ,  किसी  एक  पार्टी  के  लिए  किसी

 एक  व्यक्ति के  लिए  नहीं  ।
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 ——  meee  wen  —————

 सभापति  मैं  अन्त  में  ही  चाहता  हु  कि  राष्ट्रपति  जी  ने  इस

 भूमि  में  जिक्र  किया  है  कि  हमारी  HASTICAT  में  सुधार  हुआ  है  ।  हमारी  अधिक  व्यवस्था  में

 सुधार  हुमा  इसके  वारे  में  मैं  सिफ॑  दो-तीन  बातें  ही  बताना  चाहता  जिस  देश  में  142

 मिलियन  टन  अनाज़  हो  पिछले  साल  128  मिलियन  टन  था  इस  ag  142  मिलियन  टन

 हुआ  यह  हमारी  एक  बड़ी  उपलब्धि है  ।  इसके  बारे  में  अगर  हम  कहेंगे  तो  आपको  बुरा  लगेगा  और

 राष्ट्रपतिजी  अपने  अभिभाषण  में  कहेंगे  तब  भी  आपको  लेकिन  यह  बात  चीन  के  प्रधान

 मंत्री  ने  न्यू वा कं  में  कही  है  कि
 भारत  में  142  मिलियन  टन  अनाज  पैदा  हुआ  यह  भारत  की  एक

 वहुत  बड़ी  उपलब्धि  ये  उपलब्धियां  पंजाब  हरियाणा  में  उन  इलाकों  में  हुयी  जट्टां  आज

 भांति  है  और  आज
 की

 देश  की  कानून-व्यवस्था  की  हालत  को  देखते  हुए  आधिक व्यवस्था  में  सुधार

 होना  एक  बहुत  बड़ी-बात  हैं  ।  और  इसलिए  अत  में  जो  राष्ट्रपति  जी  ने  पालियामेंट  में  सभी  दलों

 के  सदस्यों  के  राष्ट्रीय  विकास  के  राष्ट्रीय  हित  के  लिए  काम  करने  की  अपील  की  है  ।  हमारी

 अर्थव्यवस्था  में  सुधार  सरकार  की  सही  नीतियों  के  कारण  हो  पाया  और  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  है

 हमारा  फारेन  एक्सचेंज  ।  हमारे  यहां  1980-81  में  10  मिलियन  टन  तेलू  होता  था  और  तेल  के

 कारण  ही  हमको  लोन  लेना  पड़ो  ।

 श्री  मीमांसा  बागड़ी  :  चर्बी  के  लिए  ?

 श्री  ato  Alto  भगत  में  आपकी  बात  को  ज  नता  ने  नहीं  माना  ।  जनता  इस

 देश  की  बहुत  AAMT  है  ।  इन  गलत  मुद्दों  पर
 आपको  कुछ  मिलनेवाला  नहीं  st  1980-81  में  10

 मिलियन  टन  तेल  होता  था  जो  आज  26  ' मिलियन  टन  हो  गया  और  अगले  साल  31-32  मिलियन

 टन  होगा  ।  हम  तेल  के  मामले  में  आत्म  नीमच  होने  वाले  ।  उघर  हमने  अपनी  मांग  के  अनसार  जो

 कर्ज  लियां  था  उसके  1'01  मिलियन  डालर  हमने  लौटा  भी  दिये  हैं  ।  जब  यह  कजे  लिया  था  तो

 ye  याद  है  कि  सभी  विरोधी  दलों  के  नेताओं  ने  इसका  विरोध  किया  था  ।

 आज  भी  जब  हम  कज  लौटाते  हैं  तो  ब्यान  भटल  बिहारी  जी  ने  तो  शायद  नहीं

 कहा  लेकिन  उनकी  पार्टी  की  तरफ  से  श्री  अडवाणी  जी  ने  कहा  कि  वहू  सब  चुनाव  जीतने  के  लिए

 धोखा है  ।  1.1  मिलियन  डालर  हमने  लौटा  दिए ।
 तेल  के  आयात  की  वजह  े  हमारी  स्थिति  ऐसी

 हुई  है  ।  तेल  उत्पादन  में  हमारी  स्थिति  में  सुधार  हुआ  है  अपर  अब  हमें  इसकी  जरूरत  नहीं  है  ।  जब

 हमारे  फारेन  एक्सचेंज  की  हालत  अच्छी  हो  गई  है  तो  कहा  है  कि  यह  चुनाव  के  लिए  है  ।  ऐसी  हालत

 रही  क क क ७ के की  )

 श्री  अटल  बिहारी  ब्राजपेयी  :  एक  तरफ  तो  आप  मांग  रहे  हैं

 Stato  sito  भगत  अत  में  मैं  एक  ही  कहना  बाहु गा  आज
 हमें

 अपनी  उन

 राष्टरीय  भावनाओं  और  आदर्शों  की  तरफ  ध्यान  देना  जिनकी  ओर  राष्ट्रपति  जी  ने  अपने
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 oo

 अभिभाषण  में  निर्देश  किया  है  ।  देश  में  जो  ताकतें  fear,  पृथकता  कौर  साम्प्रदायिकता  को

 लन  के  जरिये  बढ़ावा  दे  रहीं  उनका  हमें  मुकाबला  करना  चाहिए  जिससे  देश  में  शांति  हो  और

 हम  देन  के  विकास  तथा  गरीबी  को  दूर  करने  के
 लिए  अ्रामं  जनता  के  उन  सपनों  को  पुरा  करने  के

 लिए  ठोस  कदम  उठा  सकें  ।

 श्री  जेवियर  श्रशकल  )  सभापति  23  1984  को  दिए  गए

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  लिए  धन्यवाद  प्रस्ताव  का
 समर्थन

 करत  हुए  मैं  गौरवान्वित  अनुभव

 |  अ
 करता  हू  ।

 यह  अवसर  कुछ  राजनीतिक  अतर निरिक्षण  और  मुल्यांकन  करने  का  है  तथा

 मान  लगाने  का  और  राष्ट्र  के  भविष्य  के  बारे  में  कुछ  कहने  का  है  ।  इस  अभिभाषण  में  राष्ट्रीय  और

 अंतर्राष्ट्रीय  महत्व  के  लगभग  सभी  प्रमुख  मुद्दों  पर  प्रकाश  डाला  गयां  है  ।

 ag  1984  अधिक  उल्लेखनीय  आर  महत्वपूर्ण  वर्ष  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  का  यह

 अन्तिम  वर्ष  है  और  इस  देश  में  कॉप्रेस  देल  के  शताब्दी  समारोह  आरम्भ  होने  वाला  वर्ष  है  ।  सारा

 राष्ट्र  और  समूचा  इस  वर्ष  बहुत  सी  बातों  के  लिए  भारत  की  ओर  देख  रहा  इसी  वर्ष  इस

 राष्ट्र  जनता  इस  बात  का  tart  करने  जा  रही  है  कि

 सिरा रहा
 और  1980-84  के  बीच

 है

 क्या
 हुआ  था  |

 श्री मम  यदि  आप  वर्ष-पासवर्ड  की  योजना  अनियमित  नकारात्मक  आधिक

 विकास  और  पिछड़े  वर्गों  के  लाखों  लोगों  की  निराशा  वाले  वर्षों  का  स्मरण  करें  तो  आज  हम

 देखते  हैं  कि  इस  राष्ट्र  ने  पोजनावद्ध  आर्थिक  विकास  किया  उसमें  स्थिरता  आई  है  तथा  लाखों

 लोगों  की  आशायें  पुरी  हुई  गत  तीन  वर्षों  में  इस  राष्ट्र  ने  अभूतपूर्व  प्रगति  की  जिसके  लिए

 हम  अथैया  सरकारी  क्षत्र  और  fas?  के  प्रति  आभार

 व्यक्त
 करते

 हैं  ।

 इस  अभिभाषण
 के

 दो  भाग
 |

 हैं--पहले
 में  सरकार-की  राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय

 aie  क्ष  कोयला  क्ष  तेल  उद्योग  और  वैज्ञानिक  विकास  में  हुई  उपलब्धियों  तथा  इन

 सबसे  अधिक  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  माध्यम  से  90  लाख  ग्रामीण  परिवारों

 को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाया  गया  —F  हुई  उपलब्धियों  पर  प्रकाश  डाला  गया  है  ।  तथापि  मैं

 अभिभाषण  के  दूसरे  AIT  का  भी  उल्लेख  करना  चाहता  जिसमें  राष्ट्रपति  ने  कही  है  :

 और  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  की  afafirferat  में  जो  तेजी  हुई  वहू  सरकार  के

 लिए  गम्भीर  चिन्ता  का  विषय  है  कौर  इससे  देश  की  सुरक्षा  और  अखण्डता  के  लिए  भारी  खतरा

 है  ऐसी  घटना  od  |  व्यापक  स  vue  रखा ७  wee है  जाना  चाहिए  ”
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 कोई  भी  देशभक्त  और  विवेकशील  नागरिक  जम्म  और  कश्मीर  में  जो

 हो  रहा  है  तथा  असम  में  जो  तश्ना  उसकी  उपेक्षा  नहीं  कर  सकता  है  ।  हमारी  प्रधानमंत्री  ने  ठीक

 कहा है
 cag  और  विभाजक  शक्तियों  ने भयानक  षडयंत्र  रच  कर  सारे  ददा  में  आतंक

 बर  भय  फला  दिया  एक
 राष्ट्र

 के  रूप  में  क्या
 ह्म

 ऐसी  घटनाओं  पर  शांत  रह  सकते  हैं ?

 सभा  के  सामने  एक  आत्मान्वेषी  are:  इस  प्रसंग  में  संसद  की  क्या  भूमिका  ate  उत्तरदायित्व

 क्या  हम  इस  राष्ट्र  को  इस  खतरनाक  स्थिति  के  चंगुल  में  फंस  जाने  देंगे  और  इस  wes  को

 खंड-खंड  हो  जाने  देंगे  अथवा  इस  राष्ट्र  का  भविष्य  क्या  होगा
 ?  इस  देश  पर  शासन  कौन  करेगा  ?

 यह  सब  आत्मन्वेषी  प्रदान
 सभा  के  सामने  है  ।

 23  1984  को  मेरा  हृदय  उस  सम  य  गहरे  दुःख  में  डब  गया जब  चौधरी  चरण

 सह  सड़े  होकर  केवल  पंजाब  के  प्रश्न  का  उल्लेख  करने  लगे  ।  उन्होंने  यह  उल्लेख  नहीं  किया  fi

 हरियाणा  में  व्या  हो  रहा  है
 ?

 उन्होंने  इस  बारे  म॑  कुछ  नहीं  कहा  कि  असम  में  क्या  हुआ
 ?

 उन्होंने

 इस  वारे  में  भी  कुछ  कहने  की  परवाह  न  की  कि  जम्मू-काश्मीर  में  क्या  हो  रहा  है
 ?

 उन्होंने  अकेले

 पंजाब  का  ही  उल्लेख  क्यों  ?  मैंने  उस  दिन  की  कायेंवाही  का  पूरा  अध्ययन  किया  मैं

 खेद पूर्वक  यह  कहता  हूं  कि  उनमें  यह  कहने  का  साहस  नहीं  था  कि  देश  के  अन्य  भागों  में क्या  हो  रहा

 राज  भा०  ज  ०  पा०  ने  बाद  आह्वान  किया  है  ।  भा०  To  पा०  के  महासचिव  के  प्रस  वक्तव्य

 को  मैंने  परा  पढ़ा  है  ।  दुर्भाग्यवश  श्री  वाजपेयी  यहां  नहीं  आप  जानते  हैं  पंजाब  में  हत्याओं

 के  दौर  पर  अपना  रोष  और  संताप  प्रदर्शित  करने  के  लिए  भा०  To  पा०  के  अखिल  भारतीय  महा

 सचिव  ने  बन्द  के  वारे  में  क्या  कहा

 आपस
 पे  शठ ही श्री  सूरजभान

 :
 और  हरियाणा में  हुई  हत्या

 श्री  जेवियर  अरा कल  भा०  जब  पा०  के  अखिल  भारतीय  सचिव  द्वारा  जारी  किया

 गया  यह  वक्तव्य

 सागा
 श्री  सुरजभान  नहीं  जानता त  AIG  ने  कौन  सा  समाचार  पत्र  पढ़ा

 श्री र जेवियर  अरा कल  :  इडियन  | क वब सप् रस  आपकी  जानकारी  के  लिए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  अपना  समाचार-पत्र  ।

 श्री  जेवियर  श्रराकल  :  क्या  देश के  भरपूर  प्रधान  मन्त्री  और  भा०  Fo  पा०  के  बीच

 ae  कोई  षड्यंत्र नहीं  है  ?  यह  सच  है  या  नहीं
 ?  यदि  वे  इस  सभा  में  खड़  होकर  इसकी  निंदा

 करने  का  साहस  करें  तो  हम  लोकतांत्रिक  धर्मनिरपेक्ष  लोग  उसका  स्वागत  करेंगे

 किन्त ुशुमारे  देश
 में  एक  बढ़त  खतरनाक  प्रवृत्ति  पनप  रही है  ।  पंजाब  एक

 पूर्ण  राज्य  पंजाब  में  हो  रही  हत्याओं  के  बारे  में  हम  अपनी  आंखे  नहीं  बन्द  कर  सकते  ।
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 पंजाब  के  बारे  में  गांधीजी  द्वारा  कहे  गए  शब्दों  को  मैं  स्मरण  कराना  चाहता  हूं  ।  मैं  उद्ध,त द

 करता  हूं
 :

 से  मामलों  में  पंजाब  के  लिए  सारे  भारत  का  मागं दर्शन  करना  सम्भव  है  किन्तु

 केवल  जब  पंजाब  इसका  संकल्प  करे  और  पांच
 नदियों

 के  इस  प्रदेश  में  दलीय  भावनाओं

 और  साम्प्रदायिकता  का  लोप हो  जाए  1.0

 यह  वेद  वाक्य  है  ।  दुर्भाग्यवश  पंजाब  में  हुई  घटनाओं  ने  वहां  के  वातावरण  को  VE fora

 कर  दिया  है  ।  यह  ऐसा  अवसर  नहीं  है
 जब

 हम  एक  दूसरे  पर  आरोप  लगाए  वरन्‌  इस  समय  हमें

 एकजुट  होकर  वहां  की  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  सामूहिक  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 राष्ट्र  में  एक  अन्य  खतरनाक  प्रवृत्ति  पनप  रही  है
 ।  सवाल  हिन्दू  राष्ट्र  में कट्टरता फैला

 रहे  हमने  देखा  है  कि  हिन्दू  परिषद  तथा  कुछ  अन्य  संगठनों  ने  किस  प्रकार  एकात्मकता  यज्ञ  का

 संचालन  किया  है  ।  अपने ंसे  कितनों  ने  ही
 देखा  होगा कि  उस  जुलूस के  समय  कितने  ढोंग-आडम्बर

 किए  गए  ?
 क्या  आपने

 केसरी  वस्त्र  सिंह  पर  कठोर  चेहरे  हाथ  में  भाला  लिए

 भारत-माता को  नहीं  देखा  ?  क्या  आपने  गोलवलकर का
 चित्र  नहीं  देवा  था ?  क्या  आपने

 महाराणा  प्रताप  का  चित्र  नहीं  देखा  था  ?  क्या  मैं  लोकदल  के  सदस्यों  और  नेताओं  से  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  वे  इस  प्रकार  का  आतंक  इस  राष्ट्र  में  चाहते  हैं
 ?

 इस  राष्ट्र  में  क्या  आप  इस  प्रकार  की

 साम्प्रदायिकता  चाहते  हैं  ।  हम  आपसे  प्रश्न पुछ  रहे  आप  इस  राष्ट्र के  समक्ष  उत्तरदायी

 यह  मंच  आगे  आकर  इसकी  निंदा  करने  का  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  लोकदल  का  इसमें  कसूर  है  बताना  ?  लोकदल  किस

 तरह  जिम्मेदार  है  भाई  ?  भिन्डरवाला  और  आप  इस  देश  को  तोड़  रहे  हो  और  मुजरिम  लोकदल  को

 ठहरा  रहे  हो  क़त्ल  लोकदल  कर  रहा  है  पंजाब  में  ?  राणाप्रताप  नेशनल  लीडर  हैं  ।  क्या  बच्चों

 की  बात  कर  रहे हो  ।

 tt  बी०डी०  fag  :  आप  कन्फ्यूज्ड  हो  ।

 श्री  जेवियर  अराकल  :  इस  आंदोलन  के  पीछे  भाजपा  उनमें  सहनशीलता

 और  लोकतांत्रिक  भावनाएं  नहीं  (

 श्री  मनी रास  बागड़ी  :  राणाप्रताप हमारे  राष्ट्रीय  नेता  हैं  ।

 श्री  जेवियर  अरा कल
 :

 विपक्षी  दलों  से  पूछना  राष्ट्र  के  लिए  कौन  अधिक

 हानिकर  काँग्रेस  या  नेशंस  फ्र  कैस्टिल  वस्तु  जो  निर्माता  के  लिए  खतरनाक  हो  ?

 मैं  श्री  मुखर्जी  से  इसका  उत्तर  चाहता

 सभापति  महोदय
 :  आप  अध्यक्ष पीठ की  ओर  देखिए  और  अध्यक्ष पीठ  को  ही  सम्बोधित

 कीजिए  |

 श्री  जेवियर  अराकल :  में  अध्यक्ष पीठ  के  माध्यम  से  '  सम्बोधित कर  रहा  हूं  ।  मैं  अपील

 करता हूं  कि
 विपक्षी  दलों  को  केवल  आज

 की
 पर

 ही  ध्यान  नहीं  देना  चाहिए  वरन्‌
 भारत

 36  I



 27  84 राष्ट्रपति  5.  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 के  भविष्य  के  वारे  में  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  जब  तक  आप  आगे  आकर  संकीर्ण  विचारों  को

 उदारमना  होकर  नहीं  और  साहसपूर्ण  कायें  नहीं  करते  तब  तक  मैं  समझता  हूं  कि

 यह  राष्ट्र  इस  भयानक  स्थिति  का  विनाश पूर्ण  रूप  में  ही  सामना  करेगा  |  भारत  जैसे  जि  तका

 विशाल  क्षेत्रफल  और  जनसंख्या  की  जनता  राष्ट्रीय  नेतृत्व  मागं दर्शन  और  प्रकाश  के

 लिए  राजनीतिक
 दलों

 की  ही  ओर  देख  रही  क्या  मैं
 विपक्षी  दलों

 से  पूछ  सकता हूं  कि

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  अलावा  क्या  कोई  अन्य  दल  जो  भारत

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  भारतीय  राष्ट्रीय  काँग्रेस  कहाँ  है  ?

 श्री  जेवियर  अरा कल  कोई भी
 अन्य

 दल  आगे
 आकर

 इस  देश  का  नेतृत्व  नहीं  कर

 सकता  ।  इसे  एक  मित्र के  समान  समझकर  और  एक  दर्शा के  रूप  में  इसका  मार्गदर्शन  नहीं  कर

 सकता  है  ।  सभापति  पिछले  चार  वर्षों  से  मैं  इस  सभा  में  अध्ययन  और  अवलोकन  कर

 रहा  हू

 सभापति  महोदय :  मैं  इस  बात  से  प्रसन्न  हूं  कि  आप  मुझे  ही  सम्बोधित  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  दण्डवत :  वह  श्री  बागड़ी का  चेहरा  अधिक  पसन्द  करते  sat  किया जा

 सकता  है  ?

 श्री  जेवियर  अरा कल  :  जहाँ  तक  प्रभुसत्ता  धर्मनिरपेक्ष  लोकतन्त्र  जेसे  संविधान

 के  मूल  सिद्धांतों  का  संबंध  इस  बारे  में  विपक्ष  की  उनमें  मान्यता  कहां  है  ।  क्या  भा०  ज  ०  पा०  इसके

 उपयुक्त  होगी  ?  कया  माक्सवादी  इसके  उपयुक्त  होंगे  ?  क्या  भारतीय  साम्यवादी  दल  इसके  उपयुक्त

 होगा  ?  क्या  लोकदल  इसके  उपयुक्त  होगा  मैं  डरता हूं  इनमें  से  कोई  भी  दल  संविधान के  qa

 सिद्धान्तों  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।  जहां  तक  मेरा  संबंध  ae  मान
 क्षेत्रीय  और

 विरोधों  गतिविधियों  का  यही  मूल  कारण  है  ।  क्योंकि  उनके  पास  कोई  राष्ट्रीय

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  रेता  नहीं  है  ।  इसीलिए  पीड़ित  कौन है  ?  पीड़ित है  इस  देश  की

 जनता  और  इस  देश  का  लोकतन्त्र ।

 एकता  के  बारे  में  बोलते  मैं  चाहता  हूं  कि  19  अक्तूबर  1963  को

 बाणी  पर  पंडितजी  द्वारा  कहे  गए  शब्दों  को  उद्धत  करू  :

 ध: 6  आपसे  इस  देश  की  संपन्न  विविधता  को  भूलने के  लिए  नहीं कह  रहा  हं  वरन्‌

 आपसे  यह  स्मरण  करने  के  लिए  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  यह  सभी  ऐसी  चीजों  के

 साथ  जिनका  हम  आदर  करते  नष्ट  हो  जाएगी  यदि  हम  स्मरण  नहीं  रखते कि  एकता

 अनिवार्य है  एकता से  मेरा  मतलब  नक्शे  पर  या  संबधित  न  में  दिखाई  गई  सतही  एकता

 में  नहीं  वरन्‌  हृदय  और  मस्तिष्क  से  की  एकता  से  जिसकी  रक्षा  करनी  जिसके

 पक्ष
 में  कार्य करना  होगा  और  जो  एक-दूसरे  के  प्रति  सहयोग

 करने
 में  हमारा  नेतृत्व

 करेगीं  ै

 हृदय  कौर  मस्तिष्क की  एकता  की  यह  भावना  क्रमशः  लुप्त  होती  जा  रही  है
 ।

 किन्तु

 यह  अवसर  है  जब  हममें  से  प्रत्येक  को  खड़े  होकर  यह  कहना  चाहिए  कि  हम  इस  राष्ट्र  की
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 न्

 एकता  और  अखंडता  के  लिए  कटिबद्ध  यद्यपि हम  इस  राष्ट्र की  विविधता का  भी

 सम्मान  करते  हैं  ।  श्रीमती  यह  सपना  अभी  पूरा  किया  जाना  है  ।

 जम्मू और  काश्मीर  के  मेरे  मित्र  ने  मुझसे  कहा  कि  देश  के  उस  भाग  में  कया  हो  रहा  है

 आपने  अनेक  बार  यह  सुना  होगा  कि  उस  क्षेत्र की
 जनता  वहाँ की  विंमान  सरकार  के  बारे

 में  क्या  अनुभव कर  रही  वे
 किस  प्रकार  पृथकतावादी

 और  साम्प्रदायिक शक्तियों  की  सहायता

 कर  रह ेहैं  और  उन्हें  दुष् प्ररित कर  रहे  हैं  ताकि वह  राज्य  इस  देश  के  संघ  से  अलग हो  सके
 ?

 क्या  इसमें  सन्देह  मैं  विपक्ष  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जम्मू  और  काश्मीर की  घटनाओं  के

 प्रति  उनका  शुत्रमूर्गी  व्यवहार  से  हमें  कुछ  प्राप्ति न  होगी  ।  आपको आगे  आना  होगा  और  उन

 घटनाओं  की  ओर  बुराई  की  निंदा  करनी  होगी  ।  केवल  तभी  यह  राष्ट्र  इस  बारे  में  आपकी  भू  मिका

 पर  करेगा

 इसके  साथ ही  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  केन्द्र-राज्य  संबंधों  का  प्रश्न एक  ढकोसला

 है
 ।

 यह  तो  असली  बात  पर  पर्दा  डालना  है  ।  मैं  वह  बात  उद्धत  करना  चाहता हूं  जो  हमारी  प्रिय

 धान मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  ने  कही  है  ।

 भारत  शवितशाली  है  तो  प्रत्येक  राज्य  और  समदाय  शक्तिशाली  और  यदि

 भारत  कमजोर हुआ  तो  चाहे  राज्य  या  केन्द्र  कितना  भी  प्रयास कर  हम  कमजोर

 ही  रहेंगे  ।”'

 यह  हमारे  दल  का  ओर  सदकार  का  संदेश  है  ।

 राष्ट्रपति  ने  ठीक  ही  कहा  है  और  मैं  उसे  उद्ध.त  करता  हूं

 देशभक्त  नागरिक  को  सरकार  की  मदद  क  r  चाहिए  जिससे  कि  सरकार

 उन  ताकतों  जो  जाति  क्षेत्रीयता  और  भाषा  आदि  के  नाम  पर  देश  में  पिता  कौर

 फूट  का  वातावरण  फलाना  चाहते  दबा  सके  ।

 लेकिन  यह  महान  राष्ट्र  है  इसे  इस  भूमि  के  लोगों  पर  विश्वास है  ।  हम  राष्ट्रपति के

 इस  कथन  से  सहमत हैं

 भारत  के  लोगों  ने  समय-समय  बड़ी  मुश्किलों  से  प्राप्त  की  गई  आजादी  भौर  एकता  की

 सुरक्षा  के  लिए  दृढ़संकल्प  प्रदर्शित  किया  है  ।

 यह  समय  स्वयं  से  यह  पूछने  का  नहीं  कि  राष्ट्रपति  ने  क्या  कहा
 ?

 हम  राष्ट्र  से  जितना  लेते  उससे  अधिक  उसको  सरपंच  करना  चाहिए  ।  राष्ट्र के

 आदर्शों  के  लिए  अपने  की  समर्पित  करने  की  आवश्यकता है  ताकि  हम  सब  राष्ट्र की  एकता  और

 प्रगति  के  लिए  अधिक  से  अधिक  कार्य  कर  सकें  ी

 ऐसी  बातें हम  सब  लोगों के  दिलो  दिमाग  में  पैठनी  चाहिए  ast  हमें  अपने  आपको  संदेश

 देना  है  ॥

 मैं पुनः  पंडित जी  के  कथन
 को  उद्धत  कर  अपना  भाषण

 समाप्त  करना  चाहता हूं  ।  मैं  इसे

 इसलिये  उद्धत  कर  रहा  हूं  क्योंकि  आप  इसे  कभी  पढ़ते : ।  और  यदि  आप  पढ़  तब  इसे
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 समझ  नहीं  सकते
 ।  यदि  आप

 इसका  मूल्यांकन  नहीं कर  सकते तो  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 मैं  उद्धत  कर  सकता  हूं
 :

 स्वतन्त्र  भारत  की  मेरी  कल्पना  मात्र  राजनैतिक  स्वतन्त्रता  ही  नहीं  इससे  अधिक

 ऊंची  और  अधिक  भव्य  है  ।  यह  ऐसी  स्वतन्त्रता  है  जिसमें  40  करोड़  लोग  ऐसा  जीवन

 जी  सकते  जो  एक  आदमी  को  जीना  जिसमें  प्रत्येक  व्यक्ति  को  हर  अवसर  प्राप्त

 जिसमें  प्रत्येक  व्यक्तियों  की  जीवन  के  लिए  आवश्यक  वस्तुए  उपलब्ध  कराई  जायेंगी  ।

 भौर  वे  व्यक्ति  जिनके  पास  खाली  समय  वे  विज्ञान  के  क्षेत्रों  में  खोज  कर  सकते  हैं  तथा

 पुनः  साहसिक कार्य  शुरू  कर  सकते हैं  ।”

 स्वतन्त्रता-संघर्ष  की  स्मृति  स्वतन्त्रता  के  लाभ  के  स्वतन्त्रता  की  प्रतिष्ठा  और

 उसकी  रक्षा  के  लिये  भारतीय  राष्ट्रीय  काँग्रेस  और  कांग्रेस  पार्टी  ने  आधारशिला  रखी  है  और

 हमारी  प्रिय  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  उस  पर  व: श नश्चर ्  ढाँचा  तैयार  कर  रही  हैं  ताकि

 वाली  पीढ़ी  यह  अ  दाज  लगाने  के  लिये  यह  निर्णय  कर  सके  कि  कांग्रस  और  श्रीमती  इंदिरा  गांधी

 ने  क्या  कायें  किया  हें  अपने  वंशजों  के  लिए  इमारत  बन  रही  है  ।  बहुत-बहुत  धन्यवाद  |

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 ग्रीक  राष्ट्रपति  की  सेवा  में  निम्नलिखित  शब्दों  में  एक  समावेदन  प्रस्तुत  किया  जाये  ह

 इस  सत्र  में  समवेत  लोक  सभा  के  राष्ट्रपति  के  प्रति  उनके  अभिभाषण

 के  जो  उन्होंने  23  1984  को  एक  साथ  समवेत  संसद  की  दोनों  सभाओं  के

 समक्ष  देने  की  कृपा  की  अत्यन्त  आभारी  हैं  ह

 Sto  सैफुद्दीन  सोज  :  सभापति  जम्मू और  काश्मीर  के
 सम्बन्ध  में  की

 गई  टीका-टिप्पणियों  को  कार्यवाही  से  निकाला  जा  सकता  है  |

 सभापति  महोदय  :  सभा  में  उपस्थित  माननीय  जिसके  ध नयवाद  प्रस्ताव  पर

 धन  पारिचालित  किये  गये  यदि  अपने  संशोध
 न  प्रस्तुत  करने  के  इच्छुक  तो  अपने

 संशोध  नों

 की  क्रय  संख्या  बताते  हुये  15  मिनट  में  अपनी  पर्चियां  MT-FTee  पर  भेज  सकते  हैं
 ।

 केवल  उन्होंने

 उन  संशोधनों  को  ही  पेश
 गया  माना

 जायेगा  ।

 पेश  किये  गये  समझे  जाने  वाले  संशोधनों  की  क्रम  संख्या  दर्शाने  वाली  सूची  थोड़ी  देर  बाद

 नोटिस  बोर्ड  पर  लगाई  जायेगी  ।  यदि  किसी  सदस्य  को  सूची  में  कुछ  असंगति  प्रतीत  तो  वह

 अविलम्ब  सभा-पटल  अधिकारी  का  ध्यान  नोटिस  की  ओर  दिला  सकता  है
 ।  अब  श्री  समर  मुखर्जी

 बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  राष्ट्रपति  द्वारा  दिये  गये
 अभिभाषण  को  सरकार

 की  सामान्य  नीति  समझा  जाता  है  ।  अभिभाषण  पर प्लान चो  यग  नदी  ae.  ह  44 afore  से  aay  को  जानी  चाहिए
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 और  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  यहां  व्यक्त  किये  गये  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना

 चाहिए  ।

 राष्ट्रपति ने  अपने  अभिभाषण में  यह
 दावा  किया है  कि  वर्षा न  होने से  पड़े  प्रतिकूल

 प्रभावों  के  बावजूद  देश  की  आधिक  व्यवस्था  में  बहुत  सुधार
 प्रगति  हुई  है  ।  आधिक  व्यवस्था

 में  अत्यधिक  सुधार  और  प्रगति  का  उनका  यह  दावा  वास्तविक  स्थिति  से  नितान्त  विपरीत  है  ।
 मैं

 आपका  ध्यान  पिछली  बार  इन्हीं  राष्ट्रपति  द्वारा  दिये  गये  भाषण  की  ओर  दिलाता  हू  पिछले  वर्ष

 के  भाषण  के  इसी  पैराग्राफ  2  में  उन्होंने  कहा  था  :

 मुद्रा-स्फीति  के  कारण  विभिन्‍न  देशों  पर  पड़ने  वाले  दबाव  को  देखते  हम  मुद्रा-स्फीति

 पर  नियन्त्रण करने  में  मिली  सफलता पर  गयें  कर  सकते हैं  ।

 इस  वर्ष  के  भाषण  में  राष्ट्रपति  ने  स्वीकार  किया  है  कि  मूल्य  स्थिति  ने  हमें  चिन्ता  में

 हाल  दिया  है  ।  जनवरी  7,  1984  को  मुद्रा-स्फीति की  aes  दर
 10.4  प्रतिशत थी

 ।  अब  आप

 तुलना ्

 प्रधानमंत्री  (  श्रीमती  इन्दिरा
 :  अब  यह  3  प्रतिशत से  कुछ  अधिक है

 भी  समर
 म

 फर्जी
 :

 नहीं  जानता  इसमें
 कमी  आई  मैं  राष्ट्रपति का  भाषण  पढ़  रहा

 हूं  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 :

 मैं  जानती  हूं
 ।

 मैं  उस
 पर

 विवाद  नहीं  कर  रही
 ।

 समर  मुतर्जिम  :  यही  कारण  है  कि  पिछले  ae  आपका  मुद्रा  स्फीति  पर  नियंत्रण

 करने का  दावा  करना  और  अब  यह  स्वीकार  करना  कि  मुद्रा  स्फीति  1  वर्ष  में  10.4  प्रतिशत  पहुंच

 गई  है  क्या  यह  हमारे  देश  की  आधिक  व्यवस्था  की  स्थिति  को  वास्तविकता  द्भांति  है  ?  मुझे  याद

 है  कि  पिछले  ad  प्रधानमंत्री जी  ने  मेरा  भाषण  सुना  था
 ।

 तब  मैंने  कहा  था  कि  आप  देश  में  भ्रामक

 वक्तव्य  दे  रही  हैं  और  और  आप  स्वयं  ही  भ्रमित  हैं  ।

 ait  अटल  विहारी  बाजपेयी  दिल्‍ली  )  :  माया ।

 भी  समर  मुखर्जी  :  जी
 माया  लिए  माया  ।  मैं  इसका  पुरा  समर्थन  करता  हूं

 कि  आप  स्वयं  भ्रमित  लेकिन  लोगों  को  श्रम  में  मत  डालिए  ।  इन  भाषणों  से  सिद्ध  हो  जाता

 है  कि  आप  qz  देश  पर  कितना गलत  प्रभाव ढाल  रहे

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  परमाणु  अ  इलेक्ट्रानिकी  और  महासागर  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी
 ०  :  वह  पिछले  वर्ष  का  था  ।

 भरी  समर  मुखर्जी
 :  पिछला वर्ष  ।  पिछले  ae  आपने  दावा  क्या  था  कि  आपने

 मुद्दा  स्फीति  पर  नियंत्रण  पा  लिया  था  ततपश्चात आप  पूरी  पूनी  होने  का  दावा  कर

 रहे  अगले  वर्ष  भाप  आकर  कहेंगे  वह  ठीक  नहीं  वह  केवल  पिछले  वर्ष  के  बारे
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 ae

 में  था  प्रश्न यह  है  कि  आर्थिक  व्यवस्था पर  रूप  में  विचार  नहीं  करना  चाहिए  ।  सितंबर

 में  मूल्य  गिर  गए  थे  ।  आप  दावा  करते हैं  कि  सामान्य  प्रवृत्ति  मूल्य  कम  होने  रही  है  ।  अक्तूबर

 यह  बढ़ने  शुरू  हो  जाते  हैं  ।  तब  आप  कहते  हैं  कि  ऐसा  दोना  स्वाभाविक है  ।  पुनः  यह  कम  हो

 जाएगे  ।  यह  सब  इसलिए है  क्योंकि  आप  देश  में  यह  शानदार  चित्र  प्रस्तुत  करना  चाहती  हैं  कि

 उनके  शासन  काल  में  अर्थ-व्यथा  बहुत  सुदृढ़  बनती  जा  रही  है  ।

 श्री  रामप्यारे  पत्रिका  :  यह  तथ्य है  ।

 श्री  समर  मरीजों  :  मैं  क  वल  तथ्य  ही  बता  रहा  हूं  ।

 जहां  तक  कृषि  का  संबंध  है  ।  उनका  दावा  है  कि  यह  उच्चतम  रिकार्ड  है  अप  13  करोड़

 30  लाख  टन  उत्पादन  होने  का  अनुमान  कर  रहे  मेरा  प्रश्न  है  कि  संभव  है  यह  लक्ष्य  प्राप्त  हो

 जाए  ।  लेकिन  उसके  लिए  उत्तरदायी  कौन  क्या  इसका  श्रेय  आपको  है  या  अच्छी  वर्षा

 उत्तरदायी  है
 ?

 15.42  महोदय  पीठासीन

 ने  > पन्  ah शमी  समर  मर्जी  :  राष्ट्रपति  के
 अभिभाषण

 में  अत्यधिक  वर्षा  प्रतिकूल  प्रभाव  पडने

 की  बात  स्वीकार  की  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भले  ही  वषा  अच्छी  हो  लेकिन  किसानों के  बिना |  है  दि  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया

 जा  सकता |

 थी
 समर  मुखर्जी  :  मैं  इसी  मुद्  पर  आ

 रहा  हूं  पिछले  बर्ष भी  किसान थे  ।  लेकिन

 उत्पादन  1280  लाख टन  हुआ  था |

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  यदि  वर्षा  भी  हो  और  किसान भी  तब  सरकार  के  बिना

 भी  उत्पादन  किया  जा  सकता  है  ।

 थी
 समर  aaa:  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ।  अ1।प  इसका  श्रेय  स्वयं  लेने  का  दावा  करते

 जब  उत्पदन  में  कमी  होती  तो  भाप  प्रकृति  पर  दोष  लगाते  हैं  ।

 उत्पादन  में  विधि  हुई  ar  हो  रही  है  ।  लेकिन  उत्पादन  में  इस  वृद्धि  का  लाभ  किसको  मिल

 रहा  है
 ?

 उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है
 ।

 लेकिन  मूल्य  भी  बढ़  रहे  हैं
 ।  यह  आपकी  अहं-व्यवस्था की  बड़ी

 असाधारण सी  स्थिति  आपका  नारा है  अधिक  उत्पादन  ।  लेकिन  जब  उत्पादन  अधिक

 हुआ  है  तो  मूल्य भी  बढ़ते  अधिक  उत्पादन  होने  से  लाभ  किसको  मिल  रहा  है  ?  यह  लाभ

 भू-मालिकों  को  जिनका  फसलों  पर  अधिकार  है  और  जो  वास्तव  में  मुनाफाखोर  को  मिल  रहा

 वास्तव  में  खेती  करने  वालों  को  उचित  मूल्य  नहीं  मिलता
 |  ये  सारी  फसल  काला  बाजार

 में  जाती है  ।  उत्पादकों को  कम  मूल्य  पर  बेचन ेके  लिए  मजबूर  किया  जाता  है  ।  जब  कभी

 अधिक  उत्पादन  होता  है  तभी  मूल्य  गिर  जाते  हैं  ।  उन्हें  लाभ  नहीं  मिलता

 जब  विक्रय  मूल्य  बढ़ता  तो  ear  उपभोक्ताओं को  लाभ  मिल  रहा  ।  स  अत्यघिक
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 हना

 उत्पादन  के  बाद  आपने  खा खान नों  के  मूल्यों  में  20  प्रतिशत  वृद्धि  कर  दी  है  ।  सरकार  की  यह

 नीति  evant  और  उपभोक्ताओं  को  नुकसान  पहुंचाकर  जमाखोरों  और  व्यापारियों  को

 लाभ  देने
 की

 है
 ।

 इसी
 कारण  आप

 वसूली  होने  का  दावा  कर  सकते  हैं
 ।

 लेकिन  आम  निर्धन  व्यक्ति

 का  अनुभव  इसके  बिलकुल  विपरीत  है  ।  उन्हें  सबसे  ज्यादा  कष्ट  होता  है
 और

 इस  तरह  मूल्यों  में

 बहुत  वृद्धि  हो  रही है  ।  यहां  तक  मुझे  बताया  गया  है  कि  केरल  में  खुले  बाजार  में  चावल  6  रुपए

 प्रति  किलो  या  इससे  भी  अधिक  मूल्य  पर  बेचा  जा  रहा  उन्होंने  बार-बार  मांग  की  थी  कि

 पर्याप्त  भंडार  भेजा  चाहिए  ।  देश  में  चावल  नहीं  लेकिन  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  यह

 भी  कहा  गया  है  कि
 उत्पादन  में  पर्याप्त वृद्धि  हुई  यदि  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  है  तो  पर्याप्त  सप्लाई

 क्यों  नहीं  की  जाती  ?  जब  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  तो  आपने  विदेशों  से  खाद्यान  आयात

 करने  का  निर्णय  क्यों  लिया  यह  विरोधी  स्थिति  क्यो ंहै  ?  जब  कमी  होती  है  वन

 आयात  किया  जा  सकता  है  i  लेकिन  जब  उत्पादन  अधिक  हुआ  और  उसका  श्रेय  आप  स्वयं  लेने

 का  दावा  कर  *रहे  आपने यह  भी  घोषणा  की  है  कि  आयात  किया  जायेगा  ।  इसलिए कि

 आपको  राशन  को  दुकानों  पर  आयातित  गेहूं  या  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  करनी  है  ?

 इस  यह  पता  चलता  है  कि  सारी  अर्थव्यवस्था  पर  सरकार  का  नियंत्रण  नहीं  बल्कि

 अन्य  ताकतों  के  अधीन  है  जो  कि  अर्थव्यवस्था  को  निदेशित  करने  वाली  असली  शक्तियां  हैं  ।  वे  हैं

 बड़े  सटेबाज  और  ऐस  ही  अन्य  लोग  ।

 प्री ०  कृ०  क्०  तिवारी  :  लेकिन  आपने  साम्यवादियों  को  नहीं  गिना  है  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  कृपया  सुनिए  ।  मैं  तथ्य  बता  रहा  हूं  और  उनके  आधार  पर  आपकी

 सहायता  के  लिए  कुछ  निष्कर्ष  निकाल  रहा  मगर
 आप

 इस  पर  आंख  मू  दे  रहते  हैं  तो  अचानक

 ही  किसी  दिन  कुछ  धमाका  जैसे  कि  आजकल  देश  के  विभिन्  भागों  में  हो  रहा  है  ।

 आप  दावा  कर  रहे  हैं  कि  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  हुआ  है  ।  मैं  कुछ  आंकड़े  दे  रहा  हूं
 ।

 केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  एस०  ओ  ०)  के  आंकड़ों  के  जोकि  एकमात्र  भरोसेमंद  और

 सरकारी  आंकड़े  शुद्ध  राष्ट्रीय  उत्पाद  की  औसतन  दर  या  वास्तविक  अथ  में  राष्ट्रीय आय  1978-79

 और  1982-83  के  बीच  प्रति  वर्ष  2.2  प्रतिशत  जो  कि  5  प्रतिशत  के  कहीं  भीं  नजदीक  नहीं

 है  जैसा  कि  योजना  आयोग  द्वारा  और  प्रणव  मुखर्जी  का  मंत्रालय  द्वारा  अधिकांशतया  बताई  जाती

 रही  है  ।  राष्ट्रीय  आय  1978-79  में  (1970-71  के  दामों  46.386  करोड़  रु०  और

 1982-83  में  यह  50,486  करोड़  रु०  है--यानि  कि  4  वर्षों  में  4,000  करोड़  रु०  की  ही  वृद्धि

 हुई  ।  इस  अवधि
 प्रतिशत  जनसंख्या

 में  2.2  प्रति  वह  की  वृद्धि  हुई  ।  लेकिन  प्रति
 ब्यक्ति  आमदनी

 में  बिल्कुल  ही  वृद्धि  नहीं  हुई  है  जोकि  1978-79  के  स्तर  पर  रुकी  हुई  है  ।  यह  उनका  अध्ययन

 लेकिन  आप  दावा  करते  हैं  कि  इसमें  सुधार  हुआ  है  ।  इसका  कोई  आधार  नहीं

 वास्तव  विश्व  बैंक  की  ताजा  रिपोर्ट  में  यह  माना  गया है  कि  विश्व पुत्र  के
 किसी

 भी  वर्ष  में  विकासशील  दंगों  में  विकास  दर  इससे  पहले  के  वर्षों  से  कंम  रही  है  ।  यह  विश्व  बैंक को

 ताजा  रिपोर्ट में  कहा  गया  है  ।
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 का  नन

 आप  इन  वास्तविकताओं  को  नहीं  मानते  तब  आपको  इस  नीति  में  परिवर्तन  करने

 की  कोई  आवश्यकता  नहीं  जोकि  देश  की  अव्यवस्था
 को

 संकटपूर्ण  और  दुरावस्था  की  ओर  ले

 जा  रही  है
 ।  आज  आफ

 इंडियाਂ  के  सम्पादकीय  में  लिखा  है
 कि  :

 की  औद्योगिक  मोतियों  का  मुख्य  उद्देश्य  अर्थव्यवस्था के  विकास  की  गति  में

 तेजी  लाभदायक  रोजगार  में  काफी  afer  और  आधिक  शक्तियों  के  केन्द्रीकरण  पर  प्रतिबन्ध

 लगाना  |  पिछले  दो  शतकों  को  ऑद्योगिक  विकास  में  मंदी  बाई  है
 ओर

 यह  दर
 9  प्रतिशत

 से  कम  होकर  मात्र  4  प्रतिशत  रह  गई  संगठित  क्षेत्र  में  कारखानों  में  रोजगार  में  अल्पमात्र  की

 ही  वृद्धि  हुई  और  आर्थिक  शक्ति  के  केन्द्रीकरण  में  कई  गुना  वृद्धि  हुई  है  ।”

 इस  तरह  आपकी  कुछ  ही  हाथों  में  आर्थिक  शक्ति  के  केन्द्रीकरण  में  सहायता

 दे  रही  इसीलिए  आर्थिक  ध्रुवीकरण  हो  रहा  हमने  बार-बार  यह  प्रश्न  उठाया  है  कि  धनी

 धनवान  होता  जा  रहा है  और  गरीब  होता  जा  रहा  यह  अब  स्पष्ट  हो  गया  आज
 के

 आफ  इंडियाਂ  के  सम्पादकीय  में  भी
 यही  कहा

 गया  है  ।  जिन
 आधिक  नीतियों  का  आप  पालन

 कर  रहे  यह  सब  उन्हीं  का  परिणाम  है  ।  मजे  की  बात  यह  है  भारत  में  आप  इस  प्रकार  का

 समाजवाद  लाना  चाहते हैं  ।  मेरे  पिछले  दिसम्बर  में  कलकत्ता  में  हुए  आपके  दल  के  पूर्ण

 अधिवेशन  में  आधिक  संकल्प  की  प्रति  उस  संकल्प  में  कहा  गया  है
 कि  :

 att  सामाजिक  क्षेत्रों  में  हमारा  है  ।”

 यह  एक  अच्छी  बात  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं  ।  इसमें  आगे  कहा  गया  है  कि
 :

 इस  बात  को  याद  करती  है  कि  1936  में  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  घोषणा  की  थी

 सामाजिक  और  भारिक  क्षेत्रों  में  घोर  असमानता  को  खत्म  करने  के  लिए  समाजवाद  ही  एक  मात्र

 रास्ता  तभी  से  कांग्रेस  समाजवादी  समाज  के  बचाने  के  उद्देश्य  की  ओर  लगातार  आगे

 बढ़  रही  है
 ।

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  नेतृत्व  गणराज्य  के  संविधान  में  इस  प्रकार  परिवर्तन

 गया  जिससे  राष्ट्र  द्वारा  समाजवाद  के  लिए  दिए  गए  वचन  को  उच्चतम  राजनैतिक  अभिव्यक्ति

 दी

 अब  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  कैसे  भारत  में  समाजवाद  को  लाया  जा  रहा  है
 ।

 मैं  आपको

 आंकड़े देने  जा  रहा  पिछले सत्र  में  21  1983  को  राज्य  सभा  में  दिए  गए  एक  प्रश्न

 के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  दिए  गए  विवरण  यह  बताया  गया  था  कि  10  बड़े  औद्योगिक  घरानों

 at  सम्पत्तियों
 में

 कैसे
 वृद्धि  हुई  मैं  उसी  उत्तर  से  पढ़  रहा  हूं  ।  उन्होंने  20  औद्योगिक घरानों  के

 नाम दिए  हैं  ।

 उदाहरण  के  तौर  पर  टाटा  को  ही  लें  ।

 करोड़  रु०

 xO  ye
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 करोड़
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 (६

 मै

 इस  प्रकार  से  समाजवाद  बढ़  रहा  है  और  बन  रहा  है  ।

 अब  मैं  बिड़ला ओं  के  में  ह

 करोड़ रु०

 ग  1.0

 ”

 10.7020  पैपी  प
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 —  1509.99 WSs  J  पीपी  ही
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 ”  0.0

 मैं  मफत  लाल के  बारे  में  बताता  हूं  oo

 1972--183.74  करोड़  रु०

 1973---244:23  ,,  ”

 पै  प

 285.63  ै  कपी
 f

 1978  ”  ै

 Qa i  be  06  बै  ै

 42 AN  7.54  पी  n

 मी  ”

 सभी  20  परिवारों  के  बारे  में  बताया  गया  है  ।  इस  प्रकार  समाजवाद  पनप  रहा  है  ।
 अगर

 मैं  यह  कहूं  कि  यह  टाटा  और  बिड़ला  का
 समाजवाद

 तो  क्या  गलत  होगा  ?

 एक  पक्ष  तो  यह  है  ।  मैं  दूसरे  पक्ष  पर  आता  हूं  ।  टाटा  और  बिड़ला  के  बारे  में  यह  स्थिति

 जहां  तक  औद्योगिक  मजदूरों  कां  प्रश्न  एक  के  बाद  एक  कारखाने  बन्द  होते  जा  रहे

 तालाबन्दी  और  जबरन  छुट्टी  की  जा  रही  है  ।  यह  सरकारी  आंकड़े  हैं  ।  दिसम्बर  1979  में  देश
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 ——

 मेंगुण  औद्योगिक  इकाइयों  की  संख्या  22,366  थी  जो  कि  जून  1982  में  बढ़कर  28,428  हो

 इसमें
 27  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  जहां

 तक
 रुग्ण  इकाइयों  को  बैंकों  से  अग्रिम  धन  दिए

 जाने का  प्रश्न  इसी  अवधि
 में  यह  1623  करोड़  रु०  से  बढ़कर  2,299  करोड़  रुपए  हो  गया  |

 अब  बैंकों  द्वारा  दी  गई  अज़ीम  राशि  बढ़कर  3,500  करोड़  हो  गई  है  ।  सरकार  द्वारा  बैंकों

 का  प्रयोग  एकाधिकार  घरानों  को  अग्रिम  और  वित्त  पोषण  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  एकाधिकारी

 उद्योगों  को  रुग्ण  बना  रहे  सरकार  की  सारी  रकम  को  लूट  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  कमाए  गए

 लाभ  को  आपस  में  बांट  रहे  हैं  ।

 भारतीय  रिजर्व  बेक  ने  औद्योगिक  रुग्णता  के  वास्तविक  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए

 एक  सर्वेक्षण  किया  है  ।  सरकार  द्वारा  वही  आम  कारण  बताए  गए  कि  मजदूर  समस्या

 के  कारण यह  सब  हो  रहा  है  ।  लेकिन  भारतीय  रिज  बैंक  ने  सच्चाई  बता  दी  है  ।

 भारतीय  रिज  बैंक  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  53  प्रतिशत  इकाईयों  के  रुग्ण

 का  सुप्रबन्ध  जिसमें  राशियों  को  ead  जगह  आपस  में  लड़ाई  और  मांकिंट  रणनीति

 का  अभाव  14  प्रतिशत  इकाइयां  के  रुगण  होने  का  कारण  शुरू  की  गलत  की  गई  योजना  और  अन्य

 तकनीकी  अभाव  हैं  और  9  प्रतिशत  इकाईयां  के  रुग्ण  होने  का  कारण  बिजली  का  न  मिलना  और

 कच्चे  माल  की  कमी  है  और  23  प्रतिशत  इकाइयां  इस  लिए  बन्द  हो  गई  हैं  क्योंकि  बाजार  में  मन्दी

 ये  उद्योग
 हूँ  इंजी  कपड़ा  और  चीनी  उद्योग  |

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  सर्वेक्षण  में  ठीक  ही  कहा  गया  है  कि  हड़ताल  या  औद्योगिक  विवादों

 के  कारण  केवल  2  प्रतिशत  उद्योग  ही  बन्द  हुए  हैं  ।

 यह  वह  सच्चाई  जो  कि  भारतीय  रिज  बैंक  के  सर्वेक्षण  के  सामने  आई  है  ।

 आज  की  हमारी  अर्थव्यवस्था  की  प्रवृत्ति  और  स्थिति  इस  प्रकार  है  कि  इससे  सभी  बड़े

 एकाधिकार  वाले  घरानों  को  अधिक  से  अधिक  लाभ  मिल  रहा  है  गरीब  लोग  औद्योगिक  मजदूरों

 को  काफी  संख्या  में  अपना  रोजगार  छोड़ने  पर  मजबूर  होना  पड़  रहा  है  ।  औद्योगिक  रुग्णता  में

 वृद्धि  होती  जा  रही  पूँजीपति  और  एकाधिकारी  काफी  लाभ  कमा  रहे  हैं  और  देश  की

 व्यवस्था  पर  नियंत्रण  किए  हुए  हैं  और  गरीब  लोगों  को  आर्थिक  भुखमरी  का  बोझ  अधिक  से  अधिक

 सहना
 पड़

 रहा  है  और  गरीबी  में  जीना  पड़  रहा  है  |

 मगर  1970-71  को  आधार  वर्ष
 लिया  जाए  24  1983  को  समाप्त  होने

 वालेप  कबाड़े  में  थोक  बिक्री  का  मूल्य  सूचकांक  38.7 था  ।

 1970-71  के  वर्ष  में  हमारी  प्रधान  मंत्री  ने  देश  को  गरीबी  हटाओ  का  नारा  दिया  art

 भर  इस  वर्ष  को  धोक  मूल्य  सूचकांक के  लिए  आधार  ay  माना  जाता है  ।  इसका  परिणाम  यह

 निकलता  है  कि  1983  में
 थोक  मूल्य

 सूचनांक
 में  तीन  गुणा  से  अधिक  की  वृद्धि हुई  है  ।
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 आपका  प्रिय  तके  कि  जनता  राज  में  मूल्य  वृद्धि  हुई  अब  और  अधिक  लोगों  को

 धोखा  नहीं  दे  सकता  |

 श्री  एस०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  के  बारे  में  क्या

 खबर है  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  सब  जनता  शासन  की  ही  बदौलत है  |

 aft  समर  मखर्जी  :  अपनी  असफलताओं  को  इस  प्रकार  के  अलग-अलग  नारे  लगाकर  छपाने

 की  कोशिश त  करें

 मै  पश्चिम  बंगाल  के  बारे  में  भी  बोलू  गा  ।

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  यह  मत  भूलिए  कि  पश्चिम  बंगाल  भी  भारत

 का  ही  एक  अंग है  ।

 श्री  समर  मर्जी  :  पिछले  पाँच  वर्षों  के  दौरान  उपभोक्ता  मूल्यों  60  प्रतिशत  से  अधिक

 वृद्धि  हुई  है  ।  थोक  मूल्य  सूचकांक  जो  1978-79  में  186  था  पिछले  सप्ताह  बढ़कर  320  हो  गया

 भर  1960-61  को  आधार  वह  मलय  सूचनांक  331  सरे  बढ़कर  565  हो  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  बात  पर  स्थिर  होने  की  कोशिश  क्यों  नहीं  करते  ?

 श्री  समर  मुखर्जी  :  इसका  मतलब  है  अब  उपभोक्ता  मूल्यों  में  गणा  से  भी  अधिक  ah

 हुई  जव  कभी  भी  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  बढ़ता  है  तो  इसका  सबसे  बुरा  प्रभाव  गरीब  लोगों

 पर  पड़ता  है  ।  मूल्यों  में  लगातार  वृद्धि  हो  रही  है  ।  लेकिन  अमीर  लोगों  को  मुख्य  वृद्धि  से  अन्तर

 नहीं  पड़ता  ।  बड़े  व्यवसायी  एकाधिकारी  बड़े  मूल्य  वृद्धि  के  लिए  जिम्मेवार  शासन

 को  राम  राज्य  कहते  हैं  ।  अगर  आप  इस  देश  के  इस  प्रकार  का  समाजवाद  बनाना  चाहते  हैं

 मैं  अवश्य  कहना  चाहूंगा  कि
 आपका  बड़ ेव्यापारियों

 और  मुनाफाखोरों  के
 लिए

 आपका  समाजवाद  जनता  विरोधी  है  ।  यह  कुछ  और  नहीं  बिक  राज्य  एकाधिकार

 परिवार  है  ।  इस  समाजवाद  के  दिन-प्रतिदिन  सरकार  और  एका धि कारियों  प  जी वादियों

 और  बड़े  व्यवसायों  का  गठबन्धन  मजबूत  होता  जा  रहा  है  ।

 सरकार  को  सारी  आधिक  वित्तीय  पंचवर्षीय  सभी  गरीब

 लोगों  के  बल  पर  भारी  लाभ  कमाने  के  उद्देश्य  से  आपकी  कराधान  नीति  क्या  है
 ?  आपने

 प्रयत्न  करो  में  भारी  कमी  की  है  ।  और  अप्रत्यक्ष  करों में  भारी  वृद्धि  की  है  ।  इसका  मतलब  है  आप

 एकाधिकार  घरानों  को  अधिक  से  अधिक  छूट  दे  रहे  जब  ब्रिटिश  सरकार  भारत  छोड़कर

 तो  प्रत्यक्ष  कर  40  प्रतिशत  थे  और  अप्रत्यक्ष  क  र  60  प्रतिशत  ।  अब  प्रत्यक्ष  कर  भाग  17  प्रा

 हैं  और  अप्रत्यक्ष  कर  83  प्रतिशत  अप्रत्यक्ष  कराधान  का  मतलब  है  इसका  भार  आम  जनता  को
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 सहन  करना  पड़ता  है  क्योंकि  उत्पाद  ओर  अन्य  करों  से  आप  आम  जनता  पर  भार  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 अगर  इस  नीति  को  जारी  रखा  गया  लोग  निश्चित  रूप  से  अधिक  गरीब  होते  जायेंगे

 और  इन  करोड़ो  लोगों  के  मुल्य  पर  कुछ  एक  अमीर  लोग  और  धनवान  हो  जायेंगे  ।  आपकी  स्रोतों

 को
 मुहैया  करने  की  यह  नीति  है

 ।

 1603

 राजेन्द्र  कुमारी  वाजपेयी  पीठासीन  :  एक  अन्य  नोति  है  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  |

 स्फीति  का  अर्थ है  गरीब  लोगों  की  जेबों से  बड़े  व्यवसायिओं  को

 कौर  धनवान  बनाना  ।  यह  एक  आम  अहं-शास्त्र  है  जोकि  एक  आम  आदमी  समझ  सकता है  घाट

 की  अप्रत्यक्ष  कराधान  और  अन्य  कई  तरीकों  से  आप  जनता  को  उनके  जीवन  स्तर  के

 अधिक  मुल्य  चुकाने  के  लिए  मजबूर  कर  रहे  इसलिए  लोगों  की  क्रय  शक्ति  कम  होती  जा

 रही  है  ।  दूसरी  आपका  नारा  अधिक  और  जब  अधिक  उत्पादन
 बाजार  में

 आता  है  तो  उसका  कोई  खरीदार  नहीं  होता  ।  इसतरह  भंडार  जमा  होता  रहता  है  |

 तत्पश्चात  मालिक  घोषणा  करता  है  कि  pact  है  क़्योंकि  यदि  उत्पाद  नहीं  यदि

 उत्पादों  पर  मालिक  को  कोई  लाभ  नहीं  होता
 है  तो  वे  कारखाना  नहीं  चलाए  गे  |  रुग्णता  पनप  रही

 है  और  fora  बक  की  समांता  में  यह  स्पष्ट  गया  है  कि  प्रबन्ध  व्यवस्था में  भ्रष्टाचार और

 अकुशलता  उद्योगों  और  अव्यवस्था
 की

 बढ़ती  रुग्णता
 का  कारण है

 आपके  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  यह  घोषणा  कर  ही  दी  है  कि  वे  26  कारखाने  बंद  कर  देंगे

 जिसके  कारण  हजारों  श्रमिकों  को  कर  दिया  जाएगा  |  इसके  अतिरिक्त  आप  एक  नयी

 नीक  युक्तिसंगत  व्यवस्थीकरण  आरम्भ  कर  रहे  जिसमें  श्रमिको  को  वैकल्पिक  रोजगार  प्रदान

 करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं है  ।  एक  पू  जनवादी  व्यवस्था  में  जहां  काम  देने  की  गारंटी  नहीं

 वहां  फैक्ट्रियों  में  या  कार्यालयों  में  यदि  आप  संगणक  के  द्वारा  यह  नयी  तकनीक  आरम्भ  करते  हैं

 तो  आप  हजारों  नियमित  कमंँचा  रियों  को  बे  रोजगार  कर  देंगे  क्योंकि  शारी  रिक  श्रम  का  स्थान  मशीन

 ले  लेगी  ।  अब  एक  ऐसी  स्थिति  आ  चुकी  जहां  आप  अपनी  आधिक  नीतियों का  मूल  ढांचा  परि

 वर्जित  नहीं कर  सकते  आप  एकाधिकार  पू  विवाद  और  इन  शोषक  वर्गों  की  रक्षा  करने  के  लिए

 प्रतिबद्ध  हैं  आपके  सारे  आर्थिक  feared  और  आपकी  सारी  राजनीतिक  चुनाव

 निधि  में  सहयोग
 सब

 कुछ  उसी  दृष्टि  से  हो  रहा  है  और  इसलिए आप  इसे  कसे  परिवर्तित कर  सकते

 लोगों  के  पास  इसके  अतिरिक्त  कोई  अन्य  विकल्प  नहीं  है  कि  वे  एक  वैकल्पिक  नीति  के

 साथ  सड़क  पर  आए  और  आप  पर  इस  स्थिति  को  बदलने  के  लिए  दबाव  डालें  यदि  आप  नहीं

 लते  हैं  तो  आपको  सत्ता  से  बाहर  कर  देंगे  और  स्वयं  सत्ता  में  आकर  उन  सभी  वैकल्पिक  नीतियों

 को  कार्यान्वित  करेंगे  ।  केवल  यही  विकल्प  शेष  है  ।  मैं  कुछ  वैकल्पिक  जो  जनता  के  साथ

 पहले  ही  रखे  जा  चुके  रख  रहा  हूं

 एक  माननीय  सदस्य  :  या  यह  आपका  चुनाव  घोषणा  पत्र है  ?

 श्री  समर  मुखर्जी  ;  चुनाव  धोषणा  पत्र  के  बारे  में  कोई  प्रश्न  नहीं  ।  आपने  कहा  है  कि  प्रधान

 मंत्री  देश  को  समा  जवाद  की  art iad  द  द  द  | ह  चले  जा  रही  है  किस प्रकार  समाजवाद  बना रहे  हैं  ?
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 सभी  कारखाने  बंद  कर  दिये  गये  अब  कपड़ा  मिलों  के  श्रमिक  यह  माग  करने  लगे  हैं  कि  कपड़ा

 उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिए  |

 श्री  कक०  लकप्पा  :  हम  फर  चुके  हैं  ।

 att  समर  मुखर्जी  :  आप  केवल  अखिल  भारतीय  काँग्रेस  कमेटी  के  3  वेतन  के  दौरान  ऐसा

 एक  चाल  के  रूप  में  कर  चुके  हैं  ।  67  राष्ट्रीय  कपड़ा  मिलों  में  से  आपने  13  राष्ट्रीय  कपड़ा  मिलों

 का  राष्ट्रीयकरण  किया  है  शेष  अब  भीं  बंद  पड़ी  हुई  हैं  ।  अब  लोग  भी  चतुर  हो  गये  हैं  ।  यह  मत

 समझिए  कि  वे  अब  भी  उतने  ही  qe  हैं  जितने  पहले  a

 श्री  एम ०  रामगोपाल  वह  लोगों  को  मख ५  कह  रहे

 श्री  समर  मुखर्जी
 :

 आप  उनके  बारे  में
 ऐसा  सोचते  हैं

 कि  आम  वे
 अ

 मख

 नहीं  हैं
 ।

 श्री  एस०  रामगोपाल  रेड्डी  :  सभापति  कृपया  शब्द  कार्यवाही-वृत्तांत

 से  निकलिए  ।  वह  कह  सकते  हैं  कि  मूरख  वास्तव  में  मुख  नहीं  होता  है  |

 सभापति  महोदय
 :

 उन्होंने  ऐसा  नहीं  कहा  हैं  |

 प्रो ०  मधु  दंडवते  :  वहू  आपको  नहीं  कह  रहे  फिर  आप  क्यों  fafaa aa होते  हैं  ?.

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  प्रोफेसर  वह  आपके
 निकट

 हैं  ।

 श्री  समर  मर्जी  :  अब  आप  जानते  हैं  कि  गत  जनवरी  में  कलकत्ते  में  एक  सम्मेलन

 हुआ
 शा गा  के

 एक  माननीय  सदस्य
 :  ओह  !  ओह  !

 श्री  समर  मर्जी  :  कृपया  सुनिए

 एक  माननीय  सदस्य
 आप  कलकत्ता  सरकस  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  समर  पख जी चक  उस  सम्मेलन  में  17  राजनीतिक  दल  उपस्थित  थे''****

 इसमें ओह  !  ओह !
 ओर

 कुछ  नहीं है  5  मुख्य  मन्त्री
 भीं  तहाँ  थे

 *
 हम  सड़कों पर

 आ  रहे  हैं  ।  यहाँ  हमारे  चिल्लाने  से  कोई  परिणाम  नहीं  निकलने  वाला  है  ।  उन्होंने  देश  की  भयानक

 आर्थिक  स्थिति  पर  चर्चा  की  और  सर्व  सम्मति  से  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  जिसमें  वैकल्पिक  उपायों

 की  माँग  की  गई  है  ताकि  जनता  को  तत्काल  राहत  मिल  सके  ।  वह  प्रस्ताव  क्या  है  ?

 सरकार  को  थोक-विक्रेताओं  के  लाभ  पर  नियंत्रण  करके  उपभोक्ताओं  को

 उचित  मुल्य  पर  आवश्यक  वस्तुओं  के  पर्याप्त  संभरण  की  गारन्टी  देनी  चाहिए  और  देश  में

 सार्वजनिक  faa  रण  प्रणाली  का  व्यापक  जाल  बिछाना  चाहिए
 ।  '
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 ये  माँगें  पहले  भी  की  गई  हैं  ।  इस  सभा  में  ये  मांग  हम  हमेशा  उठाते  रहे  हैं  ।  किन्तु  अब

 क्योंकि  इन  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया-हम  जानते  हैं  कि  आप  दूसरी  बातों  से  प्रतिबद्ध  हैं-हमें

 जनता  के  पास  जाना  उन्हें  संगठित  करना  होगा  और  इन्हें  स्वीकार  करने  के  लिए  सरकार

 पर  दबाव  डालना  होगा  क्योंकि  अब  जनता  ही  सबसे  अधिक  पीड़ित  वे  अधिक  मूल्यों  पर

 खरीदारी  कर  रहे  हैं  तथा  उनकी  कोई  क्रय-शक्ति  नहीं  रह  गयी  है  ।  वे  भुखमरी  और  gee  के

 कगार  पर  हैं  ।  जब  तक  जनता  को  आवश्यक  वस्तुए  निश्चित  मृत्य  पर  सुलभ  नहीं  करायी

 तब  तक  अधो-व्यवस्था  पूरी  तरह  से  डांवाडोल  ही  रहेगी  ।  इसलिए  पहले  आपको  आम

 आदमी  की  स्थिति
 पर

 चिंता  अनुभव  करनी  चाहिए  ।
 अतः  मांग  यह  है  कि

 सभी
 आवश्यक

 वस्तुओं  को  थोक  विक्रेताओं  के  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  लाया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  को  समूचे

 थोक  व्यापार  तथा  वितरण  को  अपने  हाथ  में  ले  लेना  चाहिए  ।  यह  आहवान  निर्धन  और  मध्यवर्गीय

 जनता  द्वारा  सर्वाधिक  की  जाने  वाली  आवश्यक  वस्तुओं  के  अनुसार  उत्पादन  की

 प्राथमिकताओं  में  प्ररिवर्तन  करने  के  लिए  और  मुख्य  खाद्य

 ata  मिट्टी  का  साधारण  जीवन-रक्षक  दियासलाई

 आदि  वस्तुओं  के  नियंत्रित  मलय  पर  संभरण  के  लिए  है  ।  और  ऐसी  वस्तुओं  उत्पाद-शुल्क  में

 भारी  कमी  किए  जाने  उनके  लाने  ले  जाने  की  उच्च  प्राथमिकता  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 है  j र्

 आपकी  शिकायत  है  कि  हम  सरकार  की  नकारात्मक  और  विनाशक  रूप  से  ही  आलोचना

 करते  हैं  ।  यह  सकारात्मक  माँगें  और  सकारात्मक  सुझाव  हैं  ।  यदि  आप  यह  स्वीकार  नहीं  करते  हैं

 तो  सारे  देश  में  जनात्दोलन  चलेगा  और  आपकों  बाध्य  किया  जायेगा  कि  या  तो  इन  मांगों  को

 स्वीकार  कीजिए  या  गद्दी  छोड़िए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  वे  इसके  लिए  तैयार  हैं  ।

 श्री  समर म  खड़ी  वे  तैयार  नहीं  किसी  भी  मूल्य पर  वे  अपनी  यही  से  चिपके  रहेंगे  ।

 प्रस्ताव  में  यह  भी  कहां  गया  है

 सरकार  ने  स्वयं  ऐसी  शक्तियों  को  छोड़  दिया  है  जो  इस  अत्यधिक  मध्य-विधि  के

 लिए  उत्तरदायी  हैं  ।  एक  के  बाद  एक  मूल  वस्तुओं  का  सरकारी  मूल्य  दिया  गय  है  पी

 चार  बार से  अधिक  आप  कोयले  का  मूल्य  बढ़ा  चके हैं  ।

 श्री  रामप्यारे  पत्रिका  )  श्रमिकों  की  मजदूरी  के  बारे में  क्या  है
 ?

 शी  समर  म  रजि  आप  श्रमिकों  की  समस्याए  नहीं  जानते  हैं
 ?

 शी  रामप्यारे  पत्रिका  ;  मैं  जानता  हूं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ;  वह  स्वयं  एक  श्रमिक  हैं  ।

 श्री  समर  म  रजि  हो  सरता  लेकिन  श्रमिकों  की  समस्याएं  नहीं  जानते

 मैं
 आपको  बता  रहा  हूं  कि

 गत
 वर्षों

 में  पांच  बार  से  अधिक  मूल्य  वृद्धि  हुई  है  ।
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 कोयला  श्रमिकों
 के  बारे  मैं  आप  को  बता  चूंकि  उनकी  मजदूरी  एक  लम्वे  संघर्ष  के

 पश्चात  बढ़ाई  गई  है  ।  उनकी  मजदूरी  में  22/1-2  प्रतिशत  वृद्धि  की  गई  है  ।  किन्तु  इस  अवधि  के

 दौरान  मूल्य  वृद्धि  60  प्रतिशत
 से

 अधिक  हुई  हैं  ।  उन्हें  कितनी  क्षतिपूर्ति  दी  गई  मूल्य  वृद्धि

 की  तुलना  में  उनकी  मजदूरी  में  बहुत  कम  वृद्धि  की  गई  उनको  वास्तविक  मजदूरी  कम  हो

 गई  है  ।  पहले जब  वहां  मजदूरी  में  वृद्धि  करने  की  मांग  थी  तब  एक  लम्बे  संघर्ष  के  पश्चात

 सरकार  ने  उद्यम  ब्यूरो  बनाकर
 सीमित  कर  दिया  ।  सरकारी  ब्यूरो  ने

 शर्त  रखी  मजदूरी  में  वृद्धि  10  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।  केवल  श्रमिकों  के

 संघर्ष  के  कारण  ही  सरकार  को  मजदूरी  में  22/1-2  प्रतिशत  वृद्धि  करने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ा

 सभापति  महोदया  :  आपका समय  समाप्त  हो  गया  है  |

 श्री  समर  मुखर्जी  :
 मुझे  बोलते  हुए  कितना  समय  हो  चुका  है  |

 सभापति  महोदया  आप  आधे  घण्टे  से  अधिक  समय से  बोल रहे  हैं  ।

 श्री समर  मुखर्जी  कितना  समय  शेष  है  ?

 सभापति  महोदया  आपका  समय  समाप्त  हो  चुका  है  ।

 श्री  समर
 मस्जिद  मुझे  थोड़ा  समय  और  दीजिए  ।

 सभापति  महोदया  ठीक है

 श्री  समर  मुखर्जी  :  मांगों  पर  आता हूं  ।  आपको  इन  पर  अवश्य  ध्यान  देना

 के  बदले  अनाज  कायें क्रम  को  चलाया  जाए  और  उसका  विस्तार  किया

 जाए  पै

 विमान  भूमि  सुधार  कानूनों  की  कमियां  दूर  करने  के  पंश्चात  उनका  dia

 गति  सेकार्यान्‍्व यन  किया  जाए  तथा  राज़्य  विधान  मण्डलों  द्वारा  far  गए  भूमि  सुधार

 विधेयकों  को  तत्काल  स्वीकृति  दी  जाए

 को  सस्ती  दर  पर  ऋण  दिया  जाए  कृषि-निवेश  का  संभरण  सुनिश्चित
 किया  जाए  1.0

 जातियों  और  अनुसूचित  धार्मिक  अल्प  नारियों

 और  समाज  के  अन्य  दुर्बल  वर्गों  पर  होने  वाले  सतत  शारीरिक  आक्रमण  और  आधिक  अन्याय

 को  समाप्त  करने  के  लिए  जोरदार  उपाय  किए

 उन्होंने  ये  मांग  भी  की

 में  उपभोग  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  तथा  छोटे  कारीगरों
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 1”  >  heh  =  थ  ४  थ  av  जज और  शिल्पकारों  सहित  सभी  वर्गो ंके  लिए  रोजगार  ध  क  0  AGIT  को  ध्यान में  रखते

 हुए  आर्थिक  नीतियों  का  पूर्ण  रूप
 से

 *'काम  करने  के  अधिकार  को  संविधान  में  मौलिक  अधिकारों  में  सम्मिलित  किया

 आत्म-निगंदता  की  राष्ट्रीय  नीति  को  फिर  से  चालू  किया  जाएं  तथा

 निर्धन  और  कामगार  वर्गों  के  हितों  के  व्यय  पर  नर  एकाधिकार  घरानों  और  बहु-राष्ट्रीय

 निगमों  का  नह  देने  वाली  राजस्व  वित्तीय  और  पू  जी  निवेशन  सम्बन्धी

 नीतियों  का  परित्याग  ”

 सरकार  की  सभी  श्रमिक  विरोधी  नीतियों  को  बदला  जाए  तथा  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  अधिनियम  और  आवश्यक  सेवाएं  अधिनियम  जेसे  अनिष्टकारी  उपायों  कोस  माप्त

 किया  जाए  ।  श्रमिक  संघों  की  राष्ट्रीय  अभियान  समिति  द्वारा  सुनाई  गई  मांगों  को  स्वीकार

 किया  जाए  तथा  उद्योगों  को  बन्द  करनें  तथा  तालाबन्दी  को  रोकने  के  लिए  कारगर  कदम

 उठाए  जाए

 उस  सम्मेलन  की  ये  कुछ  मांगे
 और  सुझाव  इन  मांगों

 के
 समर्थन  में  बु  त  से  राज्यों

 में

 13  फरवरी  को  अखिल  भारतीय  ata  दिवस  के  रूप  में  मनाया  गया  1

 कार्यक्रम  का  अगला  दौर  तैयार  किया  जाएंगी  ।  30  मैचों  को  अखिल  भारतीय  सम्मेलन

 होने  वाला  है  ।  इसके  अतिरिक्त  आपकी  भारतीय  राष्ट्रीय  मजदूर  संघ  काँग्रेस  को  छोड़कर  सभीਂ

 केन्द्रीय  श्रमिक  संघो  का  दिल्‍ली  में  20  जनवरी  को  सम्मेलन  हुआ  |  उसमें  उन्होंने  स्पष्ट  मांग  की  है

 कि  जवान  छुट्टी  और  तालाबन्दी  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जानाਂ  तथा  सरकार  को ऐसे

 कारखानों  को  अपने  हाथ  में  लेना  जिनके  मालिक  उन्हें  समय  पर  खोलने  से  मना  कर  दें  ।

 सरकार
 के

 निदेशों
 के  बावजूद  कुछ  मालिकों ने  कारखाने  बन्द  कर

 दिए  हैं
 और  हजारों  श्रमिक

 बेरोजगार  हो  गए  हैं  ।

 ara  ही  एक  सरकारी  प्रतिवेदन  में  यह  स्वीकार  किया  गया  कि  श्रमिकों  पर  मालिकों

 क  दबाव  बढ़ता  जां  रहा  है  ।  पहले  श्रम-दिवसों  की  अधिक  हानि  हड़तालो ंके  कारण  हुई

 लेकिन  आजकल  तुम-दिवसों  की  हानि  अधिक  होने  के  कारण  तालाबन्दी  और  श्रमिकों  की  जबरन

 छुट्टी  है  ।  और  सरकार  ने  यह  स्वीकर  किया
 है  कि

 1982  में  53  प्रतिशत  श्रम  दिवसों  की  होती

 तालाबन्दी  और  दिवसों  जबरन  छुट्टी  के  कारण  हुई  ।

 4

 )

 आपके  आदमीवाके  आउट  करके  वर्षों  को  दबाना  चाहते हैं  ।  92  प्रतिशत  लाक  आउट  किया

 गया  गया ।  वर्कर्ज  ने  स्ट्राइक  नहीं  की  ।

 इनहमलों  को  तुरन्त  रोका  जाना  सरकार  ने  यह  निर्णय
 लिया  कि  उन  hac
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 रियों  को  अनाधि  faa  कर  दिया  जाए  जिनका  पहले  उन्होंने  अधिग्रहण  किया  और  उनका  कहना

 हैं  कि  जब  तक  कोई  इकाई  लाभ  कमाने  योग्य  न  सरकार  को  उसे  अपने  हाथ  में  नहीं  लेना  चाहिए

 और  न  ही  इसका  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चा  हिए  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  इस  संबंध  में  राष्ट्रीय  अभियान  समिति  द्वारा  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि

 सरकार  की  तुरन्त  एक  सम्मेलन  बुलाकर  कार्मिक  संघ  नेताओं  से  मिलकर  यह  पता  लगाना  चाहिए

 किये  कारखाने  किसलिए  बंद  किए  जा  रहे  हैं  ।  और  सरकार  को  श्रमिकों  के  हितों  को  की  रक्षा  करनी

 चाहिए  न  कि  मालिकों  के  हितों  की  ।  उन्होंने  यह  मांग  भी  की  है  कि  जब  तक  ये  कारखाने  खोल  कर

 श्रमिकों  को  रोजगार  नहीं  दिया  जाता  तब  तक  उन्हें  बेरोजगारी  का  लाभ  दिया  जाए  ।  सबको  नौकरी

 दिलाने  की  मूलभूत  गारंटी  दी  जानी  चाहिए  तथा  इसे  संविधान  में  मूल  अधिकार  के  रूप  में  सम्मिलित

 किया  जाना  चाहिए  ।  इस  समय  इसका  उल्लेख  केवल  नीति  निदेशक  तत्व  अध्याय  में  किया  गया  है  |

 अ  विघटन  अधिकारी  और  सांप्रदायिक  शक्तियां  जोर  पकड़ती  जा  रही  इस  मामले  में

 हमें  अच्छी  जानकारी  लेकिन  मेरा  प्रश्न  है  कि  आप  देश  में  जो  आर्थिक  स्थिति  बना  रहे  हैं  उससे

 सभी  वर्गों  के  लोगों  में  असंतोष  पैदा  हो  रहा  है  और  ये  विघटनकारी  और  सांप्रदायिक  शक्तियां

 इस  असंतोष  का  लाभ  उठा  रही  जब  तक  आप  लोगों  की  मूल  समस्याओं  अर्थात

 बेरोजगारी  और  भयावह  शोषण  का  हल  नहीं  तो  यह  समस्या  सुलझाना  बहुत  कठिन  हो  जाएगा

 और  सत्तारूढ़  दल  पर  आरोप  लगाते  हैं  कि  आपने  राजनीतिक  तरी के  से  राजनैतिक  समस्याओं  का

 समाधान  करने  से  इंकार  किया है
 |  यह  देवा  के  सम्मुख  एक  गम्भीर  चुनौती  है  तथा  सभी  धर्मंनिरपेक्ष

 और  लोकतांत्रिक  दोषियों  को  चाहिए  कि  सके  हो  जाएं  और  राजनैतिक  रूप  से  इन  विघटनकारी

 और  सांप्रदायिक  शक्तियों  का  सामना  करने  के  लिए  आगे  आएं  ।  प्रशासनिक  कार्यवाही  से  आप  इन

 सब  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  समूचे  प्रशासन  में  सांप्रदायिकता  का  विष  फैल

 गया  है  ।

 मेरठ  में  दंगे  होने  के  बाद  मैं  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  साथ  वहां  गया  और  वहां  मैंने  देखा  कि

 मुसलमान  चाहते  थे  कि  वहां  से  पी०  wo  सी
 ०  हटा  दी  जाए  जबकि  हिंदू  चाहते  थे  कि  वह  वहीं  रहे

 और  उन्होंने  ‘dYo  ए०  सी०  जिन्दाबाद  के  नारे  लगाए  |  आसाम  में  भी  यही  सब  हुआ है  ।  हरियाणा

 से  भी  ७  ऐसी  ही  रिपोर्टे  मिली  ।  इस  तंत्र  के  साथ  आप  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  सकते  |

 जब  तक  आप  चुनौती  को  गंभीरतापूर्वक  नहीं  लेते  ।  आपके  सभी  सिद्धांतों  को  चुनौती  दी  जा  रही

 और  यह  आपकी  कठिन  परीक्षा  है
 ।

 मुझे  आशा  है  कि  यदि  आप  उस  तरह  से  चुनौती  स्वीकार

 कर  लेते  हैं  तो  एक  समय  ऐसा  आएगा  जब  धर्मनिरपेक्ष  शक्तियां  आगे  आएगी  और  विघटनकारी

 और  सांप्रदायिक  शक्तियां  समाप्त  हो  सकेंगी  ।  अब  आपके  विरुद्ध  यह  विचार  फैलाया  गया  है  कि

 आप
 समस्या  सुलझाने  के  इच्छुक  ही  नहीं  हैं  और  इसे  लटकाए  चाहते  हैं  ताकि  चुनावों  के

 दौरान  इसका  लाभ  उठाया  जा  सके  ॥

 इन  दादों  के  साथ  मैं  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हूं  ।
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 श्री  भोगेन्द्र  भा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के
 अन्त

 में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 «परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  भूमि  सुधार  और  काश्तकार  सम्बन्धी  कानूनों
 को  लागू  करने  सम्बन्धी  निक्षेप  पर  बल  नहीं  दिया  गया  है  ।”  (8)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जाये  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सूदखोरी  और  ऋणों  को  समाप्त  करने  सम्बन्धी

 कानूनों  का  कड़ाई  से  पालन  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख

 नहीं  है
 ।'”  (9)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  ज  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  किसी  ठोस  मूल्य  नीति  को  लागू  करने  की

 आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  जिससे  उत्पादन  करने  वाले

 किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  प्राप्त  हो  कृषि  उत्पादों  और  औद्योगिक

 निर्विष्टियों  के  मूल्यों  में  समानता  लाई  जा  प्राथमिक

 उत्पादकों  को  दिये  जाने  वाले  मूल्यों  और  वास्तविक  उपभोक्ताओं  लिए

 जाने  वाले  मूल्यों  में  अन्तर  20  प्रतिशत  तक सीमित  किया  जा  सके

 भर  थोक  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  करके  सार्वजनिक  वितरण  व्यवस्था

 के  माध्यम  से  नियंत्रित  दरों  पर  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई

 सुनिश्चित  की  जा  दीं  (10)

 कि  प्रस्ताव के
 अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  कि

 हिन्द  महासागर  को  शांति  का  क्षत्र  बनाने  में  मुख्य  रूप  से  अमरीकी

 साम्राज्यवाद  बाधक  (11)

 कि  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  ——

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  fp

 अमरीका  ही  एक  बड़ी  शक्ति  है  जिसके  हिन्द  महासागर  और  अरब

 सागर  में  अड्ड  हैं  जिन  में  आणविक  शस्त्रों  से  सज्जित  विमान-वाहुल  पोत

 (12)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  अमरीका
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 aa

 ही  एक  बड़ी  शक्ति  ह  जो  मध्य  पूर्व  ale
 मध्य  atten

 में  wife  और

 स्वतंत्रता  के  लिए  खतरा  बनी  हुई  है  1”  (13)

 कि  प्रस्ताव के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  ्  कि  अभिभाषण  में  इस  बाते  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  विश्व

 शांति  और  विशेषतया  aug  में  शांति  के  लिए  अमरीका  ही  मुख्य  खतरा

 हैं  ।''  (14)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सुती  वस्त्र  ,  चीनी ,  भेजी

 गोवध  तथा  अन्य  आवश्यक  खाद्य  उद्योगों  का  क  रने

 के  बारे  में  कोई  उपाय  नहीं  दिये  गये
 (15)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सूखे  और  विद्युत  की  कमी  से  निपटने  के

 लिए  कमला  पंचेश्वर  और  राप्ती  नदियों  पर

 बहु-प्रयोजनीय  बांधों  के  निर्माण  के  लिए  किन्हीं  उपायों  का  कोई  उल्लेख

 नहीं  (16)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि
 अभिभाषण  में  भारतीय  अहं-व्यवस्था  में  बहु-राष्ट्रीय  कंपनियों

 के  बढ़ते  हुए  खतरे  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  1”  )

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा
 अर्थात  :

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  नेपाली  मैथिली
 संथाली  और  भोजपुरी

 भाषाओं  को  संविधान  की  3 अष्टम
 अनुसूची  में  सम्मिलित  करनेके  बारे  में

 MAME  करने  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  | द  (18)

 श्री  जयपाल  सिंह  कश्यप
 )

 मैं  प्रस्ताव  करता  हू

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पिछड़े  वर्ग  के  करोड़ों  लोगों  की  भारी  मांग  के

 बावजूद  मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  तथा  उनकी  क्रियान्वित  के  प्रति

 सरकार  की  उपेक्षा  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ”
 (19)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  केन्द्रीय  और  राज्य  सेवाओं  में  पिछड़े  वर्ग  के  60

 प्रतिशत  लोगों  के  लिए  उनकी  जनसंख्या  के  आधार  पर  पदों  के  रक्षण  की

 आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  (20)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पिछड़े  वर्ग  के  अधिकांश  लोगों  के  लिए  विशेष

 अवसर  प्रदान  करने  में  सरकार  की  आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं

 (21)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में

 लोधी

 निषाद-कोली  जैसी  शैक्षणिक  भर  आधिक  रूप  से  पिछड़ी  हुई

 जातियों  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को

 उपलब्ध  सुविधाएਂ  तथा  सेवाओं  में  विशेष  अवसर  कौर  आ  रक्षण  के  बारे  में

 कोई  नहीं  है  1.0  (22)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात के
 —

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में

 कार्य  मुराद  और  gers  जेसी  अत्यधिक

 पिछड़ी  जातियों  को  बैंक-ऋण  देने  आवासीय  भूखंडों  और

 परती  भूमि  का  आवंटन  करने  के  मामलों  में  अधिमान  देने  के  बारे  में  कोई

 उल्लेख  नहीं  (23)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 परन्तु  लेद है  कि  अभिभाषण  में  तालाबों  तथा  कछार  भूमि  में  मीन-क्षत्रों

 पर  निषादों  और  मोतियों  को

 वरीयंता  के  आधार  पर  स्थायी  स्वामित्व-अधिकार  प्रदान  करने  का  कोई

 उल्लेख  नहीं  (24)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बिक्री  कर  भीर  बाजार  कर
 समाप्त

 करने  के
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 25.  ce

 पश्चात्‌  ही  उत्पादन  शुल्क  लगाकर  व्य  को  सुविधा  प्रदान  करने

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  1”  (25)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि
 अभिभाषण  में  लेखपालों  जेसे  भू-राजस्व  कर्मचारियों  के  संबंध

 में  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  वेतनमान  नियत  करने  के  हरारे

 में  और  एक  समान  नीति  बनाकर  देश  भर  में  सेवाओं  में  उच्चतर  पदों  पर

 की  पदोन्नति  के  लिए  25  प्रतिशत  पदों  को  नियत  करने  का  कोई

 उल्लेख  नहीं  है  ”'  (26)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद है
 कि  अभिभाषण  में  गैर-सरकारी  बसों  को  अखिल  भारतीय

 परमिट  देने  के  बारे  में  एक  समान  नीति  बनाने  जिससे  यात्रा  सुगम  हो

 कोई  उल्लेख  नहीं  (  )

 कि  प्रस्ताव  के  भक्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सभी  सरकारी  मिलों  ate  कार्यालयों

 में  तृतीय  श्रेणी  तथा  चतुर  श्रेणी  के  पदों  पर  कमंकारों  लिपिकों  और

 मैकेनिकों  के  पदों  पर  केवल  स्थानीय  लोगों  में  से  भर्ती  करने  कौर

 गलती  करने  वाले  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कड़ी

 कार्यवाही

 करने  के  बारे  में

 कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  (28)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पुलिस  प्रशासन  का  केन्द्रीयकरण  करने  और

 दण्ड  संहिता  में  संशोधन  करके  अन्वेषण  कार्य  पुलिस  के  बदले

 मजिस्ट्रेटों  को  सौंपने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  11 *  (29)

 किन्तु  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  प्रत्येक  बन्दूक  रिवाल्वर  पर  संख्या

 अंकित  करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नही ंहै  जिससे  उनके  दुरुपयोग  को

 रोका  जा  सके  ।”  (30)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  farafafad  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  अफीम  उपजाने  वालों  के  लाभ  के  लिए  ऑव ला

 भकोसा  फरीदपुर  स्थित  अफीम  बिकी  केन्द्रों  के  विजेन्द्री

 करण  के  बारे
 में

 कोई  उल्लेख  नही ंहै
 ।'

 (31)
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 राष्ट्रपति  कें[अभि
 भाषण  पर  Weqalz वा  दं

 प्रस्ताव

 a
 21  1984

 कि  प्रस्ताव  के  aa  में  निम्नलिखित  जोड़ा  जाये  अर्थात  :

 tet  fe  अभिभाषण  में  खरीद  अधिकारियों  द्वारा  किसानों  का  शोषण

 रोकने  के  लिए  उनकी  उपस्थिति  में  बिक्री  केन्द्रों  में  अफीम  की  जांच  करने

 के  लिए  प्रबन्ध  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  1”  (32)

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 **परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आम  उपभोग  की  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  के  बढ़ते

 हुए  तथा  ऊ  चे  मूल्यों  के  फलस्वरूप  लोगों  के  बढ़ते  हुए  कष्टों  के  में  कोई

 उल्लेख  नहीं  है  ।”  (36)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 लेद  है  कि
 अभिभाषण  में  लोक  वितरण  जो  मूल्यों  में  वृद्धि  को

 रोकने  और  दैनिक  उपयोग  को  वस्तुओं  की  पति  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 आवश्यक  में  सुधार  करने  तथा  विस्तार  करने  के  मामले  में  सरकार  की

 असफलता  की  ओर  गम्भीरतापूर्वक  ध्यान  नहीं  गया है  (1  (37)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 arnt
 परन्तु

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सरकारी  नीतियों  में  प्रति  पिसा  प्रवृत्तियों  द्वारा

 उत्साहित  निर्बाध  विपणन  अर्थंव्यवस्था  की  सरगर्मी  के  बारे  में  कोई  चिता

 व्यक्त  नहीं  की  गई  है  99.0  (38)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  इस  बात  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 है  सिंचाई  और  ग्रामीण  विकास  के  लिए  नियत  धनराशि  से

 धनी  लोगों  को  फायदा  होता  है  जबकि  गरीब  लोगों  को  फायदों

 से  वंचित  रखा  जाता  है  पी  (39)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़  अर्थात

 Te
 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सरकारी  क्षेत्र  के  gal  की  ऋण  सम्बन्धी  नीति

 में  aaa  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है

 जिससे  ग्रामीण  तथा  नगरीथ  क्षत्रों  क ेकमजोर  वर्गों  की  सहायता  की  जा

 सके  जिन्हें  वित्तीय  सहायता  की  अत्यधिक  आवश्यकता  है  ।”  (40)
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 प्रस्ताव

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  fa  एक  ओर

 तो  सरकार  की  गलत  नीतियों  और  दूसरी  ओर  अद्ध  सामन्ती  तरीकों  तथा

 पूजीवाद  द्वारा  ग्रामीण  अथंव्यवस्था  पर  हमले  के  कारण  ग्रामीण  लोगों  के

 शोषण  में  वृद्धि  हो  रही  (41)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 गप्प रन् तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  पर  गम्भीरतापूव क  विचार  नहीं  किया

 गया  है  कि  अधिकांश  राज्यों  में  भूमि  को  अधिकतम  सीमा  और  जोतने

 वालों  में  फालतू  भूमि  के  वितरण  समेत  भूमि  सुधा रों
 का

 वार्यान्व यन  बिल्कुल

 रुक  गया  है  द  (42)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  सरकार  और

 प्रशासन  पर  भूस्वामियों  के  प्रभाव  के  कारण  बहुत  से  राज्यों  में  न्यूनतम

 कृषि  मजदूरी  सम्बन्धी  वर्तमान  कानूनों  का  भी  समूचित  रूप  से  पालन  नहीं

 किया  जा  रहा  है  (43)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि
 अभिभाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  आजादी  के

 35  वर्ष  बाद  भी  भारत  के  एक  तिहाई  गांव  में  अभी  तक  पीने  के  पानी  की

 व्यवस्था  नहीं  है  ।''  (44)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में
 निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  खाद्यानों  और  कतिपय  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं

 के  थोक  व्यापार  के  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  लेने  की  आवश्यकता  का

 कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।'  (45)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में
 निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  भारत  के  गांवों

 में  अभी  तक  लगभग  30  लाख  बन्धक  मजदूर  हैं  9.0  (46)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कृषि  मजदूरों  के  लिए  एक  व्यापक  केन्द्रीय

 विधान  विलम्ब  बनाने  की  आवश्यकता
 का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  9.0  (47)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  से  बढ़ती  हुई  ग्रामीण  का  कोई  उल्लेख

 नहीं  है  जिसके  कारण  कृषि  मजदूरों  और  निर्धन  किसानों  को  बहुत

 कठिनाइयां  उठानी  पड़  रही  हैं  और  उन्हें  राहत  पहुंचाने
 के

 किसी  उपाय

 का  भी  अभिभाषण  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  (48)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  एकाधिकारियों  और
 बहुराष्ट्रीय

 कों  को  प्रोत्साहन

 के  नाम  पर  दी  जाने  वाली  अनुचित  रियायतों  की  ब
 आलोचना  नहीं  की  गयी

 अ  (49)

 कि  प्रस्ताव  के  va  में  निम्नलिखित  जोडा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  एकाधिकारियों  को  प्रोत्साहित  करके  आधिक
 ae और  औद्योगिक  विकास  करने  की  बेकार  गत  के  विरुद्ध  सरकार  को

 चेतावनी  नहीं  दी  गई  है  ।”  (50)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 नियमन
 शद परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  उद्योग  भर  वि  इन  अधिनियम  के

 उल्लघंन  में  उद्योग  पत्तियों  द्वारा  क्षमता  के  विस्तार  को  कानूनी

 रूप  देने  वाली  नीति  को  समाप्त  करने  को  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 "
 (51)

 कि  प्रस्ताव के के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  विदेशी  मुद्रा

 विनियमन  अधिनियम  के  उपायों  को  समुचित  रूप  से
 लागू

 न
 नहीं  किया  जा

 रहा  है  और  बहुराष्ट्रिकों  द्वारा  उनका  उल्लघंन  किंया  जा  रहा  है  ।”
 (52)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 qty  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  नव  उपनिवेशवाद  और  सभी  रूपों  में  इसके

 प्रयोग  के  विरुद्ध  अधिक  कारगर  उपाय  करके  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने

 के  लिए  व्यापक  कार्यक्रमों  को  बनाने  के  लिए  सरकार  से  आग्रह  नहीं  किया

 गया  है  ।”
 (53)
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 -

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  —

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बहुराष्ट्रिकों  द्वारा  हमारे  देश  से  लाभ

 रायल्टी  और  लाभांश  आदि  के  रूप  में  धन  भेजे  जाने  के  कारण  हमारे

 राष्ट्रीय  संसाधनों  की  हानि  पर  कोई  कारगर  रोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  किया  गया  है  ।”  (54)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :

 लेद  है  कि
 अभिभाषण  में  एकाधिक  भूतपूर्व  नरेशों  और

 बड़े-बड़े  भूस्वामियों  की  लाखों  एकड़  भूमि  को  भूमिहीन

 गिरि जनों  भारी  में  युक्तिसंगत  आधार  पर  वितरित  करने  सम्बंधी

 एक  राष्ट्रीय  नीति  बनाने  के  किसी  प्रस्ताव  का  कोई  उल्लेख  नहीं

 (55)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  के  विभिनन  भागों  में  प्रति  वर्ष  आने  वाली

 भीषण  बाढ़ों  भर  सूखे  को  कारगर  ढंग  से
 रोकने

 की  किसी  योजना  का

 कोई  उल्लेख  नहीं  है  गह  (56)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  प्रांतीयता  की  बढ़ती  हुई  भावना  और

 वाद  को  रोकने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाने  की  किसी  योजना  का  कोई

 उल्लेख  नही ंहै  ।''  (57)

 far  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा
 अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  किसानों  को  उनकी  उपज  के  लिए  उचित  मूल्य

 दिलाने  की  किसी  कारगर  योजना  का  कोई  उल्लेख  नहीं  (58)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 परन्तु  खेद
 है  कि

 अभिभाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  पश्चिमी

 सित  देशों  की  संरक्षणवादी  नीतियों  के  कारण  विश्व  के  व्यापार  में  भारत

 का  हिस्सा  कम  होता  जा  रहा  (59)

 te  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  —

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  निगम  सीमाशुल्क  और  निर्यात  शुल्क  से
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 प्राप्त  होने  वाली  धनराशियों  को  राज्य  के  साथ  बांटने  की  ऑओवश्यकता  का

 उल्लेख  नहीं  (60)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  गर्भवती

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  उद्योंगों  में  नौकरियों  में  ठेका  प्रणाली  को  समाप्त

 करने  के  बारे  में  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  है  ।”  (61)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्  —

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बन्दी  तथा  जबरन  छुट्टी  पर

 प्रतिबन्ध  लगाने  तथा  ऐसे  मजदूर  विरोधी  कदमों  के  विरूद्ध  मजदूरों  के

 हितों  की  रक्षा  करने  का  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  1**  (62)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 equg  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  हथकरघा  बुनकरों  तथा  अन्य
 कारीगरों  की

 कठिनाईयों  तथा  उनकी  मुसीबतों  का  उल्लेख  किया  गया है  तथा  उनकी

 समस्याओं  को  कम  करने  अथवा  उनका  समाधान  करने  का  भी  कोई  उल्लेख

 नहीं  किया  गया  है  ।”  (63)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  उद  भाषा  के  स्तर  गुजराल  समिति

 की  सिफारिशों  को  लाग  करने  का  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  गया

 (64)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया है

 कि  सरकारी  जन  संचार  माध्यम  सरकारी  वक्तव्यों  तथा  अन्य  प्रचार  को

 अत्याधिक  महत्व  दे  रहे  हैं  जबकि  af  निरपेक्षता  तथा  लोकतन्त्र  की

 धाराओं  में  लोगों  को  शिक्षित  तथा  उन्हें  प्रोत्साहित  करने  और

 साम्प्रदायिक  तथा  विघटनकारी  तत्वों  के  विरुद्ध  जिहाद  करने  के  प्रति  उपेक्षा

 कर  रहा  है  ।”  (65)

 कि  प्रस्ताव
 के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  ग्रामीण  क्षत्रों  में  भारी  निकलता  को  दूर  करने

 के  उपायों  का  उल्लेख  नहीं  है  ।।  (66)
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 कि
 प्रस्ताव

 के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  मर्थात्‌ ब्  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बढ़ती  क्षे  ्रीय
 असमानता

 तथा  उसे  दूर  करने  के

 उपायों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  (67)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त में  निम्नलिखित  जोड़ा  भर्ती  :--

 परन्तु  खेद  है  कि
 अभिभाषणों  में  देश  में  घोर

 बेरोजगारी
 तथा  अध  बेरोजगारी  का

 उल्लेख  नहीं  है  ।''  (68)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  काले  धन  को  समाप्त  करने  में  सरकार  की

 सफलता  पर  चिन्ता  व्यस्त  नहीं  की  गई  है  (69)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त में  निम्नलिखित  जोड़  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  ऋण  तथा  सूदखोरी  समाप्त  करने  सम्बन्धी

 कानूनों  अस्पृश्यता  निवारण  अधिनियमों  और  सामाजिक  तथा  आर्थिक

 उत्पीड़न  को  दूर  करने  सम्बन्धी  अन्य  कानूनों  को  कार्यान्वित  करने  में

 सरकार  की  पूरी  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (70)

 कि  प्रस्याव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पाकिस्तान  के  सैनिकों  शाशकों  द्वारा  न्यूट्रान

 हथियारों  से  युक्त  अमरीकी  अत्याधुनिक  एफ  16  विमानों  के  जिसके

 फलस्वरूप  भारत  की  सुरक्षा  तथा
 क्षे  ्रीय

 अखण्डता  को  खतरा  उत्पन्न  हो

 गया  पर  चिन्ता  व्यक्त  नहीं  की  गई  है  ।”  (71)

 कि  प्रस्ताव
 के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि
 अभिभाषण  में  वृद्ध  कृषक  मजदूरों  को  पेंशन  देने  के  बारे  में

 कोई  उल्लेख  नहीं  (72)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  fa  अभिभाषण  में  बन्द  पड़ी  सभी  मिलों  तथा  प्रतिष्ठानों  के

 अधिग्रहण  किये  जाने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 है  ।”'
 (73)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है
 कि

 अभिभाषण  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  पूर्ण  कामिक
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 ना

 संघ  पूर्ण  लोकतांत्रिक  अधिकारों  को  देने  पुलिस  सत्यापन

 प्रणाली  को  समाप्त  करने  हेतु  कदम  उठाने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 el  (74)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  शिक्षा  में  सम्पूर्ण  सुधार  लाने
 के

 लिए  शिक्षा

 संस्थाओं  में  छात्रों  को  प्रतिनिधित्व  दिये  जाने  के  अधिकारों  के  बारे  में  कोई

 उल्लेख  नहीं  है  की  (75)

 कि  प्रस्ताव  के  ara  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  गुप्त  मतदान  द्वारा  कामिक  संघों  को  मान्यता

 दिये  जाने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  (76)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  औषध  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में

 कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”'  (77)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  काम  के  अधिकार  को  मूल  अधिकार  बनाने  हेतु

 संविधान  में  संशोधन  करने में  सरकार  की  असमर्थता के  बारे  में  कोई  उल्लेख

 नहीं  है  1”  (78)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  बढ़ती  दहेज  की  बुराई  तथा  दहेज  के

 कारण  मौतों
 के

 बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  (79)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  विश्वविद्यालय  अधिनियमों  को  लोकतंत्रिक

 बनाने
 वी  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  | द

 (80)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  —

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  शिक्षा  राष्ट्रीय  नीति  और  शिक्षा  के  क्षेत्र  में

 साम्प्रदायिक  तथा  अलोकतांत्रिक  विचारों  के  विरूद्ध  संघर्ष

 करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (81)
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 है  1905
 sreso her र  Tsegfa  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्र  स्वार्थ

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित
 जोड़  1

 अर्थात्‌

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  भारतीय

 नारियों  को  जो  पुरातनपंथी  तथा  अद्ध  सामन्ती  विचारधाराओं  की  शिकार

 हो  रही  हैं
 तथा  संविधान  में  लिंग  की  समानता  के  समान  मजदूरी

 समेत  समानता  का  दर्जा  नहीं  मिल  रहा  है  1.0  (82)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  महिला  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान

 करने  हेतु  सरकारी  तथा  अद्ध॑-सरकारी  कार्यालयों  में  महिलाओं  के  लिए

 25  प्रतिशत  नौकरियों  को  आरक्षित  करने  का  कोई  उल्लेख  नहों

 है  1**  (83)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़  ।  अर्थात

 खेद  है  कि
 अभिभाषण  में  अकाली  दल  के  साथ  विवाद  का  समाधान  करने

 में  सरकार  की  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ै  (84)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  तथा  इस  देश  को

 टुकड़े  में  बांटने  की  कोशिश  करने  वाली  ताकतों  के  इरादों  को  विफल  करने

 के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  | द
 (85)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 eqeeg  खेद है
 कि  अभिभाषण  में  पंजाब  में  उग्रवादी  खालिस्तान

 का
 नारा

 लगाने  att  उन  पृथकतावादी  तत्वों  जो  अकाली

 आन्दोलन  में  घुस  गये  निन्दा  नहीं  की  गई  है  ।”'
 (86)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  ————

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कोयला  उत्पादन  तथा  इसकी  वितरण  प्रणाली

 में  घोर  कुव्यवस्था  तथा  उपचारात्मक  उपायों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 है  60.0  (87)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  +

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस्पात  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  हेतु  किसी  प्रस्ताव

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (88)
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 धी

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त
 में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  के  शहरों  तथा  नगरों  को  1981  की

 जनगणना  के  अनुसार  वर्गीकृत  करने  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 है  ही
 (89)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  ma,  अर्थात्

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पाकिस्तान  को  संयुक्त  राज्य  चीन

 तथा  अन्य  देशों  द्वारा  आधुनिकतम  हथियारों  तथा  गोला  बारूद  की

 सप्लाई  करने
 की  नीति  की  निन्दा  नहीं  की  गई  है  ।”  (90)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 ग्प्परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  35  वर्षों  के  बाद  भी  देश

 के  विभिन्न  भागों  में  दंगों  में  लगे  तथा  उनके  लिए  षडयन्त्र  करने  वाले

 व्यक्तियों  को  दण्ड  देने  के  लिए  किन्हीं  प्रभावी  पंगों  का  कोई  उल्लेख

 नहीं  है  ।  (91)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  अल्पसंख्यकों  की  आधिक  दिशा  की  सुधारने  के

 लिए  उनकी  भाषा  ओर  संस्कृति  के  विकास  और  प्रगति  में  सहायता

 देने
 के

 लिए  किसी  योजना  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (92)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 | परन्तु  गेंद  है  कि  अभिभाषण  में  बिहार  और  मध्यप्रदेश  के  जनजातीय

 क्षेत्रों  में  अवैध  खनन  कार्यों  में  लगे  खान  मालिकों  द्वारा  आदिवासियों  के

 निरन्तर  शोषण  किए  जाने  के  बारे  सें  चिन्ता  का  उल्लेख  नहीं  है  |
 (93)

 कि  प्रस्ताव  के  ara  में  निम्नलिखित
 जोड़ा

 अर्थात ्

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आणविक  विनाश  से  fara  को  बचाते  के  लिए

 आणविक  य्द्ध के  खतरे  का  सामना  लोगों  के  समक्ष  अमरीकी  तथा  अन्य

 साम्राज्यवादी  शक्तियों  कीं  योज़ना ओं  का  भण्डा  फोड़ने  के  लिए  श्रमिक

 वर्ग  तथा  अन्य  प्रगति  वादी  वर्गों  का  आहवान  करने  के  बारे  में  कोई

 उल्लेख  नहीं  है
 1**

 (94)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  चुनाव  संबंधी  सुधारों  के  उपाय  के  रूप  में
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 आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (95)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात
 ;

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  तथ्य  का  कोई  उल्लेख  नही ंहै  कि

 व्यवस्था  के  अनेक  etal  में  न  केवल  प्रगति  ही  नहीं  हो  रही  बल्कि

 उनमें  गिरावट  भी  आई  है  *  (96)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  जाये  अर्थात

 खद  है  कि  अभिभाषण  में  बढ़  रही  आर्थिक  विषम  aq  ओं  के  बारे  में  या

 इस  बात  पर  भी  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जा

 रहे  पर धो चित  चिन्ता  व्यक्त  नहीं  की  गई  है  1.0
 (97)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  जाये
 अर्थात्‌

 eqzeg  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  कि
 यद्यपि  राष्ट्रीय

 ara  वर्तमान  मूल्यों  के  हिसाब  से  बढ़  रही  है  किन्तु  राष्ट्रीय  आय  और

 प्रति  व्यक्ति  आय  दोनों  ही  वास्तविक  रूप  में  अथवा  स्थिर
 मूल्यों  के

 हिसाब  से  घट  रही  है  प  (98)

 fa  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि
 अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  फि  सरकारी

 घोषणाओं  तथा  वायदों  के  हरिजनों  के  अन्य  दलित

 तथा  frag  वर्गों  की  हालत  बिगड़ती  जा  रही  है  (99)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  वा  उल्लेख  नहीं  है  कि  देश  के  विभिन्न

 भागों  में  खासकर  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  हरिजनों  और  आदिवासियों

 पर  निरंतर  घोर  अत्याचार  किये  जा  रहे  हैं  प
 (100)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 cqedg  खेद  है  कि
 अभिभाषण  में  जनजाति  के  लोगों  की  आर्थिक  तथा  सांस्कृतिक

 विकास  में  ही  नहीं  अपितु  राजनीतिक  अधिकारों  तथा  के  बारे  में

 उनकी  आकांक्षाओं  के  प्रति  जागरूकता  नहीं  दिखाई  गई  ।”'  (
 101)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 *:परन्तु  खेद  है  कि
 अभिभाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  एकाधिकारियों
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 के  कारोबार  सम्बन्धी  कदाचारों  के  परिणामस्वरूप  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में

 छोटे  तथा  मध्यम  वर्ग  के  उद्योगों  को  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पढ़

 रहा है  ।”  (102):

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  खतरे  की  और  कोई  संकेत  नहीं  किया

 गया  है  जो  बड़े  व्यापार-मण्डलों  और  सत्तारूढ़  व्यक्तियों  के  बीच  गहरे

 सम्पर्क  के  कारण  उत्पन्न  हो  गया  है  ॥ 4  (103)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 लेद  है  कि  अभिभाषण  में  सरकार  की  श्रमजीवी-वर्ग  विरोधी  नीती  का

 उल्लेख  नहीं  है  जो  मजदूर  संघों  के  अधिकारों  का  हनन  करने  से  और

 अन्यथा  भी  दमनकारी  उपायों  से  स्पष्ट  है  1”  (104)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  आशय  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  देश

 में  औद्योगिक  संबंधों  तब  तक  सम  स्तर  पर  नहीं  रखा  जा  जब

 तक  कि  सरकार  श्रमिक  संघ  अधिकारों  और  श्रमिकों  के  सामूहिक  रूप  से

 सोदा  करने  के  अधिकार  को  सम्मान  नहीं  देती  ।”  (105)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  afm  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  शिक्षा  के

 क्षेत्र  में  भारी  अस्त-व्यस्तता  व्याप्त  है  क्योंकि  सरकार  की  कोई  स्पष्ट

 लोकता  लिंक
 शिक्षा  नीति  नहीं  है  1 *  (106)

 थि  प्रस्ताव  के  अंत  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 खेद  है  कि  महिला  सम्मान  के  संरक्षण  के  बारे  में  बड़ी-बड़ी  बातें  किए

 जाने  के  बावजूद  अभिभाषण  में  महिलाओं  के  ऊपर  हो  रहे  अत्याचारों

 और  समाज  विरोधी  तत्वों  तथा
 कर्मियों  द्वारा  भी

 महिलाओं  के  साथ  किए  जा  रहे  बलात्कार  से  महिलाओं  की  रक्षा  करने

 के  लिए
 प्रभावी

 कदमों  का  कोई  प्रस्ताव  नहों  किया  गया  है  (107)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :

 खेद  कि  अभिभाषण  में  दिय गोगा सिया  अमरीकी  सेनिक  भीड़  के

 392



 8

 1905  न  राष्ट्र पति
 के

 नैशिशविण
 पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 विस्तार  और  यहां  पर  आणविक  हथियारों  के  बढ़ते  हुए  भण्डार  की  ओर

 घ्यान  नहीं  दिया  गया है
 ।”  (108)

 कि  प्रस्ताव  के
 अन्त

 निम्नलिखित
 जोड़ा  अर्थात्‌  :

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  अमरीकी  सेना  के  जनरल द्वारा  हाल  ही  में

 की  गई  बंगला  देश  की  यात्रों  ate  अमरीका  के  सेक्रेटरी  आफ  स्टेट  द्वारा

 हाल  ही  में  की  गई  श्रीलंका  और  पाकिस्तान  की  यात्रा  तथा  हमारे  देश  के

 चारों  ओर  अमरी
 की  सैनिक  अड्डे  स्थापित  करने  के

 उनके  के  बारे

 में  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त  नहीं  की  गई  है  ह  (109)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित
 जोड़ा  अर्थात्‌  :;--

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  अमरीका  के  सातवें-बेड़े  के  युद्धपोत

 को  भारत  के  लिए  सैनिक  दृष्टि  से  बहुत  कोचीन  पत्तन  में  प्रवेश

 करने  की  सरकार  द्वारा  दी  गई  अनुमति  के  बारे  में  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त

 नहीं  की  गई  है
 ।''  (110)

 भी  रामावतार  शास्त्री  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  a

 Rot  se  खेद  है  कि  में  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  के  बावजूद  आवश्यक

 वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  उपायों  का  उल्लेख नहीं
 किया  गया

 (117)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में
 निम्नलिखित

 जोड़  अर्थात्‌  —

 लेद है  कि  अभिभाषण  में  प्रत्येक  साल  आने  वाली  सत्यानाशी  को

 रोकने
 संबंधी

 उपायों  का  उल्लेख  नहीं
 किया

 mat है  न  (118)

 कि  प्रस्ताव  के  ara  में  निम्नलिखित  जोड़  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सिचाई  की  पर्याप्त  सुविधाओं  के  अभाव  में  देश

 के  किसी-न-किसी  भाग  में  सुखा  तथा  अकाल  का  प्रकोप  होने  से  आम

 जनता  को  बचाने के  लिए  प्रभावशाली  कदम  उठाने  का  उल्लेख  नहीं  किया

 गया
 (119)

 fr  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़  waist  . .

 किन्तु  खेद है  कि  अभिभाषण  में  इस  at  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  दूरियां  खाद
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 की कमी  तथा  उसमें  होने  वा  र  बाजारी  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 (120)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 *“बिन्त  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सादे  बेचने  पराली  सहकारी  एवं  अन्य  एजेंसियों

 द्वारा  खादों  की  खुलकर  काला  बाजारी  को  सख्ती  के  ars a रोकें  तथा  वैसा

 घृणित  कार्य  करने  वाले  व्यक्तियों  को  सख्त-से-सख्त  सज़ा  देने  के  लिए  नाड़े

 उपाय  करने  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  प  (1  1)

 वि  प्रस्ताव
 >

 अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अज्ञात

 2  [  खेद  हैं  कि  अभिभाषण  में  बिहार  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  एवं  केन्द्रीय

 सरकार  के  पास  भेजी  गयी  35  सिचाई  योजनाओं  की  रू
 कृति  दिए  जाने

 रक  उल्लेख  नहीं  किया  गया है
 ।”  (122)

 प्रस्ताव  भरत  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 fy  तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सोन-नहरों  का  आहनी  करण  तथा  इस  प्रकार

 _  उनमें  अधिक  पानी  पहुंचाने  सम्ब  घी  किसी  प्रस्ताव  का  उल्लेख  नहीं  किया

 गया
 है  (123)

 कि  प्रीत  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोडा  अर्थात
 क

 द  az  है  कि  अभिभाषण  में  बिहार  के  पुनपुन  और  फगुआ  से  लेकर  सुमेर

 जिले  के  लक्खी सराय  तक  के  क्षत्रों  में  आरम्भ  की  गई  य  को  शीघ्र

 पूरा  करने  तथा
 उन  क्षेत्रों

 में  बाढ  को  पानी
 निकासी  तथा  सिचाई

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  अधिक  facia  सहायता  an  की
 आवश्यकता

 का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  मक  (124)  द

 कि  प्रस्ताव  अन्त  में  निम्नलिखित  जोडा  अर्थात
 थ

 ्

 खेद  हैं  कि  अभिभाषण  में  छोटी  और  सध  बाई  योजना भों  का  जाब

 ra  देश  के  प्रत्येक  राज्य  में  बिछाने  की  का  उल्लेख  नहीं  किया

 क
 गया  है  | ई  (125)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  तिम्तलिखित  जोड  @4la

 ufape
 है  कि

 कि खेत  मजदूरो ंके  लिए  निर्धरित
 त  मजदूरी  दिलाने

 वर्तमान

 महर  देखते el

 sae  ait  ह  "(1
 io

 az  वृद्धि  करने  के  बारे  में
 aT

 र q
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 कि
 प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 -

 खेद है  अभिभाषण  में  खेत  मजदूरों  की  उनके  काम  की  स्थिति

 तथा  उनकी  अन्य  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  एक  अलग  केन्द्रीय  कानन

 बनाने  के  किसी  प्रस्ताव  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  (127)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  किसानों  की  उनकी  कृषि-जन्य  वस्तुओं  के  लिए

 लाभकारी  मूल्य  देने  का  उल्लेख

 नहीं
 किया  गया  है  ।”  (128)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  जाए  अर्थात्‌
 oo

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक  ब्यापार को  सरकार

 के  हाथ  में  लेने  संबधी  किसी  प्रस्ताव  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 (129)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  चीनी  मीलों  के  पास  किसानों  के  गलने  के
 मूल्य

 में

 करोड़ों  रुपये  के  भूगतान  के  लिए  समुचित  कायें  वाही  करने  का  उल्लेख

 नहीं  किया  गया  है  1  (130)

 कि
 प्रस्ताव

 के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 «किन्तु  खेद  है  कि
 अभिभाषण  में  भूमि-सुधार  कंपनियों  को  सख्ती  के  साथ  लागू  करने

 और  फाजिल  जमीन  को  खेत  मजदूरों  एवं  गरीब  किसनों  में  बांटने  के  लिए

 किसी  प्रस्ताव  का  उल्लेख  नहीं  किया
 गया

 (131)

 कि
 प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़  ।  अर्थात्‌

 खेद  ह  कि  अभिभाषण  में  विभिन्‍न  राज्य  विधान  मामलों  द्वारा  पारित  भूमि

 सुधार  कानूनों  को  संविधान  की  नवम  अनुसुची  में  सम्मिलित  करने  संबंधी

 प्रस्ताव  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ॥  (132)  द

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में
 निम्नलिखित

 जोड़ा  अर्थात्‌

 af  oe faeg  खेद  हैं  किं  अभिभाषण  में  कोयले  के  उत्पादन  में
 बावजूद  कोयले  के

 मूल्य  में  की  गई  वृद्धि  को  समाप्त  करने  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 (133)
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 कि  प्रस्ताव के  अन्त  सें  नि  खित  जोड़ा  अर्थात्‌  « —

 ‘fey  खेद  है  कि  अभिभाषण  a  कोयला  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  कोयला

 मजदूरों  को  धन्यवाद  या  बचाई  देने  का  उल्लेख  :  नहीं  किया  गया

 है  1.0  (134)

 नः  प्रस्ताव  के  पन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  क्षेत्र  की  कोयला  खानों  के  कदाचार  का

 भन्ते  करने  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  (135)

 घि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 हिन्दू  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कोयला  क्षेत्रों  में  माफिया  गिरोह  की  समाज

 विरोधी  गतिविधियों  को  समाप्त  करने  सम्बन्धी  किसी  कदम  का  उल्लेख

 नहीं  किया
 गया

 है  (136)

 प्रस्ताव  के  भक्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 fara  ae  है  fa  बिहार  में  कर्णपूर
 क्षत्र  में  भाग  में  छिपे  विशाल  कोयला

 भण्डार  को  निकालने  के  लिए  अभिभाषण
 में  किसी  योजना  का  उल्लेख  नहीं

 गया  है  ।”  (137)

 कि  प्रस्ताव  के  भत  सें  निम्नलिखित  जोडा  अर्थात्‌  :--

 लेद  है  कि  अभिभाषण  में
 बिहार

 के  संस्थान  प
 रखना

 तथा  अन्य  क्षेत्रों  की

 कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  करने  की  आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं

 firm  है  ।”  (138)

 कि  brava  के  अस्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बिजली  उत्पादन  में  वृद्ध  के  बावजूद  सभी

 राज्यों  में  व्याप्त  बिजली  संकट  को  समाप्त  करने
 के

 लिए  किसी
 प्रभावी

 कदम  का  उल्लेख  किया
 गया  है  ।”  (139)

 कि  प्रस्ताव के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड  अर्थात्‌  :--

 used  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आम  गरीब
 द्वारा  प्रयोग  में  aia  जाने

 बाले
 किरासन  तेल  की  कीमत  में  कमी  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 (211)
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 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  डीजल  के  मूल्यों  में  कमी  करने  की  भावुकता

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।”  (212)

 प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  रेल  द्वारा  ढोए  जाने  वाले  भालों  की  बड़े  पैमाने

 पर  होने  वाली  चोरी  को  रोकने  संबंधी  किसी  कदम  का  उल्लेख  नहीं  निया

 गया  (213)  ~

 नि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बड़  भौगोलिक  घरानों  द्वारा  संचालित  उद्योगों

 के  राष्ट्रीयकरण  की  आवश्यकता  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  | द  (214)

 दि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  हैं  कि  अभिभाषण  में  बढ़  रहे  इजारेदार  पूंजीवाद  का  अन्त  करने  की

 आवश्यकता  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  11.0  (215)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  हे  कि  अभिभाषण  में  देश  में  दिनों  दिन  बढ़  रही  गरीबी  को  aves

 करने  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  नंहीं  किया  गया  है  1.0
 (216)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  जोड़ा  sais  :

 परन्तु  खेद  है  कि  मे भि भाषण  में  जनसंख्या  के  आधे  से  अधिक  लोगों  को  गरीबों

 रेखा  से  :  उठाने  :  किसी  ठोस  प्रस्ताव  का  उल्लेख  नहीं  किया  Tat

 है  होने  (217)

 कि  प्रस्ताव  के  aa  में  निम्नलिखित  जोड़  अर्थात्‌  :

 खद
 कि  अभिभाषण  में  सीमेंट  दवा  मौर  बीनी  सद् योगों के के

 राष्ट्रीयकरण  करने  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  नहीं  किया  क्या

 है
 (218)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में
 निम्नलिखित

 जोड़ा  अर्थात्‌

 परन्तु
 खेद  है  कि

 afantam
 में  देश  के  सभी :  राज्यों  में  die  की  कमी  ओर  उस
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 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  किसी  प्रस्ताव  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 (219)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  भाषा  उद्योग  संबंधी  हाथी  कमेटी  की  सिफारिशों

 को  लागू  करने
 की

 आवश्यकता  का
 उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।'  (220)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  की

 आवश्यकता
 का

 उल्लेख  नहीं  किया  गया
 है  0.0  (221)

 अर्थात्‌ कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में
 निम्नलिखित  जोड़ा  ्य

 ** परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  मुनाफ़ों  को  उनके  देशों

 में  ले  जाने  पर  प्रतिबबंध  लगाकर  उक्त  राशि  को  देश  के  विकास  कार्यों  में

 लगाने  की  के  प्रस्ताव  का  उल्लेख  नहीं  किया  मया

 (222)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में
 निम्नलिखित

 जोड़ा  अर्थात्‌

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में
 औद्योगिक  संबंधों  को  सुधारने  के  लिए  सभी

 केन्द्रीय  ट्रेड  युनियनों  से  सहयोग  के  आधार  पर  वार्ता  चलाने  की

 कता  और  उनकी  राय  से  मजदूर  वग  की  समस्याओं  का  समाधान  करने

 का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  (223)

 att  कमला  मिन  मधुकर  :
 मैं  प्रस्ताव  करता

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  en

 परन्तु  aa है  कि  अभिभाषण  में  उत्तर  मध्य  राजस्थान

 आदि  राज्यों  के  अपेक्षित  विकास  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  aals

 सकल  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का  उल्लेख  किया  गया  है  1.0  (143)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखि त  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  प्रति  व्यक्ति  खाद्यान्न  खपत  में  प्र  eqifarat  वृद्धि

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  हालाँकि  उत्पादन  में
 ते  अधिक  होन

 संभावना  है  ह क  (144)
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 कि  प्रस्ताव  त  में  निम्नलिखित  जोडा  अर्थात्‌

 परन्तु  tat  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख
 कि कि

 क्रांति  प्रगति  रुकी  पड़ी  है  और  भूमि  सुधार  कानूनों  को ल
 लागू  किए

 बिना

 क
 इसमें  कोई  प्रगति  नहीं  की  जा

 सकती
 4”  (145)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  जाए  र

 परन्तु  खोद  है  कि  अभिभाषण  में  सिचाई-क्षमता  का  सही
 उल्लेख  नहीं

 किया

 गया  है  ।”  (146)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌
 :--

 ठोस  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख
 हीं  हैकि  धन  की

 कमी के  कारण  पूर्वी  चम्पारन  जिले  में  गायक  नहर के  संबंध  में  कोई  प्रगति

 नही ंहो  रही  है
 **

 (147)

 कि  प्रस्ताव के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 *'परन्तु  खोद  है  कि  अभिभाषण  में  अजित  सिंचाई-क्षमता  के
 प्रयोग

 के  बारे  में

 किए  जा  रहे  विशेष  प्रयासों  के  संबंध  में  सट्टी  अनुमान  नहीं  दिया  गया  ।''

 (148)

 क  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  नोडा  अर्थात

 ती  करने  का खोद  है  कि  अभिभाषण  में  52  मिलियन  हैक्टेयर  भूमि  में  ठ

 उल्लेख  व्यावहारिक  शिव  पर  आधारित  नहीं  है  (149)
 -

 कि  yea  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  शुष्क  खोती  att  निधन  ग्राम  को  सहायता

 कोई  उल्लेख
 देने  के  कार्यक्रम  में  हुई  प्रगति  के  बारे  में  की  गई  समीक्षा

 नहीं  है  ।
 (150)

 कक

 दक

 के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  भमथात्‌ू ्

 a
 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात का  कोई  उल्लेख  2  कि  quia

 भोर  छोटे  किसानों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  का  का  प  केबल  कागज

 तक  ही  सीमित  है  होकर  रह  गया  है  1”  (151)
 द

 कि  प्रस्ताव  के
 बचत  में

 में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌
 —

 परन्तु  ae  कि अभिभाषण  में  उत्तरी  बिहार
 जोकि  बिहार  का
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 सबसे
 पिछड़ा  हुआ  क्ष

 त्र  विद्युत  संबंधी  कार्यक्रम  की  प्रगति  के  बारे  में

 कोई  उल्लेख  नहीं  है  जिसके  परिणामस्वरूप  पश्चिमी  चंपारण  और  पूर्वी

 चंपारण  कमी  छोटे  और  मझले  उद्योगों  और  आम  लोगों  पर  प्रति

 कूल  प्रभाव  पड़ा  है
 क

 (152)

 कि  प्रस्ताव
 के

 अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्

 कप
 has

 छोड़  कि  अभिभाषण  पश्चिमी  चंपारण  और  पच  चंपारण  जेए

 पिछड़े  क्ष त्रों  मे  सरकारी  या  गर-सरकारी  क्षत्र  के  लिए  औद्योगिक  विकास

 कार्यक्रम  का  कोई  उल्लेख  नही ंहै
 ।”

 (153)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  अनेक  सुदी  कपड़ा  मिलों

 में  हुई  तालाबंदी  का  कोई  उल्लेख  नहीं  (154)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़  अर्थात्‌  O eos

 छोड़  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि
 सोने

 का  उत्पादन  बढ़  जाने  के  बावजूद  भाम  लोगों  को  सीमेंट  नहीं  मिल  पा

 रहा  है  और  यदि  मिल  पाता  है  तो  बहुत  अधिक  मूल्यों  पर  (1  (155)

 कि
 प्रस्ताव  के

 अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 *“परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पटसन  उद्योग  में  काम  कर  रहे  2  लाख

 गार  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  निगम  के  प्रस्तावित

 विभाजन  के
 अतिरिकत  होने  और  देश  में  चल  रही  तालाबन्दी  का  कोई

 उल्लेख  नहीं  है  ।”  (156)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में
 निम्नलिखित  जोड़ा

 अर्थात

 **परन्तु  खेद  कि  अभिभाषण  में  राष्ट्रीय  उत्पादन  पहली  पंचचर्बोध  योजना

 से  आंकलिक  नहीं  किया  गया  है  (157)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात चक  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आवश्यक  कृषि  निविष्टियों rete

 खाना  निमित  माल  के  नृत्यों  में  लंगातार  हो  रही  वृद्धि
 तथा  मुल्यों  पर

 नियंत्रण  करने  के  उपायों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नही ंहै
 ।”  (158)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  नि  ललित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  मुद्र  ।  हू स्फीति  पर  नियंत्रण  करने  में  सरकार  की

 असफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  6.0  (159)

 fe  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  द्रव्य  गांवों  में  साहनी  वितरण  प्रणाली  का

 विस्तार  करने  में  सरकार  की  असफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 है  ।''  (160)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद
 है  कि  अभिभाषण

 में  सरकार  द्वारा  खाद्यान्नों  का  आयात  कम  करने

 की  स्पष्ट  नीति  के  बारे में  कोई  नहीं है  विशेषकर  खाद्यान्न  के

 उत्पादन  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  ।''  (161)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण
 में  रूमी  सुधार  कानूनों  के  दृढ़ता  से  कार्यान्वयन

 के  बारे में  कोई  उल्लेख  नहीं  (162)

 कि  प्रस्ताव  के  अस्त  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :

 खेद  है  कि अभिभाषण में
 विकास  शील  देशों  में  ब्यापार  जिसके

 बारे  में  गु  निरपेक्ष  राष्ट्र  सम्मेलन में  स्वीकार  किया  गया  था  जो  सा

 बादी  देशों  द्वारी  अपनाई  गई  विश्वव्यापी  शोषण  नीति  के  कारण  व्याप्त  है

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  1.0  (258

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  निम्नलिखित  जोड़ा  भाव

 सन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  20  सूत्री  कार्यक्र
 म  कार्यान्वयन  में  धी  मी

 प्रगति
 के  बारे  में

 कोई  उल्लेख  नहीं
 है  (259)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  मे  weafafaa

 फ
 जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 £परन्तु  खेद  है  कि अभिभाषण में  भूमि  सुधार  कानूनों  का  कार्यान्वयन  न  करने  के

 बारे  में  काई  उल्लेख  नहीं है है  ।  ।”  (260)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  farafa rafatraz  र
 | ह. द |  ज  डा  अर्थात
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 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  भूमिहीन
 वासियों  तथा  हरिजनों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  में  घटिया  सामग्री  का

 प्रयोग  और  अन्य  कदाचारों  के  बारे  में  कोई
 उल्लेख

 नहीं  है  115.0  (261)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोडा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  90  लाख

 वारों  को  दिए
 गए

 लाभों  का  उल्लेख  सही  नहीं
 है

 1"
 (262)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —=

 परन्तु  खेद  है  fe  अभिभाषण  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 मजदूरों  के  लिए  निर्धारित  मजदूरी  की  अदायगी  न  किए  जाने  के  बारे  में

 कोई  उल्लेख  नहीं  हैं  ।”  (263)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खद  है  कि  अभिभाषण  में  15  1983  को  क्रियान्वित  किए  गए

 नए  ग्रामीण  रोजगार  गारण्ठी  कार्यक्रम  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  1”

 (264)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति के  क्रियान्वयन  में

 समीक  ढील  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (265)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  ——

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  में

 अनियमितता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं है  1? '
 (26

 6)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  ७०, में प्रौढ  शिक्षा  कार्यक्रमों  में  कदाचार  के  बारे  में

 कोई  उल्लेख  नहीं
 है  ।”  (267)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा

 किन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  अ
 भ्र

 जो  द्वारा  लागू
 की  गई  उच्च  शिक्षा  प्रणाली

 को  देश  कांतिमान  आवश्यकताओं  अनुरूप  बदलने  में  सरकार  को

 निकलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  धन  (268)

 40  é
 चक



 g  1905  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  जाए

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  शिक्षा  को  रोजगारोन्मुखी  बनाने  का  कोई  उत्लेख

 नहीं  1”  (269)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  ऐसी  पुस्तकों  के  प्रकाशन  में  हील  के  बारे  में

 कोई  उत्लेख  नहीं  है  जिनसे  युवाओं  को  समाजवाद  और

 जाति  विविधता  के  बारे  में  शिक्षा  दी  जा  सके  और  उन्हें  राष्ट्रीय  एकता  के

 लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  सके  ।”  (270)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌

 परन्तु  ढोल  है  कि  अभिभाषण  में  राष्ट्रीय  एकता  और  साम्प्रदायिक  सोहान  के

 विरुद्ध  काम  करने  बाली  अलगाववादी  गतिविधियों  तथा  हिसा  को

 ग
 रोकने  और  जन-धन  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  में  सरकार  की  असफलता  का

 कोई  उल्लेख  नही ंहै  (271)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  नय

 खेद  है  कि  a PRAT oy  में  भारत  को  राजनैतिक  एवं  सामाजिक  स्थिरता

 को  कमजोर  करने  के  लिए  प्रयत्नशील  आन्तरिक  एवं  बाहरी  शक्तियों  से

 राष्ट्र  को  सचेत  करने  के  लिए  कोई  स्पष्ट  संकेत  नहीं  किया  गया  कक |

 (272)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  अमरीकी  ate S7Aaqie  और  परमाणु  युद्ध  के

 लिए  fara  को  बाध्य  करने  के  संबंध  में  दुख  प्रकट  करने  कीं  आवश्यकता

 के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  1,  (273)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 *“परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  अमरीकी  जो  पश्चिम  एशिया  में

 इजराइल  की  नीतियों  के  लिए  जिम्मेवार  के  बारे  में  दुख  प्रगट  करने

 की  आवश्यकता  का
 उल्लेख  नहीं  (274)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़  अर्थात्‌  :---

 खेद है
 कि  अभिभाषण  में  फलस्तीनियों  के  अधिकार  के  बारे  में  कोई

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  जिसका  भारत  समर्थक  रहा  1”?  (275)

 403
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 sme  रव  ——

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित
 जोड़

 अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण
 में  सोवियत  संघ  और

 संयुक्त

 राज्य  अमरीका  के

 बीच  हथियारों
 की  होड़

 की  त्सना  नद्दी  की  गई  है  >
 (276)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्न  लिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 खेद  है  अभिभाषण  में  हिन्दमहासागर  में  अमरीकी  गतिविधियों  की

 नहीं  की  गई  ।  -(277)

 कि  प्रस्ताव  के  अस्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 ूपपरन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  डियागो  रशिया  में  अमरीकी  afra  बेड़े  की

 उपस्थिति  को  भत्र्सना  नहीं  की  गई
 °

 (278)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेदे
 है  कि

 अभिभाषण  में  पाकिस्तान  को  आधुनिकतम  हथियारों  से
 लेस

 करने  के  fag  अमरीका  की  भत्संत्रा  नहीं  की  गई  (2  79)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 गन्ना  उत्पादकों  को खेद है  कि  अभिभाषण  में  देश  की  चोरी  मिलों  पर

 देय  करोड़ों  रुपए
 की  बकाया  राशि  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  at

 नके  है  (280)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोडा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पंजाब  और  असम  की  समस्या  को  श ल  करने

 में  सरकार  की  विफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं
 है  कू  (281)

 .
 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 —

 परन्तु  ate है
 कि  अभिभाषण  में

 कन्द
 संबंधों  की  पुनरीक्षा

 करने  के  बारे

 कोई  उल्लेख  नहीं
 है  17”  (282)

 थी  नगनगोम  सोमेन्द्र  (areaiea  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू ं:

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  तिम्वलिखित  जोड़ा  अस्थायी

 सन्तु  राद  है  कि  अभिधावन  में  18  वर्ष  की  वायु  होने  पर  मताधिकार

 कों
 whee

 नें  मूत  अधिकार  के  रूए  में  शामिल  करने  की  आवश्यकता

 = बाद न  +  उल्लेख  नहीं  है  1”  (163)
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 विनय  एशफशटटट

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :---

 ae  है  कि  अभिभाषण  में  विद्याथियों  में  धर्मनिरपेक्ष  दष्टिकोण  बढ़ाने  में

 वर्तमान  शिक्षा  प्रणाली  की  असफलता  पर  चिन्ता  और  विंमान  शिक्षा

 प्रणाली  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  122.0  (164)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 परन्तु  छोड़  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  पर  गंभीर  चिन्ता  न्यस्त  नहीं  की  ग

 है  कि  अनेक  बड़े  औद्योगिक  घरानों  तथा  विदेशी  कंपनियों  ने
 लघ्‌ भ्  उच्चयोग

 क्षेत्र  को  उपलब्ध  विशेष  लाभों  से  फायदा  उठाने  के  लिए  छोटे  क कारखाने

 स्थापित  कर  लिए हैं  जिसके  '  परिणामस्वरूप  लघु  उद्योग  क्षे  श्र  को

 हित  करने  में  सरकार  के  उद्देश्य  fags  हो
 गए  हैं

 |
 (165)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  जाए  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  हाल  ही  में  सरकार  द्वारा  घोषित  एवं

 गैर-योजना  व्यय  को  सीमित  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  रोज

 गार  के  अवसर  समाप्त  हो  जाने  तथा  बेरोजगारी  की  समस्या  के  और

 तर  हो  जाने  पर  चिन्ता  व्यक्त  नहीं  की  गई  (166)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खोद  है  अभिभाषण  में  एकाधिकार  तथा  अवरोध  व्यापारिक  व्यवहार

 अधिनियम  के  अधिनियमित  कर  दिए  जाने  के  बावजद  देश  में

 कार्रवाई  औद्यौगिक  घरानों  में  विधि  रोकने  में  सरकार  की  असफलता  पर

 चिन्ता  व्यक्त  नहीं  की  गई  है  1.0  (167)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :---

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  मणिपुरी  और  डोगरी  भाषा लों

 को  संविधान  की  अष्टम  असली  में  शामिल  करने  की  आवश्यकता  को

 alg  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (168)

 श्री  - 1९  इस्वी चोबा वा  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  ज्स्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 ग्प्प्रन्त  खोद  है  fe  अभिभाषण  में  देवा  में  सांप्रदायिक  akan  और
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 कारी  बलों  के  क्रि  या कलापों  को  रोकने  में  बरकार  की  असफलता  का  कोई

 उल्लेख  नहीं  है
 ।  (169)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा
 अर्थात

 :--

 ae  है  कि
 अभिभाषण

 में  पंजाब-समस्या  को  ठीक  समय  पर  कार्यवाही  न

 करने  के  कारण  विंमान  स्थिति  पैदा  करने  और  स्थायी  समाधान  ढुंढने
 में  असफलता  के  लिए  सरकार  की  का  कोई  उल्लेख  नहीं

 (170)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 लोद  है  कि  अभिभाषण  में  सभी  बेरोजगार  लोगों  को  रोजगार  देने  के

 अधिकार  को  संविधान  को  समाविष्ट  किए  जाने  की  आवश्यकता  का  कोई

 उल्लेख  नहीं  है  17.0
 (171)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 लेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  ओर

 राज्य  सरकारों  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  केन्द्र  राज्य  संबंधों  को  अधिक

 घ्  बनाने  की  दृष्टि  से  संविधान  में  संशोधन  किया  जाऐगा  11”
 (172)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 aa  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि

 वाणी  तथा  दूरदर्शन  प्रसारणों  के  जरिये  धर्मनिरपेक्ष  बलों  को  प्रोत्साहन

 देने  और  सांप्रदायिक  भावना  को  निरुत्साहित  करने  के  लिए  आकाशवाणी

 की  प्रसारण  नीति  में  परिवर्तन  किया  जाएगा  ।”  (173)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 aa  है  कि  अभिभाषण  में  अधिकांश  लोगों  द्वारा  प्रयुक्त  किए  जाने  वाली

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  बुद्धि  पर  नियन्त्रण  रखने  में  सरकार  की

 सफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  (174)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 होम है  कि  अभिभाषण  में  केरल  राज्य  जहां  पिछले  सीजन  में
 अभूत  पुर

 सुखा  पड़ा  aes  पर्याप्त  राहत  भेजने  में  केन्द्रीय  सरकार  की

 फलता  का
 कोई

 उल्लेख

 ee

 "  (175)
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 प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 ग्परन्तु छोद है कि छोड़  है  कि
 अभिभाषण  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अधीन  धनराशि  के

 योग  की  जांच  करने  के  लिए  जांच  ara  गठित  करने  की  आवश्यकता

 का  उल्लेख  नहीं  है  ।”
 (176)

 कि  प्रस्ताव के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 omeg  छोड ़है
 कि  अभिभाषण  में  केरल  को  पर्याप्त  मात्रा  में  चावल  जेसा

 कि  पहले  स्वीकार  किया  गया  पूरी  करने  में  केन्द्रीय  सरकार  की

 असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं है
 1”

 (177)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 गोद  है कि  अभिभाषण  में  और  दूरदशेन  के
 दुरुपयोग

 ी

 निन्दा  नहीं  की  गई  है  ।”  (178)

 Mo  जीत  gare  मेहता  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हैं  :--

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  शर्थात्‌

 ae है
 कि  अभिभाषण  में  समस्तीपुर  के  दक्षिण  भाग  के  कटाव  को  रोकने

 के  कारगर  उपायों  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  नहीं  (224)

 किं  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्

 cog  खोद  है  कि  अभिभाषण  में  उत्तर  बिहार  विशेष  कर  समस्तीपुर  जिले

 रसायनिक  खादों  तथा  यूरिया  के  अभाव  से  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  पर

 असर  का  उल्लेख  नहीं  है  1”
 (225)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 परन्तु  ढोल  है  कि  अभिभावक  में  देश  में  ही  खाद्यान्न  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन

 करने  और  खाद्यान्न  के  आयात  को
 निरुत्साहित

 करने  की  आवश्यकता  का

 उल्लेख  नहीं
 है

 ।”
 (226)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  चीनी  उद्योग  द्वारा  ईख  उत्पादकों  की  बकाया

 राशि  का
 भुगतान

 करने  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  नहीं  | विवि  (227)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  Her

 अर्थात्‌

 परन्तु  खेद  है  कि
 अभिभाषण

 में  ईख  उत्पादक  किसानों  को  ईख  का  लाभकर  पुण्य

 देने  की
 आवश्यकता  का

 उल्लेख  नही ंहै
 1”  (228)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में |  erenfifes  जोड़ा  अर्थात

 की खेद  है  कि  अभिभाषण  में  विरासत  कार्यों  ग्  प्रगति  का  मूल्याकन  का

 आधार  खच  मलक  के  बदले  परिणाम  मलक  करने  की  आवश्यकता क

 उल्लेख  नहों  है  | द  (229)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  अभिभाषण  में  योजना  निर्माण  की  केन्द्रीकृत  पद्धति  के  बदले

 ग्रामोन्मुखी  बनाने  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  नहीं  (230)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  परियोजनाओं  के  समयबद्ध  कार्यान्वयन  पर

 कोई  जोर  नहीं  दिया  गया  है  ।””  (231)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  :---

 परन्तु  खद  है  कि  अभिभाषण  में  मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  को  शीघ्र

 fat  करने  की  आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  (232)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  सें  निम्नलिखित  जोड़ा

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  मूल्यवृद्धि  को
 कारगर  ढंग

 से  रोकने  के  wera

 नहीं  सुझाए  गए  हैं
 £ क

 (233)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  सनामा

 **परन्त्‌ःख  द  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  कानून  व्यवस्था  की  बिगड़  ती  हुई  स्थिति

 को  सुधारने  के  ठोस  उपायों
 का  कोई

 उल्लेख  नहीं है  17.0
 (234)

 fe  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  ह ह

 श्श्प्रन्त्‌  खद  है  कि  अभिभाषण  में  भ्रष्टाचार  wraaa  की  दिशा  में  ठोस  उपाय

 नहीं  सुझाये  हैं  न
 (235)
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 कि  प्रस्ताव  के  भात  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  नागरिकों  को  सुरक्षा  देन  की  आवश्यकता  दा

 कोई  उल्लेख  नहीं  (236)

 कलि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खद  है  कि  अभिभाषण  में  रेल  गाड़ियों में  बढ़ते  हुए  लूटपाट  एवं  डकैती

 से  यात्रियों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  का  ठोस  उपाय  नहीं  सुझाया  मया

 (237)

 fe  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  -

 है  कि  देश  के  नौजवानों  व्याप्त  बेरोजगारी  को  समाप्त  करन

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (238)

 कि
 प्री

 ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  rata, :  :---

 खद  है  कि  अभिभाषण  में  राज्य  सरकारों  को  अलोकतन्यात्मकं  ढंग  स

 गिराने  के  लिए  अपनाई  जा  रही  प्रणाली  का  कोई  उल्लेख  नहीं है

 (239 )

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कुछ  लोगों  द्वारा  प्रतिपक्ष  पर  देश  की  प्रगति

 में  बाधक  बनने  के  आरोप  लगाने  की  प्रवृत्ति  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 (240)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 परन्तु  खद है
 कि  अभिभाषण में  प्रशासनिक  पदा  रियों  को  जनहित  एवं

 लोकोपयोगी  कार्यों  के  प्रशिक्षण  पर  बल  देने  की  आवश्यकता  का  कोई

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  (241)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :---

 बेद है  कि  अभिभाषण  मे  देश  में  सांप्रदायिक 3 सद्भाव  बनाये
 रखने

 कें

 उपाय  करने  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।”'  (242)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 खद
 है  कि

 अभिभाषण
 में

 दक्षिण  बिहार  के  उत्तरी  seigzr  कोयला
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 1984

 nr  ae

 में एक  सुपर  ताप  बिजली  घर  स्थापित  करने  का  कोई  उल्लेख  नहीं

 है  1”

 ०

 (243)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  यात्रियों  की  सुविधा  बढ़ाने  और  रेल  दुर्घटना

 रोकने  के  विषय  में  कोई  उत्लेख  नहीं  है  ।”  (244)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 परन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  न्यायालयों  में  हरिजन  और  पिछड़े  वर्ग के

 लोगों  को  न्यायाधीश  नियुक्त  करने  की  आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं

 है
 "

 (245)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 ख़द  है  कि  अभिभाषण  में  राष्टीय  जट  मिलों  कामगारों  को  समान

 सीय  भत्ता  देने  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  नहीं  (246)

 फि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 खद  है  कि  अभिभाषण  में  निजी  एवं  राष्टीय कृत  जट  मिलों  के

 गारों  की  30  सूत्री  मांगों  के  समर्थन  में  चल  रही  राष्ट्र  व्यापी  हड़  ताल

 की  चर्चा  अभिभाषण  में  नहीं  है  ।”'  (247)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोडा  अर्थात नभ
 :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कटिहार  जूट  मिल्स  में  5  1982  से

 तालाबन्दी  का  उल्लेख  नहीं
 है  ।”  (248)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोडा  ATT,  अज्ञात

 avg  खद  है  कि  अभिभाषण  में  जूट
 उत्पादन  ata  faz हार  के  पूर्णिया  जिला

 में  फारबीसमगंज  एवं  किशनगंज  में  नई  जूट  मिलों  की  स्थापना  की

 यकता  की  चर्चा  नहीं  है
 द

 (249)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोडा
 अर्थात

 परतु  ्  है  कि  अभिभाषण  में  गरीबी  दूर  करने  तथा  गरीबी  की  रेखा  के

 नीचे  जीवन  यापन  कर  रहे  लोगों  को  राहत  देने  की  कारगर  योजना  छा

 ware  नहीं  है  ट  (250)
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 कि  प्रस्ताव  के
 अन्त

 में  निम्नलिखित  जोडा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  संविधान
 प्रावधान  के  अनुसार  6  से  14

 वर्ष  के  बच्चों  को  अनिवायें  शिक्षा  देने  की  विफलता  एवं  इस  प्रावधान  नें

 निश्चित  अवधि  में  लागू  करने  की  चर्चा  नहीं  है  |ਂ
 (251)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोडा  अर्थात

 खद  है  कि  अभिभाषण  में  हरिजनों  एवं  आदिवासियों  की  बढ़  रही  निर्धनता

 एवं  निरक्षरता  को  समाप्त  करने  की  निश्चित  योजना  का  उल्लेख  नहीं

 है  नके  (252)

 कि  प्रस्ताव
 के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोडा  जाए

 खद  है  कि  अभिभाषण  में  भूमि  सुधारों  की  विफलता  तथा  भूमि  दिनों  में
 कारगर  ढंग  से  भूमि  वितरण  करने  का  उल्लेख  नहीं  है

 बचे
 (253)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 ग्रस्त  खद  है  कि  अभिभाषण  बिहार  राज्य  के  मनिहारी  प्रति  में  कृपि

 महाविद्यालय  कीਂ  स्थापना  का  उल्लेख  (254)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोडा  अर्थात

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सवीतारी-साहेबगंज  क ेबीच  गंगा  नदी  में  संभव

 gat  के  निर्माण  की  योजना  का  उल्लेख  नहीं  है 1?  (255)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात

 खेद है  कि  अभिभाषण  में  बैंकों  द्वारा  ग्रामीण  भूमिहीन

 व्यक्तियों  एवं  wa  कृषकों  को  दिए  जाने  वाले  विभिन्‍न  ऋण  में  व्यापक

 भ्रष्टाचार  के  रोकथाम  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  नहीं  (256)

 श्री  अनादि  चरण  दास
 )

 माननीय  समाप़्त  राष्ट्रपति के  अभिभाषण

 पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  को  माननीय  बलिराम  भगत  ने  रखा  है  ale  जिसका  समधन  माननीय

 अराल  नें  किया  था  उस  पर  मुझे  जो  बोलने  का  मौका  दिया  है  उसके  लिए  आभारी

 राष्ट्रपति  जी  ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  ठीक  बात  है  कि  यह  देश के  भागे  बढ़ता  जा  रहा  है

 और  हमारे  कदम  लगातार  उस  दिशा  में  बढ़  रहे  जो  बातें  इस  सदन  में  अब  तक  कही

 गयीं  उनको  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  ल
 यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  आजादी  के  पहले  देश  में

 41 1
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 35  करोड़  की  आबादी  जो  बढ  कर  अब
 दुगुनी  हो  गयी  है  ।  तो  जैसे-जेसे  आबादी  बढ़ती है

 समस्यायें  भी  बढ़ती  हैं  ae  समस्यायें  कैसे  हल  की  जायेंगी  और  कंपे  हम  ग्रुप अली  समा  जवाद

 की  ओर  जायेंगे  उसकी  भोर  हम  धीरे-धीरे  जा  रहे  हैं  ।  अभी  के  माननीय  सदस्य

 ठीक  कह  रहे  लेविन  प्रेक्टिस  में  तो  यह  है  कि  जिनकी  तनख्वाहें  स्ट्राइक  कर  के  भाप  बढ़वाने

 मैं  पूछता  हूं  उनके  घर  में  जो  चाकर  काम  करते  हैं  या  खेत  में  मजदूर  काम  करते  हैं

 उनको  भी  वह  थोड़ा  ज्यादा  पैसा  दे  रहे  हैं  ?  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  वहां  पर  भी  शोषण  है  ।  माज  भी

 हमारा  देश  शोषण  युक्त  नहीं  है  ।  समाजवाद  की  ओर  ले  जाने  की  जो  हमारी  पार्टी  की  इच्छा

 और  उस  ओर
 जो  प्रगति  हुई  है  वह  हमारी  पार्टी  की  बजह  से  ही  हुई  है  क्योंकि  हमारी  पार्टी

 ही  ज्यादा  समय  तक  पावर  में  रही  आपने  ढाई  साल  में  जो  किया
 वह

 सब  को  पता  है  ।  देश

 को
 गड्ड  में  डाल  दिया  था  ।

 भा जारी  के  बाद  जो  भी  देश  में  हुआ  चाहे  जमींदारी  अबालीशन  हो  या

 महाराजा जों  के  प्रिवी  qa  का  अबालीशन  हो  बह  किसने  किया  ?  हमारी  पार्टी  कांग्रेस

 .
 a  ही  किया  ।

 थ्री  मोहम्मद
 इस्माइल

 :  पार्टी  किसने  बढ़ाई  ?

 aft  nattz  चरण  दास :  ऐसी  बात  न  किट्टी  ।  आप  जिम्मेदार  जहां  स्ट्राइक  कर  के

 पेस  बढ़वाते  हैं  क्या  वह  अपने  नौकर  चाकर  का  भी  पैसा  बढ़ाते  हम  नहीं  कहते  कि  एक

 सल  में  सब  कछ  हो  जाएगा  ।  लेकिन  जो  व्यवस्था  है  उसमें  धीरे-धीरे  सुधार  तो  हुआ  है  35

 साल  पहले  की  स्थिति  में  सुधार  तो  हुआ  आने  चलकर  आज  जो  अन्तर  है  वहू  भी  जरूर

 थोड़ा  कस  होता  जाएगा  ।  आप  ढाई  साल  पावर  में  रहे  आप  क्यों  नहीं  सुधार  कर

 पाने  ?  arqa  ध्रीपर्टी  राइट  को  लेकिन  इस  आधार  में  कुछ  नहीं  किया  ।  आपने  प्रॉपटी

 राइट  संविधान  से  हटा  अच्छी  बात  है  afer  उस  बारे  में  आपने  कुछ  काम  नहीं  किया

 सिर्फ  प्रापर्टी  राइट  कानून  के  हटाने  से  क्या  गरीबी  जाएगी  ?

 राष्ट्रपति  जी  ने  ठीक  कहा  है  कि  90  लाख  लोग  आईभ्आार०डी०  प्रोग्राम  में  आये  हैं

 और  उनकी  हालत  थोड़ी  अच्छी  हुई  वह  बिलो-पार्टी  लाइन  से  थोड़ा  ऊपर  हो  गए  हम

 यह  नहीं  कहेंगे  कि  उनकी  गरीबी  दूर  हो  गई  लेकिन  वह  थोड़ा  ऊपर  जरूर  आए  हैं  ।  इसके

 बहुत  उदास  हैं  ।

 हम  कोई  कम्युनिस्ट  नहीं  आपने  जो  के  बारे  में  पढ़ा  वह  कह  रहे  हैं  और

 हम  समाजवाद  की  ओर  कुछ  काम  कर
 रहे  हमारे  नेता  जो  कह  रहे

 हैं
 वह  हम  केर  ९:

 रहे  आप  बहुत  दिनों  से  स्लोगन  दे  रहे हैं
 समाजवाद  लेकिन  आपने  कभी  नहीं  सोचा

 समाजवाद  कसे  आयेगा  ?  जो  भी  प्रपोजल  आपने  दिया  वह  गुमराह  करके  दिया  ताकि

 कोई  समझ  न पाये

 412
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 va दे ब्य &  श  में  बक  नेशनलाइजेशन  का  काम  कांग्रस  ने  किया  यानि  हमारी  पार्टी  ने

 जिया  है  ।  इसकी  सुविधाएं  आप  भी  ले  रहे  हैं  और  दूसरे  लोग  भी  ले  रहे  हैं  ।  क्या  यह

 वादी  कार्यक्रम  नहीं  है
 ?

 नया  यह  ठीक  है  कि  थोड़े  लोगों  के  पास  ज्यादा  पूंजी  वह  मन-मुताबिक  ख  करें

 इन्वेस्टमेंट  करें  ताकि  गवर्नमैंट  के  पास  वह  पूंजी  न  गवर्नमैंट  को  सहूलियत  न  मिले  ?

 att  के  राष्ट्रीय  करण  के  बाद  कितना  काम  हुआ  ह  आपको  आंकड़े  देखने  से  पता  लगेगा

 उसे  आंकडों  की  वजह  से  आपको  जैलेसी  हो  रही  आप  कहते  रहते  हैं  कि  इन्दिरा  गांधी  की

 वजह  से  गरीबी  बढ़ती  जाती  लेकिन  array  कभी  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  प्रयत्न

 ी  किया  ।

 मारी  कांग्रेस  पार्टी  ने  1977  में  एक  प्रस्ताव  ada  लेंड  सीलिंग  के  बारे  में  पास  किया

 लेकिन  आपने  उसके  बाद  कया  किया  ?
 हमने  जो  लेंड  रिफार्म  किया  जब  जनता

 बगर  आई  लो  जितनी  लेंड  हमने  गरीबों  को  दी  बहू  उसने  सबसे  छीन  ली  ।  अब  हम  लंड

 फार्म  करने  के  लिये  जा  vx > QQ»  जो  गांव  में  गरीब  जिनको  अब  तक  जमीन  और  मकान  नहीं

 मला  उसको  मिलने में  आप  अड़  गा  डालते हैं
 कि  गरीबों  को  कुछ  न  मिले  ।  यहां  तक  कि

 शमशान  में  गरीबों  और  हरिजनों  के  लिए  फक  है  ।  आपने  एक  शमशान  करने  के  लिए

 कभी  कोशिश  की  है
 जिससे  हरिजनों  और  गरीबों  में  कोई  फर्क  न  किया  जा  सके  ?  कितने  आदमी

 इस  सादिक  जिल्द होंने
 कोशिश

 की  है  कि  कम  कम  सवर्णों  आदिवासियों  और  हरिजनों  के

 लिए  एक  ही  शमशान हो गो  ?  आपने  जहां  एक  शमशान  के  बारे  में  झगड़ा  लगा  रखा  है  तो  आप

 कैसे  बहेंगे  कि  समाजवाद  तुरन्त  हो  जाएगा  ?  आपने  इसमें  कोई  हिस्सा  नहीं  लिया
 ।

 आप

 ऐसा  कहकर  मुझे  प्रोटीन  करने  की  कोशिश
 मत  कीजिए  ।

 हरारे  देश  में  अग-एम्प्लॉयमेंट  को  तई  दर  क्रिया  इस  बारे  में  हमारी  पार्टी  की  तरफ

 में  कुछ  कदम  उठाए  गए  वन  फैमिली-वबन  जाब  के  बारे  में  कया  किसी  ने  यहां  पर  चर्चा  करने  के

 लिए  कभी  कुछ  कहा  है  ?  अभी  यह  कार्यक्रम  थोडा  ठीक  नहीं  चल  रहा  अभी  शुरू  हुआ  हैं  जन

 भागे  दिक्कत  आयेगी  तो  पता  लगेगा  और  फिर  जरूर  उसमें  सुधार  किया  जाएगा  |  इसमें  शक

 नहीं  है  कि  इन  योजनाओं  में  कुछ  कमियां  हैं  ।  क्या  अपोजिशन  ने  उनका  पता  लगाने  की  कोशिश

 की  है  ?  एनआरई पी  में  कई  कमियां  हैं  ।  हमने  देखा  है  कि  वैस्ट  बंगाल  में  अनएम्पलायमट

 पेन्शन  सिर्फ  एम  के  वक  को  दी  जाती  आर०सी  वास्तव  में

 वाद  लाना  चाहते  तो  उन्हें  अन्य  पिछड  अनपढ़  लोगों  को  बराबर  आपरचूनिटी
 देनी

 चाहिए  ।  सत्य  तो  यह  है  कि  इस  देश  में  प्रगति  के  लिए  जो  भी  काम  हुआ  वह  कांग्रेस  पार्टी

 और  उसकी  सरकार  ने  किया  है  ।  कोयला  खदानों  और  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  हमारी

 ~ पार्टी  ने  किया  है  भर  आज  ही  हम  समाजवाद  के  ध्येय  की  तरफ  बढ़  रहे  हैं  ।

 गर  हम  समाजवाद  लाना  चाहते  हैं  बौर  सब  को  बराबर  भापरचूनिटीज  देना  चाहते

 तो  हमें  शोषण  को  बन्द  करना  पड़गा  ।  अभी  माननीय  सदस्य  ने  कहां  कि  घनी  धनी
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 ग  क  ल  mse

 हो  रहे  हैं  और  गरीव  और  गरीब  हो  रहे  अगर  शोषण  का  रास्ता  बन्द  किया  जाएगा  और

 गरीबों  को  और  अधिक  सुविधा एਂ  दी  तो  धीरे-धीरे  वे  आगे  बढ़ते  जाए गे  ।  मे  रा
 सुझाव

 यह  है  कि  सरकार  को  यह  नीति  अपनानी  वन  फैमिली  वन  वन  फैमिली  वन

 वन  फैमिली  वन  चाइल्ड  ।  आज  बहुत  चर्चा  की  जाती  है  कि  देश  की  आवादी  तेजी  से  बढ़

 रही  लेकिन  उसको  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  as  भर  स्पष्ट  नीति  नॉटी  बनाई  है  |

 आपोजीशन  ने  भी  इस  बारे  में  पूरा  सहयोग  नहीं  दिया  है  ।

 ait  सूरज  भान
 )

 :
 एक  फैमिली

 में  से  दो  एम०पी०  भी  नहीं  होने  चाहिए  ।

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  आज  हमारे  देश  में  सरकारी  नौकरियों  में  95  लाख  लोन  हैं  i

 हर  साल  तीन  लाख  लोग  रिटायर  होते  हैं  ओर  उनके  स्थान  पर  नए  लोग  रखे  जाते  हैं  ।

 कारी  नौकरियां
 भी  सैचुरेशन  arte  पर  पहुंच  गई  धर्म  शिक्षा  पा  कर  आने  वाले  नये  लड़कों

 को  एम्प्लॉयमेंट  नहों  दे  पा  रहे  हैं  ।  क्योंकि  एम्पलायंमेंट  सरकार  की  नौकरी  या  पब्लिक

 टेनिस  की  नौकरी  को  अगर  समझा  जाएगा  तो  वहां  पर  ती  उनको  कुछ  सेक् यो  रिटी  होती

 वस  से  कम  35  साले  की
 साबित

 और  उसके  बाद  पेंशन  की  सुविधा  होती  मेरा  यह  सुझाव

 है  कि  गवर्नमेंट  सर्विस  को  अवधि  20  साल  की  जाय  और  उसके  बाद  दस  साल  की  पेंशन  उनको

 एक  साथ  दे  दी  जाय
 ताकि

 उनके  पास  कुछ  कैपिटल  हो  जाय  और  उससे  कह  खद  कुछ  कर

 सकें  ।  हमारे  समाजवाद  में  इन्डिविजुर्ा  लाम  कुछ  न  र्वुछ  रहेगा  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  एशिया  और

 चाइना  की  तरह  सारी  की  सारी  प्रापर्टी  राज्य  के  पास  चली  सरकार  की
 हो

 गई  और  संव

 को  नौकरी  सब  लोग  काम  करें  और  तनख्वाह  लें  उसको  खच  करें  ।  हमारे  समाज  वाद  के  अंदर

 थोड़ा  योडा  व्यक्तिगत  अभियान  रहेगा  ।  sae  लिए  पूंजी  की  जरूरत  होगी

 आज
 कैपिटल  किसको  मिलता  है  ?  जिसके  पास  ज्यादा  कैपिटल है

 उसी  को  मिलता  है  ।  afer

 उसके  बाद  बाकी  जो  लोग  रह  जाते  हैं  उनके  पास  कोई  कैपिटल  नहीं  होता  ।  अगर  गवर्नमेंट

 सतीस  20  साल  की  हो  जाएगी  तो  जिस  साल  सर्विस  शुरू  करेंगे
 उसी  साल  से  सोचेंगे  कि  बाद

 में  हम  क्या  करेंगे  ।  फिर  20  साल  बाद  जब  उनको  दस  साल  की  पेंशन  एक  साथ  मिल  जाएगी

 तो  उसको  बैंक  में  जमा  करके  कुछ  न  कुछ  धन्धा  वह  लोग  इस  तरह  से  कुछ  न  कुछ

 एम्पलायमैंट  बढ़  शहरों  गांवों  या  ale  किसी  भी  जगह  कुछ  कुछ  णम्पलायमेंट

 के  साधन  इस  लिए  मेरा  छक  az  सुझाव  इस  नारे  में  कुछ  सोचना  और  करना

 चाहिए
 |

 दूसरी  बात  आज-कल  जाति  और  धर्म  के  नाम  पर  जगह-जगह  पंजाब  में  या  और  जगह

 ज़ो  झगड़े  चेल  रहे  हैं  इनको  कैसे  समाप्त  किया  इसके  बारे  में  भी  सोचना  चाहिए  ।

 बह  सुझाव  है  आज  जो  सुविधाए  आदिवासी  या  हरिजनों  को  दी  जा  रही  हैं  वही  सुविधाए
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 जितने  देश  में  गरीब  आदमी  हैं  उन  सब  को  भी  दी  जाए  ।  उसके  लिए  पहले  सबको

 फाई  किया  पता  चल  जाए  कि  कितने  ऐसे
 गरीब  परिवार  फिर  सोशल  और

 एकोनामिक  बेनिफिट  जो  हरिजन  और  आदिवासी  को  देते  हैं  बह  उनकोਂ  भी  दिए  जाएं  ।  इससे

 जो  एक  प्रकार  की  जेलसी  और  डिस् पे रिटी  है  वह  दर  हो  जाएगी  और  समाजवाद  की  ओर  बढ़ते

 लिए  हमारा  रास्ता  और  साफ  हो  जाएगा  ।  हमने  इसके  बारे  में  अपनी  कमेटी  कीं  तरफ  से

 जो  सुझाव  किया  था  उसके  बारे  में  सोचें  और  इस  काम  को  ।  जीतने  भी  गरीब
 लोग

 देश

 में  ह ैसबको  आइडेंटिफाई  किया  जाए  ।  जिस  वक्त  हमारा  संविधान  बना
 था  उस  वक़्त

 सतरह  का  आइडेंटिफिकेशन  करना  संभव  नहीं  था  ।  लेकिन  आज  इतने  पढ़  लिखो  लोग

 लब्ध  अज  उनके  जरिए  से  इस  काम  को  गवर्नमेंट  कर  सकती  ।  अगर  एक  दिन  में  एलेक्स

 आप  कर  सकते  एक  दिन  में  सारी  जन-गणना  कर  सकते  हैं  तो  क्या  हर  एक  परिवार  का

 सब  नहीं  कर  सकते  हैं  जिससे  यह  पता  चल  सके  किसान  लोग  किलो  पावर्टी  लाइन  हैं  ।  उनका

 सबका  आइडेंटिफिकेशन  करने  के  बाद  सहूलियत  आई०  aro  डी  में  दी  जाती  है  वहू  उन

 सबको  को  दी  जाए  ताकि  जो  डिस्पेरिटी  है  वह  कम  हो  और  जो  जेलसी  है  वह  भी  दूर  हो  सके  ।

 इससे  लोगों  में  यह  भावना  पैदा  होगी  हम  सव  लोग  एक  हैं  और  भाई  चारा  आपस  में

 बढ़ता  जाएगा  |  इस  प्रकार  जिस  नेतृत्व  के
 अ अन्दर  देश  इतना  आगे  भाया  है  उसी  नेतृत्व  में  हम

 और  आगे  बढ़ने  |  हमारा  नेतृत्व  भी  इसी  लाइन  पर  सोच  रहा  है  कि  किस  प्रकार  आगे  जा  कर

 देश  डिस्पैरिटी  दूर  हो  और:समाजवाद  के  रास्ते  पर  हम  आगे  बढ़े  ।  इसलिए  इस  संबंध  में

 मेरे  जो  सुझाव हैं  उन  पर  गौर  उसके  बारे  में  सोचें  और  उस  पर  कार्यवाही  करें
 ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ
 मैं

 मापकों  दोबारा  धन्यवाद  देते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त

 कैसा  हु  ।

 शी  केयूर  भूषण
 :  सभापति  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  जों  YG.

 वाद  का  प्रस्ताव  आया  है  उसका  मैं  समर्थन  करना  चाहता  हू  राष्ट्रपति  जी  ने  अपने  अभिभाषण

 में  विशेष  रूप  से  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  राज  हमारा  राष्ट्र
 किस  स्थिति

 में
 गौर

 किस  प्रकार  से  वह  बिखराव  की  ओर  जा  रहा  इस  ओर  उन्होंने  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिखा

 है  भोर  साथ  ही  साथ  दुनिया  की  जो  स्थिति  है  उसकी  ओर  भी  इशारा  किया  है  ।  उन्होंने  बता  या

 ह ैकि भज  इस  देश  में  कुछ  शक्तियां  ऐसी  है ंजो  देश  को  बिखराव  की  ओर  ले  जाने  का

 प्रयत्न  कर  रही  हैं  ।  मैं  समझता  हू  आज  हर  भारतीय  जो  कि  राष्ट्रीय  दृष्टि  से  सोचता  है  बट

 बराबर  इस  बात  पर  कर  रहा है  ।  स्वतन्त्रता  से  पूवे  जिस  लक्ष्य  को  लेकर  हम  आचे

 बढ़  थे
 और  जिसके  आधार  पर  हमें  स्वतन्त्रता  प्राप्त  हुई  आज  उसी  आधार  की  राष्ट्र

 निर्माण के  लिए  नितान्त
 आवश्यकता  है  ।  हमें  विचार पू वेक  तीन  बातों  की  ओर  विशेष  रूप  से
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 ना

 ध्यान  देना  होगा--राष्ट्रीय  राष्ट्र  का  विकास  और  राष्ट्र  के  विकास  मे  हमारा  योगदान  ।

 राष्ट्रीय  जागरण  के  साथ-साथ  राष्ट्र  के  विकास  में  सारे  राष्ट्र  का  योगदान भी  उतना  ही  आवश्यक

 है  जितनी  उसकी  भावश्यक ता  हमें  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  समय  थी  ।  यदि  उस  समय  और  आज

 को  तुलनात्मक  दृष्टि  से  माप  देखेंगे  तो  आज  उसकी  आवश्यकता  और  भी  अधिक  है  ।  उप

 समय  भी  देश  को  जोड़ने  में  साम्राज्यवादी  शक्तियों  का  कोई  हित  नहीं  था  ।  सभी  धर्मो  की

 रुकता  से  हमारी  राष्ट्रीयता  मजबूत  होती  है  और  इसी  के  परिणामस्वरूप  उस  समय  हमें  स्वतंत्रता

 प्राप्त  हुई  थी  तथा  विदेशी  शक्तियों  को  पहां  से  जाना  पड़ा  था  ।  उस  समय  भी  वह  शक्तियां

 नहीं  चाहती  थीं  कि  सभी  धर्मों  में  asa  हो  क्योंकि  सभी  धर्मों  की  एकताट्मारी  राष्ट्रीयता

 के  लिए  बुनियादी  चीज  हैं  भर  इसके  अभाव  में  देश  में  बिखराव  होगा  ।  लेकिन  इसके  विपरीत

 हमने  साम्राज्यवादी  शक्तियों  से  मुकाबला  करने  के  लिए  सारे  देश  की  एकता  को  राष्ट्रीय

 leat  के  साथ  जोड़  दिया  था  हम  अलग-अलग  धर्मो  को
 भला-अलग

 रूप  में  देखते  ता

 हमारे  राष्ट्रीय  आन्दोलन  का
 रूप

 नहीं  बन  पाता  ॥.

 साम्राज्यवादी  नीतियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  जो  हमारा  स्वतन्त्रता  आन्दोलन

 चला  उसमें  हमने  सभी  धर्मों  की  को  उसका  एक  हिस्सा  यद्यपि  लोगों  को  यह

 विचित्र  लगता  था  ।  गांधीजी  ने  तथा  अन्य  राष्ट्रीय  नेताओं  ने  हिन्दु  मुस्लिम  एकता  ही  नहीं

 वरन  सभी  धर्मा की  एकता  को  स्वराज्य  के  लिए  आवश्यक  माना  था  ।  कुछ  लोग  तो  यह  सोचते

 थे  कि  स्वराज्य  के  लिए  एक  ही  संघर्ष  का  तरीका  हिंसात्मक  या  लेकिन  a fay

 जी  ने  कहा  कि  जब  तक  जन-जन  में  जागरण  नहीं  होगा  तब  तक  हम  साम्राज्यवादी  शक्तियां  का

 मुकाबला  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  हो  सकेंगे  ।  आज  भी  आप  देखें  कि  सा  स्राज्यवादी  तावतें

 +
 हमारे  देश  को  तोड़ने  का  प्रयत्न  कर  रही  ws  धमा  के  ans  सामने  लाए  गए  है  ताकि  देश  टूटे

 देश  को  मजबूत  बनाने  नर  एक  ही  उपाय है  कि  सभी  धर्मों  एकता  हो  +  राष्ट्र  के  विकास  के

 लिए  भी  यह  अत्यन्त  आवश्यक  सभी  धर्मों  की  एकता  की  मूल  भावना  को  लेकर  यदि  हम

 तो  हमारे  देश  का  विकास  होना  ।

 हम  बिखराव के  रूप  में  देख  रहे  हैं  कि
 लोग  इस  समस्या  को  बिस

 ढंग  से  ले  रहे  हैं
 ।

 चाहे  पंजाब  की  समस्या  चाहे  असम  की  समस्या  हो  और  चाहे  केरल  समस्या  हो  और

 काश्मीर  के  अन्दर  इस  समस्या  को  जानबूझकर  फैलाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  कोई  धर्म

 के  मामले  वाले  अपने  स्वार्थों  राष्ट्रीय  एकता  की  बात  को  न  सभी  धर्मों  में  ओ

 सत्य  प्रेम  और  करुणा  के  मल  आधार  को  न  लौकिकता  उसको  सामने  लगकर  यह

 आवाज  उठाने  का  प्रयत्न  होता  है  कि  इस  भारत  के  अन्दर  हमारे  धर्म  का  क्या  होगा  ?  यदि

 घर्म  नाम  से  गिनती  की  सनातीय  हिन्द  कहलाने  वाले  वहुत  ast  संख्या  में  फिर  भी

 उनमें  सांप्रदायिक  लोग  हैं  और  उनके  अन्दर  आवाज  आती  है  कि  इस  बृहद  भारत  में  हिन्दू  धम

 खतरे  में  है  ।  ताज्जुब  मालूम  होता  है  कि
 इस  समाज  में  बहु  हिन्दू  समाज  को  मानने  वाले

 फिर  कहां  भारत  के  अन्दर  हिन्दू  धर्म  की  विलीन  होने  की  स्थिति  नजर  आती  जबकि  भात

 416
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 की  संस्कृति  हजारों-हजार  साल  से  ad  aa  की  एकता  की  संस्कृति  रही है  ।  दूसरी  तरफ  हम

 देखते  है  कि  बहुत  बडा  समाज  इस्लाम  ay  को  मानने  बाला  उस  समय  जब  इस्लाम  FT

 उदय  हुआ  वहां  पर
 खतरा

 था
 ।

 जब  करबला  मैदान  में  बलिदान  की  स्थिति  उस

 समय  भी  उन  महापुरुषों  ने  भारत  की  ओर  देखा  और  कहा  कि  भारत  के  अंदर  सब  धर्मों

 के
 फूलने

 की  अपनी  परम्परा  है  आज  क्या  किसी  इस्लाम  धम  को  खतरा  है  fax

 क्यों  ऐसी  आवाज  आती  है  कि  इस्लाम  धर्म  की  बृहद  समाज  के  अन्दर  उपेक्षा  हो  रही  है  ।  सिख

 धम  के  अंदर  उनके  महान  ग्रंथ  में  सभी  धर्मों  की  एकता  विराजमान है  फिर  क्यों  उस  धर्मे  के  तथा

 कथित  लोग  एक  रूप  में  यह  आधार  उठाते  हैं  कि  सिख  धर्म  खतरे  में  है  ।  जब  कि

 भारत  के  अंदर  सभी  धर्मों  को  समान  रूप  से  विकसित  करने का  अवसर  मिल  रहा  है  ।  इसके

 पीछे  विदेशी  ताकतों  का  हाथ  जो  भारत  को  शक्तिशाली  रू
 प

 में  आगे  नहीं  बढ़ने  देना

 चाहती  हैं  ।  इसकी  ओर  भी  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।  चाहे  किसी  भी  पार्टी  का  चाहे

 किसी  भी  मत  को  मानने  इस  बात  से  सर्वसम्मत  है  कि  भारत  एक  शान्तिप्रिय  देश

 विश्व  में  भी  युद्ध  नहीं  होने  देना  चाहता  है  ।
 हजारों-हजार

 से  वह  शान्ति  का  समर्थन

 करता  रहा  है  |  परन्तु  जलन  इस  बात  होती  है  कि  जब  वह  आवाज  श्रीमती  इंदिरा  गांधी

 के  मुह  से  निकलती  आप  इस  बात  को  स्वीकार  कीजिए  और  समर्थन  दीजिए  कि  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  विश्व  के  साथ-साथ  भारत  में  भी  शाति  की  मसीहा  के  रूप  में  सामने  खड़ी  हुई

 तो  क्यों  उनका  ants  नहीं  होना  हर  दल  का  समान  उनकों  मिलना  चाहिए  कि

 भारत  शांति  के  लिए  आगे  बढ़  रहा  अगर  शांति  के  लिए  भारत  आगे  बढ़  रहा  तो

 निसार  किसका  होता  सौदागरों  का  नुकसान  होता  आम  नागरिकों  का  नुकसान

 होता  है  ।

 भारत  की  जिसमें  सारी  दुनियां  की  शान्ति  चाहने  वालों की  आवाज  शामिल

 उसको  तोड़ने  के  लिए  कौन  प्रयत्न  कर  रहा  आप  गहराई  के  साथ  इसे
 देखिये

 ये  वही

 शक्तियां  जो  भारत  को  गुलाम  बनाने  वाली  थी  और  सैकड़ों  वर्षों  तर  भारत  वर्ष  को

 गुलाम  और  कभी  धर्म के  नाम  पर  और  नाभी  भाषा  के  नाम  पर  झगड़ा  करा  कर

 वापस  में  लड़ाया  ।  ये  वही  शक्तियां  जो  दुनियां  में  साम्राज्यवादी  ताकतों को  बढ़ावा  दे  रही

 हैं  और  दुनिया  को  गुलम  बनाने
 की  कोशिश  कर  रही हैं

 बर  शान्ति  के  मसीहा  और  शान्ति  के

 आलम्बरदार  देश  को  फिर  से  तोड़ने  की  तैयारी  कर  रह  हैं  ।  यह  जो  झगड़ा  पैदा  हो  रहा

 यह  साधारण  झगड़ा  नहीं  है  और  यह  आज  तक  हल  हो  गया  होता  ।  इसमें  fas  चण्डीगढ़ का
 मी

 इसें  बेलगाँव  भी  है  जहां  पर  दो  भाषा-भाषीलोगों  के  बीच  का  विवाद  है mya  ही  नहीं  है  ।

 417



 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  घन्यवाद  प्रस्ताव  27
 984

 भौर  दूसरे  भी  ऐसे  कई  नगर  ये  झगड़े  आपस  में  बेठ  कर  हल  किए  जा  सकते  हैं  लेकिन

 उनको  क्यों  नहीं  हल  होने  दिया  जा  रहा है  ।  इसके  पीछे  कौन  सी  शक्ति  इसको  हमको  राष्ट्रीय

 आधार  से  देखना  चाहिए  भौर  किसी  एक  दल  के  आधार  को  छोड़  आज  यह  कितना

 बड़ा  खतरा  हमारे  सामने  है  कौर  हमारे  राष्ट्रपति  जी  ने  भी  इस  खतरे  की  और  हम  सबको

 आगाह  किया  हम  सब  को  भी  इसके  बारे  में  चिन्तन
 करना  चाहिए  ।  यह  ठीक  है  कि  पंजाब

 के  अंदर  अगर  धर्म  के  नाम  पर  एक  झगड़ा  पनपता  तो  क्या  देश  के  दूसरे  कोनों  में  नहीं

 पनप  रहा  देश  के  दूसरे  कोने  में  आसाम  के  अंदर  भाषा  के  असितत्व  के  समाप्त  होने  का

 खतरा  बताया  जा  रहा  है  ।  यहां  भाषा  के  समाप्त  होने  का  खतरा  नहीं  हो  सकता  क्योंकि

 भारत  एक  बहुत  बड़ा  देश  है  और  उसकी  अपनी  एक  विशेषता  दुनियां  में  ऐसे  अनेक  देश

 जहां  एक  ही  भाषा  है  ।  एक  ही  भाषा  वाले  अनेक  देश  दुनियां  में  हैं  परन्तु  भारत  की  यह

 विशेषता  है  कि  यहां  पर  अनेक  भाषाएं  हैं  और  अनेक  भाषाए  आज  की  नहीं  बल्कि  हजारों

 साल  से  चली  आ  रही  हैं  और  उनको  विकसित  करने  का  समान  अवसर  हजारों  साल  से  मिला

 हम  जानते  हैं  कि  हमारी  राष्ट्र  भाषा  हिन्दी  है  मगर  राष्ट्र  कवि  ने  बंगला  भाषा  में  विश्व

 को  एक  देन  दी  और  बंगला  भाषी  का  आदर  और  श्रद्धा  से  हम  अध्ययन  करते  हैं  और

 कवित  होते  हैं  ।  मैं  यह  दावे  के  साथ  कह  सकता  हुं  कि
 भारत

 की  एक  छोटी  सी  बोली  भी  अगर  एक

 रचना  सामने  लाती  तो  उस  छोटी  सी  बोली  को  विकसित  करने  का  समान  अवसर  भारत

 के  अंदर  है  और
 उसको  वैसा  ही  अवसर  है  जैसा  कि  राष्ट्र  भाषा  को  भारत  की  जितनी  भी

 बड़ी  भाषाए  वे  एक  दूसरे  को  विकसित  करने  के  लिए  आगे  बढ़  रही  हैं  फिर

 कौन  सी  ऐसी  बात  सामने  आ  जाती  जो  भाषा  के  नाम  पर
 झगड़

 कराती  है  या  धर्म  के

 नाम  पर  झगड़े  सामने  आ  जाते  हैं  ।  मैं  तो  यह  समझता  हूं  कि  आज  दुनियां  में  ararsqarat

 ताकतें  फिर  से  उभर  रही  हैं  और  वे  दुनियां  को  गुलाम  बनाने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  और

 फिर  से  इंस  देश  को  अपने  कच्चे  माल  का  बाजार  बनाने  की  कोशिश  कर  रही  इससे  रक्षा

 करने  के  इस  खतरे  से  ऊपर  उठने  के  लिए  हम  सबका
 यह  राष्ट्रीय

 कत्तव्य  है  जैसा  कि

 मैंने  पहले  बताया  हम  राष्ट्रीय  एकता  को  मजबूत  करें  धम  बड़ा  मैं  इसको  स्वीकार

 करता  हूं  लेकिन  सभी  धर्मों  के  मूल  में  एकता  है  और  सभी  धर्मों  में  प्रेम  और  करुणा

 पल्लवित  हैं  मगर  बावजूद  इसके  हमें  यह  मान  कर  चलना  होगा  कि  धर्मं  के  मूल  में  राष्ट्रीयता

 निहित  है  ।  हर  धर्म  इस  वक़्त  ऐसा  महसुस  करता  हैं  कि  वह  अलग  है  और  उसका  अपना  अलग

 अस्तित्व  है  और  अलग  अस्तित्व  के  नाम  से  अपने  को  भिन्न  बनाने  का  वह  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 इसके  आधार  पर  देश  टूटता  है  और  इस  देश  को  टूटने  से  बचाने  के  लिए  एकता  की

 यकता  है  और  इसमें  कोई  गलती  नहीं  होगी  अगर  मैं  यह  कहूं  कि  सबसे  बड़ा  हमारा  लक्ष्य

 418
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 जो  वह  राष्ट्र  को  मजबूत  करने  के  लिए  aif  एकता के  लिए  हमें  प्रयत्न

 करना  चाहिए  ।  वैसे  ही  जन-जागरण  की  बात  है  ।  प्रत्येक  वर्ग  इस  में  आता  है  और

 रण  है  क्या  ।  जन-जागरण  का  सही  at  यही  है  कि  प्रत्येक  नागरिक  राष्ट्र  के  विकास  में  जुड़े  ।

 इसका  ही  नाम  जन-जागरण है  ओर  से  जुड़ने  का  ag  होता  है  कि  कोई  वर्ग  ऐसा  न

 जो  राष्ट्र  के  विकास  में  भागीदार  न  हो
 चाहे

 वह  मजदूर  को  मालिक  विद्यार्थी  हो

 था
 शिक्षक  हो

 ।  कलाकार  साहित्यकार
 सम्पादक  हो  सभी  वर्ग  के  लोगों  को  उसी  तरह

 से  राष्ट्रीय  विकास  में  योगदान  करना  है  जिस  तरह  से  राष्ट्रीय  आजादी  के  लिए  सभी  वर्गों  ने

 किया  था  |  उस  समय  सभी  ने  इस  बात  को  महसूस  किया  था  कि  देश  के  विकास  के  यहां

 से  विदेशी  ताकत  को  हटाना  जरूरी  है  ।  उस  समय  बिरला  या  zie  जेसे  पूंजीपतियों  ने  भी  यह

 सोंचा  था  कि  देश
 का  उद्योगीकरण  हो  सकता  है  जबकि

 हमारे
 देश  से  विदेशी  सत्ता

 नहीं  तो  यह  देश  विदेशियो ंके  लिए  कच्चे माल  का  भण्डार  बन  कर  रह  जाएगा  |  इसलिए  उन्होंने

 भी  अपना  योगदान  किया |  जिस  तरह  से  स्वराज्य  के  समय  सभी  ने  अपना  अपना  योगदान

 दिया  था  उसी  तरह  से  आज  भी  प्रत्येक  नागरिक  को  राष्ट्रीय  विकास  के  कायें  में  योगदान

 करना  है  जो  नागरिक  वह  कोई  भी  क्यों  न
 यह

 सोचता  है  कि  मेरा  ही  अनस्तित्व  यहां

 वह  राष्ट्र  के  विकास  में  भागीदार  नहीं  होता  है  |

 हमारे  देश  में  जितने  भी  वग  चाहे  पूंजीपति  हो  चाहे  मजदूर  वर्ग  सभी  को

 यह  सोचना  होगा  कि  राष्ट्र  के  विकास  में  मेरा  कितना  योगदान  हो  सकता  है  ।  यदि  कोई

 साहित्यकार  है  तो  उसे  साहित्यकार  नाते  ऐसे  साहित्य  का  निर्माण  करना  होगा  जो  केवल

 मनोरंजन  के  लिए  न  बल्कि  राष्ट्र  के  विकास  में  योगदान  करने  वाला  हो  ।  अगर  वह

 रंजन  के  लिए  ही  अपने  का  निर्माण  करता  है  तो  वहू  राष्ट्र  के  विकास  में  योगदान

 नहीं  करता  |

 आज  हम  सबको  यह  चितन  करना  सभी  राजनीतिक  पार्टियों  को  fata  करना  है

 कि  अगर  हम  या  हमारी  पार्टी  राष्ट्र  के  विकास  में  योगदान  नहीं  दे  रही  है  तो  हमें

 भीर  राजनीतिक  पार्टियों  को  अपने  चिंतन  को  बदलना  होगा  ।  हरेक  पार्टी  को  इस  आधार  को

 सामने  रखना  होगा  ।

 श्रीमन्‌  स्वराज्य  के  समय  जो  परिस्थितियां  वे  आज  नहीं  ह  वे  बदल  चुकी  हैं  ।

 स्वराज्य  के  ge  की  और  आज  की  परिस्थितियों  में  भिन्नता  है  ।  उस  समय  हम  यह  कहते  थे  कि

 अंग्रेजी  सत्ता  यहां  से  हटे  तो  देश  विकास  लेकिन  आज  हमारे  सामने  उद्देश्य  राष्ट्र  के

 विकास  का  हैं  ।  आज  हम  सभी  को  यह  प्रयत्न  करना  है  कि  हमारे  राष्ट्र  का  कोई  भी  पुर्जा

 कमजोर  न  रहे  और  हरेक  पुर्जा  हरेक  वर्ग  कसे  मजबूत  इसके  लिए  हम  सबको  प्रयत्न  करके
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 भागें  बढ़ना  है  ।  हमें  आज  यह  नहीं  सोचना  है  कि  कसे  मेरी  व्यक्तिगत  कैसे  गेरा

 व्यक्तिगत  स्वार्थ  भागे  बढ़े  बल्कि  हम  सबको  यह  कत्तव्य  समझना  चाहिए  कि  हम  जो  भी  कायें

 करें  उससे  राप्ट्र  का  विकास  उसके
 भाकसी

 में  योगदान  हो  |

 इसके  लिए  हमें  अपनी  पद्धतियों  पर  अगर  आवश्यकता  हो  तो  दृष्टिपात  करना  होगा

 मौर  अगर  किसी  पद्धति  से  कोई  बाधा  सामने  आती  हो  तो  उसमें  भी  सुधार  करना  होगा  ।

 चाहे  वह  कौन-सी  भी  Ls  पद्धति  क्यों  न  हो  ।  मै  उदाहरण  के  रूप  में  कहना  चाहता  हु  कि  हमारी

 शिक्षा  पद्धति  जो  आज  उसमें  हमें  आमूल-चूल  परिवर्तन  करना  होगा  ।  मैं  एक  ग्रामीण  की

 हैसियत  से  कहना  चाहता  हूं  कि  आधुनिक  युग  से  पहले  जो  शिक्षा  पद्धति  हमारे  देश  में  लागू

 वह  पद्धति  शिक्षा  देने  के  साथ-साथ  राष्ट्रीय  विकास  में  भी  योगदान  करती  थी  ।  आज  का

 विद्यार्थी  चाहे  कितना  ही  क्यों  न  पढ़  पढ़ने  के  बाद  सबसे  पहले  बेरोजगारी  महसूस  करता

 है  और  fasta  से  हट  जाता  है  ।  पहले  एक  किसान  का  चाह  कितना  ही  छोटा

 कयों  न  जब  अपनी  मां  के  साथ  खेत  में  जाता  था  तो  सबसे  पहले  वह  हल  और  फसल  को

 देखता  था  ।  वह  यह  देखता  था  कि  किस  तरह  से  अन्त  का  रोपण  किया  जाता  किस  तरह  से

 वह  बोया  जाता है  ।  इस  थोड़ी-सी  शिक्षा  में  राष्ट्र  विकास  निहित  था  ।  उसी  आधार  पर

 हमें  अपनी  शिक्षा  पद्धति  से  देखना  होगा  ।  एक  साधारण  हज्जाम  या  दर्जी  भी  किसी  को  अपने

 साथ  रखता  था  भौर  उसके  साथ  रहने  से  जो  जानकारी  हासिल  होती  थी  उससे  राष्ट्र  का  विकास

 जुड़  जाता  ari  इसलिए  हमें  अपनी  शिक्षा-पद्धति  को  राष्ट्र  के
 विकास  से  जोड़ना  होगा  ।

 16-58

 महोदय  पीठासीन  हुए )

 जिस  तरह  से  हमने  देश  से  साम्राज्यवादी  ताकत  को  निकाला  उसी  तरह  से  भज  हमें

 सभी  वर्गों  को  एक  जुट  होकर  राष्ट्र  के  विकास  से  जुड़ना  जब  हम  ऐसा  करेंगे  तभी

 राष्ट्र  का  विकास  हो  पायेगा  ।  भारत  की  सारी  राजनीतिक  पार्टियों  को  भा  रत  की

 सम्पूर्ण  शक्ति  को  एक  होकर  पूरे  संकल्प  के  साथ  राष्ट्र  के  विकास  में  जुटना  होगा  ।

 मैं  इन
 शब्दों

 के  साथ  कि  राष्ट्र  के
 विकास  में  देश  की  सम्पूर्ण  शक्ति  अपनी  बात

 समाप्त  करता  हूं  और  इसी  भावना  के  साथ  अपने  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  का  अभिवादन

 करता  हूं  ।

 श्री  casita  यादव  :  उपाध्यक्ष  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  ने  हमें

 adara  राष्ट्रीय  स्थिति  हमारे  देश  की  सामाजिक-भीक  नीतियों  पर  चर्चा  करने  का
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 अवसर  प्रदान  किया  मेरे  विचार  से  आज  भारत  का  जन-साघारण  सबसे  अधिक  कष्ट  में

 जिसका  कारण  है  अभूतपूर्व  मूल्य  वृद्धि  जो  कि  संभवतया  स्वतन्त्रता  के  बाद  सर्वाधिक  हुई

 आम  आदमी  के  उपभोग  की  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतें  काफी  बढ़  रही  हैं  ।  अज  आम

 आदमी  को  आठ  रुपये  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  दालें  और  पच्चीस  रुपया  प्रति  किलो  के  हिसाब

 से  सरसों  का  तेल  खरीदना  यड़  रहा  है  ।  चाहे  कोयला  किसानों  द्वारा  उपयोग  में

 लाए  जाने  वाले  उवेरक  खाद्यान्न  मोटा  दवाइयां  हो  या  हमारे  स्कूल  गौर

 कालिजों  में  पढ़ने  वाले  छात्रों  द्वारा  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  शैक्षिक  सामग्री  सभी  की

 कीमतें  लगातार
 बढ़े

 रही  हैं  ।

 सभा  वित्त  मन्त्री  द्वारा  पिछली  जब  वह  बजट  प्रस्तुत  कर  रहे  दिए  गए

 यह  औपचारिक  भाश्वासन  तो  याद  ही  कि  इससे  मुद्रास्फीति  पर  नियन्त्रण  रखा  जायेगा

 और  इससे  आवश्यक  वस्तुओं  at  कीमत  मैं  यह  तो  नहीं  .
 जानता  g  किं  वह  इस  मास

 की  209  तारीख  को  अपना  .  बजट  पेश  करते  समय  क्या  कुछ  कहेंगे  |  मुझे  आशा  है  कि  वह

 ईमानदारी  से  यह  स्वीकार  करेंगे  कि  इस  सरकार  की  सामाजिक-आर्थिक  नीतियां  सेधा

 फल  हो  गई  जिससे  यह  देश  .  उस  स्थिति  में  पहुंच  गया  जहां  पर  न  केवल  गरीब  व्यक्ति

 अपितु  मध्यम  आय  वर्ग  के  लोग  भी  इस  स्थिति  में  पहुंच  : गए  हैं  जहां  उन्हें  अपना  नजारा  चलाना

 छिन  हो  रहा

 एक  अन्य  विषय  को  ही  कानन  और  व्यवस्था  की  स्थिति  कभी  इतनी  खराब

 नहीं  रही  ।  न  पहली  क्षेत्रों  में  बल्कि  ग्रामीण  क्षत्रों  में  भी  सब्र  यह  तेजी  से  बिगड़ती  जा

 रही  है  ।  इसका  हमारे  देश  की  तेजी  बिगड़ती  हुई  आधिक  स्थिति  से  निकट  का  संबंध  है  ।

 राज्य  सरकारें  जन-साधारण  के  जीवन  और  सम्पत्ति  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  में  पूर्णतया  असफल

 रही  हैं  ।  यह  एक  अन्य  मोर्चा  जिस  पर  सरकार  पुर्णतया  असफल  रही  है  ।

 आज  अ्रप्टाचार  ऊपर  से  लेकर  नीचे  तक  उग्र  रूप  धारण  किए  हुए  संभवतया  लोगों

 ने  इसे  अपने  जीवन  का  एक  अंग  बना  लिया  है  उन्होंने  यह  विश्वास  खो  दिया  है  कि

 भ्रष्टाचार  का  SAAT  किया  जा  सकता  3  वे  समझते  हैं  कि  घस  दिए  दिना  कुछ  नहीं  किया

 जा  सकता

 हमारे  समाज  का  एक  अन्य  सर्वाधिक  संवेदनशील  अंग  है  युवा  ay  हमारे  देश  के  लगभग

 5  करोड़  शिक्षित  लड़के  और  लड़कियां  बेरोजगार  हैं  पौर  उनकी  संख्या  बढ़  रही  है  !  योजना

 आयोग  और  सरकार  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  हमारी  कुल  जनसंख्या  का  50  प्रतिशत  भाग

 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवन  यापन  कर  रहा  यदि  यही  दृष्टिकोण-और  नीति  जारी  रही

 और  यदि  योजना  आयोग  वही  नीति  अपना  कर  वैसी  ही  सामाजिक-आर्थिक  नीति  का  अनुरक्षण

 करता  रहा  गरीबी-रेखा  से  नीचे  लोगों  की  संख्या  निरंतर  बढ़ती  जायेगी  और  इसी  प्र  कार

 बेरोजगारों  की  संख्या  भी  बढ़  गी  ।
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 शहरी  अमीर  और
 गरीब  के  बीच  की  खाई  तथा  शहरी  और  ग्रामीण  जनता  के  बीच

 की  खाई  दिन  पर  दिन  और  अधिक  गहरी  होती  जा  रही  शायद  आज  ग्रामीण

 जनता  सर्वाधिक  कठिनाई में  क्योंकि  वह  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  किसी  प्रकार  के  विकास  की  सभी

 आशाए  छोड़  चकी  इस  ag  विभिन्‍न  राज्यों  में  विद्य/त  दरें  25  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  50

 प्रतिशत  कर  दी  गई  उर्वरकों  के  दाम  बढ़  सीमेंट  का  भाव  लगभग  दुगना  हो  गया  है  ।

 किसान  के  मतलब  की  वस्तुओं  के  दामों  में  कहीं  अधिक  वृद्धि  हुई  है  परन्तु  उन्हें  गेहूं  के

 दामों  में  प्रति  क्विंटल  डेढ़  रुपये  बढ़त  प्राप्त  हुई  और  उत्तरप्रदेश  जैसे  usa  इस

 लाभ  में  से  एक  रुपया  मंडी  कर  के  रूप  में  गया  है  ।  इसका  अथ  यह  हुआ  कि  गेहूं  की

 कीमतों  के  मामले  में  किसानों  को  प्रति  क्विंटल  पचास  पैसे  का  लाभ  प्राप्त  जबकि  इसके

 सभी  प्रकार  के  कच्चे  माल  की  कीमतों  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  ।

 आधिक  स्थिति  पर  मैं  अधिकर  समय  लेना  नहीं  चाहता  हूं  क्योंकि  मैं  इत  बात  से  सहमत
 हूं  कि  इस  देश  में  सत्तारूढ़  दल  वत तें मान  में  जिस  प्रणाली  का  अनुसरण  कर  रहा  है  केवल

 पं जीव दी  प्रणाली  ही  सशक्त  बना  रही  है  ।  यह  प्रिया  इस  देश  के  अमीरों  को  ही  लाभान्वित

 कर  रही  है  ate  धनी  at  की  अर्थव्यवस्था  बनकर  रह  गई  है  ।  अज  की  अथंव्यवस्था  पर

 पूंजीवादी  विचारधारा  पूर्णतया  हावी  हैं  ।  मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूँ  कि  ऐसी  बात  नहीं  है

 कि  कीमतें  बढ़  रही  कुछ  कीमत  घटाई  भो  गई  हैं  ।  और  यहीं  बात  आम  आदमी  पछ  भी

 रहा  गत  एक  वर्ष  में  रंगीन  टी०  वी०  के  दाम  कम  किए  गए  हैं  ।  चीजों  और  एयर कन् डी

 mad  की  कीमत  गिरी  सेवन  कारों  के  दाम  घटे  हैं  ।  इस  देश  के  द्वारा  धनी  क-वग  के  लिए

 बिलवासता  की  जिन  वस्त  ओं  का  आयात  किया  जाता  है  उनकी  कीमत  भी  गिर  गई  हैं  ।

 इससे  पता  चलता  है  कि  यदि  वे  अल्प  कम  करना  चाहते  हैं  तो  कम  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन

 जैसा  कि  मैंने  हम  देखते  हैं  कि  सरसों  का  मोटा  दवाइयां

 पौर  आम  उपभोग  को  सभी  वस्त  एਂ  के  मूल्यों  में  विधि  हो  रही  है  ।

 आज  आप  ग्रामीण  क्षे  त्रों में  जाइये  ।  भाप  देखेंग  कि  वहां  जो  सड़क  थी  वह  बह  गई  है

 टूट  गई  लेकिन
 सरकार

 के  पास  उसकी  मरम्मत  कराने  के  लिए  पेसा  नहीं  यदि  वहां  कोई

 प्राथमिक  पाठशाला  की  इमारत  है  और  वह  यह  गई  तो  ग्रामीण  क्षत्रों  में  लड़कों  के  लिए

 rafts  स्कूल  का  अन्य  कमरा  बनाने  के  लिए  धन  नहीं  है  ।  लेकिन  कांग्रेस  के  लोग  बड़े  गयें

 द  कह  रहे  हैं  कि  हमने  एक  ही  वर्ष  में  एशियाड  खेलों  की  यारी  की है  और  उसकी  व्यवस्था

 की  है  लोग  कहते  आपकी  इच्छा  हो  तो  आप  एशियाड  खेल  करा  सकते  हैं  और  उस  पर

 करोड़ों  रुपये  खच  कर  सकते  हैं  ।  आपके  पास  पांच-सितारा  होटलों  की  इमारत  बनाने  के  लिए

 पैसा  यद्यपि  वे  वास्तव  में  एशियाड  के  लिए  नहीं  बन  पाई  थी  ।  लेकिन  अन्य  काम  करने  कीं

 इच्छा  आप  में  नहीं  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  36  वर्ष  बाद  भी  आप  लाखों  गांवों  में  पीने  का

 ल  sr  sy
 पानी  उपलब्ध  नहीं  कर  सकते  ।  लोग  राज  यही  प्रश्न  पਂ  रहे  हैं  ।
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 सरकार  की  समूची  विकासात्मक  नीति  तथा  योजना  भारत  में  पूंजीवादी  प्रणाली  को

 दृढ़  करने  की  है  ate  इसका  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  हर  जगह  निर्धनता  बेरोजगारी  बढ़

 रही  है  ।  आम  आदमी  का  जीवन  कठिनतर  होता  जा  रहा  आधिक  नीति  का  यह  परिणाम

 हुआ  है  |

 राष्ट्रपति  ने  इस .  स्थिति  पर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  मुझ  आशा  थी  कि  जबकि

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  समाप्ति  पर  वे  इस  बात  पर  गंभीरता  पुर्वक  विचार  करेंगे  थि

 कहां  गलतियां  रह  गई  हैं  ।  यह  क्या
 कि  हर  योजना  की  समाप्ति  बेरोजगारी  और  निधेनता

 बढ़ती  जा  रही  है  ?  ऐसा  कयों  है  कि  हमारे  देश  की  स्वतन्त्रता  के  36  ay  बाद  हमारी  65%,

 जनसंख्या  अशिक्षित  है  कारण  है  कि  इस  देश  में  लाखों  बच्चे  अंग्रे  हो  जाते  हैं  और  उन्हें

 विटामिन  नहीं  उन्हें  पर्याप्त  भोजन  नहीं  मिलता
 ।  क्या  कारण  है  कि  बीच  में  ही  सकली

 शिक्षा  छोड़  देने  वाले  निम्न  और  निधन  वर्ग  के  बच्चों  की  शिक्षा  में  वृद्धि  हो  रही  है  ?  हमारे

 देश  में  दोहरी  शिक्षा  प्रणाली  क्यों  है  धनीਂ  लोगों  के  बच्चों  को  उच्च  स्तरीय  शिक्षा

 निर्धन  बच्चों  के  लिए  निम्न  स्तरीय  शिक्षा  क्यों  दी  जाती  है  ?  कया  सरकार  ने  इस  तथ्य  पर

 विचार  किया  है  कि  केवल  वे  लोग  जो  अपने  बच्चों को
 अच्छे  पब्लिक  स्कूलों  में  भेज  सकते

 जो  उन्हें  भच्छी  ट्यूशन  दे  सकते  जो  बच्चे  अच्छी  अंग्रजी  बोल  सकते  उनका  ही  चयन

 किया  तथा  वे  ही  या आईपी ०  एस०  या  श्र  णी  अधिकारी बन  सकेंगे  तथा

 समूचे  देश  में  नौकरशाही  ले  पायेंगें  तथा  देश
 के

 प्रशासनिक  तन्त्र  पर  पुरा  नियंत्रण  कर  लेंगे  और

 आम  जनता  के  बच्चे  छोटी-छोटी  नौक  रियों  के  लिए  फैलाते  ऐसा  क्यों  हो  रहा  है  ?

 सरकार  पूरे  देश  में  एक  समान  शिक्षा  पद्धति  क्यों  नहीं  लाग  करती  ?  अब  देश  में  शिक्षकों  ने

 भी  अपनी  उठाई  है  ।  उन्होंने  आंदोलन  किया  है  और  समूची  शिक्षा  पद्धति  का

 करण  करने  का  प्रस्ताव  रखा  है  वे  महसूस  करते  हैं  कि  इसमें  बहुत  भेदभाव  उनका

 कहना  है  कि  वर्तमान
 शिक्षा-प्रणाली

 का  लाभ  केवल  शक्तिशाली  लोगों  को  मिल  रहा  है  ।  क्या

 भारत  सरकार  इस  पर  गंभीरतापूर्वक  विचार  करेगी  समूचे  देश  में  कम  से  कम  एक

 समान  शिक्षा  प्रणाली  लागू  की  जाए  तथा  जनता  को  मच्छी  शिक्षा  प्रदान  की  जाए  ?  हम  इस

 देश  में  अपने  बच्चों  का  क्या
 भविष्य  बना  रहे  कया  ये  इस  पर  विचार  करेंगे  ?  मैं

 समझता

 हुं  कि  योजना  के
 प्रति  हमारा

 जो  बुनियादी  दृष्टिकोण  को  है  उसे  ही  बदलना  होए  ।  यदि

 कार  वास्तव  में  ही  इस  देश  में  आम  आदमी  का  उत्थान  करने  के  लिए  वचनबद्ध  तब  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  अपने  मूल  में  परिवर्तन  करके  प्राथमिकताएं  निर्धारित

 करनी  चाहिए  ।  आज  की  आर्थिक  प्रणाली  धनी
 लोगों  का  ही  बोलबाला  धनी  लोगों  के

 कल्याण  और  लाभ  को
 प्राथमिकता

 दी जाती  है  यदि  सरकार  निष्कपट  है  तो  उसे  aiefaPare
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 निर्धारित  करने  का  निर्णय  लेना  चाहिए  तथा  पुन  निर्धारण  में  ग्रामीण  क्षत्रों  के  विकास

 तथा  देश  की  समूची  जनता  को  पेयजल  की  सुविधाओं  के  प्रावधान  को  प्राथमिकता  दी  जानी

 चाहिए  साथ  ही  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  को  भी  प्राथमिकताएं  दी  जानी  चाहिए  ताकि  देश  की

 आम  जनता  को  भी  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जा  सके  ।  प्रधानमंत्री  ने  दो  गंभीर  वक्तव्य

 जब  देश  की  प्रधानमंत्री  ऐसे  वक्तव्य  देती  हैं  तो  इससे  हमें  बहुत  कष्ट  है  ।  जब  लोगों

 ने  बढ़ते  हुए  भ्रष्टाचार  की  शिकायत  तो  उन्होंने  कहा  .  भ्रष्टाचार  सार्वभौमिक

 है
 ।  यह  कहने  कि  बजाय  कि  जी  at  हम  इस  पर  ध्यान  हमें  प्रभावकारी  कदम  उठाएंगे

 तथा  देखेंगे  कि  भ्रष्टाचार  समाप्त  हो  उन्होंने  यह  वक्तव्य  दिया है  कि  यह  पूरे  विश्व  में  ऐसा

 हो  रहा  हम  इसे  नहीं  रोक  सकते

 प्रो  एन०  जी०  रंगा  (2) ei >9  :  उन्होंने  ऐसा  नहीं  कहा  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  प्रधानमंत्री  ने  दूसरा  चिंताजनक  बताया  वहू  दिया  जो  हमने

 समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  ।  जब  लोगों  ने  बढ़ती  हुई  मुद्रा  स्फीति  तथा  नृत्यों  में  वृद्धि  बात  कही

 तो  उन्होंने  कहा  कि  कोई  भीं  देश  जो  विकास  और  प्रगति  कर  रहा  है  उसमें  मूल्यों  में  वृद्धि  होना

 आवश्यक  और  मूल्य  वृद्धि  इससे  जुड़ी  हुई  इसका  अभिप्राय  है  कि  यदि  प्रगति  भर

 विकास  के  लिए  कह  रह ेहैं  तो  नृत्यों  में  वृद्धि  को  बर्दाश्त  करना  होगा  ।  क्या  इसका

 यही  उत्तर  है
 ?  क्या  यही  waar  है

 ?  मैं  समझता  हू  कि  उन्होंने  वे  दो  बहुत  ही  चिंताजनक

 वक्तव्य  दिए हैं
 ।  जब  देश  की  प्रधानमंत्री  ऐसे  वक्तव्य  देती  हैं  तब  चाहे  नौकरशाही  या

 योजना  आयोग  अथवा  मंत्रिमंडल  या  कोई  जो  इसी  तरह  के  तकों  का  अपहरण  करते

 इसे  गंभीरता  वेक  नहीं  लेते  |

 ऐसा  सबने  स्वीकार  किया  है  कि  आधिक  स्थिति  चिंताजनक है
 ।  लेकिन  मुझे  जिस  बात

 की  चिंता  जिस  ओर  मैं  इस  सभा  की  aTHiag  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  देश

 आज  बहुत  अशांति  स्थिति  पदा  हो  गई  जबकि  लोग  आधिक  बोझ  तले  दब  रहे  हैं

 कानन  और  व्यवस्था  की  समस्या  से  चिंतित  आप  देश  के  किसी  भी  भाग  में  वे  क्या

 रहे  हैं  ?  भारत  का  ATA  आदमी  आज  पंजाब  में  होनें  वाली  घटनाओं  से  चिंतित  हैं  ।  वह

 हरियाणा  में  हो  रही  घटनाओं  से  चिंतित  पंजाब  में  जो  कुछ  हो  रहा  उस  बारे में  यह

 कहा  जा  रहा  है  कि  कुछ  उग्रवादी  दल  खुले  आम  हिंसात्मक  कायें  कर  रह ेहैं
 और  लोगों  को  मार

 रहे  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  उनके  लिए  बहुत  ही  गलत  शब्द  का  प्रयोग  गया  है  ।

 वादी  शब्द  उनके  लिए  उपयुक्त  नहीं  हैं  विचार  से  वे  सांप्रदायिक  आतंकवादी  है  लोगों

 का  यह  जो  हिंसात्मक  घटनाओं  में  विश्वास  रखता  बिना  भेदभाव  के  भोले-भाले

 लोगों  की  gear  कर  रहे  हैं  क्योंकि  वे  दूसरे  धर्म  के  लोग  हैं  ।  सच  यह  है  कि  ये  लोग

 सांप्रदायिक  आतंकवादी  हैं  जो  लोगों  को  arate  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 लेकिन  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  वे  दिन-दहाड़े  आते  चाहे  सुबह  या

 दोपहर  या  शाम  या  वे  चौराहों  पर  तथा  विभिन्‍न  स्थानों  में  जाकर  स्टेनगन  का
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 इस्तेमाल la  करते  हैं  और  लोगों  को  मार  रहे  हैं  ।  उन्हें  पकड़ा  नहीं  जाता  ।  तो  प्रशासन  क्या  कर

 रहा  है  ?  कया  प्रशासन  भी  उन्हें  गोली  मारने  में  समझे  रहा  है  ?  कया  वहां  कोई  प्रशासन  है  ?

 पंजाब  में  दरबारा
 सिंह  सरकार  को  इसलिए  हटाया  गया  at  कि

 राष्ट्रपति  शासन  में  वे  प्रभावी

 कदम  उठायेंगे  ।  वे  इस  संदन  का  समर्थन  प्राप्त  करना  चाहते  थे  ।  सदन  ने  उन्हें  परा  समेलन

 दिया  ।  विपक्ष  ने  उन्हें  ठोस  कदम  उठाने  के  लिए  कहा  ।  लोगों  कौ  बसों  से  निकाल  कर  उनकी

 हत्या  की  गई  ।  मेरा  इस  सरकार  पर  यह  आरोप  है  कि  इस  सरकार  की  इच्छा  ही  नहीं  है  कुछ

 करने  की  ।  सरकार  पंजाब  में  निरपराध  लोगों  का  जोवन  बचाने  के  अपने  परम  दत्त  व्य  में

 असफल  tet
 है

 और  अब  इसकी  प्रतिक्रिया  देश  के  अन्य  भागों  में  हो  रही

 3  दिन  पहले  ही  हरियाणा  में  क्या  हुआ  है  ?  मैं  पानीपत  गया  था  ।  पानीपत  में

 1,2  5,000  लोग  रहते  हैं  ।  उनमें  से  करीब  10-20  हजार  लोग  सिख  अन्य  लोग  हिन्दु  हैं  "

 वहां  मुस्लिमों  की  संख्या  बहुत  कम  है  |  वहां  6  गुरुद्वारे  जो  कि  पूरी  तरह  लूट

 लिए
 गए  थे  ।  मैंने  ऐसा  सांप्रदायिक  दंगा  पहली  वार  देखा  ।  मैं  उन  स्थानों  का  दौरा  करता  रहा

 जहां  इस  देश  में  पिछले  20  वर्षों  से  दुर्भाग्यपूर्ण  सांप्रदायिक  दंग  होते  रहे  मुझे  कभी  भी

 ऐसा  नहीं  लगा  कि  वहां  इतना  अधिक  निसार  पहुंचाया  गया  हो  ।  कहीं-कहीं  Oc-he  निसार

 हुआ  था  ।  सांप्रदायिक  दंगों  में  पूजा-स्थलों  को  उस  तरह  का  लक्ष्य  नहीं  बनाया  गया  या  ।

 पानीपत  में  6  गुरूद्वारे  दो  गुरुद्वारे  रोड  पर  हैं  ।  एक  गुरुद्वारा  ऐतिहासिक  है  क्यों  कि

 उसमें  गुरुनानक  आये  थे  भीड़  एक  ,  कमरे  से  दूसरे  कमरे  में  घटती  गई  वहा  मिट्टी  का  तेल

 और  पैट्रोल  डाला  और  गुरुग्रंथ  सहित  सभी  वस्तुओं  को  जला  दिया  ।  ऐसा  6  गुरुद्वारों  में  हुआ

 माडल  टाउन  में  नवीनतम  आधुनिक  गुरुद्वारा  है  ।  वहां  एक  गुरु  ग्रंथी  था  ।  केवल  एक ॥

 वहां  हजारों  की  भीड़  थी  ।  वहां  पुलिस  नहीं  थी  ।  घटनाएं  हो  रही  थी  लेकिन  पुलिस  वहां  नहीं

 भीड़  वहा  दो  घंटे  तक  रही  ।  उन्होंने  गुरु  ग्रंथी  से  दरवाजा  खोल  कर  बाहर  निकलने  की

 मांग  को  ।  उसने  दरवाजा  नहीं  खोला  ।  उन्होंने  दरवाजा  तोड़ा  और  अंदर  घूस  गए  ।  सकल

 जला  दिया  गया  ।  गुरुग्रंथ  जला  दिया  गया  ।  उन्होंने  सब  कुछ  जला  दिया  था  ।  यह  राष्ट्र  के

 लिए  शर्म  की  बात  हरियाणा  में  जो  कुछ  हुआ  वह  शर्मनाक
 है  ।  पंजाब

 में  जो  कुछ  हो  रहा  वह  बड़े  दुःख  की  बात

 मैं  इस  सदन  का  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हू  कि  हम  में  अपनी  राष्ट्रो
 य

 एकता  और  राष्ट्रीय  अखंडता  की  बात  कर  रहे  यदि  हम  राष्ट्रीय  एकता  को  मजबूत  बनाना

 तो तथा  राष्ट्रीय  अखंडता  को
 बनाएं

 रखना

 चाहते  हं

 और  इस  देश  की  रक्षा  करना  चाहते हैं

 हस  देश में  राष्ट  अखंडता  बनाए
 [

 मूलाधार  aq  निरपेक्षता  ही  है  यदि  धम

 निरपेक्षता  की  भावना  कम  हो  नष्ट  ग  गई  1  अल्पसंख्यक  चाहे  पंजाब  में  वे  हिन्द
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 हो  या  या  मुस्लिम  अथवा  तो  यह  भारत  के  और  भारत  के  लिए  सबसे

 अधिक  दुःख  का  दिन  होना  ।  मुझे  संदेह है
 कि  यदि  आप  समय  पर  इसका  सामना  नहीं

 ठोस  कदम  नहीं  उठाते  और  सांप्रदायिक  दंगों  के  समान  इस  तरह  के  अपराध  करने

 वाले  लोगों  को  नहीं  पकड़ते  और  उनके  साथ  faa  जाते हैं  तो  उसके  लिए  किसी  व्यक्ति

 को  सजा  नहीं  दी  जा  सकेगी  ।  एसी  घटनाएं  हो  रही  यह  बहुत  ही  गंभीर  बात  है  ।  दुर्भाग्य  से

 समस्या  को  राजनैतिक  मानकर  इसका  कुछ  समाधान  नहीं  खोजा  गया  है  ।  जी

 मुझे  विश्वास  हो  गया  है  ।  4-5  महीने  पहले  एक  त्रिपक्षीय  सम्मेलन  में  इसका  समाधान

 निकाला  गया  था  ।  वह  आधार  माना  गया  था  ।  वहीं  समय  था  जबकि  समाधान  किया  जा

 सकता  था  ।  लेविन  सत्तारूण  दल  ने  समस्या  का  समाधान  नहीं  किया  और  हमारे  Ho  अकाली

 मित्रों  से  भी  इसका  ठोस  निदान  करने  के  लिए  सामने  नहीं  भाए  ।  यह  है  स्थिति  ।

 Sito  एन०  जी०  TAT  वह  ठीक  नहीं

 राज  प्रधानमंत्री  स्वयं  ही  कह  रही  हैं  कि  देश  खतरे श्री  चंद्रजीत  यादव

 में  हमारी  राष्ट्रीय  एकता  संकट  में  हमारी  सीमाओं  पर  दवाब  और  खतरा  बढ़ता  जा

 रहा  है  हम  इसका  विरोध  नहीं  करते  हैं  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  शक्तियां  भारत  को

 कमजोर  करना  चाहती  हैं  ।  हम  सा  स्राज्यवादी  शक्तियों  को  गतिविधियों  को  देख  रहे  हैं  और

 मुझे  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  का  इस  संबंध  में  नाम लेने  में  कोई  भी  झिझक  नहों  है  कि  किस

 प्रकार  वह  खाड़ी  के  देशों  ओर  अरब  देशों  में  नीतियां  अपना  रहा  है  और  अरब  देशों  पर  आकर

 मत  करने  के  लिए  किस  प्रकार  इजराइल  को  प्रोत्साहन  दे  रहा  है  और  उस  की  सहायता  कर

 रहा  है  ।  वे  यह  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  ईरान  और  इराक  आपस  में  लड़ते  रहें  और  ये  दोनों  देश

 लड़  रहे
 हैं  ।  वे  लेबनान  का  विभाजन  करवाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  तथा  इजराइल  को

 हन  और  पुरी  सहायता  दे  रहे  हैं  कि  वह  लेबनान  पर  कब्जा  करते  हम  यह  भी  जानते हैं
 व

 किस  प्रकार  से  हिन्द  महासागर  में  अपने  सेनिक  अड्डों  को  ae  बना  रह ेहैं  तथा  पाकिस्तान  को

 अति  एवं  आधुनिक  हथियार  दे
 रहे  हैं

 में  |  वे  यह  भी  चाहते  हैं  कि  पाकिस्तान  और  भारत  भी

 आपस  में  लड़ ते  रहें  ।

 हमें  प्रयास  करना  चाहिए  fe  हम  इन  शक्तियों  के  जाल  में  न  Ga  हमें  इन  शक्तियों

 को  भारत  और  एशिया  महाद्वीप  को  उनकी  गतिविधियों  के  क्षत्र  न  बनाने  दें  ।  किन्तु  मैं  मान

 नीय  प्रधानमंत्री  से  अन रोध  करू  गा  क्योंकि  इस  देश  की  प्रधानमंत्री  होने  के  नाते  उन  पर  बहुत

 बड़ा  उत्तरदायित्व  जब  देश  एक  गंभीर  संकट  का  सामना  कर  रहा  है  तब  सीमावर्ती  राज्यों

 में  क्या  हो  रहा  है  ?
 मैं  समझता  g  कि  उनके

 दल
 ने  गेर-कांग्रेस

 (=)  राज्य

 सरकारों  के  प्रति  विरोधी  रवैया  अपनाया  जो  कि  एक  गंभीर  बात है  |  जब  हमारी  सीमाओं

 पर  खतरा  है  तो  क्या  यह  बुद्धिमत्ता  पूर्ण  है  कि  जिस  दिन  से  डा०  फारूक  अब्दुल्ला  की  सरकार
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 सत्ता  में  आई  उसी  दिन  से  उसका
 विरोध

 किया  जा  रहा  है  और  विधान  सभा  को  ठीक  से

 कार्य  करने  नहीं  दिया  जा  है  ?  विधान  सभा  के  अन्दर  ही  धरना  दिया  विधान  सभा

 के  बाहर  बन्द  आयोजित  किया  गया  और  कार्यालयों  को  जलाया  जा  रहा  यदि  उनके  काम

 करने  के  ढंग  में  कुछ  कमियां  ar  कमजोरियां  थीं  तो  प्रधानमंत्री  को  मुख्यमंत्री  को  बुलाना

 चाहिए  था  और  कहना  चाहिए  था  कि  हमारी  सूचनाएं  ये  हैं  और  आपको  ठीक  से  कार्य

 करना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  की  बातें  हो  रही  हैं  आप  जानते हैं  केन्द्र  में  सत्तारूढ़  दल  यदि

 किसी  राज्य  में  ऐसा  सार्वजनिक  रवैया  खुले  रूप  से  अपनाए  तो  वे  किस  मुह  से  कह  सकते  कि

 विपक्ष  एसा  कर  रहा है
 था  वैसा  कर  रहा  उन्होंने  जो  दोहरा  मानडंड

 नाया  हुआ  वह  नहीं  होना  चाहिए  |

 पंजाब  में  क्या  हो  रहा  है  ?  पंजाब  की  समस्या  का  समाधान  क्यों  नहीं  खोजा  गया  ?

 यह  दोनों  ही  सीमावर्ती  राज्य  हैं  ऐसा  क्यों  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  यह  अनुभव  .  कर  रही

 है  कि  उसे  उसका  देय  भाग  नहीं  जा  रहा  की  सरकार  ऐसा  क्यों

 अनुभव  कर  रही  है  कि  जब  उस  राज्य  में  जब  लोग  तुफान  और  अन्य  प्राकृतिक  विपदाओं से

 पीड़ित  तो  उन्हें  इन  कठिन  स्थितियों  का  सामना  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  पर्याप्त  वित्तीय

 सहायता  नहीं  दी  जा  रही है
 ?  इसीलिए  गर-कांग्रेस  (  राज्य  सरकारों  के  प्रति  अपनाये  गए

 इस  टकराव  के  रवैये  के  कारण  इस  देश  में  संसदीय  लोकतन्त्र  कमजोर  हो  जायेगा  ।  मेरे  कहने

 का  तात्या  यह  है  कि  यह  उत्तरदायित्व  प्रत्येक  व्यक्ति  का  और  प्रत्येक  दल  का  है  ।  किन्तु

 कॉंग्रेस  (  केन्द्र  में  सत्तारूढ़  दल  है  और  कांग्रेस  इस  में  अब  भी  सबसे  बड़ा

 नितिन  दल  हैਂ  इस  नाते  उसका  और  अधिक  उत्तरदायित्व  है  ।  मैं  खेद्रपुवेंक  यह  बात  कह  रहा

 हु  कि  यह  दल  अपना  उत्तरदायित्व  अनुभव  नहीं  कर  रहा  है  और  न  ही  उसे  पूरा  कर  रहा

 मैं  तो  कहूंगा  कि  सत्ताधारी  दल  गलत  की  नीतियों  के  कारण  वास्तविक

 खतरा  है  ।  आप  तब  तक  शत्रु  से  नहीं  लड़  सकते  हैं  ।  आप  प्रतिक्रिया  वादियों  से  नहीं  लड़  सकते  हैं

 आप  विखंडन कारी  शर्फ्रितियों  से  नहीं  लड़  सकते  हैं,जब  तक  आप  भाम  आदमी  को  संतुष्ट  नहीं  रखते

 यह  इतिहास  का  सबक  है  प्रतिक्रिया  पनप  चुकी  है  ।
 जब  व्यापक  असंतोष  है  और  जनता  अनुभव

 कर  रही  है  कि  उसका  शोषण  किया  जा  रहा  है  तो  ऐसी  स्थिति  से  सांप्रदायिक  और

 कारी  शक्तियां  लाभ  उठा  रही  हैं  ।  उसके  मूल्य  पर  दूसरे  मजा  लूट  रह ेहैं
 और

 लाभ
 उठा

 रहे  ये  कुछ  बातें  हैं  जिन  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  कहूंगा  कि  मेरे  विचार  से  अब  वह  समय
 आ  गया  है  जब  कांग्रेस  दल  को

 अपनी  नीतियों  कार्यक्रमों  और  चुनाव  घोषणा-पत्र-जो  देश  के  सामने  रखे  गए  थे  और  जिनके

 बल  पर  दल  को  समझें  मिला  था  कार्यान्वयन  के  लिए  गंभीर  रूप  से  विचार  करना  चाहिए

 उनको  पहले  अपने  घर  में  ही  व्यवस्था  करनी  अन्यथा  क्या  हो  रहा है
 ?  इसलिए

 कांग्रेस  दल  राज  स्वयं  ही  विभाजित  है  ।  इसीलिए वे  गंभीर  fea  लियों  से al  कारगर  रूप  से  निपटने

 में  अक्षम हैं  ।
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 अन्त  मैं  नौकरशाही  के  बारे  में
 कहुंगा  ।  मैं  कह  रहा हू  और  आप  भी भी  गयाह  हैं

 । तथा  ag  सभा गवाह  है  कि  इस  देश  में  नौकर  शाही  एक  शक्तिशाली  साधन  बन  चकी है

 जिस-आधिक  परिवहन  के  लिए  नौकरशाही  waar  एक  साधन  बनी  रहेगी  |  आज  की

 शाही  सामाजिक  प्रतिक्रियाओं  द्वारा  नियंत्रित  है  ।  अपने  एतिहासिक  लाभों  और  शिक्षा

 के  कारण  उच्च  धनी  वर्ग  के  लोगों  का  ही  नौकरशाही  पर  प्रभाव  है  ।  देश  के  90  प्रति

 शत  लोगों  का  नौकरशाही  ढांचे  में  कोई  हिस्सा  नहीं  है  ।  समतावादी  समाज  और

 अधिक  लोकतांत्रिक  समाज  बनाने  के  लिए  हमारे  संविधान  में  कुछ  प्रावधान  किए  गए  थे

 आज  क्या  हो  रहा  है
 ?  अन  सचित  जातियों  के  लिए  तथा  अन  सचित  जनजातियों  के

 लिए  92-1/2  प्रतिशत  आरक्षण  पुरा  नहीं  किया  गया  है  ।  प्रथम  श्रेणी  की  सेवाओं  में  इन

 जातियों के  5  प्रतिशत  से  भी  केम  लोग  पिछड़ी  जातियां  जो  इस  देश  जनसंख्या  में  52

 प्रतिशत  के  लोग  नौकरशाही  ढांचे  में  4  प्रतिशत  से  भी
 कम  इस  सभा  में  मंडल

 आयोग

 की  रिपोर्ट  को  कार्यान्वित  करने  के  सरकार  द्वारा  किए  गए  कई  वायदों  के  बावजूद  भी  इस

 दिशा  में  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।  aa  की  भी  एक  सीमा  होती  है  ।  लोग  अपना  ढहना  खो  रहे

 असंतोष  पवन  रहा  है  राष्ट्रपति  द्वारा  दो  आयोगों  को  गठित  किए  जाने  के  बावजूद  भी

 उनकी  इन  सिफारिशों  के  बावजूद  भी  कि  पिछड़ी  जातियों  के  लिए  भी  आरक्षण  होना

 इसे  कार्यान्वित  नहीं  किया
 गया  है

 ।  इस  तथ्य  के  बावजूद  भी  कि  भारत  के  सबसे  बड़े

 लय  उच्चतम  eqTaTAa-ETT रा  यह  निर्णय  दिया  गया  कि  यह  संवैधानिक  है  इसको  किया

 जाना  इसे  किया  नहीं  गया  है  इस  तथ्य  के  बावजूद  भी  कि  आरक्षण  के  सिद्धान्त  पर

 विरोध  करने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  कौर  जब  अधिकतर  राज्य  सरकारें  आरक्षण  की  नीति

 को  कार्यान्वित  कर  रही  तो  केन्द्र  सरकार  इसे  क्यों  नहीं  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।  क्योंकि  वे

 जानते  हैं  कि  यदि  केन्द्र  सरकार  की  सेवाओं  में  भी  वे  इसे  कार्यान्वित  कर  देते  हैं  तो  समाज  के

 निधन  बल  वर्गो-जिन्हें  हम  पिछड़े  वर्ग  के  लोग  कहते  हैं--का  भी  सत्ता  में  हिस्सा  होगा

 और  तब  एक  अलग  प्रकार  का  समाज  होगा  ।  जान-बूझ  कर  नौकरशाही  और

 रूढ़  दल  के  cat  इसको  कार्यान्वित  त  करने  के  लिए  आपस  में  साठ  गांठ  कर  गए  हैं  ।

 इस  तथ्य  के  बावजूद  भी  कि  मंडल  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  सभा  में  तीन  बार  चर्चा
 हो  चुकी  है

 और  इस  बारे  में  सर्वसम्मति
 फिर  भी  कुछ  नहीं  किया  गया  यदि  आप  कार्यवाही-वृत्तांत

 कों  पढ़  कि  भूतपूर्व  गृह-मंत्री  और  वर्तमान  रक्षा  मंत्री  श्री  आर०  तथा  विंमान

 गह  मंत्री  श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  ने  सभा  में  इसके  बारे  में  क्या  कहा  तो  आप  देखेंगे  कि  उन्होंने

 कहा  कि  वे  इसे  कार्यान्वित  करेंगे  ।  किन्तु  उन्होंने  इसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  ॥

 यही  बात  अल्पसंख्यकों  के  बारे  में  है  ।  मुस्लिम  इस  देश  की  जनसंख्या

 में  11  प्रतिशत  इस  देश  की  उच्च  सेवाओं  में  1.5  प्रतिशत  भी  नहीं  उनमें

 असंतोष  फैल  रहा  हैं  ।  चाहे  पलिस  प्र  शासन  या  सीमा  सुरक्षा  बल  या  केन्द्रीय  आ  रक्षी  पुलिस
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 कन

 ह क बल  या  भारतीय  प्रशासनिक  से  नष्ट  या  भारतीय  पुलिस  सेवाएं  या  अन्य  वर्गों  की  सेवाएं

 हों  उन्  पन  समाज  निहित  स्वार्थों  का  प्रभुत्व  है  और  इसीलिए  वे  सामाजिक-अ धिक  नीतियों

 और  कार्यक्रमों  को  जिन्हें  स्वीकार  किया  जा  चुका  है  ईमानदारी से  कार्यान्वित  नहीं  कर

 रहे  हैं  ।

 मैं  समझता  चूंकि  यह  उपयुक्त  अवसर  है  जब  सरकार  अपनी  नीतियों  को  स्पष्ट  करे  ।

 मैं  मांग  करता हूं
 कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  वाद-विवाद  के  दौरान  आरक्षण  की  नीति  पर

 गह  मंत्री  को  वक्तव्य  देना  पांच  महीने  पहले  मंत्रिमंडल  की  एक  उप-समिति  बनायी

 गयी  थी  ।  मुझे  बताया  गया  कि  उसकी  पहली  बैठक  अभी  तीन  दिन  पहले  ही  हुई  थी  ।  वे  क्या

 करते  रहे  सभा  में  दृढ़  आश्वासन  देने  के  पश्चात  क्या  वे  सोते  रहे  यहां  तक  कि  वे  सभा  की

 इच्छा  भी  अवज्ञा  करना  चाहते  हैं  ।  मैं  मांग  हुं  कि  सरकार  को  अपनी  आरक्षण  नीति

 बतानी  चाहिए  ।  वे  कहें  आरक्षण  की  नीति  को  कार्यान्वित  नहीं  करेंगे  |  मंडल  आयोग  की

 रिपोर्ट  को  हम  पूर्णतया  अस्वीकार  करेंगे  ।”  यदि  उनमें  ऐसा  कहने  का  नैतिक  साहस  है  तो

 उन्हें  यह  कहना  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  ट्त्वपूर्ण . मुद्द युद्द  पर  एक  स्पष्ट  और  बढ़

 रूख  अपनाए  इसके  बिना  समतावादी  समाज  की  स्थापना  के  लिए  बनाए  जाने  वाली  सभी

 बड़ी  योजनाएं  निर्थक हैं  ।

 मैं  आशा  करता  हुँ  कि
 राष्ट्रपति

 के  अभिभाषण  पर  वाद-बिवाई  के  समय  जब  नीतियां

 स्पष्ट  करने  का  अवसर  मिलता  मेरे  द्वारा  उठाए  मुद्दों  पर  यह  सरकार  गंभीर  रूप  से  विचार

 करेगी  |  यह  प्रश्न  राष्ट्रीय  हित  का  यह  प्रश्न  अपनी  बचन  बद्धता  का  प्रश्न  है  ।  यह  एक

 oer  है  कि  लोकतांत्रिक  ढांचे  में  भारत  की  जनता  को  सरकार  से  कुछ  भी  पूछते  का  और

 उसका
 उत्तर  मांगने  का  पूरा  अधिकार  है  ।

 श्री  एस०  ato  सिदनाल  :  उपाध्यक्ष  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के

 प  तै  जा शा द्राएक ४ समर्थन  में  बोलने  का  जो  अवसर  अपने  मुझे  दि  =  |  @y  उसके  लिए  में
 ह

 Yn  बहुत  भारी

 आरम्भ  मैं  आपका  ध्यान  1947  पूवे  की
 स्थिति

 और  आज  की  स्थिति  की  भोर

 आकृष्ट  करना
 चाहता

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  ast  तक  कांग्रस  के  ही  अंग  रहे  हैं  ।  किन्तु  वह  कॉँग्रेस  दल  की

 उपलब्धियों  को  एक  ओर  स्वयं  अपने  दल  की  उपलब्धियों  का  ही  विवरण  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  श्री  चन्द्रजीत  यादव  से  पूछ  सकता  हूं  कि  1947  से  पहले  जनसंख्या  कितनी  थी  और

 अब  तीन  पाकिस्तान  भौर  की  मिलाकर  आबादी  कितनी  है  ?  1947

 से  पहले  जनता  की  सामाजिक-आर्थिक  स्थिति  क्या  ?  आज  जनता  की  सामाजिक  आधिक

 स्थिति  में  कितना  सुधार  हुआ  है  हमारी  जनता  सामाजिक-आधिक  स्थिति  .
 में  जो

 सुधार  हुआ है
 उसको  कोई  भी  देख  सकता  है  भोर  इस  परिवर्तन  को  लाने  का  समस्त

 |
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 श्री  कांग्रेस  दल  के  कार्यक्रमों  और  उपलब्धियों  तथा  निर्धनता  मिटाने  के  उसके  सफल  प्रयासों

 को  जाता  है  |  विज्ञान  सहित  बहुत  से  क्षेत्रों  में  हमारी  बहुत  सी  उपलब्धियां  हैं  ।

 औद्योगिक  विकास  और  कृषि  उत्पादन  के  क्षेत्रों  में

 हमने  अत्यधिक  प्रगति  की  हैं  ।

 मैं  अपने  मित्र  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  यदि  यह  प्रगति  नहीं  है  तो  वह  इसे  क्या  कहना

 चाहेंगे  |  पिछले  ag  कृषि  उत्पादन  1220  लख  टन  था  ।  aa  कृषि  उत्पादन  1420  लख  टन

 बढ़  गया  है  |  हम  कृषि  उत्पादन  को  भर  अधिक  भी  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 यह  सारी  प्रगति  वैज्ञानिकों  के  योगदान  तथा  कांग्रस  सरकार  की
 प्रगतिशील

 नीतियों  के

 कारण  हुई  है  ।

 आलोचना  तो  कोई  भी  कर  सकता  है  ।  आरम्भ  से  हरकतें  का  राष्ट्रीयकरण  करने  तथा

 25  सूत्रीय  कार्यक्रम  प्रतिज्ञापित  करने  के  दिन  से  ही  विपक्ष  सरकार  की  लगातार  आलोचना  ही

 करता  रहा  है  ।  किन्तु  विपक्ष  बुरी  तरह  से  विफल  रहा  है  ।  विपक्ष  के  पास  अपना  कोई  कार्य  क्रम

 नहीं  जिसे  वे  जनता  के  समक्ष  रख  सके  ।  हमारे  कार्यक्रमों  के  अतिरिक्त  विपक्ष  के  पास  देने

 के  लिए  न  तो  कोई  सुझाव  न  कोई  वैकल्पिक  कार्यक्रम  है  ।  वे  केवल  आलोचना  के  लिए

 सरकार  की  आलोचना  करते  हैं  ।

 श्री  एस०  बी०  सिंहवाल  :
 श्री  चन्द्रजीत  यादव  का  कहना  है  कि  बेरोजगारी

 फैली  हुई  है  ।  यह  सत्य  है  ।  उनका  यह  भी  कहना  है  कि  हमारे  देश  के  लोग  feta  हमारे

 देश  की  गरीबी  का  सीधा  समाधान  20  सूत्री  कार्यक्रम  को  सफलतापूर्वक  कार्यान्वित  करना  है  ।

 हम  कार्यक्रम  को  सफलतापूर्वक  लागू  करके  और  समेकित  ग्रामीण  विकास

 राष्ट्रीय  रोजगार  कार्यक्रम  और  अन्य  सभी  महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  अपनी

 जनता  के  जीवन  में  आधिक  प्रगति  लाने  के  अपने  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 विपक्ष  मैं  बैठे  मेरे  मित्रों  को  यह  जान  लेना  चाहिए  कि  मुद्रास्फीति  प्रत्येक  अल्पविकसित

 देश  के  आर्थिक  विकास  के  साथ-साथ  चलती  मुद्रास्फीति  कवल  भारत  के  लिए  ही  कोई

 विशेष  बात  नहीं है  ।
 यह

 तो  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  घटना  है  ।  हमें  गरीवी  दूर  करने  के  सरकार  के

 प्रयासों  में  सहयोग  करना  चाहिए  कौर  इस  दृष्टि  से  ही  लोगों
 को  शिक्षित  करना  है  ।

 कृषि  और  विद्युत  उत्पादन  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  ।

 मैं  मानता  हूं  कि  देश  में
 निरक्षरता  बहुत  परन्तु  देश  से  निरक्षरता  को  समाप्त  करने

 के  हमारे  अपने  कार्यक्रम  हम  शिक्षा  के  क्षे में
 प्रगति  कर  रहे
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 हमने  विज्ञान  में  भी  तेजी  से  प्रगति  की  हमने  और  a  fait  उपग्रह

 बनाए  हैं  ।  सब  कुछ  तो  किया  जा  रहा

 मेरे  मित्र  ने  यह  आलोचना  की  है  कि  कांग्रेस  शासन  के  इन  तमाम  36  वषों  में  सायक

 कार्य  कुछ  भी  तो  नहीं  किया  गया  है  और  कहते  हैं  कि  पीने  तक  का  पानीन  हीं  हम  पंच
 वर्षीय

 योजनाओं  के  माध्यम  से  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  को
 कार्यान्वित

 कर
 रहे

 कांग्रेस  पार्टी  awa  से  ही  जनता  से  न  केवल  aafa  करने  के  बारे  वायदे  करती

 रही  अपितु  यह  कार्य  निष्पादन  करके  अपने  वायदे  पूरे  भी  करती  रही  विपक्ष  जनता  से

 कभी  भी  वायदे  नहीं  करता  है  और  इसी  लिए  उनके  द्वारा  कार्य  निष्पादन  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं

 उठता  है  ।  यहां  तक  कि  यदि  विपक्ष  जनता  से  कोई  वायदे  करता  भी  है  तो  जनता  उस  पर

 विश्वास  नहीं  करती  उनमें  रुचि  नहीं  लेती  है  और  उन्हें  स्वीकार  नहीं  करती  है  ।

 श्री  चन्द्र जीत
 यादव  का  कहना  है  कि  सत्तारूढ़  दल  एक  विभाजित  सदन  परन्तु

 विपक्ष  तो  पूर्णतया  विभाजित  है  ।  हम  कभी  भी  विभाजित  नहीं  रहे  हम  बिल्कुल  एक

 रहे  हैं  ।  विपक्ष  अभी  भी  विभिन्‍न  दलों  की  एकता  के  प्रयास  कर  रहा  आप  अभी  भी  एक

 होने  के  लिए  प्रयत्नशील  परन्तु  आपके  लिए  एक  होना  सम्भव  नहीं  है  और  आप  कभी  हो  भी

 नहीं  सकते  हैं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  ने  कहा  है  कि  हमारी  वोट  प्राप्त  करने  वाली  पार्टी  मैं  श्री  मुखर्जी

 जो  कि  इस  सभा  के  एक  वरिष्ठ  सदस्य  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  मुझे  यह  बताएं  कि

 कौन-सी  पार्टी  उनके  कल्याण  की
 योजनाओं

 की  कार्यान्वित  के  ठोस  परिणाम  लेकर  मतदाताओं

 के  समक्ष गई  है  ?

 हमारा  प्रचार  थोथा  और  मत  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  नहीं  हम  प्रत्येक

 कस्बों  और  नगर  के  प्रत्येक  घर  में  जाते  हैं  तथा  सभी  अनुसूचित  जातियों  और  जन  जातियों

 और  विकलांगों  के  पास  जात ेहैं  और  उनको  यह  सिद्ध  करके  दिखाते  हमने  उनका  कल्याण

 किया  है  ।  हम  तो  सभी  प्रकार  के  कार्यक्रम  ला  रहे  हम  से  कोई  कार्यक्रम  बचा  नहीं  है  ।

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  ये  वे  ही  लोग  थे  जिन्होंने  यह  आलोचना  की  थी

 कि  देश  रसातल  को  चला  जाएगा  और  बेक  दिवालिए  हो  जाए'गे  और  यह  कि  समग्र

 आधिक  प्रणाली  पुर्णतया  नष्ट  हो  जाएगी  ।  क्या  ऐसा  हुआ  at?  मैं  अपके

 माध्यम  से  यह  पूछता हूं
 कि  आखिर  हुआ  आम  आदमी  कोई  वचन  fact  बिना

 बेंक  जाकर  रुपया  ले  सकता है
 और  वापिस  कर  सकता  है  ।  जैसे  कि  प्रजातन्त्र  में  आशा  की

 जाती  क्या  यह  वेसे  अवसर  प्रदान  नहीं  कर  रहा है
 ?  इस  लोकतन्त्र  में  तो  आनन्दित  कर

 देने  चाले  अवसर हैं  ।  परन्तु  तो  प्रजातन्त्रीय  प्रणाली  में  तानाशाही  परिणाम  चाहते  हैं  ।

 आप  इस  प्रकार  विपरीत  बातें  कैसे  कर  सकते  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  इस  देश  को
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 ——————___—

 शासित  करना  चाहती  परन्तु  उसे  पूर्णरूपेण  तानाशाही  करार  दिया  गया  ।  मुझे  आपको

 यह  बताते  हुए  लेद  हो  रहा  है  कि  आपको  अनुशासन  नहीं  चाहिए  और  आप  सहयोग  करना  भी

 नहीं  चाहते  वर्तमान  प्रणाली  अच्छी  है  और  हम  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर

 पर  दृष्टि  पात  करके  ही  इसको  समझ  सकते  हैं  ।  ,  उन्होंने  एशियाई  खेलों  की  आलोचना  की  है  ?

 क्या  पट  कमि  नहीं
 है

 ?  क्या  काम  नहीं  है
 ?

 क्या  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  काम  नहीं है
 ?

 यदि  हम  अन्तर्ष्ट्रीय  क्षेत्र  में  कार  नहीं  करत ेहैं
 तो  हम  अपने  देश  को  सुरक्षा  प्रदान  कर

 सकते  हैं  ?  हम  अन्य  देशों  के  साथ  मित्रता  कैसे  रख  सकते हैं  ?  हम  अन्य  देशों  से  कैसे  सहयोग  ले

 सकते  हैं  ?  क्या  भाप  इस  विश्व  में  अलग-थलग  रह  सकते  हैं  ?  अब  दुनियां  की  दूरियाँ  मिट  गई

 आपके  माध्यम  से  में  विपक्ष  से  सहयोग  करने  का  निवेदन  करता  पजाब  का

 उत्लेख  किया  गया  हरियाणा  का  भी  उल्लेख  हुआ  है  ।  zi,  यह  सच है  ।  परन्तु  वह  यह  भी

 जानते  हैं  कि  इसमें  किसका  हाथ  है  और  वह  भी  इसके  बारे
 में

 बता  रहे  थे  ।  क्या  यह  एक  होने

 का  समय  नहीं  केवल  उपदेश  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  हमें  काम  करके  दिखाना  होता

 आपका  कहना  है  कि  कांग्रस  काम  नहीं  कर  रही  प्रधान  मन्त्री  कुछ  नहीं  कर  रही  हैं  |

 आप  भी  योगदान  क्यों  नहीं  करते  ?  मुझे  श्री  जान  एफ  केनेडी  का  एक  वचन  याद  है  :
 स्वयं  से

 ० पूछिए  कि  शाप  देश  को  कया  दे  सकते  हूँ  और  यह  मत  पूछिए  कि  देश  आपको  क्या  दे  सकता  है
 ?

 स्वयं  से  पूछिए  कि  आपने  जनता  इस  देश  को  क्या  दिया  है  ?  सभी  एकता  की  बात  करते

 परन्तु  वे  स्वयं  विभक्त  हैं--मेरे  विपक्षी  मित्र  ।  उन्होंने  क्या  कार्यक्रम  सुझाए  हैं  ?  उनकी  प्रति

 कार्यवाही  क्या है
 ?  हमने  कार्यक्र  दिया  है  ।  हमने  कार्यक्रम  दिया  हमने

 बेरोजगारी  रामायण  करने  के  प्रयास  किए  हम  पानी  दे  रहे  तेल  का  उत्पादन
 कर  रहे

 हम  सन  कुछ  उत्पादित  कर  रहे  क्या  उन्होंने  अपने  भाषणों  यहां  तक  कि  अपने  चुनाव

 भाषणों  में  कभी  कोई  योजना  या  कोई  कार्यक्रम  प्रस्तुत  किया  है  ?  केवल  अलोचना  करके  विरोध

 प्रकट  करने  से  काम  नहीं  चलेगा  |  यह  प्रजातन्त्र  है  और  आप  जनता  को  बता  सकते  हें  कि  आप

 हमसे  अच्छे  हैं  और  यदि  लोग  आपको  स्वीकार  कर  लेते  हैं  तो  ठीक  है  ।  परन्तु  आपके  पास

 कोई  कार्यक्रम  नहीं  है  ।  आप  आलोचना
 करते

 रहते  पजाब  की
 समस्या

 सभी  जानते

 हैं  और  हरियाणा  में  तो  प्रतिक्रिया  हुई  दो  गलतियां  मिलकर  एक  सही  नहीं  हो  सकतीं

 हम  इसे  जानते  हैं  और  हल  करने  का  प्रयास  कर  रहे  क्यां  असम  में  न्यायाधिकरण  सही  ढंग  से

 कार्य  नहीं  कर  रह ेहैं  ?  क्या  बिदेशी  नागरिकों  के  मामले  को  हल  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?  इसमें

 समय  लगता  है  |  यह  प्रजातन्त्रीय  प्रणाली  परन्तु  आप  प्रजातन्त्र  में  तानाशाही  के  ढंग  के

 परिणाम  चाहते हैं
 ।  भाप  प्रतिकूल  बातें  कह  रहे  हैं  ।  यह  HA  संभव  हो  सकता  है  ?

 ि
 मैं  आपके  माध्यम  से  अपने  fot eal

 1.0  (HAL  स  Taadad  करता से  Fata4  करत  a  f= > te  q  Natl  लोगों  को  भ ह ह  है  ||  देखें  जो  कि >  &
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 हमारे  कार्यक्रमों  ने  शिक्षा  के  क्षेत्र  उद्योग  के  ही  और
 सामाजिक-आर्थिक  क्षेत्र  में  दिए  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  की  स्थति  पहले  क्या  थी  और  आज  क्या  है  ?

 आज  उनको  भारी  संरक्षण  प्राप्त  है  ।  पहले  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  भी  स्त्री  को  बाहर

 खींचकर  उसके  साथ  कुछ  भी  दुराचार  कर  सकता  परन्तु  आज  कोई  उन्हें  बने  दबाने

 की  हिम्मत  नहीं  कर  सकता  केवल  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  कारण  ही  उन्हें  यह  ॒  संरक्षण

 प्राप्त  है  और  इस  सरकार  के  कारण  ही  उन्हें  सुरक्षा  प्रदान  की  जा  रही  अब  उन्हें  कोई

 कुछ  नहीं  कह  सकता  है  ।  यह  तो  सामाजिक  स्थिति  जो  सुधर  गई  है  और  अब  आधिक  स्थिति

 को  भी  सुधारना  है  ।  हमारे  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगारूकार्यक्रम  और  संगीत  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  चल  रहे  हैं  ।  वे  उनका  सर्वोत्तम  लाभ  उठा
 रहे  हैं  ।  वे  अब  बैंक  में  जाकर  उन्हें  यह  कह

 सकते  हैं  गाय  खरीदने  के  लिए  ऋण  दीजिएਂ  या  मझ  कुआं  खोदने  के  लिए  ऋण  दीजिए  ।'

 हरिजनों  और  पिछड़े  लोगों  को  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  मैं  केवल  यह  चाहता  हूं  कि  सांसद

 जेसे  सामाजिक  कार्यकर्ता  आम  आदमी  से  कहीं  अधिक  गम्भीर  और  उसकी  कमी  है  ।  गरीबों

 के  सहायता थे  कुछ  अभिकरण  स्थापित  किए  रहे  हमारे  यहां  प्रजातन्त्रीय  प्रणाली  है  ।

 यह  जनता  की  सरकार  है  और  जनता  अपने  अधिकारों  को  पाने  पर  दृढ  हैं  ।  वे  सही  परन्तु

 उनको  कार्यान्वित  क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?  श्री  चन्द्रजीत  यादव  नौकरशाही  पर  बड़ा

 तीखा  प्रहार  किया  है  ।  परन्तु  नौकरशाह  है  कौन  ?  कया  वे  हमारे  ही  भाई  नहीं  हैं  ?  क्या  वे

 किसी  अन्य
 देश  के  निवासी  जो  हम  उनका  आयात  कर  रहें  हैं  ।  वे  तो  हमारे  ही  भाई  हैं  तथा

 हमारे  कार्यक्रमों  की  सफलता  में  भी  उन्हें  समान  रुचि  परन्तु  ऐसे  लोग  भी  हैं  जिनके  निहित

 स्वार्थ  हैं  और  ऐसे  बुरे  व्यक्ति  प्रत्येक  वर्ग  में  होते  परन्तु  इसका  अथ  यह  तो  नहीं  है  कि  हम

 पूरे  आबे  को  निकृष्ट  करार  दे  दें  ?  इस
 बात

 पर  मैं  उनसे  असहमत  ।  अच्छे  और  प्रगतिशील

 लोग  भी  होते  हैं  ।  वे  यह  देखना  चाहते  हैं  कि  ये  सभी  लाभ  जनता  को  मिलें  |  वे  सहायता  करते

 रह ेहैं  ड  इस  संकट  काल  मे  अखण्डता  को  खण्डित  करना  अच्छा  या  शुभ  नहीं है  ।

 पजाब  की  समस्या  को  हल  कर  दिया  जाएगा  ।  हरियाणा  की  समस्या  का  भी  समाधान

 असम  की  तरह  हो  जाएगा  |  परन्तु  इसमें  समय  लगता  विपक्षी  दलों  को  सभी  क्षत्रों  में  हमें

 सहयोग  देना  क्योंकि  यह  देश  के  लिए  अपरिहार्य  है  ।  यदि  देश  है  तो  हम  भी  हैं  और  देश

 रहता  है  तो  प्रत्येक  प्रदेश  जीवित  रह  सकता

 राष्ट्रवाद  क्या है
 ?  और  हम  अपने  बच्चों  और  पौधों  को  इसकी  कसे  शिक्षा  दे  रहें हैं  ?-

 हर  मां-बाप  को  राष्ट्रवाद  की  कहानी  का  पता  है  ।  प्रत्ये क  अध्यापक  को  सष्ट्रवाद  की  शिक्षा

 देनी  है  और  इसी  प्रकार  राजनीतिज्ञों  ओर  सांसदों  को  भी  उसके  यारे  में  पढ़ाया  जाना  है  ।  बहुत
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 1984

 से  लोग  राष्ट्रवाद की
 भावना  को  भूलते  जा

 रहे  इसको  पुनर्जीवित  करना  फिल्मों

 पर  नियन्त्रण  लगाया  जाना  चाहिए  और  फिल्‍मों  और  गीतों  के  माध्यम  देश  के  युवकों  में

 राष्ट्रवाद  की  भावना  भरी  जानी  चाहिए  ।  सभी  सामाजिक  परिस्थितियां  एकमात्र  होनी  चाहिए

 कौर  सरकार  को  चाहिए  कि  राष्ट्रवादी  गीत  लिखने  के  लिए  उन्हें  गंभीर  चेतावनी  यदि

 हम  ऐसा  कर  देते  हैं  तो  हम  बहुत  शीघ्र  ही  एक  हो  सकते  विघटन  के  बीज  कुछ  विदेशियों

 ने  बोए  क्योंकि  गुट-निरपेक्ष  और  एशियाई  खेलों  की  सफलता  के  वे

 लोग  नहीं  चाहते  कि  हम  प्रगति  करें  और  वे  यह  देखना  चाहते  हैं  हम  आपस  में  लड़ें-झगड़े

 और  हमारी  प्रगति  रुक  बात  ऐसी  वे  कर  रहे  हैं  मैं  श्री  यादव  की  बात  से  सहमत

 कि  यही  वे  ईरान  और  ईराक  में  कर  रह ेहैं
 ।  इसी  प्रकार  वे  यह  भी  देखना  चाहते  हैं  कि  हम

 लड़ें  और  हानि  उठाएਂ  ।  परन्तु  हम  इतने  बेवकूफ  नहीं  हैं  कि  आपस  में  लड़ें  ।  हम  अपने

 दायित्वों  को  जानते हैं
 ।  उन्होंने  है  कि

 प्रधान  स्त्री
 को  सारा  उत्तरदायित्व  अपने  ऊपर  लेना

 चाहिए  ।  वह  तो  इन  समस्याओं  पर  पूरा  ध्यान  दे  रही  मैं  विपक्ष
 के  सभी  सदस्यों  से  निवेदन

 करता  कि  इसमें  तो  वे  कम  से  कम  उनको  सहयोग  दें

 चुनाव  बहुत  दूर  हैं  ।  एक  राजनेता  अगली  पीढ़ी  की  बात  सोचता  अगले  चुनाव  की

 नहीं  ।  हमने  अगले  चुनावों  की  बात  कभी  नहीं  सोची  हम  तो  अगली  पीढ़ी  की  बात  सोचते

 हैं  ।  मैं  अपने  मित्रों  से  निवेदन  करता  ह  कि  वे  देश  की  एकता  में  सहयोग  दें  और  देखें  कि

 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  जगत  में  शक्तिशाली  बने  और  अधिक  शक्तिशाली  बनता  रहे  ।  आपको  बहुत

 वहुत  धन्यवाद  |

 श्री  सत्य साधन  चक्रवातों  यह  बात  तो  सट्टी  है  कि  आप  अगली  पीढ़ी

 की  बात  सोच  रहे  इसीलिए  आपका  एक  नया  नेता  भी

 उपाध्यक्ष  अभी  मैंने  अपने  बहुत  से  पु्ववक्ताओं श्री  कमल  नाथ  त ॥

 के  भाषणों  के  अंश  सुने  और  उनके  पहले  जो  मूवर
 धन्यवाद  प्रस्ताव  के  प्रस्तावक  और

 समेत  उनके  भी  भाषण  सुने  ।  इस  समय  जिस  परिस्थिति  में  हम  लोग  मैं  यह  देखता

 मैंने  पहले  भी  एक  बार  इस  लंदन  में  कहा  था  —fF  हिन्दुस्तान  की  राजनीति  में  आज

 बोलने  करे  लिए  बहुत  सी  बात  नहीं  रह  गई  है  ।
 मोटे  तौर  पर  इण्डियन  पॉलिटिक्स  में  क्या  बोला

 जाता  अगर  हम  जायजा  लें  तो  दो  ही  बातें  बोली  जाती  हैं--पहली  निन्दा  और

 दूसरी  स्तुति  ।  पहली  शिकायत  और  दूसरी  ।  जब  हम  इस  तरफ  यानी  सरकारी  पक्ष  के

 लोग  बोलने  के  लिए  खड़े  होते  हैं  तो  हम  यह  समझते  हैं  कि  विरोधी  दल  की  जितनी  आलोचना
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 जितना  उनको  भला-बुरा  कहें  और  जितना  कन्डोम  तो  उसमें  हम  अपने  कत्तव्य  का

 पालन  करते  हैं  ।  इसी  तरह  से  जब  विपक्षी  लोग  बोलने  के  लिए  खड़े  होते  हैं  तो  वे  समझते  कि  हैं

 सरकारी  पक्ष  के  जितने  नेता  मंत्री  प्रधानमंत्री  हैं  उन  को  जितना  कन्डोम  कर  सके  भला-बुरा  कह

 उससे  हमने  विरोध  पक्ष  के  कत्तव्य  का  पालन  किया  ।  यानी  हिन्दुस्तान  की  टोटल  पॉलिटिस

 हिन्दुस्तान  की  संपूर्ण  राजनीति  इन्हीं  दो  किनारों  में  बटकर  चलती  है--निन्दा  और  स्तुति  ।

 इसके  परिणाम  कितने  घातक  होते  हैं--सदन  के  वरिष्ठ  सदस्य  aq  समय  मौजूद  नहीं  मैं

 इस  सदन  में  दोनों  पक्षों  का  ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता हूं  कि  जो  व्यक्ति  सिंह

 निन्दा  करता  सिफ॑  आलोचना  करता  शिकायत  करता  उसका  डेन्टल-फ़ेम  क्रिमनल  हो

 हो  जाता  है  और  जो  व्यक्ति  केवल  स्तुति  करता  हाथ  जीता  त्वमेव  माता  च  पिता

 वह  नपुंसक  हो  जाता  :  इम्पोटेन्ट  हो  जाता  है  ।  आज  संपूर्ण  इंडियन  सोसायटी

 यह  हंसने  की  बात  नहीं  केवल  यही  दो  चीजें  हैं--क्राइम  और  इम्पोटेन्सी  ।  आप  यहीं  भी

 चले  जाइये--कहीं  sae  होती  है
 लोग  टुकुर-टुकुर  देखते  नहीं  औरत  की  इज्जत  लूटी

 जाती  है  लोग  टुपुर-टुकुर  देखते  कहीं  घूसखोरी  होती  है  लोग  टुकुर-टुकुर  देखते  न् हीं

 औरत  को  जिन्दा  जलाया  जाता  है--कोई  उनके  खिलाफ  बगावत  नहीं  करता  है  ।  इन्हीं  दो

 पाटों  के  बीच  में  संपूर्ण  भारत  की  पॉलिटिक्स  चल  रही  है  ।

 थ्री  रामगोपाल  रेड्डी  :  कोई  अच्छा  भाषण  नहीं है  ।

 श्री  कमल  नाथ  भा  भाषण  अच्छा  हो  या  खराब  लेकिन  यह  रियलिटी  है  ।  मैं  किसी

 को  खुश  करने  या  नाखुश  करने  के  लिए  नहीं  बोल  रहा  हुं  ।  संसद  का  सदस्य  होने  के  नाते  मैं  अपने

 कत्तव्य  का  पालन  कर  रहा  हुं  ।  मैं  चिन्ता  नहीं  करता  g  कि  मेरे  भाषण  से  कोई  खुश  होता  है

 या  कोई  नाखुश  होता  है
 |

 इसी  भूमिका  के  साथ  मैं  कहना  चाहता  कि  विरोधी  दल  आज  रात  दिन  हमारे

 लेप्सेज  कमियों  को
 खामियों

 को  हमारे  सामने  रखते  हैं--वह  उनको  रखना  चाहिए  ।  किसी

 भी  डेमोक्रेसी  में  उनको  रखने  का  अधितर  लेकिन  विरोधी  दलों  का  अपना  भी  कुछ

 टिव  am  होना  चाहिए  ।  केवल  हमारी  सरकार  की  निन्दा  करके  विरोधी  दल  नए  हिन्दुस्तान

 ~~  =
 का  निर्माण  नहीं  कर  सकते  ।  आज  मैं  आपके  सोने  पर  हाथ  रखकर  पूछना  चाहता  हू  |

 चुनाव

 में  हारने  के  बाद  पिछले  चार  सालों
 के  अन्दर  एक-दो  सालों  तक  तो  आपको  ऊन  नहीं

 बैठे  उसके  बाद  हिन्दुस्तान  की  अपोजिशन  पार्टीज  का  वन-प्वाइन्ट  प्रोग्राम  रहा---तालमेल

 कसे  सब
 विरोधी  दल  मिलकर  एक  मोर्चा  और  मोर्चा  बनाकर  कांग्रेस  को  हटायें  ।
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 इसके  सिवा  कोई  प्रोग्राम  नहीं  है  विरोधी  पार्टियों  का  देश  के  सामने  जनता  के  सामने  ।

 अखबारों  के  पन्ने  उठाकर  देख  लो  ।
 '  आप  कि  तालमेल  की

 बात  आती  आज  दोस्ती

 और  मिलन  है  तो  कल  बिछवाओ  और  इसके  अलावा  जो  मैंने  पहले  निन्दा  |

 >  इस  तरीके  से  हम  जो  सत्ताधारी  पक्ष  के  लोग  उनको  भी  अपनी  कमजोरी  का  अहसास

 है  ।  आज  हम  सत्ता  से  चिपक  गए  हैं  ओर  जनता  से  इतने  दूर  होगा हैं
 कि  हिन्दुस्तान  के  गांवों  में

 आज  एक  वेकुअम  है  ।  आज  समूचा  गांव  खाली  है  और  कोई  उसको  देखने  वाला  नहीं  है  और

 कोई  आर्गेनाइज  करने  वाला  नहीं  है  चाहे
 रूलिंग  पार्टी  हो  और

 चाहे
 अपोजिशन  पार्टी  हो  ।

 कनसेन्ट्रेट  कर  लिया  है  लीडर  के  प्राइम  मिनिस्टर  के  चीफ  मिनिस्टर  और

 छोटे  fafqeex  के  आसपास  और  पावर  की  सीट  के  आसपास  भर  का  मोर्चा  खाली

 जगह  में  भूत  रहता  शैतान  रहता  यह  आप  जानते
 ही  हैं

 ।  इसलिए  आज  हिन्दुस्तान  के
 गांव

 में  जो  चीज  चला  चल  जाएगी  आज  वहां  भ्रष्टाचार  हो  रहा  10  पर सेन्ट  घूस  बैंकों के

 लोन  में  लिया  जा  रहा  वहां  पर
 सारे  लोग  नष्ट  हैं  ।

 आप  क्यों  नहीं  इसके  लिए  सत्याग्रह

 करते  हैं  ।  कोई  सरकार  रोकती  है  आपको  इसके  लिए  ।  इसी  वजह  से  आज  हिन्दुस्तान  के  गांवों

 में  कास्टइज्म  बढ़  रहा  गांवों  में  कम्युनिज्म  बढ़  रहा  है  ।  आज  गावों  में  ये  सब  क्यों  बढ़  रहे

 हैं  और  गांवों  में  क्राइम  क्यों  बढ़  रहा  है  ?  आज  वे  बेसहारा  हैं  ।  कया  यह  सच  बात  नहीं  है  ?

 मैं  बिहार  की  बात  आपको  बताता  ह  ।  चम्पारम  में  सेकड़ों  आदमियों  हजारों  आदमियों  से

 फिरौती  ली  है  और  उनको  मारा  जा  रहा  है  और  कोई  इसको  देखने  वाला  नहीं  Arce

 वीर  बन  रहे  हैं  क्योंकि  BTS  भी  राजनीतिक  दल--इस  पक्ष  की  या  उस  ओर  की  उनकी  निन्दा

 नहीं  करती  है  इसलिए  आज  भिंडरावाले  की  चलती  आज  यहां  कम्युनिज्म  चलता है

 और  एन्टी-नेशनलिज्म  चलता  अगर  नेशनलिज्म  की  ताकत  मजबूत  हुई  होती  30  सालों

 में  और  अगर  सोशलिज्म
 की

 ताकत  यहां  30  सालों  में  मजबूत  हुई  तो  आज  कैसे  यह

 एन्टीनेशलइ्म  चलता  ।  आज  सोशलिज्म  की  ताकत  मजबूत  रही  तो  कैसे  कम्युनिज्म

 चलता  |  यह  एक  क्वेश्चन  माक  है  ?  हमारी  आवाज  को  आप  बन्द  कर  सकते  हैं  लेकिन  इतिहास

 की  आवाज  को  बन्द  नहीं  कर  सकते  और  यह  फल् योर  अगर  होगा  केवल

 रूलिंग  पार्टी  का  ही  नहीं  होगा  बल्कि  इण्डिया  वी  पालिटिक्स  का  होगा  और  अगर  इन्डिया

 का  तो  कौन  से  इन्डिया  का  ।  उस  इन्डिया  जिसने  एक  नया  कल्चर  acs  को  दिया

 एक  नई  सहायता  और  नई  वैल्यूज--वॉल्ड  को
 महात्मा

 गांधी  जी  के  नेतृत्व  में  अधिक

 क्रान्ति  कर  के  दुनियां  की  क्रान्ति  में  एक  नया  मानक  जोड़ा  |  जिस  इन्डिया  ने  प०  जवाहरलाल

 नेहरू  के  नेतृत्व
 में  एक  बैकवर्ड  ऐन्ट्री  ने  पार्लियामेंटरी  डेमोक्रेसी  इस्टाबित्स  करके  और  एडल्ट
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 फ्रेचाइजी  80  परसेन्ट  इल् लिट् रेट  लोगों  को  देकर  चला  कर  जिस  इंडिया  ने  एक  वकीलों

 wey  में  डेमोक्रेटिक  सेट-अप  का  आकार  सबको  दिया  ।  हमारे  समर  मुखर्जी  यहां  पर  बोल  रहे

 थे  ।  आप  के  यहां  तो  डिक्टेटरशिप  श्राफ  दि  प्रोलीटेरियल  और  रेजीमेन्टेशन  श्राफ  गवर्नमेंट  है  ।

 आपके  यहां  वहुत  सी  खमियां  और  बहुत  सी  खूबियां  भी  हैं  लेकिन  70  करोड़  आदमियों  को

 भाषण  की  स्वतन्त्रता  देते  हुए  प०  जवाहरलाल  नेहरू  ने  90  हजार  रुपये  का  पब्लिक  सेक्टर  बनाया

 कौर  यहां  पर  कम्युनिस्ट  भी  बोल  सकता  जनसंघी  भी  बोल  सकता  कम्युनिस्ट  भी  बोल

 सकता  है  और  uret-agafate  भी  बोल  सकता  अज  इन्दिरा  गांधी  के  बनाये  हुए  कानून

 को  हाई  कोटे  का  जज  रद्दी  की  टोकरी  में  फेंक  सकता  है  ।  यह  डेमोक्रेसी  ये  हमारी  वैल्यूज

 हम  वैल्यूज  देते  मनुष्य  को  स्वतन्त्रता  देते  हुए  सोशलिज्म  की  तरफ़  जा  रहे  हैं  ।  हमारी

 गति  cat  है  ।  लेकिन  संसार  में  आज  तक  कहीं भी  ऐसा  एक्सपेरीमेंट  नहीं  हुआ  ।  हम  aes  के

 सामने  नई  वेल्ज़  पैदा  करना  चाहते  हैं  ।  हम  जानत ेहैं  कि  हमारा  काम  बहुत  कठिन  है  ।

 हैम  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  दुनियां  में  हमारे  कितने  दोस्त  कितने  दुश्मन  हैं  ।

 लेकिन  हिन्दुस्तान  किसी  को  अपना  दुश्मन  नहीं  हिन्दुस्तान  को  भले  दी  कोई  अपना

 दुश्मन  या  दोस्त  समझे  ।  क्योंकि  हिन्दुस्तान  एफ  प्रिसीपल  पर  चलता  है  और  हमने  बराबर

 इस  वात  को  माना  है  कि  काल  मार्क्स  के  पास  कोई  बन्दूक  या  तोप  नहीं  थी  आप  कम्युनिस्ट

 भाई  यह  न  समझें  कि  उसके  पास  कोई  तोप  थी  ।  यह  काले  मास  का  प्रिंसिपल  था  जिसने  आधी

 दुनिया  को  हंसिया  और  हथौड़ा  दिया  ।  मौहम्मद  का  प्रिसीपल  था  जिसके  सामने  दुनियाँ  झुकी

 ईसा  प  प्रिसीपल  जिसके  सामने  दुनियां  झुकी  ।

 आजा  हिन्दुस्तान  हमारी  ताक़त  से  मत  तौलो  sad  गरीबी  से  मत  हमको

 हमारे  प्रिसीपल  से  तौलो  ।  आजा  इन्दिरा  गांधी  के  पास  कितने  हथियार  इससे

 इन्दिरा  गांधी  का  असेसमेंट  नहीं  कर  रही  है  ।  आज  इन्दिरा  गांधी  के  ast  में  क्रिया  पैसा

 कितना  सोना  इससे  उनका  असेसमेंट  नहीं  हो  रहा  इन्दिरा  arieit,  कांग्रेंस  पार्टी  और

 भारत  की  जनता  के  पास  कया  fof  सिपल  इससे  उसका  असेसमेंट  हो  रहा  है  और  यही

 मेंट  है  कि  हम  गरीब  रहते  कमजोर  रहते  हुए
 आजा  दुनियां  में  हमारी  इज्जत

 हमारी  इज्जत  किसी  से  कम  नहीं  है  ।  यह  प्रिंसिपल  की  वजह  से  है  ।

 आजा  हम  अगर  तिलमिलाते  अगर  हम  परेशान  होते  धमकी  घबराहट  होती  है  तो

 वहीं  प्रिसीपल  हमको  सहारा  देता  है  जिसको  कि
 हमने  एक  साल  में  या  एक  दिन

 में

 हजारों  वर्षों  में  सीखा  आज  एक  साजिश  चल  रही  है  कि  seam  और  इन  इन

 सिद्धान्तों  की  हत्या  हो  ।  लेकिन  हम  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  हमारे  इन्ट्रेस्टस  डेमोक्रेसी  में

 सेफ  हैं  और  सेफ  रहेंगें  ।

 हमारे  यहां  गरीबी  है  और  यह  गरीबी  की  समस्या  एक  दिन  की  समस्या  नहीं  है  कि

 ७  कलो १
 दर

 सन्
 तबा  मिट  जायेगी  ।  कभी  गरीबी  कभी  गरीबी  बढ़  गी हम  चुटकी  बजा  देंगे

 लेकिन  आज  सबसे  बड़ा  सवाल  है  हमारे  एग्जिसटेश  का  आप  डाएलेक्टिकल  मेरी  रियलिटी  में
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 विधधिधििधिा

 विश्वास  करते  हिस्टोरिकल  मैदीरियलिज्म  में  विश्वास  करते  हैं  लेकिन  इन्डिया  को  राम

 और  कृष्ण  जैसे  बड़े  सपूत  मिले  ।  उन  सपूतों  को  भगवान  माना  जाता  राम  ने  नाथे  से

 अयोध्या  से  श्रीलंका  तक  यूनानी  कृष्ण  में  पूरव  से  द्वारका  से  मणिपुर

 और  उत्तार  से  दक्षिण  तक  यूनानी  ।  अशोक  द  ग्र  ट  जिसने  दुनिया  फो  रे  पोलिया  की

 तरह  जीता  लेकिन  अपनी  तलवार  को  तोड़  और  गेरा  वस्त्र  पहन  कर  बुद्ध  शरणं

 के  साथ  दो-तिहाई  मानव-जाति  को  अहिंसा  में  wae  किया  ।  यह  मैथोलोजी  नहीं है  ।

 राम  और  कृष्ण  अगर  मैथोलौजी  है  तो  अशोक  हिस्ट्री  है  ।  जब  लोगों  ने  स्कूल  का  नाम  नही ं-

 सुना  कालिज  की  बात  तो  छोड़  तब  तीस  हजार  विद्यार्थी  हमारे  यहां  नालन्दा  में

 पढ़ते  थे  आज  भी  मेरी  कल्चर  जिंदा  अशोक  द  ग्रह  से  जिंदा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  भाप  कल  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  fer  aM, ह ्रे  ज्या
 उन्होंने  अशोक  से  अपना  भाषण  आरम्भ  किया  है

 गांधी  पर
 माते-आतेि  उन्हें  बहुत  समय  लग  जाएगा  ।

 18-00

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 (55  वां  प्रतिवेदन )

 संसदीय  खेल  ake  निर्माण  तथा  श्रीवास  मंत्री

 मन्त्रणा  समिति
 का  55  वाँ  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हु  ।

 6-0/Mo

 द्०

 ACTA
 लोक  सभा  28  1984/9  1905  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिए  स्थापित  हुई  |

 गुप्ता  प्रिटिंग  10006
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